पुस्तक माला को भूमिका 
(सुख्य संपादक की श्पेर से ) 


१५१४-१८ के मंहायुद्ध के शीघ्र बाद अर्थशास्त्र की ऐसी प्रास्ताविक 
हस्तपुएतकों (॥80«4 900०:8) की एक माला (807768) की आवश्यकता अन- 
भव होती थी जो “साधारण पाठक को और ग्रदीक्षित ( प्रथा ४७४९० विद्यार्थी 
को उन सामान्य वेच।रिक सिद्धान्तों का कुछ बेब करा दे जिल्हें अ्र्थशास्त्री 
आज आथिक समस्याश्रों पर चरितार्थ करते हें । 

इस माला की योजना केम्ब्रिज अर्थशास्त्र-हस्तपुस्तकें' इस शीर्षक के नीचे 
स्वर्गीय लार्ड कीन्‍स ने बनाई थी, और उन्होंने इसके लिए एक सामान्य 
सम्पादकीय प्रस्तावना लिखी थी जिसका ऊपर उद्धृत छद एक भाग थे । 
१६३६ में लाडे कीन्‍्स ने माला का सम्पादकत्व श्री डी० एच० रॉबर्टंसन को 
सौंप दिया, जिन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बनने तक 
इसे संभाला ।' | 

माला का जो भव्य स्वागत हुआ हैं उसने इसके जन्मदाताओं - की कल्पना 
का औचित्य सिद्ध कर दिया है। ब्रिटिश साम्राज्य में इसके . परिचलन के 
अतिरिक्त, यह प्रारम्भ से ही संयुक्त राज्य अमरीका में प्रकाशितशहीती रही 
है और इसके मुख्य ग्रन्थों के अनुवाद अब तक जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, स्वी- 
डिश, जापानी/ पोलिश और लिथुआनियन भाषाओं में प्रसिद्ध हो चुके है। मः 

निकट काल में आर्थिक विज्ञान में जो परिवत्तंन आ्ाते रहे हैं, जिन परि- 
वत्तर्नों के माथ स्वयं लार्ड कीस्स के कार्य और प्रभाव का गहन सम्बन्ध है 
झउनका यह लाक्षरिएक है कि १५ वर्ष की अल्पावधि में ही मूल संपादकीय 
प्रस्तावना के भाग के पुनरीक्षणए की आवश्यकता उत्पतन हो गई है । मूल 
संस्करण में माल" की प्रस्तावता का अन्तिम पैरा इस प्रकार था--- 

“सिद्धान्त के प्रशनों पर भी प्रष्ध्यापकों में ग्रभी तक पूर्ण मतैक्य नहीं है । 


हक... "के जन्‍नाक कप. #कआणंट एम साम॥०१५ अमन... अलारमाइक॥ 'लनधााफा.. जाए समक्तनपकृकापमन ना. 


१. प्रोफेसर रॉबब्सन अब केम्मिज विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक पद पर 
आसीन हैं 


खं सार्वजनिक वित्त 
सामान्यतः, इन ग्रन्थों के लेखक स्वयं को अ्रभ्नशास्त्र के केम्ब्रिज सम्प्रदाय के 
अ््स्पुरानिष्ठ सदस्य मानते हैं। किसी भी अरकस्था में विषय के सम्बन्ध में 
इनके अधिकांश विचार, और इनक्रे पूर्वाग्रह ( एएथीण्तिवः8 ) भी, डॉ० मार्शल 
और प्रोफेसर पिगू, श्र्थात्‌ केम्ब्रिज विचार-धारा को गत -पचास वर्षों: में मुख्य 
रूप से प्रब्कवित करने वाले दो ग्रथशास्त्रियों, के लेखनों तथा भाषरों के क्ञाथ 
इनका जो छ्लम्पर्क रहा है, उसमें से निकलते हुए देखे जा सकते हैं ।” 

जब थाला का'चैम्पादकत्ककश्नी डी० एच० राबटंसन को हस्तांतरित हुश्रा 
तो लार्ड कीन्‍्स ने भ्रपनी सामान्य प्रस्तावना के औरी रखने की अनुमति दे 
दी किन्तु तत्पश्चात अन्तिम परे को इस रूप में पुन: लिखा-- 

“सिद्धान्त के प्रश्नों पर भी विषय के वृत्तिक (97०06४४078)) विद्यार्थियों 
में अ्रभी तक पूर्ण मतूक्य नहीं है। महायुद्ध के तुरन्त बाद आशिक घटनाएँ 
इतनी रोमांचकारी थ॑।. कि सैद्धान्तिक जटिलताओं से ध्यान बरबस हटा जाता 
आ। किन्तु श्र श्राथिक विज्ञान उस अन्धड़ में से निकूल आया है। प्रश्नों 
के परम्परागत प्रतिपादनों और परम्परागत समाधानों पर शंका उठाई जा 
रही है, उन्हें पुधारा जा रहा है, उनकी पुनरीक्षण हो रहा है। अन्त में 
ग्न्वेषण की इस गतिविधि से विवाद की धूल शान्‍्त हो जानी चाहिए । किन्तु 
ग्रभी तो विदाद और संशय वृद्धि पर है । इस माला के लेखक सामान्य पाठक 
ऋौर आरम्भक से क्षमाग्रार्थी होंगे यदि उनके विषय के कई भाग निश्चितता 
श्लैर” विशदता की उस अवस्था तक नहीं पहुँचे हैं जिस पर वे स्रीधी व सुगम 

ठचसामग्री बन जाते । मम 
उसके भी बाद की घटनाओं ने जिस संसार को जमभ्म दिया है वह उपर्मक्त 
शब्द लिखे जाने के समय के संसार से इतना भिन्‍न' है कि एक नई प्रस्तावना 
देने का भार वत्तमान सम्पादक के ऊपर आ पड़ा है । 

इस देश में"आ्राथिक विचारधारा के, गत, तीस वर्षो में हुए विकास की 

» मुख्य दिशाओं के एक अ्रति संक्षिप्त सिहावलोकन के लिए वत्तंमान स्थान 
संभवत: बहुत अच्छा है। १६१४ के पूर्व, आर्थिक सिद्धान्त पर यहाँ ऐल्फ्रेड 
माशल का बहुत प्रभाव था। उनका अनुकरण करते हुए अर्थशास्त्री झ्राथिक 


पुस्तकमाला की भूमिका. गे 


व्यवस्था के विभिन्‍न अंगों की, साध्यावस्था (०१४०ं॥४४८४७४७ ) की ओर ले जाने 
वाली दीघकालीन प्रवृत्तियों की भाषा में विचार करते थे यद्यपि सदा विस्प्सस्था”7 
गतिशील कारक तात्कालिक रचना को निमत्तर बदलते रहते थे और सदा 
नए तथा' उतने हो दूरस्थ लक्ष्यों को परिवर्त्तन और समायोजन के उद्दीपकों 
के रूठ में प्रस्तुत करते रहते थे। और भी, मार्शलीय व्यवस्था में देस्प्रवृत्तियाँ 
उन निरन्तर अन्तरनिहित शवितयों के कार्य के परिरशामस्वरूप प्रककू होती थीं 
जिन्हें मुख्यतया स्पद्धात्मक प्रकृति वाली ममता जाता थो। एकाधथिकार की 
ओर बढ़ती हुई प्रवत्ति विचरधारा पर भी अ्रवश्यमेव प्रभाव डालती थी, 
किन्तु उतना मूल्य के सिद्धान्त में नहीं “जितना उस बल में जो निजी हित 
तथा सामाजिक हित के मध्य में सम्भव विभेदों पर दिया जाने लगा । पुरानी 
पीढ़ी के मूल्य-अ्र्थशास्त्र ( ५७ प० #९८०४०7४०७) के साथ-साथ पर उससे 
पृथक्‌, प्रोफेसर पिगू के प्रभाव में एक क्षेम-अरथंशास्त्र (५४६७८ #९07077/698 ) 
विकसित हो रहा था । की - 
१६१८ के पश्चात्‌ मन्दीग्रस्त क्षेत्रों की देर तक खिची हुई यन्त्रणा, 
श्न्तर्राष्ट्रीय व्यापार में इस देश की स्थिति का दुर्बल पड़ना और,, १६३०-३२ 
के झ्राथिक संकट काल की भयंकर गहनता (बहुत से कारणों में से थोड़े से 
कारणों का उल्लेख करना हो तो), इन्होंने मिलकर एक ओर.' 'पल्पकाल की 
समस्याओ्रों पर श्यान केन्द्रित किया और दूसरी ओर, इस विषय में सन्देह 
उत्पन्त कर बिया कि कहाँ तक वह स्वयं-व्यवस्थापी (४९॥-७०[ए०४४ए६) प्रकेशर 
तया स्वचालित यंत्र जो उन्‍तीसवीं शताब्दी में, सब मिलाकर इतनी प्रभावितः 
के छ्स््थ कार्य करता रह था, युद्धोत्तर विश्व के गहरे पैठे हुए कुसमायोजनों 
(70990 ए&०॥७70७) ओऔर' असैंगतियों (89॥87770908) को ठीक कर 
सकेगा । साथ ही साथ स्वयं मूल्य सिद्धान्त भी ऐसे कुछ लेखकों के प्रकट होने 
से अत्यन्त प्रभाकुत हुआ जिन्होंते मूल्य-सम्बन्धी समस्याओं का एकाधिकार 
के दष्टिकोरा! से विचार किया और उस विश्लेषण की अ्रयथार्थवादी प्रकृति पर 
बल दिया जो पूर्ण प्रतियोगिता और पूर्ण बाजार के अ्रभिधारंणों (४88प७७])- 
७०१४) पर आ्राधारित था । किन्तु सब से बढ़ कर, आशिक विचारधारा 


घ सार्वजनिक वित्त - 
इस इच्छा से अ्रति प्रभावित थी कि प्रभावी मांग के स्तर को ऐसा बनाए रखने 
की समस्या को कंसे सुलकाया जाए कि जिससे गहरी मंदी और व्यापक 
*चइंक््ई की आवतेक प्रावस्थाओं ( 7७९प्राफण्ट7$ 98808 ) से बचा जा सके । 
उस दीघेकालीन अर्थशास्त्र के प्रति” “जिसमें हम सब मर चुके होंगे” अधीरता 
की भावना बढ़ रही थी, और उस अल्पकाल पर ही सब बिचार, चिन्तान्श्नौर 
विश्लेषण का एक भारी, संभवत: अतीव केन्द्रण हो रहा श्वा जिसमें ब्हम 
जीवित रहते है, चलते फिरते है और अपना अस्तित्व निभाते है । 
इसका परिणाम था विचारों का एक असाधारुण उफ़ान, पुरानी रूढ़ियों 
को चुनौती और “विवाद तथा संशय ग्रें तात्कालिक वृद्धि । यह उफ़ान 
कोई शानत नहीं हो चुका था जब १६३९ के सितम्बर में जमनी के साथ 
दूसरा महायुद्ध प्रारम्भ हुआ और अपने साथ आर्थिक व्यवस्था के शान्ति- 
कालीन कार्य में राजक्लीय हस्तक्षेप की इतनी बड़ी मात्रा लाया जो १६१४-१८ 
के महायुद्ध के अ्रन्तिम वर्षों की तुलना में भी बहुत अधिक थी । 
* जहाँ तक भावी प्रवृत्तियों' का पूर्वानुमान संभव है, वे आथिक गतिविधि 
के कई पक्षों पर भूतकाल में जितना रहा है, उसकी अपेक्षा बहुत अधिक सचे- 
तन सार्वजनिक नियन्त्रण की दिशा में. दिखाई देती हैं। यह निस्सन्देह फिर 
भी सत्य रहेगा कि, लाड कीन्स की प्रस्तावनों को फिर से उद्धृत करते हुए : 
“अर्थशास्त्र के सिद्धान्त में ऐसे निश्चित निष्कर्ष प्राप्त नहीं है जिनका 
नीति में तत्काल प्रयोग हो सकता हो | यह एक सिद्धान्त नहीं वरन्‌ एक रीति 
« मस्तिष्क का एक यन्त्र तथा विचार की एक झोली है जो अपने स्वामी 
/ सही निष्कर्षों को ब्राप्त करने में सहायता देती है ।” 
तथापि, अर्थशास्त्रियों को आर्थिक नीति के प्रइनों पर अपने विद्यार कैसे 
की आवश्यकता झब तक की अपेक्षा आगे अधिक पड़ सकती है, और कम ० 
से कम एक समय त्रक केम्ब्रिज ग्रथशास्त्र-हस्तपुस्तकों के भावी प्रन्धों के 
लेखकों का सम्बन्ध आथिक सिद्धान्त के अधिक सामान्य पक्षों की अपेक्षा 
विशिष्ट समस्याश्रों के साथ अधिक रह सकता, है । 
कस्ब्िज, 


जुलाई, १६४६ सी० डब्ल्यू० जी० 


प्रावककथन 


परम्परा से प्राककथन ऐसा स्थान | लेखक आलोचकों को पहले ही 
निरशस्त्र करने के उद्योग में इसकी व्याख्या वरता है कि अज््य कोई पुस्तक 
लिखने की अपेक्षा, जिसे व"सम्भवतः अधिक पसन्द करते, उसने जो पुस्तक 
लिखी है वही क्‍यों लिखी हैं । गत कुछ वर्षो में उन विषयों के विस्तार के 
कारण जो झचित्य के साथ सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र के अन्तर्गत माने जा 
सकते हैं, यह सावधानी पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गई है । 


इसमें सामान्य सहमति है कि सार्वजनिक वित्त अ्रथशास्त्र के अध्ययन का 
एक भाग है; ग्रत: अपना विषय चुनने में मेंने झुख्यतया अथंशास्त्रियों के हित 
का ही विचार किया है । उनमें से कुछ यह झ्रापत्ति उठा सकते हैँ कि यदि ऐसा 
है तो पुस्तक वित्तीय प्रशासन और लेखांकन की समस्याश्रों में श्रल्यधिक उलभी 
हुई हैं। साव॑जनिक वित्त सम्बन्धी पुस्तकों के परम्परागत रंगरूप की तुलना में, 
बल में यह अन्तर जान-ब॒भ कर रखा गया है। शासन के श्ाथिक क्ेव्यों के 
विस्तार के साथ वित्त का, सार्वजनिक लेखांकन का और व्यय के नियन्त्रण का 
प्रावंधिक पक्ष एक नया महत्त्व प्राप्त करता जा रहा है। जैसे-जैसे वृत्ति 
(08०78) ) श्र्थशास्त्री शासकीय नीति को आकार देते के कार्य और 
उक्के प्रशासन में अधिकाधिक प्रत्यक्ष भाग ले रहे हैं, प्रशासी यन्त्र के जिन 
भागों से उनका विशेष सम्बन्ध आता है उनके कार्यकरणा का एक सामान्य 
ज्ञान उनकी सज्जा (७ठ्णुण्ाशशा।) का एक आवश्यक अंग, बन जाता है (अथवा 
मुझे ऐसा, लगता है) । प्रयुकति (॥99॥#500४0०७ ) में, और जितना वर्णन 
आवश्यक रहा है उसमें मेरा मुख्य और अनिवार्य सम्बन्ध ब्रिटिश संस्थाओं के 
साथ रहा है, परन्तु जब भी संभव हुत्ा है मेंने ग्रन्य व्यवस्थाश्रों के दृष्टान्त 
लेने का प्रयत्न किया है | 


सार्वजनिक वित्त , 


प्रशासी पक्ष (80पाांप्रा॥7875० 20०) में इस विस्तार के कारण पुस्तक 
के आधार को उचित मर्यादा में ही रखने की दृष्टि से यह आ्रावश्यक रहा है कि 
श्रन्य दिशाश्रों में इसकी काफी काट-छाँट की जाए । जो वस्तुएँ छोड़ी गई हैं 
वे भी जान-बझक कर, वे सार्वजनिक वित्त के,क्षेत्र के सीमावर्ती भाग हैं जिनकी 
कृषि उत्त प्रड़ोसी क्षेत्रों के अन्तर्गत सब से अच्छी प्रकार हो सकती है जिनके 
वे उतने ही भाग हैं जितने सावेजनिक वित्त के। सीमावर्ती भागों में से तीन 
इतने महत्त्वपूर्णा हें कि उन पर संक्षिप्त टीका की आवश्यकता है । 
प्रथमत:, हमारी चर्चा सुख्य रूप में शासकृय निकायों (8०ए७"पं।ए 
४००१४६७४) के साथ सम्बद्ध है। समाजीकृतौ उद्योग के वित्तीय प्रश्नों से पृथक, 
सार्वजनिक बो्डों के, और सार्वजनिक उपयोगिताओं के आशिक प्रश्न 
(उदाहरणार्थ मूल्य व व्यय नीति), हमारे विचाराधीन नहीं आए, सिवाय 
सम्पूर्णा प्र्थ-व्यवस्था 'क्रे लिए एक व्यवस्थित नीति में जो उन का स्थान होगा 
उसके सम्बन्ध के; जिसकी चर्चा भाग ३ में की गई है। सार्वजनिक अर्थशास्त्र 
की समस्याओ्रों का सांगोपांग विचार शअत्यन्त आवश्यक है किन्तु वह सावं- 
जनिक वित्त-सम्बन्धी एक पुस्तक के बरिशिष्ट के रूप में नहीं दिया जा 
सकता । है 
द्वितीयतः, मेंने सावंजनिक उधार और ऋगणा-व्यवस्थापन की प्रक्रिया की 
प्रावेधिक (7७०४४४०४) ) चर्चा छोड़ दी है। यह सीमा लगाना ब्मनुचित प्रतीत 
हो सुकता है, क्‍योंकि बक आफ़ इंगलैंड के राष्ट्रीकरण से साबंंजनिक ओर 
£ जी वित्त के मध्य की रेखा इस क्षेत्र में पर्याप्त बाहिर की ओर सरक गई 
दीखती है । यह छूट भी कुछ तो स्थान की कमी के* कारण! हुई है परन्तु 
अधिक इस कारण कि इस प्रकार की पुस्तकः में प्रावैधिक ब्योरा देने से मुद्रा 
व साख को संस्थाओं का ऐसा वर्णन और व्याख्या श्रावश्यक हो जाएगी जो 
मुद्रा और वित्त कै क्षेत्र में रखी जानी अभ्रधिक योग्य है । बैंक के राष्ट्रीयकरण 
>के बाद भी, यह उचित है और कई तरह से सुविधाजनक भी कि मुद्रा-सम्बन्धी 
परिस्थिति में जो *परिवत्तेन सावंजनिक प्राधिकारियों के, उस परिस्थिति को 
ब्रदलने के लिए किए गए प्रयत्नों के कारण आते हैं उनमें, और जो परिवत्तंन 


प्राककथने छ 


सार्वजनिक निकायों की अन्य लक्ष्यों की खोज में होने वाली गतिवधि के कारण 
आते हैं, उनमें विभेद किया जाए। मैंने पृर्वोक्त को छोड़ने भौर उत्तरोक्त को 
सम्मिलित करने का प्रयास किया. है । 

>बतीसरी छठ को वर्तमान स्थिति में सम्भवतः सब से कम क्षम्य अनुभव 
किना। जाएगा । अ्र्थशास्त्रियों को इसमें अन्तर्राष्ट्रीय राजकोषीय सम्बेन्धों, की 
पर्याप्त व्याख्या नहीं मिलेगी | मुझे सब से अधिक यहाँ ऐसा लगता है कि 
राजकोएणीय वार्त्ता की चर्चा, उन अन्य कारकों से पृथक्‌ रूप में,-जो अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थिति का निर्माण करते है, »उपयोगी नहीं हो सकती । न ही नीति के 
उन अन्य यन्त्रों--मुद्रा-सम्बन्धी गऔर विनिमय क्रिया (७5०४७78० ७०४०7 ) 
एक ओर प्रत्यक्ष नियन्त्रण (8॥7००6 ८०॥४००)७) दूसरी ओर--से अ्रसम्बद्ध 
रखते हुए, जिनके द्वारा कोई राष्ट्र विश्व अर्थ-व्यवस्था में अपने पाँवों पर खड़ा 
रहने का प्रयास करता है, उसका कोई उपयोग होगा । में यदि एक बार इस 
क्षेत्र में पेर रख लेती तो रुकने के लिए कोई उपयुकक्‍त स्थान न मिलता । * 


इस पुस्तक का एक पहला प्रारूप, (8780 ५7७४) लिवरपूल विश्वविद्यालय 
में 'स्कूल श्राफ़ स्पेशल स्टडीज इन इक्रनॉमिक्स (8०४०० ० 398०७) 50पव॥93 
0 00007708 ) के पाठ्यक्रम का एक भाग था। पुस्तक के जो भाग प्रशा- 
सन के निकटदर्ती है उनके सम्बन्ध में सम्मति के लिए में मानचेस्टर विश्व- 
विद्यालय में सार्वजनिक प्रशासन के व्याख्याता (7,8०घए७" 0 ऐपॉश[० 
8079790890००) श्री हेनरी हाटंले की बहुत कृतज्ञ हूँ । यदि कोई प्रशाएँरे 
भूलें रह गई है! तो यह-उनका दोष नहीं है । है 

सदा की तरह, म॒झ पर मुख्य ऋरा मेरे पतिदेव का है। चर्चा का पर्याप्त 
बड़ा भाग, क्रमशः स्थानीय वित्त और युद्ध-वित्त में हमारे सम्मिलित काय में 
से निकला हुआ्ना है। कर आ्रापात के सिद्धान्त के बड़े भाग के लिए (विशेषतया 
अ्रध्याय १० में) मैने उनके प्रकाशित ग्रन्थ का बहुत उपयोग किया है, और 
उससे भी अधिक, कठिन पदों की .अ्रसंख्य चर्चाश्रों के लिए" उनके समय का । 
सब से घटिया बात यह कि मै अध्याय ७ में, अपने दृष्टिकोण के स्वरूप के 


जे सार्वजनिक वित्त 


कारण, सामाजिक लाभ के सिद्धान्त के खेत की पहली और अनिवार्यतः अपरि- 
पक्‍व द्भुपज को लेने के लिए विवश हो गई हूँ, जिस में स्वयं उन्हें भी अभी 
तक कृषि के पहले कार्यों तक को क्वरने के लिए सैमय .नहीं मिला है । इसके 
लिए म॒झे उनसे हादिक क्षमायाचना करनी है*। 


श्रॉक्सफ़ो डे, 
भ्रप्रेल, १६४९ 


उसु ला के० हिक्स 


अनवादक के दो शब्द 


श्रीमती हिक्‍्स की सुप्रसिद्ध पुस्तक “सावंजनिक वित्त” को हिन्दी जगत्‌ 
के लिए प्रस्तुत करने में निमित्त बनने के अवसर को में अपना सौभाग्य सम- 
भता हूँ | अनुवादक का कार्य एक दृष्टि से सरल है । उसे इस बात क्री सफाई 
देने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि पुस्तक में क्या कुछ सम्मिलित किया गया है 
और क्‍यों, तथा क्या कुछ छोड़ा गया है और किस कारण । परन्तु एक अन्य 
दृष्टि से वह कठिनाई के दो पाटों के बीच में दबा होता है। एक ओर उसे लेखक 
के मूल भाव के साथ न्याय करना होता है श्ौर दूसरी ओर पाठकी की सुविधा 
की चिन्ता करनी पड़ती है | आज के अन्तरिम काल में जब हिन्दी मे “स्टेंडडे” 
प्रावंधिक शब्द श्रभी बन ही रहे हैं और जब उनका सर्वेपरिचित होना अभी 
दूर की बात है, यद्व कठिनाई और भी अधिक अनुभव होती है । यह उन विषृयों, 
में सब से अधिक सच है जो असामान्य रूप से “टेकनीकल” हों और उन ग्रन्थ * 
में जो प्रारम्भिक, से ऊँचे स्तर के हों । श्रीमती हिंक्स की प्रस्तुत पुस्तक एम० 
ए०क विद्यार्थियों के लिए स्वीकृत है, इसी से यह स्पष्ट है'कि इसकी विषय- 
वस्तु का विश्लेषण बिलकुल प्रारम्भिक शब्दकोष की सीमाश्रों में रहते हुए 
असंभवप्राय है । हाँ, मैंने इसे अनावश्यक क्लिष्टता झे बचुने की कोशिश 
की है । अनेक स्थानों पर परिशुद्ध और साहित्यिक शब्द प्रयोग रखने के प्रलोभनों 
की सुगमता की वेदी पर बलि चढ़ानी पड़ी है। पाठकों की आसानी के लिए 
जहाँ-तहाँ प्रचलित अंग्रेजी शब्दों को ही स्वीकार कर लिया गया है । 
आवश्यकतानुसार मूल अंग्रेजी शब्द भी साथ रख दिए गए हैं । 


ञ्र सार्वजनिक वित्त * 


अपनी पूरी सावधानी के बाद भी यदि कही अनुवाद में ब्रटि रह 
गयीजहो तो भ्रनुघादक को विदुपी लेखिका श्रौर अनुग्रही पाठक से क्षमा ही 
माँगनी होगी । वह में पहले ही माँग लेता हूँ । 


पंजाब बकनवर्सिटी (कंम्प) कालेज, 
नई दिल्‍ली, महावीर 
श्रप्नलू, १६५८ ह 
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१. व्यक्तिगत उद्यम और सार्वजनिक सेवा (9०0० किः#0९'ए9086 ७700 
एप७०॥० 86०४०० )-- ब्रिटेन व तत्युमान ढाँचे वाले दूसरे देशों में जनसंख्या को 
मोटे तौर पर दो भागों में बाँठा जा श्रकता है। पहला तो उन लोगों का जा 
उपभोक्ताओं की वेयक्तिक आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष या परोक्ष, पूरा करने 
वाली वस्तुओं अथवा सेवाश्रों के उत्पादन से मिलते वाली आय पर निर्वाह 
करते हैं । उनका उत्पादन ये इस विश्वास पर करते हैँ कि उपभोक्‍ता उनके ' 
बदले में इतना मूल्य देने के लिए तैयार होंगे जो उनके सतत उत्पादन के लिए 
पर्याप्त होगा । दूसरे वे लोग हैं जो एक दूसरे प्रकार की सेवाएँ (और कभी- 
कभी वस्तुएँ) उपलब्ध कराने में लगे होते हैँ--ऐसी, जिनका रूफ और प्रकार 
उपभोक्‍ता स्वयं नहीं तय करते, राजकीय संस्थाएँ निश्चित करती हैं । लोक- 
तन्‍्त्र (0०४०००७०७) में नागरिकों के प्रतिनिधि उनका निश्चय करते हैं ! 

सार्वेजनिकी वित्त के अ्रध्ययन में दूसरे समुदाय के लोगों की कार॑वाइयों 
से ही अधिकांश में हमारा सम्बन्ध आता है । इसके लोग भी, पहले भाग वालों * 
के समस्त, ० उपभोकताशों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में लगे होते हैं 
परल्तु उन, प्रावश्यकताश्ं में, सारी तो नहीं किन्तु बहुढ्ध सी इस प्रकार की 
होती हैं कि जिनको छोटी-छोटी इकाइयों में ठकड़े करके बाजार के तरीके से 
बेचा नहीं जा सकता। उदाहरणतः पुलिस-सुरक्षा इस क्षकारु की सेवा है जो 
डिब्बों में बन्द कर बेचना असम्भव है । इसलिए इस प्रकार की आवश्यकताञों 
को सामूहिक रूप में ही उपलब्ध किया जाता है। 

इस प्रकार की सेवाओ्रों के बदले में उनके प्रयोग करने वाले सीधे-सीधे 
ढंग से कीमत नहीं दे सकते इस कारण उनके उत्पादकों की आय उपज की 
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बिक्री से प्राप्त नहीं होती । उसकी जगह इन “सार्वजनिक सेवाग्रों का पुरस्कार 
करों की प्राप्ति में से दिया जाता है। “कर” होते हैं वेयक्तिक श्ायों में से 
शासकीय संस्थाओं को अनिवाय रूप से दिलवायरे गए वे भाग (००७७पॉ४णए 
६7878/०78) जिनका उद्देश्य स्पष्टतः इस प्रकार की सामूहिक माँगों की,त्ति 
होता है। व्यय उठाने के इस उपाय और बाजार-उपाय में मूलभूत ऋन्‍्तर 
यह है कि इसमें एक व्यक्ति के ऊपर पड़े कर-भार (४४८5 ॥७०»॥४9) ओर 
उसके द्वारा, “सामूहिक रूप में उपलब्ध करवाई गई सेवाओं के उपभोग में 
कोई सम्बन्ध नहीं होता । न ही, कुछ अ्पवादःस्वरूप उदाहरण छोड़कर 
किसी एक कर की झ्राय को किसी विशिष्ट सेवा की कीमत मानता जा सकता 
है । जो कर दिए जाते हैं उनसे एक कोष एकत्र होता है, जिसको विभिन्‍न साव॑- 
जनिक सेवाश्रों में बाँटने के निर्णय पूर्णतया पृथक होते हूँ । 

पहले जिस भाग का उल्लेख हमने किया है उस “व्यक्तिगत उद्यम” के क्षेत्र 
में आने वाले कर्मकार (०ए:८७७) भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के अनेकों संगठनों के रूप 
में दिखाई देते हैं | उनमें श्रन्तर भी बहुत होता है । एक सिरे पर हमें ऐसे लोग 
मिलते हैं जो खेतिहरों की तरह स्वयं ही अपना धन्धा चलाने वाले हों और 
श्रपने परिवार के लोगों के अतिरिक्त विशेष किसी का सहयोग भी न लेते हों । 
दूसरे सिरे पर ऐसे लोग हैं जो सहस्नों लोगों को वेतन पर रखने वाली विशाल- 
काय व्यापारिक संस्थाओं की नौकरी मात्र करते हैं । किन्तु छोटे हों चाहे बड़े, 
“इन सभी व्यावसायिक संगठनों में एक समानता है कि एक-व्यक्ति संस्था 
क्या और बड़ी कम्पनी क्‍या, सब स्वतन्त्र इकाइयाँ होती हैं और सभी का प्रेरक 
हेतु लाभ-प्राप्ति होता है । जिन वस्तुओ्रों अ्रथवा सेवाओं के उत्पादन में ये सर्ब लगे 
होते हैं उनमें तमी तक इनकी रुचि होती है जब तक उनके द्वारा प्राप्त होने 
वाली आय श्रन्यू किह्हीं वस्तुओं अथवा सेवाश्रों से प्राप्त हो सकने वाली आय से 
अ्रधिक है । 

सावंजनिक फ्ैवा भी इन छोटे दलों में संगठित होती है--केन्द्रीय सरकार के 
विभिन्‍न विभाग, स्थानीय[ बड़े नगरों की महानगरपालिकाओं (७०0०90/8४078), 
जनप॒दों, छोटे नगरों व देहातों की समितियों (००००४) के |प्राधिकारी व उनके 
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विभाग । परन्तु ये सब दल स्वतनन्‍्त्र नहीं होते, वे केन्द्रीय. व स्थानीय प्रशासनों 
के उपांगों के रूप में कार्य करते हैँ और अ्न्ततः सभी संसद्‌ (छ&ए877976 ) 
के अ्रधीन होते हैं । व्यक्तिगत उद्यम के, क्षेत्र वाले सभी दल जिस प्रकार 
उपभ्सेक्षताश्ों की अनुमानित माँगों के अनुसार अपनी गतिविधियों को निरन्तर 
ढालने रहते हैं उस प्रकार इनकी चेष्टा नहीं रहती । इसके विपरीत, जो कुछ 
वे क़रते हैं, और अधिकांश में जिस प्रकार उसे करते हैं वहु,सब जिन संस्थाओं 
के वे नौकर हैं उनकी योजना श्र अन्ततोगत्वा संसद्‌ के पूर्व-प्राप्त निश्चयों 
के अनुसार ही होता है। इसलिए इनकी हलचल में परिवत्तेन तभी हो पाता 
है जब वे संस्थाएँ अपनी नीति के बदलने का निर्णय करें । विशिष्ट साव॑जनिक 
वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन व्यय के विचार से मुक्त होता है क्‍योंकि 
सरकार की कराधान-शक्ति निस्सीम होती है और उत्पादन बढ़ानब स्वीकार 
कर लेने के बाद आवश्यक द्रव्य सदा ही उपलब्ध किया जा सकता है । 

किन्तु जनसंख्या को “व्यक्तिगत उद्यम” और “सार्वजनिक सेवा” के दो 
भागों में विभकत करते हुए एक महत्त्वपूर्ण छूट देनी पड़ती है। “सार्वजनिक 
सेवा” के क्षेत्र में उन उद्योगों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है जिनका 
राष्ट्रीयकरण किया गया हो (सावेजनिक निगम---एप>॥० ८०ाफुणा#४०४ ) 
और केन्द्रीय व स्थानीय सरकारों के व्यापार-विभागों को भी जो कि व्यक्तिगत 
उद्यम द्वारा उत्पादित वस्तुओं की तरह ही श्रपना माल भी बाजार में बेचते है..। 
यह स्वाभाविक ही नहीं, कुछ दृष्टियों से आवश्यक भी होता है । 

यह"तो' सच है कि ये इकाइयाँ स्वतन्त्र नहीं होतीं परन्तु इनका संगठन 
शेष सार्वजनिक सेवाओं की अपेक्षा व्यक्तिगत उद्यम से ही झ्विलता-जुलता है। 
सावेजनिक उद्यम (ण०४7० ७7०9४०४७७ ) का प्रेरक हेतु भी मूलतः लाभ का 
ही होता है क्योंकि उसकी हलचल की दिशा और रूप-रेखा उम्रभोक्ताओ्रों की 
माँगों के अलुमानों द्वारा ही निश्चित होती है । परन्तु व्यक्तिगत व सार्वजनिक 
उद्यम की यह समानता कई बार छिपी रह जाती है क्योंकि #जैसा कि श्रिठेत 
में है ) सावंजनिक व्यापारी सेवाग्रों (एप्फे70. ४8१78. 8००ए०6४8 ) 
की योजना इस प्रकार की होती है कि उनकी सकल आय केवल क्मय 
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पूरा करके रह जाती है और उसमें लाभ या नफा नहीं होता जो कि व्यवितगत 
संस्थाएँ आवश्यक मानती हैं । और यदि कुछ घाटा पड़ जाए तो सार्वजनिक 
व्यवसाय होने के कारण अन्ततोगर््वा.कराधान के द्वारा पूरा किया जा सकता 
है। अर्थात्‌ इस प्रकार के साधारण भागीदारों के लिए इस योजना हें कोई 
स्थान नहीं, जो कि घादे का जोखिम लाभ प्राप्ति की आशा से उठाने के लिए 
तत्पर रहते हैं । ... 
व्यक्तिगर्त व सार्वजनिक उद्यम का निकट सम्बन्ध इससे प्रकट है कि दोनों 
में कोई तके-संगत भेद-रेखा नहीं है। *दृष्टान्तं के लिए, ब्रिठेन में ही, गैस, 
पानी, बिजल। और स्थानिक यातायात का प्रबन्ध, जो कि स्थानीय प्राधिकारियों 
का स्वाभाविक क्षेत्र है, कुछ सार्वजनिक उद्यम के द्वारा विकसित हुआ और 
कुछ व्यक्तिगत उद्यम्र के द्वारा। फिर, १६४८ में ब्रिटिश परिवहन आयोग 
_ बनाया गया ताकि वह दोनों रेलों (जिनको कि पर्याप्त नियन्त्रण के अधीन 
बडी कम्पनियाँ चला रही थीं) और सड़क वाहन को (जो कि प्रायः छोटी- 
छोटी संस्थाश्रों के हाथ में था) सेभाले । १६५४ में उक्त बी० टी० सी० 
( 809 पफक7०07६ 8 प ४009) से दूसरा कार्य वापस ले लिया गया 
ग्रौर सड़कों- के परिवहन का उद्योग पुनः व्यक्तिगत उद्यम के अन्तर्गत शभ्रा 
गया । इसी प्रकार नागरिक हवाई यातायात (अंश 8शां०४००) का विकास 
“सर््तजनिक संस्था एयरवेज कार्पोरेशन! (&॥एण़७ए8 0०फुण७&४००) और 
. लाइसैंस-प्राप्त व्यक्तिगत कम्पनियाँ दोनों कर रही हैं । ह 
किन्तु इस प्रकार की सेवाएँ उत्पादित करने ब्वाली व्यक्तिगत संस्थाओं 
की और व्यवितगर्त उद्यम की अन्य संस्थाग्रों- की स्वतन्त्रता में एक बड़ा महत्त्व- 
पूर्ण अन्तर है। इनका स्वरूप इतना एकाधिकारी होता है श्रर्थात्‌ इनके 
कार्य में स्पर्द्ी का ऐसा भझ्रभाव होता है कि उन पर सार्वजनिक हित की दृष्टि 
से नियन्त्रण रखने की आवश्यकता होती है, विशेषकर मूल्य-निर्धौरण नीति 
के सम्बन्ध में । इन उद्योगों को इसी कारण ''सार्वजनिक उपयोगिता” (ए४#॥० 
०४॥४9) की संज्ञा दी गई है। फिर भी इस महत्त्वपूर्ण आ्राधार पर वे यथार्थ 
में-यक्तिगत हैँ कि उनकी पेजी हिस्प्रेदारों (४४४7०४००१७७) की सम्पत्ति 
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होती है और डायरैक्टरों का चुनाव मालिक करते हैं । 

ग्न्तयुद्ध काल ([70७7-ए़७ए 9०००० ) में ब्रिठेन में एक _नए प्रकार के 
श्रद्धं-सा्वजनिक उद्यम ने जन्म लिया जिसके प्रमुख उदाहरण केन्द्रीय विद्युत्‌ बोर्ड 
(एफ 7९०४४ 30876) और लन्दन यात्रीवाहन बोर्ड (॥,00ठ07 
78880789" +७॥8790% 30७70) थे। इन “सरकारी निगमों ' का प्रबन्ध भी 
संचालक मण्डल (8070 ० 776०४078) के हाथ में होता था जो अ्रधिकौर 
व कत्तंग्य की दृष्टि से निजी कम्पनियों के संचालकों के रू्थकक्ष ही थे सिवाय 
इस अन्तर के कि वे सरकार द्वारा नियुक्त होते थे। १६४६ से १६४९ तक 
स्थापित उद्योगों का-- जिनका राष्ट्रीयक्रण हो चुका था--रवरूप यही था । 
१६३० की दशाब्दी में चले साव॑जनिक कार्पोरेशन और बाद की इस रचना में 
बड़ा अन्तर यही है कि ये सब किसी त किसी मन्त्रालय (परिवहन मन्त्रालय 
- शिीशांडएए ० 77७79905 अथवा ईंधन व शक्ति बन्त्रालय--(्ांछधाफ 
० का०] & 70००) द्वारा पुरस्कृत होती हैं, उससे सम्बद्ध रहती हैं तथा_ 
मन्‍्त्री के निर्देशन के अधीन होती हैं । संसद में वह मन्त्री उसके लिए उत्तरदायी 
रहता है । स्पष्ट है कि नए प्रकार का ब्ा्वजनिक कार्पोरेशन सरकार की नीति 
का पहले के कार्पोरेशन की अपेक्षा श्रधिक एकीकृत अंग है परल्तु उत्पादन तथा 
विक्रय-व्यवस्था में वह प्रायः व्यक्तिगत उद्यम की कम्पनी के समान ही चलता 
है। इस प्रकार «वह पुराने राष्ट्रीयकरण में आई उन सेवाश्रों से (जिनका 
उदाहरण डाक-विभाग है) भी भिन्‍न है जो शासन-यन्त्र के रूप में ही चलाई, 
जाती हैं । 

आज की परिस्थिक्ति में सावेंजनिक निगम (कप!० ००फुणछः8४ं०ण ) का 
ढाँचा अनेक प्रकार से उपयुक्त सिद्ध होता है। दूसरे देशों में इसे कई प्रकार के 
कामों के लिए लगाया गया है, जेसे कि एक ओर तम्बाकू जेसे किसी सरकारी 


अिकनननन-मण«5भ रन सपननन- पपीता“ क. मिल पाप कमल पक नल गा ४ मे पिन +*जपनमकनापनलघत कक, कला की-+ककनज-+०- 


१. सरकारी निगम--पब्लिक कार्पोरेशन और पब्लिक कम्पनी में अ्रम नहीं होना चाहिए । 
पब्लिक कम्पनी” एक विशेष प्रकार के संगूठऊन वाली प्राश्वेट संस्था ही होती है जिसे अपने 
हिसाब-किताब को प्रकाशित करना पड़ता है । संयुक्त राज्य अमरीका में इस सावधानी की 
बिशेष आवश्यकता दै वर्योकि वहाँ “कार्पोरेशन” का वही अथ है जो ब्रिटेन में “कम्पनी? का । 


६ सार्वजनिक वित्त 


एकाधिकार से आय उपाजन के लिए, और दूसरी श्रोर सामाजिक पुनरुत्थान की 
विशाल योजनाओं में (जैसे संयुक्त राज्य की विख्यात ठेनेंसी वेली अथॉरिटी) । 
व्यापारी क्षमता और सरकारी नियन्त्रण को एकक्र लाने की दृष्टि से इसका 
उपयोग तो पुरानी बात है। सरकार के नियन्त्रण की मात्रा में भी बहुत श्रन्तर 
रह सकता है । 

ऊपर की चर्चा से यह स्पष्ट है कि वत्तमान परिस्थिति में “सार्वजनिक” 
और “व्यक्तिगत” के मध्य की रेखा को काफी लचीला रखना श्रावश्यक है । 
यदि ऐसा है तो सार्वजनिक वित्त का क्षेत्र क्या सूमझा जाए ? सुविधाजनक 
प्रायः यही होता है कि सामूहिक उद्यम को उसकी परिभाषा से बाहिर ही 
रहने दिया जाए, अर्थात्‌ उसकी उपज व मूल्य-निर्धारण नीति को, क्‍योंकि 
विभिन्न उद्योगों में. तत्सम्बन्धी निर्णय श्राथिक दृष्टिकोण से ही लिये जाते हैं 
ने कि सामाजिक अथदठा राजनीतिक दृष्टिकोश से । इन उद्यमों के सामने 
निर्णय के लिए जो प्रश्न उपस्थित होते हैं वे व्यापारी संस्थाओं के प्रश्न होते 
हैं शासन-समितियों के नहीं । इसलिए सार्वजनिक वित्त का मुख्य भाग तो यही 
हुआ कि शासकीय निकाय (8०ए०४ां0४ ४0०07०83) समाज की सामूहिक 
आवश्यकताओं की पृत्ति के लिए जो मार्ग अपनाते हैं और जिस प्रकार जरूरी 
द्रव्य का प्रबन्ध करते हैं उनकी छानबीन व परख । 

किन्तु शासन करने वाले निकायों का ही नहीं, उन सभी संस्थाओं का 
दम विचार करता होगा जिन पर कुछ न कुछ मात्रा में सरकार.का नियन्त्रण 
है । यह इस कारण कि जब हम नीति के बड़े प्रदनों का विश्लेषण करते है-- 
जैसे कि राष्ट्रीय श्राय अ्रथवा हित को अधिकतम फरना जो कि सामूहिक 
रूप में सन्तुष्ट हुई आवश्यकताओं में ही सम्मिलित हैं---तो दिखाई देता है 
कि शासन न केवल सरकारी निगमों और दूसरी व्यापारी सेवाओं पर ही कुछ 


नियन्त्रण रखता है बल्कि वेयक्तिक स्वामित्व में रहने वाली सार्वजनिक 
उपयोगिताशों पर भी ।' 


अिकलनन पररनरन गतलिनीट लिन यह ५ जन निकलते अनिनाक नम 


१. सम्पूणाता के लिए हमें सरकारी ऋण संस्थाओं को भी यहाँ सम्मिलित बना चा इृए 
चाहे उन।गे समरयाएँ मुख्यतः द्रव्य-सम्बन्धी नोति की होती दें, सावेजनिक वित्त की नहीं । 


राज्य---मालिक व उत्पादक के रूप में ७ 


२. सार्वजनिक क्षेत्र और उसका वित्त (एप्रएओ० 8०000. 8ते. १08 
प्रपंत७7००) “+लोकतन्‍्त्र नाम से समभी जाने वाली व्यवस्था में राज्य 
(जिसका अर्थ है शासन से - सम्बन्ध रखने वाले छोठे-बड़े सब निकाय) राष्ट्र 
के संगठन का एक विशिष्ट अंग होता है ।“आ्रथिक और वित्तीय दृष्टि से विचार 
करते हुए राज्य का उल्लेख अर्थ-तन्त्र का “सावंजनिक क्षेत्र”, इन शब्दों से किया 
जा सैंकता है। सावंजनिक क्षेत्र के श्रतिरिक्त जो बचता है वह “व्यक्तिगत क्षेत्र” 
(70790७ 86007) के नाम से पहिचाना जाता है जिस्म्से समाज के सभी 
व्यक्तियों के द्वारा निजी हिल की दृष्टि से चलाई गई सब कार्रवोइयाँ अभिप्रेत 
होती हैं । वेसे तो राज्य का लक्ष्य“भी आवश्यकताओं की पूर्ति होता है और 
इसी कारण सार्वजनिक वित्त अर्थशास्त्र का ही एक स्वाभाविक भाग होता है। 
यह भी उस आथिक समस्‍या का ही एक पक्ष है कि निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त 
करने के लिए सीमित साधनों का योग्यतम उपयोग क्सि फ्रक्तार हो | अन्तर 
इतना ही है कि यहाँ लक्ष्य बाजार में प्रकट हुई उपभोक्ताओं की माँगों द्वारा 
तय नहीं होते अपितु संसद की शासन समितियों में उपस्थित जनता के ग्रति- 
निधियों व स्थानीय प्राधिकारियों (&०४०एं४रं४४) द्वारा निश्चित किए 
जाते हैं । ह 

ग्राज के युग में किसी राष्ट्र के सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन बड़ा विशाल, 
जटिल और अ्रधिकाधिक महत्त्वपूर्ण होता है। यह बात केवल उन्हीं देशों के 
विषय में (जैसे कि परिचमी लोकततन्त्रों में स्वीडन) नहीं है जिनमें दीर्घकाज 
से सार्वजुनिक स्वामित्व की परम्परा चली आ्राती है बल्कि ब्रिठेन और संयुक्त 
राज्यू जैसे देशों के विष्य में भी है जिनकी परम्परा पहले राज्य निर्बाध नीति 


जिनका सावेजनिक वित्त नीति के परिषपालन के साथ अधिकतम सम्बन्ध श्राता है वे होती है 
दीघेकालीन ऋण देने वाली संस्थाएँ जो सावजनिक नियोजन (?परॉशे० ए/0जर5 ॥,0908 
80०70) और स्वीकृत वेयक्तिक विनियोग (7788077०70) (जो काये बैंक ऑफ इंग्लैंड और 
राजकीय कोषागार विभाग द्वारा पुरस्क्षत कई संस्थाएं करती हैं) । पृष्ठभूमि में ख़र्य बेंक ऑफ इंग्लैंड 
रहता दै जिसका, देश को आवश्यक द्रव्य का संचालन प्राप्त करवाने का काम बैंक के राष्ट्रोयकरण 
के बहुत पहिले से कोंषागार ((7०9७88प07ए) के प्रभावी नियन्त्रण में चला आ रहा दे । 


द सावंजनिक वित्त 


(]&8862-%976) की थी । सावेजनिक क्षेत्र की सीमाओं में आइ्चर्यजनकं 
वृद्धि पिछले दिनों, का एक व्यापक अनुभव है । 
यदि ब्रिठेन के सावंजनिक क्षेत्र के स्तर को भापने के लिए उसके द्वारा 
खरीदी गई वस्तुओं व सेवाओ्लों को देखी जाए लो १६३८ में सारी अर्थ-व्यवस्था 
का पञ्चूद्धांशा ग्रहण किया जब कि १६१४ में उसने सप्तमांश ही लिया था। 
२ करोड़ कर्मचारियों (ए०7१७०७) में से १६९३८ में लगभग १५ लाख व्याज्त 
आ्रावश्यकताश्रों की रकम हिक पूत्ति के लिए काम आने वाली वस्तुश्रों व सेवाशों के 
उत्पादन में लगे हुए थे। कम-से-कम इतने ही और ऐसे थे जिनके द्वारा उत्पादित 
वस्तुओं को बाद में सावेजनिक क्षेत्र ने, श्रावश्यकताओं के सामूहिक समाधान 
के लिए खरीदा, महायुद्ध के समय ये संख्याएँ बहुत बढ़ गई और अब उनके 
१६३८ के स्तर को लौटने की कोई सम्भावना नहीं है । राज्य के प्रत्यक्ष 
कर्मचारियों में शासन-व्यवस्था में नियुक्त लोग व शिक्षक तथा स्थानिक प्राधि- 
कारियों द्वारा नियुक्त क्लर्क तथा श्रमिक ही नहीं बल्कि सेना में तथा कूट- 
नीतिक सेवाओं में लगी हुई जनसंख्या भी सम्मिलित है। सरकार व्यक्तिगत 
क्षेत्र से जो कुछ खरीदती है उसमें इस्पात* टीन व युद्ध-पोतों से लेकर विद्यालयों 
के बच्चों के लिए खरीदे गए चॉक, 'डस्टर', दूध और फलों के रस तक सब 
प्रकार की वस्तुएँ होती हैं । 
अब, जसा कि ऊपर हमने देखा, इन वस्तुग्रों के उत्पादन के बलिए आ्रावश्यक 
अमव सामग्री को खरीदने के लिए द्वव्य सरकार को उन करों से मिलता है 
जो समाज के सब व्यक्तियों पर (राज्य-कर्मचारियों पर भी) लगाए.जग्ते हैं । 
करों के अतिरिक्त (ड्रस घन के दो और स्रोत हें-- (3)* कभी-कभी सूर्वजनिक 
उद्यम द्वारा कमाया हुआ लाभ भी राज्य के सामान्य ध्यय के लिए प्रयुक्त 
कर लिया जाता है, और (॥) राज्य अपने नागरिकों से उनका धन ऋण!) 
रूप में भी ले सकता है। भूतकाल में ब्रिटिश सरकार ने इस प्रकार का ऋण 
केवल युद्धकाल में ही लिया है जब कि व्यय इतना अभ्रधिक हो गया कि उतना 
धन. नागरिकों से करों के द्वारा संग्रह करना असम्भव था । किन्तु 
सार्वजनिक उद्यम दीघंकालीन,नियोजन के लिए प्रायः कर्ज लेते रहते हैं उसी 


राज्य---मालिक व उत्पादक के रूप में है 


प्रकार जैसे निजी उद्यम ऋरा-पत्रों (4७०९४४प०४) के द्वारा ऋण लेते हैं ।' 

ऋगणा-वित्त का महत्त्व अन्तर्पुद्ध-काल में बहुत बढ़ गया है इसलिए उससे 
सम्बन्धित प्रश्नों की ओर "हमें विशेष ध्यून देना होगा। तो भी विभिन्‍न 
राज्यों द्वारा खच॑ किए गए घन का मुख्य स्रोत कर ही रहेंगे ऐसी सम्भावना 
है । यह बात सोवियत रूस जेसे अधिकेन्द्रित (६०(७॥08780 ) राज्+के बारे 
में भी सच है क्योंकि नागरिकों को जो कि प्राय. निरपवादरूप से सभी राज्य- 
कर्मचारी होते है, जो वेतन मिलता है उसमें से पहिलेही कटौती कर ली 
' जाती है। वह कटौती दूसरें-देशों में लगे 'बेसिक' (७७»ं०) करों के समान 
ही होती है । सोवियत संघ विशेष प्रकह_र के कुछ और कर भी लगाता है । 
इसलिए सार्वजनिक वित्त के राजस्व-पक्ष में हमारा अधिकतर सम्बन्ध कराधान 
तथा तत्सम्बन्धी प्रश्नों से ही रहेगा। हि 

सार्वजनिक क्षेत्र की कारंवाइयाँ मलतः राजनीतिक घंरिणाश्रों द्वारा 
निश्चित होती हैं जो कि श्रथे-व्यवस्था - व्यक्तिगत हो अथवा सा्वजनिक--के* 
लिए न्यास (0०४४०) है । इसका अर्थ यह नहीं कि नीति का आधार दलगत 
विचार ही हो सकते है । इसके विपरीत यह सम्भव है, जेसा 4के हम आगे 
देखेंगे, बल्कि अनिवार्य है कि समाज की सम्पत्ति व कल्याण को जिन सिद्धान्तों 
के द्वारा बढ़ाया जा सकता है उनका व्यवस्थित व स्पष्ट निरूपण कर दिया 
जाय जिससे कि*एक सुसंगत नीति का निर्धारण हो सके । यह एक बार हो 
जाने के बाद सार्वजनिक वित्त सम्बन्धी सलाहकार का कत्तंव्य रह जाता है * 
यह बतान्या बके निश्चित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किस प्रकार का 
कराधान (॥8:७४०00) और किस ढंग का व्यय उपयुक्त है०। 

सावेंजकि वित्त वेसे तो नीति का अनुचर है । परन्तु इसका निजी महत्त्व 
इतना है कि कई बार उसका राजनीतिक परिस्थि पर प्वरेणाम होता है। 
इस कथन में कोई भ्रतिगयोत्रित नहीं कि किसी राष्ट्र का चिर-कल्यारा जितना 
उसके कारीगरों की प्रवीणशता व श्रमशीलता और उद्के सैनिकों की 


ह्‌ . बिनियोजन (अचल पूंजी निर्माण) के लिए सरकारी ऋण का सबसे बड़ा उदाहरण 
राज्य-श्रधिकारियों की ओर से गृह-निर्मोण का है । 
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वीरता पर निर्भर है, उतना ही उसके सावंजनिक वित्त सम्बन्धी प्रइनों के सफल 
समाधान पर भी निर्भर है। इतिहास के पृष्ठ ऐसी राष्ट्रीय श्रसफलताओं से 
भरे पड़े हें जो कि सार्वजनिक वित्त के श्रत्यधिक महत्त्व की परिचायिका 
हैं। रोमन साम्राज्य के पतन का एके «महत्त्वपुर्ण कारण कर-सम्बन्धी दिवाला 
(६७० 9०09॥ए०9४०५9) भी था । अनुचित व अव्यवस्थित करों ने फ्रांस की ऋच्ति 
के जिए चिन्गारी का काम किया । १६१४-१८ के महायुद्ध में जर्मनी* की 
प्राजय के कारणों मं से एक विशेष कारण उसकी कर-प्रणाली का पुराने ढंग 
का होना था जिसके परिणामस्वरूप देश के नागरिक उपभोग (लंशातंत 
००7शए७४०॥४ ) का नियन्त्रण उसके द्वारा« नहीं हो पाया, और इस तरह युद्ध 
प्रयत्तों के प्रति आवश्यक एकाग्रता पैदा नहीं की जा सकी । 

यही नहीं, कई देशों में, और सबसे बढ़कर इंग्लैंड में, सावंजनिक वित्त 
ही वह क्षेक्र रहा है जिसमें वैयक्तिक व राजनीतिक स्वातन्त्य की निर्णयात्मक 
लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। संसद (/80॥8&77०70) के अस्तित्व मात्र के लिए जो 
संघर्ष हुआ वह एडवर्ड प्रथम के युद्धों के वित्त-पोषण के विषय पर ही केन्द्रित 
था। लोक-सभा (प्न००४७ ०६ 00077008) की स्वतन्त्रता चार्ल्स प्रथम के 
जलयान-कर (४0४9 770०76५ ) के प्रश्न पर प्राप्त की गई और अन्तिम रूप से 
हाउस आफ लाड ज्ञ (प्न0घ७6 ० 70709 ) के अधिकारों के विरुद्ध उसकी 
सत्ता का पुष्टिकरण १६११ के वित्त-अधिनियम (फ्प788०० 3०0) के विषय , 
पूर हुए संघर्ष के परिणामस्वरूप हुआ । 

३. राज्य श्रौर व्यक्ति (]४०७ 86806 70 ४० ॥70 007७) -- राज्य 
किसी राष्ट्र के संगठन का एक अ्रंग होता है। उसके विषय में- अ्रनिवार्य 
प्रइनन यह उठता है “कि उसका उन व्यक्तियों और छोटे समूहों के. साथ-- 
जितसे मिलकर वह बनता है--क्या सम्बन्ध होता है ? मूलतः: यह राज- 
नीतिक प्रश्न है-औन इसका उत्तर भी राजनीतिक ढाँचे पर अवलम्बित 
होते हुए बहुत भिन्‍न हो सकता है । हमें इसके विस्तृत विचार से यहाँ 
कोई मतलब नहीं क्योंकि यह राजनीति के क्षेत्र का प्रइन है। परन्तु 

१. दूसरों ओर, यह भी स्मरणोय है कि अयोग्य करों ने ब्रिटेन के लिए उसके अमरीकी 
उपनिवेश गेवाने के कुछ कारण भी उपस्थित किए | 
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ब्रिटिश सार्वजनिक वित्त का महत्त्व समझने के लिए ब्रिठेन जैसे लोकतन्‍्त्र में 
राज्य और व्यक्ति का परस्पर क्या सम्बन्ध रहता है, इसका मोदे तौर पर 
किन्तु स्पष्ट चित्र अपने सामने रहना आवश्यक है। इस दृष्टि से पहिले यह 
विचार करें कि किस प्रकार की “आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए राज्य का 
प्रस्तित्व होता है । 

सबसे पहिली बात तो यह है कि चाहे सार्वजनिक सेवाएँ सामूहिक साधनों 
के द्वारा आवश्यकताओं का समाधान करती हैं किन्तु सर्मीधान, व्यक्तिगत ही 
होता है क्‍योंकि व्यक्ति को .ही आवश्यकता अनुभव होती है श्ौर उसे ही 
उसकी पूत्ति का आनन्द भी । इसी प्रकादु वस्तुओं पर कर लगाए जाने की बात 
कही जाए तो भी कर देने वाले उनके स्वामी अ्रथवा इस्तेमाल करने वाले ही 
होते हैं । किन्तु कई प्रकार की तुष्टि जो राज्य की ओर से मिलती है वह व्यक्ति- 
गत रूप में नहीं दी जा सकती, उदाहरणार्थ हमने देखा है कि पुलिस और सेना 
की सेवाएँ इस प्रकार की होती हैं। सामाजिक जीवन के प्रारम्भ होते ही 
इस प्रकार की सामाजिक आवश्यकताएँ खड़ी होती हैं और उनका प्रबन्ध 
करना पड़ता है--चाहे नागरिक सीधे*तौर पर करें भ्रथवा किसी परोक्ष ढंग 
से । राज्य को इस प्रकार नागरिकों के लिए सामूहिक रूप से आवश्यकताओं 
का समाधान देने वाला साधन समभा जा सकता है । 

इस दिशा से विचार करते हुए राज्य की तुलना एक परमोच्च कोटि के 
क्लब से की.जाती है जो सम्पत्तियुक्त होता है और अपनी जायदाद को - 
किराये पुर चढ़ाता है--जसे एक गोफ क्लब” (४०४ ०००७) करता है श्रौर 
सामूहिक सेवाएँ देने के-आए नौकर-चाकर रखता है वेसे ही जैसे 'गोफ़ क्लब 
बैरे और दूसरे कर्मचारी रखता हैं। राज्य के कई कार्यों को समभने के लिए 
यह दुष्टान्त बड़ा उपयुक्त है परन्तु इसे बहुत दूर तक खींचने की भूल नहीं 
करनी चाहिए। क्लब एक ऐच्छिक संस्था होती है जिसकी सदस्यता स्वेच्छा- 
पूर्वक ली और छोड़ी जा सकती है। उसका शुल्क न दिया जाए तो इससे 
अ्रधिक कुछ नहीं होता कि व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जाए। क्लब में 
प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति बाध्य नहीं होता । दूसरी ओर राज्य 
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से त्याग-पत्र देने का एक ही उपाय है, देश को छोड़ कर चले जाना और वह 
आसान नहीं होत८&। और “राज्य-हीन” अ्रवस्था में रहना तो बहुत ही कष्ट- 
दायक होता है। राज्य का “शुल्क: (कर) न देने पर कारावास का दण्ड 
मिलता है | हे ; 

राज्य के प्रति मनुष्य की जिम्मेदारियों की अनिवायंता के कारण 
सामाजिक न्याय के महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ खड़े होते हैँ। जेसे, एक 'गोफ़ क्लब 
का सदस्यता-शुल्क यदि सब के लिए एक बराबर हो तो उसमें झ्रापत्तिजनक 
कुछ नहीं, क्योंकि सदस्य बनना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है और जो लोग 
शुल्क को अधिक समभते हैं वे नहीं बनेंग्रे। परन्तु लोगों की आय का विचार 
न करते हुए सभी पर एक बराबर कर लगा देना श्रन्यायपूर्ण है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं । सार्वजनिक वित्त का एक महत्त्वपूर्ण अंश भिन्‍न-भिन्‍न झ्ाय वाले 
व्यक्तियों में कर-भार के बेटवारे से सम्बन्ध रखता है । 

इसी तरह का प्रइत दूसरी तरफ़ भी खड़ा होता है। सार्वजनिक व्यय का 
वितरण कैसे हो ? 'गोफ क्लब” के सदस्यों की रुचियाँ एक प्रकार की होती 
हैं और वे एकः जेसी सेवाओ्रों को पसन्द बीरते हैं । परन्तु भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों 
के मन में सार्वजनिक वस्तुओं तथा सेवात्नरों की इच्छा अथवा आवश्यकता 
एक समान नहीं हुआ करती । इसी कारण यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि 
सब का इस विषय' पर एक ही मत हो कि राज्याधिकारियों को* कौन-कौन सी 
जरूरतें पूरी करनी चाहिएँ। सच्र तो यह है कि सार्वजनिक सेवाश्रों की 
आवश्यकता काफ़ी मात्रा में तो उत्पन्न ही उस संघर्ष से होती है जो विभिन्‍न 
व्यक्तियों व वर्गों के,हितों के मध्य में अवश्यम्भावी हैं--क्योंकि दुकानदार व 
चोर के हित परस्पर-विरोधी हैं। इसी प्रकार पेन्शनप्राप्त वृद्ध और विद्यार्थी 
बालक के तथा करदाता और बेकार के भी हितों में टकराव होता है । 

जिन देशों में राज्य का व्यय लोकतसन्‍्त्र की पद्धति से चुनी हुई धारा-सभा 
में तय होता है, वहाँ नीति और सार्वजनिक वित्त की रूप-रेखा ऐसे परस्पर 
विरोधी हितों के बीच में समभोतों के फलस्वरूप ही बनती है | जहाँ पर राज्य 
करने वाला कोई ग्रुट या वर्ग नीति तय करके लागू करता है वहाँ भी संघर्ष 


ही 
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कोई कम उग्र नहीं होता । हाँ, वह भूमिगत (प्रशत०७'४००४०० ) ज़रूर हो 
जाता है । इस स्थिति में क्लब का दुष्टान्त उपयुक्त नहीं रहता । 

चाहे लोकतसन्‍्त्र का विचार करते हुए राज्य की क्लब-कल्पना कुछ दृष्टियों 
से उपयोगी है, राज्य और व्यज्षित के सम्बन्ध का व्यापक विचार करने की दृष्टि 
से थह बहुत निर्जीव और निष्क्रिय मालूम होती है । जैसे राज्य के भीतरी क्यों 
के लिए विभिन्‍्त हितों के मध्य में “बीच-बचाव” करने क्री उपमा ठीक नहीं 
बैठती, न ही सफ़ाई और प्रकाश की व्यवस्था (जो “हितकारी व्यय” के 
उदाहरण हैं) के कारण उसे केबल साधारण सुविधाएँ देने वाला ही नहीं 
माना जा सकता । हमें राज्य की कारवाई के योग्य क्षेत्र को दो दिशाओं में 
फैलाना पड़ेगा । 

प्रथम तो यह कि अब यह स्वीकार किया जाने लगा है.क्रि-स्तज्य का यह 
कत्तंव्य है कि प्रत्येक नागरिक को जीवन की प्रारम्भिक आावश्यकताएँ प्राप्त 
करवाने का प्रबन्ध करे जिनमें पर्याप्त और ठीक प्रकार का खाद्य, काफी 
निवास-सुविधा और आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य व शिक्षा-सम्बन्धी सेवाएँ 
सम्मिलित हैं । श्रब तो प्रायः यह भी माना जाता है कि राज्य को चाहिए कि 
जहाँ व्यक्तिगत उद्यम इन वस्तुओं का यथोचित प्रबन्ध न कर पाता हो वहाँ 
राज्य स्वयं इन्‌ प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पृत्ति के साधनों को खरीदकर 
या उनका उत्पादन करके वितरित करे। दूसरा, राज्य के श्रन्य कत्तंव्य्दें-चें 
अरब यह भी गिना जाता है कि समाज के साथनों के अन्तर्गत आथिक क्रिया- 
शीलता और सामाजिक, कल्याग के स्तर को अ्रधिक से अधिक ऊँचा उठाए। 
राज्य के क्षेत्र के इस दोहरे विस्तार से व्यक्ति व राज्य के परेस्पर सम्बन्ध में एक 
नई घनि८्ठता ध्वनित होती है--व्यक्ति के उपभोक्ता रूप से भी और उत्पादक 
रूप से भी | सरकारी गतिविधि में इससे कई प्रकार की वृद्धि'भी होती है। 

इस प्रकार राज्य उत्पादक व नियोजक के रूप में भ्रधिक सुस्पष्ठ होकर 
प्रकट होता है। भ्रभी भी उसके द्वारा उत्पादत अधिकतर तेवाओं का ही है 
परच्तु पदार्थों का महत्त्व, चालू उपयोग के लिए भी और स्थिर पूँजी के तौर 
पर भी, शीघ्रता से बढ़ रहा है | पहले; तो मकीन ही एक ऐसी पूजीगत वस्तु 
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(०७7४४०) 8००१) थी जिसे बनाकर राज्य व्यक्तिगत उद्यम के उत्पादन को 
बढ़ा सकता था। जैसे-जैसे किसी राष्ट्र का पूँजी-उपकरण (०७७६७ ०वुपांए- 
7४०१५) बढ़ता जाता है और इस कारण अ्रधिक पूँजीगत वस्तुश्नों के उत्पादन 
से प्राप्त होने वाला लाभ कम होता जाता है, साव॑जनिक विनियोजन (9७&४०]० 
0०४८70005) में वद्धि ही शायद अथ-व्यवस्था की उत्पादन-शीलता को बढ़ाने 
का सर्वोपयुक्त साधून रह जाता है । व्यवस्था के सभी अंगों की जाँच कर लेने 
के बाद हमें इस प्रव्न का विचार करना होगा और देखना होगा कि इसका 
सार्वजनिक वित्त के भावी स्वरूप पर क्या क्रिणाम होता है । 

राज्य के नये कत्तंव्यों का ध्यान रखते हुए उसे एक विराट फ़र्म के रूप में 
देखना उपयोगी होगा, नागरिक जिसके स्वामी हैं और वही जिसे, पुराने अर्थ 
में सामूहिक-सेवाश्रों का शोर जिन व्यक्तिगत आवश्यकताञ्रों को सामूहिक रूप 
से सन्तुष्ट करने का निश्चय किया गया हो, उनका उत्पादन और वितरण करने 
के लिए चलाते हैं । राज्य की ओर देखने का यह दृष्टिकोण सार्वजनिक वित्त 
के लिए विशेष रूप से लाभदायक है क्योंकि यह राज्य के आ्थिक पहलू पर 
ध्यान केन्द्रित करता है। किसी फ़र्म की व्यापारिक रूप-रेखा और प्रगति देखने 
का सबसे अच्छा तरीका है उसके संतुलन-पत्र (9७॥97०० 89०७४) की पड़ताल । 
उसी प्रकार यदि हम राज्य के “संतुलन-पत्र” की जाँच-पड़ताल करें तो हम 
ब्यद्वेजनिक क्षेत्र केसे कार्य करता है, इसको बहुत कुछ समझ सकेंगे । वास्तव में 
' संतुलन-पत्र के ही कुछ बदले हुए रूप (बजट-लेखा-9५02०६ &०००५४०६४) से संसद 
अपनी नीति का पुनरीक्षण करती है 

परन्तु राज्य की एक विशालकाय फ़र्म मानने में एक गड़बड़ है १ राज्य के 
कार्य--करों का संग्रह और व्यय का वितरण अकेली राष्ट्रीय सरकार के 
एकाधिकार का»विडयय नहीं होता। प्राय: सभी देशों में वे एक सुख्य केन्द्रीय 
सरकार व गौण स्थानिक इकाइयों में बेटे होते हैं। (इससे यह प्रतीत होता है कि 
नियन्त्रक कम्पनीन्शर उसके उपांशों (88४०॥४०७४ ) की उपमा अधिक उपयुक्त है। 

केन्द्र सरकार ओर स्थानिक इकाइयों में परस्पर सम्बन्ध किसी देश में 
किसी प्रकार का होता है, किस्ती में उससे बिलकुल भिन्‍न । संयुक्त राज्य में एक 
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प्रादेशिक सरकार है (कैलिफ़ोनिया राज्य) जो इतनी महत्त्वपूर्ण है कि उसके 
अधिकार-क्षेत्र का विस्तार २,४०,००० वर्गसमील है और उसकी जनसंख्या 
एक करोड़ से ऊपर । उस राज्य की धारा-सभा और बहुत से छोटे स्थानिक 
अधिकारियों के लिए मुख्य सरकार है | कैलिफ़ोनिया राज्य की सरकार को 
विस्तृत स्वतन्त्र कर-अभ्रधिकार हैं श्रौर भीतरी प्रशासन (47#शपफ्रकक &0ांएररि- 
घाः&४०४ ) के अधिकांश पहलुभों के लिए अन्य किसी के>भ्रधिकार-क्षेत्र की 
चिन्ता न करते हुए वह भ्रपनी नीति निश्चित कर सकती है । दूसरा चरम 
उदाहरण फ्रांस के 'कम्यून' (००छाहाण7०) का दिया जा सकता है जिस में 
कुछ सौ तक जनसंख्या होती है । वह नीति के सभी बड़े प्रश्नों के निर्णय के 
लिए केन्द्र सरकार पर निर्भर होती है, फिर भी उसका अपना पृथक सामुदायिक 
जीवन होता है। ब्रिठेन में राष्ट्रीय सरकार एकीय (णरांध४णए)...दै७ संघराज्य 
((०१००७) ) के ढंग की नहीं, फिर भी स्थानिक इकाइयों का महत्त्व सब मिला 
कर काफी होता है, नीति को लागू करने में ही नहीं, उसके निर्धारण में भी । 

चाहे गोण सरकारों के हाथ में कभी-कभी पर्याप्त अधिकार होते हैं, तो 
भी देश की केन्द्रीय सरकार को सामान्य और वित्तीय नीति में सदा निर्णयात्मक 
स्वर श्रपना ही रखना चाहिए । यह अनिवाय॑ है क्योंकि केन्द्रीय सरकार को 
ऐसे निर्णय करने पड़ते हैं जो राष्ट्र के श्रस्तित्व के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होते 
हैं जैसे कि युक्ल और शान्ति के विषय में तथा दूसरे देशों के साथ अपने 
सम्बन्धों के विषय में । आ्रान्तरिक क्षेत्र में भी केन्द्रीय सरकार का अ्रनन्य महत्त्व - 
सावेजनिक्‌ क्षेत्र के विस्तार के साथ बढ़ता जा रहा है क्योंकि सुव्यवस्थित 
श्राथिक नीति के लिए क्रेन्द्र-निर्देशित सुसम्बद्ध क्रिया एक पहली अपेक्षित छार्तत 
है । अतः जिस वित्त के साथ हमारा संबसे अ्रधिक सम्बन्ध रहेगा वह केन्द्रीय 
सरकार का ही है, परन्तु अपने ध्यान को हम पूरी तरह उसी में सीमित न 
हो जाने दें । स्थानिक प्राधिकारी (॥008) &7०४००४०४) लोकतन्‍्त्रात्मक 
संगठन में एक अनिवार्य अंशदान देते हैं। आज के युग में जनतन्त्र के सामने 
जो बड़ी समस्याएँ हैँ उनमें से एक यह भी है कि उनकी नीति “व उनके वित्त 
तथा केन्द्रीय सरकार की नीति व वित्त में किस प्रकार एकसृत्रता लाई जाए 
जिससे कि उनके स्वतन्त्र जीवन का भी हनन न हो । 


अ्रध्याय २ 
सार्वजनिक उयय का स्वरूप 
( 'िब्गाप्ार ० एल फाशाशापए्ा'8 ) 

१. “राजा'' के कत्तेव्य (7)90068 ० ५86० 80ए०/०ं४० )--अपनी ' जाँच 
के प्रारम्भ में ही धह जान लेता उपयोगी होगा कि सार्वजनिक और निजी 
वित्त में एक मौलिक श्रन्तर है । निजी वित्त--चाहे वह व्यक्तियों का हो या 
फर्मों का, एक निश्चित श्राय को लेकर चलता है, जिसके ढाँचे में ही उसे सारे 
व्यय का आयोजन करना होता है। इसके विपरीत वर्तमान काल में राज्य के 
सामने पहले व्यय की योजना होती है और प्राधिकारी शभ्रपनी “आय 
(राजस्व) कए"करों और दूसरे साधनों से उसके प्रनुसार समायोजन करते हैं । 
स्वाभाविक है कि राज्याधिकारियों के खच कर सकने की एक ग्न्त्य सीमा 
(घा॥8/० ॥77५) होती है जो इससे निश्चित होती है कि नागरिकों के 
निर्वाह के लिए कितनी राशि छोड़ना आ्रावश्यक है। इस “कर देने की शक्ति” 
के पहिले एक और सीमा भी हो सकती है--कि अपनी आश्ाायों में से कितना 
अंश लोग आवश्यकताओं की सामूहिक पुष्टि के लिए लगाने को तैयार हैं । 
परन्तु लोकतन्त्र प्रणाली में यह विचार-विमर्श और समभाने-बुभाने से बदल 

“सकने वाली सीमा है । 

सावजनिक वित्त में निर्णायक तत्त्व व्यय है न कि आय, इसलिए युक्ति- 
युक्त यही है कि व्यय के पक्ष से इस लेखे का विजर प्रारम्भ किया जाए 
ब्रिटिश राज्य का व्यय प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार के प्रावकलनों (०४४/7080०8 ) 

व्‌ विनियोग लेखा (89970.774#०॥ 8&0००घ७7॥७ ) तथा स्थानीय प्राधिकारियों 


न नलक नरनी नकल लत " 


«/ १* राज्य की वास्तविक आय केवल वही है जो सम्पत्ति ओर व्यापार से प्राप्त होती दे । 
२. निर्षन ओर अविकसित देशों में जहाँ कयारोपण आसान काम नहीं होता, कई बार 
यह आवश्यक हो सकता है कि बजट की योजना राजस्व की भर से की जाए । 
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के वित्तीय आँकड़ों (#870ं%! 8/808908) में अत्यन्त विस्तार से दिया होता 
है परन्तु अपने सामने एक सुसम्बद्ध चित्र लाने के लिए झावश्यक, है कि उनकी 
सेवाग्रों का कार्यात्मक (व्यवहार के अनुसार) वृर्गीकरण किया जाय । 

सावंजनिक व्यय के विषय प्र प्रथम क्रमबद्ध विचार ब्रिठेन में १७७६ में 
प्रकाशित एडम स्मिथ के ग्रन्थ “वैल्थ्‌ ऑफ नेशन्‍्ज” (एफ ० ४४078 ) 

प्रस्तुत किया गया । स्मिथ ने इस सम्बन्ध में एक स्मरणीय अध्याय लिखा 

जिसका श्ीषेक रखा “सम्राट अथवा कॉमतवेल्थ का व्यय, एग्रथवा श्राज की 
परिभाषा में “राज्य का व्यय), । उस के विश्लेषण का उस समय के लोगों 
पर बहुत प्रभाव पड़ा । उनके अपने कथन से विदित होता है कि विलियम पिट्ट 
के ऊपर, जो कि हमारी वत्त॑मान वित्तीय व्यवस्था के जन्मदाता थे और महत्तम 
वित्तीय प्रशासकों में जिनकी गराना है, स्मिथ के लेखन का अत्यधिक प्रभाव 
हुआ । स्मिथ के द्वारा किया हुआ “सम्राट के कर्तेव्यों! व वर्गदयणी हमारे 
सार्वजनिक व्यय के चित्र के लिए आधार के रूप में बहुत ठीक है । 

स्मिथ के कथनानुसार, “सम्राट के कत्तंव्य तीन श्रेणियों में विभक्‍त होते 
हैं । राज्य का प्रथम कत्तंव्य है “दूसरे स्वतन्त्र समाजों के आक्रमण व अन्याय से 
समाज की रक्षा करना, और द्वितीय, नागरिकों के परस्पर सम्बन्धों में न्याय 
की स्थापना । स्पष्ट है कि यह किसी भी सरकार के लिए मौलिक : कत्तंव्य हैं, 
और किसी भी ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना करना असम्भवप्राय है 
जिसमें इनकी मौलिकता को स्वीकार न किया जाता हो । हाँ, दूसरे कत्तंव्यें 
की व्याख्या मूँ प्रत्यक्ष व्यवहार के अवसर पर बड़े भारी मतभेद की ग्रुञ्जायश 
होती है। इतिहास साक्षी-है कि अन्यथा सभ्य देशों में भी किस तरह ग्रुलाम 
ओर कुछ विशेष जातियाँ नागरिकतों के प्राथमिक अधिकारों से भी वब्चित 
हो सकती हैं । 

आज की अवस्था में, स्मिथ का “तृतीय कत्तेंव्य” सबसे अधिक रोचक है, 
चाहे वह मौलिक नहीं है--अ्रर्थात्‌ उसे बिलकल छोड़ देने के बाद भी संगठित 
समाज का अस्तित्व स्थिर रह सकता है, उसकी आ्राय में जब व॒द्धि होने लगती 
है तभी वह कत्तंव्य भी महत्त्वपूर्ण बनता है। स्मिथ ने उसकी परिभाषा इस 
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प्रकार की है : “उत्त सार्वजनिक संस्थाओं व कार्यो का निर्माण और संचालन 
जो किसी महात्‌ समाज के लिए ग्रत्यन्त लाभकारी होते हुए भी किसी व्यक्ति 
द्वारा किया खर्च कभी भी उसे लौटा नहीं सकते ।” ऐसे “कार्यो” में उन्होंने 
प्रमुख गिने है “वे जो समाज के व्यापार को सुविधा द॑ंते हैं और. जनता के 
शिक्षण को बढ़ाते हैं । 
कई आजकल की शब्दावली में स्मिथ का कहा हुआ तीसरा कर्त्तव्य आधिक व 
सामाजिक लक्ष्यों कै लिए किया हुआ्ना व्यय कहलाएगा । यह उल्लेखनीय है कि 
श्रठारहवीं शताब्दी में ही स्मिथ ने सावेजनिक व्यय की इन दो शाखाओं का 
'इंतना विकास होने की सम्भावना देख लौ थी कि ये महत्त्व और विस्तार में 
सबसे बढ़ जायें । इससे भी अधिक, स्मिथ ने अनुभव कर लिया था कि राज्य 
ऐसी सामूहिक सेवाग्नरों की व्यवस्था कर सकता है जिन्हें सब चाहते हें किन्तु 
फिर भी शैल्ण्यक्तिस्त उद्यम की पहुँच के परे होती हैं । स्मिथ ने जो संतुलित 
दृष्टिकोण रखा है वह इस दोषारोप का पर्याप्त उत्तर है कि स्वेच्छाचारिता की 
नीति का कठोर पालन ही ब्रिठेन की परम्परा है । 
ग्रब यह देखें कि स्मिय के “तीन * कर्तव्यों! पर वत्तंमान ब्रिठेन में किस 
प्रकार आचरण होता है ।' ग्राजकल की सेनाओ्रों के उपकरणों पर हुआ ख़र्च 
बड़ा जटिल भामला है । उसमें उत्पादक संभार, कारखाने, बैरकें और सक्तिय 


30% >क कक ३३४४” 


सेवा के लिए पोत, वायुयान और टैंक सब आते हैं। साथ ही स्खेर का सामान-- 


हक ओर प्रौद्योगिक ($००४7०७।) उपकेरण और दूसरी शोर . शस्त्र, जो कि 
सुरक्षा-यन्त्र की “कार्यवहुन पूंजी” (जयंत ०७०४७।)--ओ, सब भी 
सम्मिलित हैं। ओर श्रत्त में, सुरक्षा व्यय का एक कड़ा भाग वेतनों (जिन्स 
श्रथवा नकदी के रूप में) भर सेना से श्रवैकाश-प्राप्त लोगों की पेन्शनों पर 
लगता है । इस व्यय की विविधता से स्पष्ट है कि सुरक्षा की आवश्यकता में 
परिवत्तन श्रार्ने से सारी श्रर्थ-व्यवस्था के प्रत्येक भाग पर प्रभाव पड़ता है । 
८ ब्रिग्श साव॑जनिक व्यय के विकाक्ष के लिए देखिए--. ह, प्राएर8, गपाछ 
78706 0 िलंधंड।आ ॥0०ए०फाा७४, 7920-936 (938) और उसलंह॥॥ 


ताज मिंघकय098, ०ए 8$0प0प०७ & 0०ए७०7४७४५, 880-958 
(4964) 
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सार्वजनिक कार्यों का कोई श्रौर प्रकार आ्थिक गतिविधि का स्तर निश्चित 
करने में इतना प्रभावपूर्ण नहीं होता । क 
प्रतिरक्षा-व्ययू के भार और उन दिनों में उसकी बढ़ने की प्रकृति को 
देखकर एडमः स्मिय बहुत प्रभावित हुए थे। यह भअ्र॑ष् ॥४॥ र तो इस कारण 
हुआ कि उनके जीवन-काल का समय बहुत श्रशान्त है । यही शिकायत 
ग्न्तर्यद्धकाल में सुनी जाती थी। वास्तव में द्यान्तिकाल में ब्रिटिश भ्र्थ- 
व्यवस्था के साधनों का कोई बड़ा भाग प्रतिरक्षा प्रबन्ध पर खर्च न्ीं होता है । 
ग्रन्तर्युद्ध-काल में, १६३७ में पुनः शस्त्रीकरण प्रारम्भ होने से पूर्वे (युद्धकाल 
की पेन्शनों को मिलाकर) वह शुद्ध राष्ट्रीय आय का लगभग २-८ प्रतिशत 
था--पश्रर्थात्‌ राज्य के कुल व्यय (राष्ट्रीय ऋण ब्याज को छोड़ कर) का 
लगभग १५ प्रतिशत । १६४४ तक प्रतिरक्षा-व्यय बढ़ कर सकल सार्वजनिक 
व्यय का ८०% के करीब हो गया! १६४४५ के पश्चात्‌ वह फिर तेजी से 
कम होकर १६५० तक शुद्ध राष्ट्रीय आय के ७ प्रतिशत से भी कम रह गया । 
दुर्भाग्यवश कोरिया का संकट खड़ा हो जाने के कारण शुरू हुए पुनः शस्त्री- 
करण से वह फिर बढ़ने लग पड़ा । १६५३ में प्रतिरक्षा व्यय सकल राष्ट्रीय 
ग्राय का लगभग € प्रतिशत था। 

“दूसरा कत्तेव्य --पआन्तरिक च्याय-- भी कुछ हद तक तो सुरक्षा का ही 
प्रशन है । शान्‍्त व कानून के अनुसार चलने वाले नागरिकों को अपने भक्‍्ख॒इ 
व झगड़ाल पड़ोसियों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सभी नागरिकों के 
ऊपर  राज्य"की अ्रन्तिम बलप्रयोग की शक्ति समाज की सुरिथरता के लिए 
उतनी ही आवश्यक है जितनी बाहरी शत्रुओं से रक्षा । परन्तु वत्तमान जीवन 
की उलभनों में नागरिकों में परस्पर न्याय की स्थापता इतना बड़ा काये है 
कि इसके लिए केवल पुलिस, न्यायालय और जेलखानों की व्ब्बलद्ा्धा ही पर्याप्त 
नहीं है। इसमें-हमें कानून बनाने और लागू करने का, सूंसद्‌ के कार्य का, केच्धीय 
सरकार के अनेक विभागों, विशेषकर कोषागार व ग्रृह कार्यालय काओऔर स्थानिक 
प्राधिकारयों के प्रशासन का, सारा व्यय सम्मिलित करना होगा । अधिक ठीक 
तो यह होगा कि दूसरे क॒त्तंव्य को नागरिक शासन (०ंशों 8०ए०7म्मा०१४) 
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की संज्ञा दी जाए---जिसका एक बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य होता है कि नागरिकों 
में सब प्रकार झे प॒र्ण व समान न्याय करने का प्रबन्ध करे | 

इस प्रकार “दूसरे कर्त्तव्य” के दो पक्ष हैं--सुरक्षात्मक और प्रशास- 
तात्मक । प्रशासन का व्यय और ज्षेत्र अठारहवीं शताब्दी से सार्वजनिक क्षेत्र 
के विकास के साथ ही साथ बढ़ कर आज बहुत अधिक हो गया है, फिर भी 
सुरक्षात्मक पहलू [ पुलिस, न्याय-व्यवस्था तथा अग्नि सेवा (879 8९7४7०6७) | के 
ऊपर ही अन्तर्यद्ध'/काल तक नागरिक प्रशासन पर हुए कुल व्यय में से भाधे से 
अधिक हो जाता था। यह समझ लेना जरूरी है कि जहाँ “प्रथम कत्त॑व्य” का 
व्यय और व्यवस्था केवल केन्द्रीय सरकार के हिस्से आती है, “द्वितीय कत्त॑व्य”” 
का उत्तरदायित्व केन्द्रीय व स्थानीय सरकारों में बँट जाता है। व्यय का 
श्रधिकांश केन्द्र के ऊपर पड़ता है किस्तु प्रबन्ध का कार्य अधिकांश में स्थानिक 
प्राधिकार्रियौपकी कश्ना पड़ता है। नागरिक प्रशासन पर भरन्तर्यद्ध काल में 
राज्य को कुल सार्वजनिक व्यय का लगभग ६७० प्रतिशत खर्च करना पड़ा ।' 
चाहे “दूसरा कत्तंव्य” मौलिक महत्व का है तो भी आज समाज की आय में 
से भाग लेने वाली जो मुख्य मर्दे है उनमें इसकी गराना नहीं है । 

एडम स्मिथ के जमाने में सामाजिक व आ्राथिक उद्देश्यों से हुआ व्यय 
बहुत साधारण सीमाओ्रों तक रहता था। सार्वजनिक सामाजिक व्यय तो दरिद्र 
विधि (?007 7.99 ) तक ही सीमित था। व्यापक लोक-शक्षिक्षा (प्रशांप्णइके 
“कुध०४० ०१४०७४०४ ) भ्राने में अभी एक शताब्दी बाकी थी चाहे स्मिथ की 
मृत्यु के तीस साल के भीतर ही उस लक्ष्य के प्रति पहली राक्लि स्वीकार 
कर ली गईं | तो भी वह समय सामाजिक आत्मा कछूजागरण-काल था, जो 
कि नेपोलियन के युद्धों के वक्त सार्वजनिक सहायता में स्वयमेव हुई स्थानीय 
वृद्धि (जिसकी “स्पीन्हमलेन्ड सिस्टम” के नाम' से ख्याति हो गई) से प्रकट है । 
यही तथ्य कि स्मथ ने राज्य के कत्तेंव्यों में लोक-शिक्षण को भी रखा, बडा 
अर्थपूर्ण है--किन्तु यह स्मरण रहे कि वे स्काटलैण्ड के थे । 


िलन+>०तरभपक फाथक++५--- 


१: राष्ट्रीय ऋण का ब्याज छोड़ कर । 


डी 
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स्मिथ के जमाने में “समाज को व्यापार की सुविधा” देने के लिए हुए 
सरकारी प्रयत्नों का रूप एक जटिल सी व्यवस्था में बना जिसमें विशेष व्यक्ति- 
समूहों के हितों के लिए संरक्षण, रुकावटें और सहायताएँ श्रायोजित की गई थीं । 
स्मिथ को इस प्रकार की सार्वजनिक हलचल पसन्द नहीं थी और अधिकतर 
उन्हीं के प्रभाव के कारण अगली पीढ़ी में ही उसका अधिकांश उड़ गया |. 
दूसरी ओर, स्मिथ सड़क-निर्माण आदि सार्वजनिक कार्यों के बड़े समर्थक 
थे जिनको चलाने के विषय में उनकी कल्पना व्यापारिक आध्षवर की थी 
(टोल टेक्सों के द्वारा) और जिनसे उनको ठीक ही दीखता था कि सारी 
प्र्थ-व्यवस्था की उत्पादन-क्षमता बहुत बढ़ जायगी ।' 

२. झाथिक लक्ष्यों से होने वाला व्यय (ऋएशातांएप्ा७.. ई07 
[7000०7४० 7908 ) -- वत्तेमो न परिस्थिति में आशिक हेतु से >.हैए व्यय में, 
निजी उद्यम को दी गई सीधी सहायता एक ओर, और सारे समाज को 
पहुँचाए गए लाभ (जैसे राष्ट्रीयकरण में आए उद्योगों से) दूसरी ओर-- 
ये दोनों सम्मिलित हैं |. ये दोनों, यदि इन्हें ठीक प्रकार चलाया जाए तो 
“व्यापारिक सुविधा” दे सकती हैं (आजकल की भाषा में---प्र्थ-व्यवस्था 
की उत्पादवक्षमता बढ़ा सकती हैं)। व्यक्तिगत उद्यम की सहायता में दो 
प्रकार से व्यय किया जा सकता है--एक तो ऐसी सेवाएँ उपलब्ध करवाकर 
'जो सब उद्योगों के' लिए भ्रथवा अनेक प्रकार के उद्योगों के लिए उपयोगी हों 
दूसरा उत्पादन की कुछ विशिष्ट शाखाओं को--विश्येषकर खेती को लाभ 
पहुँचाने वल्ल-उपायों से । पहले प्रकार के प्रतिनिधि उदाहररा हैं विदेश व्यापार 
विभाग (700087४४7०7४“0६ 07०८88७४ 70७0०) , व्यापार-बोर्ड का भार और 
माप विभाग (ज़लं&8४08 #०१ ](०88प7०8 ॥00087000०7 ), श्रम मन्त्ञालय के 
काम-दिलाऊ दफ्तर ( ए079)09707/४ 5०088 0* ्च्च्छ:0807ए 0 
..._ _. देखिए “बेल्थ आफ नेशन्ज?, ग्रन्थ ५, भाग १, “क्योंकि इस प्रकार के सार्वजनिक 
कार्यों से परिवहन ब्यय बहुत कम हो जाता है, इसलिए “टोल” के होते डुए भी माल उप- 
भोकता के पास (उनके न होने की अपेक्षा) सस्ता पहुँचता दे क्‍योंकि परिवहन के खच्चे में 
जितनी कमी आर जाती है उतनी वृद्धि गोल के कारण मूल्य में.नहीं आती ।* 
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[.,80०४०) झ्ौर राजकीय संस्थाओ्रों का अनुसंधान कार्य । इस प्रकार की 
सेवाएँ देने की- दृष्टि से राज्य की स्थिति अ्रसाधारण अनुकूलता की है और 
उनके विस्तार के लिए भी अवसर है जिससे समौज को बहुत लाभ होगा। 
, विशेष उद्योगों के लिए सरकारी व्यय अनेक प्रकार की प्रत्यक्ष और 
परोक्ष, स्पष्ट और गुप्त सहायताशं के रूप में हुआ है । प्रायः ऐसी सहायता 
के साथ ही सीधे नियन्त्रण उदाहरणार्थ, आयात के मात्रात्मक परिसीमन 
(वृपथ्ाध्रहपए० _ ॥7709890०08) भी लगाए गए हैं जिससे कि सम्पूर्ण नीति 
का असर श्पेक्षाकृत सीमित व्यय के प्रत्यक्ष परिणाम से कहीं भ्रधिक व्यापक 
हो जाता है । इस प्रक्रार का लाभ दिए जाने के पीछे आथिक कारण उतने 
नहीं रहे जितने सामरिक (5990०४0०) या भावनात्मक (8७०४४) ) । 
इस प्रकार का व्यय लगभग वैसा ही है जैसा कि अ्रठारहवीं शताब्दी में देखकर 
स्मिथ ने निन्‍्दाी की थी और वे श्राज होते तो निश्चित ही वत्तमान नीति के 
विषय में भी इसी प्रकार का मत व्यक्त करते । अन्तर्युद्ध काल में इस ढंग का 
सावेजनिक व्यय बहुत बढ़ गया, पहले तो १६१४-१८ के युद्ध के कारण हुई 
भ्रव्यवस्था व परिवत्तनों के परिणामस्वरूप और बाद में मनन्‍्दी को दूर करने 


के प्रयत्नों के रूप में। १६३० से प्रारम्भ-होवे. वाली दश्ाब्दी में विशेष 
उद्योगों--विशेषकर खेती तथा चौवहव---का संरक्षण और सहायता अच्त- 


>र्राष्ट्रीय राजनीतिक खिंचाव का एक बड़ा कारण बन गई । ब्रिटेत में इस 
तरह का व्यय दशाब्दी के उत्तराद्ध में ३ करोड़ पौंड था। १६४७ में बढ़ कर 
यह € करोड़ ६० लाख पौंड की अ्रधिकतम राशि पर पहुँच गया । उसके 
पश्चात्‌ यह धीरे-धीरे कम होता गया और १६५३ में ४ कर्तेड़ 5० लाख 
पौंड रह गया । ् 
ब्रिटेन-में सुमाजीकृत उद्योग (80०ं४०१ 4700प४४४०४)--डाक विभाग 
की सेवाओं के अतिरिवत--राष्ट्रीय की अपेक्षा स्थानीय नियन्बर में ही बढ़े । 
ऐतिहासिक घटनाक्रम से निश्चित हुए स्थानिक अधिकार<क्षेत्रों के बेढब बँटवारे 


| बनाना नमन वन टन 


१. सिवा उस अनुसंधान के जो किसी विशेष फर्म के कहने पर हाथ में लिया जाए । 
बस स्थिति में वह एक व्यापारी सेत् के रूप में ही, शुल्क लेकर काम किया जाता है । 
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से उनके विकास में कुछ न कुछ बाधा ही आई। विद्युत-शक्ति के उत्पादन 
(किन्तु, वितरण नही) का समन्वय करने के लिए १६२६ में स्थापित केन्द्रीय 
विद्युत्‌ बोडे (0७४७ ॥0०४ए४ं/ं।७ 80976) पहला पग था जो स्थानीय 
व्यापारी सेवाश्रों के राष्ट्रीयकरण की दिशा में उठाया गया । पुरानी व्यापारी 
सेवाओं के श्रतिरिक्त कुछ स्थानीय प्राधिकारी अ्रधिक साहस-पर्ण उद्यम भी... 
चलाते हं---डवकास्टर का घुड़दौड़ स्थल और कोलचेस्टर का शक्ति-पाट 
(0980७० 9०0) सबं-परिचित दृष्टान्त हैं। यदि विशेष खर्च अैर विलम्ब 
के बिना संसद्‌ को अनुमति मिल जाए , तो सम्भवतः: बहुत से और स्थानीय 
प्राधिकारी श्रन्य दिशाओं में भी हाथ-पैर्फेैलाने के लिए तैयार होंगे । 

परम्परा से तो ब्रिटिश केन्द्रीय सरकार की एकमात्र महत्त्वपर्ण व्यापारी 
सेवा डाक-घर ही था । टेलीफोन पर नियन्त्रण इसी सदी में पूरा हुआ, बाकी 
तार-संचार १६४६ में लगे, चाहे यह प्रस्ताव युद्ध के दिनों में ही स्वीकार 
कर लिया गया था। इसके विपरीत प्रसारण (97086००59702) बहुत पहले 
से ही राष्ट्रीय सेवा है जिसका नियन्त्रण सार्वजनिक बोर्ड करता है। केन्द्रीय 
सरकार इसके अ्रतिरिक्त भी कुछ उपक्रम देर से चला रही है जो छोटे-छोटे होते 
हुए भी कार्यपटु हैं जेसे कि “हर मेजेस्टीज़ स्टेशनरी आफ़िस” और कालिल्ले क्षेत्र 
के सावेजनिक ग्रृह-व्यापार में हिस्सा, जिसे राज्य-प्रबन्ध ज़िले' (3590७ (७:४82०- 
77०7४ 7)80708) इस नाम' से जाना जाता है। १६४६ से १९६४६ तक के __ 
वर्षों में महान्‌ रोष्ट्रीयकृत उद्योग स्थापित हुए--१६ ४६ में वायु-पथ निगम 
(4०छ७४४7९070००७४०॥४ ) , बैंक झ्ाफ इंगलेण्ड का राष्ट्रीयकरण भी इसी 
वर्ष में हुआ, -१६४७ में राष्ट्रीय कोयला बोर्ड (९४४००७| 009] 8०६7-०0 ) 
१९४८ में ब्रेटिश परिवहन आयोग (छल्तंधंशा "एकआ89070 00एणां88ं०00 ) 
और ब्रिटिश विद्य त्‌ प्राधिकार (छ्भंडा 6०07 ०0४०५,५५०७)०077५09 ) 
और १६४६ में गंस कौन्सिल तथा क्षेत्र-बोर्ड (37९७ /30870) । 

चाहे देश-देश में काफी अन्तर भी हैं, फिर भी मोटे तौर पुर सभी जगह 
एक ही. प्रकार के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की प्रवृत्ति दीखती है अर्थात्‌ 
ऐसे जिनका नियन्त्रण आपातकाल में राज्य के लिए अत्यावश्यक होता है, जैसे 
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कि डाक-सेवाएँ, प्रसारण और सड़कों की व्यवस्था (जिसे कई दुष्टियों से 
व्यापारी सेवग ही गिना जाना चाहिए), अथवा ऐसी जिनकी सहज प्रावेधिक 
प्रवृत्ति (0096 ४०९०४पं०क् ६67१०४०ए )  एकाधिपत्य की ओ्रोर होती है 
क्योंकि मुख्यतः: उनमें उपरि-व्यय (०ए०८४०७१७ ) चालू व्यय की श्रपेक्षा श्रधिक 
«होते हैँ, उदाहरण के लिए गैस, विद्य त्‌ और परिवहन । ब्रिंठिश राष्ट्री्रकरण 
की रूपरेखा इससे बिलकुल मिलती है। 

किन्तु.य रोप में ब्रिटेन के उलट हुआ । वहाँ अधिकतर यह रहा कि रेलों 
का राष्ट्रीयकरणा किया गया किन्तु बाकी सार्वजनिक उपयोगिताओं पर 
भिन्‍न-भिन्‍न दरजों तक सरकार का « नियन्त्रण लागू हुआ । कुछ सरकारों का 
(उदाहरणार्थ स्वीडन में) रक्षित्‌ खनिजों और वनों पर भी स्वामित्व है और 
उनका प्रबन्ध प्रायः सार्वजनिक बोर्ड करते हैं । संयुक्त राज्य में, इसके विपरीत, 
न्यू डील एडमनिस्ट्रे शन ( प९ए 96७) 3 तांता 8079007 ) से पूर्व, -डाक- 
घर ही प्रायः एकमात्र राष्ट्रीयक्रत उद्योग था, आज तक भी देलीफ़ोन व तार 
सरकारी स्वामित्व में नहीं आाए। दूसरी तरफ कोई-कोई अमरीकन नगर 
विस्तृत व्यापारिक सेवाएँ चलाते हैं ।' 

सरकारी स्वामित्व की ठीक सीमाएँ क्‍या हों यह ॒प्रइन सार्वजनिक वित्त 
के क्षेत्र से बाहर का है इसलिए इसकी चर्चा हम' यहाँ नहीं कर सकते । 
व्यवहार में नीति का निश्चय आथिक की बजाय राजनीतिक हेतुओों से ही 
होता है। परन्तु यह उचित नहीं है क्‍योंकि विशुद्ध आश्थिक॑ दृष्टिकोण भी 
निरपेक्ष भाव से निर्णय करने के लिए आधार बन सकता है । यह *किद्धान्त बन! 
लेना कि सरकार, द्वारा संचालन अधिकतम दक्षता उत्तेन्‍्न कर देगा ठीक नहीं 
होगा । एक ओर तो राष्ट्रीयकरण में इस बात की सब से अधिक आशा है 


नििककनननिक न ने “तननन फल ननन ननिनिभनानककन का कक पिता लटक गो सल्कन++3०+- 


जकसग-वल न्यास के बारे में कहा जाता है कि उसके राजस्व का ३० प्रतिशत से 

अधिक सावजनिक उद्यमों से आता है । देखिए--- मं 8800 &70 ?6-र्णी, “(8६8६० 8७० 
40०8) #0७॥0०० 70 06 ४४००७ 007०0. 

२. यह सोचने के लिए कारण है कि टेलीफोन विकात के सम्बन्ध में यदि अधिक 

अग्गामी नीति अपनाई जाती तो ब्रिटिश अ«4-व्यवस्था को लाभ रहता, देखिए ०७807 


क् 
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कि नियन्त्रण की इकाइयाँ उतनी ही बड़ी रखी जायेँ जितना प्रावेधिक आदशो 
(६००षांटणं 07#प७ ) हो--जिस लाभ का प्रावेधिक एकाधिकार 
(५००४४४०७) 77070०70०9 ) में विशेष महत्त्व होता है--दूसरी ओर सरकारी 
उद्यम में कार्य-दक्षता का जो मापदण्ड है (न्यूनतम सामाजिक लागत पर 
उत्पादन) वह निजी उद्यम के मापदण्ड (व्यय तथा प्राप्ति के अन्तर को अधिक- 
तम बढ़ाना) जितना सुविधाजनक नहीं है। सांख्यिक खोज और नीति की 
बैषयिक कसौटी के आधार पर व्यवस्थित जाँच के बाद ही*किसी प्रसंग-विशेष 
में यह निश्चित किया जा सकता है कि समाज-हित का पलड़ा किस ओर 
भुकता है । दूसरे ढंग के आथिक व्यय की दक्षता की भी समय-समय पर 
सांख्यिकीय जाँच होती रहनी चाहिए क्योंकि यदि इससे उत्पादन में वृद्धि नहीं 
होती तो उनके झ्ौचित्य के विषय में सन्देह उपन्न हो जायेंगे । 

३. वत्तमान राज्य में सामाजिक व्यय (80लंक्नो& गिड2#--2शपा8. ३0 
0० (०0७४ 50906 )--कुछ पीढ़ियों से ब्रिटिश सरकार के खर्च का सब 
से बड़ा भाग सामान्य दिनों में सामाजिक व्यय होता आ रहा है । सामाजिक 
सेवा तो देश की पुरानी परम्परा में है। उन्‍नीसवीं सदी के प्रारम्भ-काल' 
में ही निर्धनों की सहायता पर होने वाला खर्चे राष्ट्रीय आय की दृष्टि से 
ग्रपेक्षाकृत अधिक ही था, चाहे शताब्दी के मध्य के करीब विक्टोरियन युग 
की समृद्धि की वृद्धि के साथ-साथ वह कुछ कम हो गया जब नये दरिद्र विधि 
(?०० 7.99) को कठोर बता दिया गया । किन्तु तब तक अन्य सामाजिक“ 
सेवाएँ भी उस के उद्देश्य की पूत्ति में सहायक होने लग पड़ीं | श्राधी शताब्दी 
बीत चुकने कै पहले ही >शिक्षा सेवाओं को सरकारी कोष से सहायता दी जाने 
लगी, १८७७० से सा्वेजनिक शिक्षा राज्य के हाथ में ही श्र/ गई । सार्वजनिक 
स्वास्थ्य सेवाएँ भी शताब्दी के मध्य से पहले ही प्रारम्भ हो गई (और मध्य 
में, अत्यन्त विनाशकारी हैजे की महामारी के प्रकोप ने उन्हें"झछुस बढ़ा दिया) । 
वत्तमान शताब्दी के प्रारम्मिक वर्षों में १६१४-१८ के महायुद्ध के परिणाम- 


अर त+त“सननतीकानञपल- जन -ललनमननत बाइक “तक क्का+ पर, 


?ए७॥0 ॥7(6०0780०. विकास में देर लगने का एक बड़ा कारण तो यहा है कि टेलोफोन 
पर जो कि स्वयं “कमाऊ” सेवा है, “निखट्ट ? तार सेवा लादी हुई रहती है । यह इस प्रकार 
का श्रार्थिक अपव्यय है कि सावेजनिक सेवा के लिए एक प्रजोभन हो सकता है । 
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स्वरूप उनका और भी विस्तार हुआ और १६४५ के परचात्‌ इन सेवाओं 
का उस से भी अधिक प्रसार हो गया । 
इस सदी की पहली दह्लाब्दी के उदारदलीय प्रशासन (॥9७-8७] 
39707789"8४०४) ने सामाजिक बीमा और वृद्धता-पेन्शन शुरू की और अन्‍्तर्युद्ध 
काल में इनका विस्तार हुआ । किन्तु १६९४२ की “बीवरिज” रिपोर्ट को 
कार्यान्वित करने के लिए उठाए गए वैधानिक पण्गों से ही सामाजिक सुरक्षा 
(8009) 8००प०४४) एक राष्ट्र-व्यायी व्यवस्था के रूप में ढल कर तथ्यार 
हुई । १६१४-१८ के युद्ध के पूर्व स्थानीय प्राधिकारियों के द्वारा ग्रह-निर्माण 
एक अत्यल्प रूप से शुरू होकर १६२८ से प्रारम्भ होने वाली दशशाब्दी तक फैल 
कर एक प्रमुख राष्ट्रीय सेवा बन चुका था। कुल मिलाकर, अन्‍्तर्युद्ध काल में 
बने हर चार घरों में से एक राज्य की ओर से बना | द्वितीय महायुद्ध के 
तुरन्त बाद के सालों में तो ग्ृह-निर्माण “उद्योग” का मानो “राष्ट्रीयकरण” 
ही हो गया--प्रत्येक दस घरों में से श्राठ से नौ तक राज्य-अ्धिकारियों के 
द्वारा बनवाए गए और ग्ृह-निर्माण की गति अन्तर्यद्ध काल में जितनी रही 
थी उससे कहीं ज्यादा हो गई। १९५४० की दशाब्दी में वैयक्तिक ग्रह-निर्माण 
धीरे-धीरे फिर शुरू हुआ पर तब भी, कमसे कम प्रारम्भ में तो, राज्य के 
उपक्रम में कोई विशेष कमी नहीं झ्राई। यह कहने में अत्युक्ति नहीं कि 
..अन्तर्युद्ध काल में ही ब्रिटेन में सामाजिक सेवाएँ किसी भी दूसरे देश की 
अपेक्षा बड़े पैमाने पर दी जा रही थीं, तो भी अ्रभाव का पूर्णतया उन्मूलन 
करने में---जो बीवरिज योजना का लक्ष्य था, वे असमर्थ रहीं और ग्राज भी 
असमर्थ हैं । | घ् * 
ब्रिठेन की कत्तमान सामाजिक सेवाश्रों का स्थल-रूप में तीन श्रेणिएयों में 
वर्गीकरण किया सकता है-- () शिक््षी, (8) सार्वजनिक स्वास्थ्य ( ग्रह- 
व्यवस्था और स्वास्थ्य-बीमा सहित) और (|) आयअनुप्रक (70076 


8प90000००५७) कर पद्धति ढ्ारा दूसरे नागरिकों से नकदी अ्रथवा जिन्‍्स के रूप 
नल >नलन»० ५२०५५... 
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१. सामाजिक बीमा व सम्बन्धित सेवाओं के लिए अन्तर्विभागीय कमेटी की रिपोर्ट | 
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में आय का हस्तान्तरण । इन तीन शीर्षकों के अन्तर्गत अब बहुत प्रकार की सेवाएँ 
ग्रा जाती हैं । उदाहरणार्थ, शिक्षा में स्कूलों व शिल्पि्क. कालेशों का प्रबन्ध, 
कतिपय स्कूलों, कालेजों व विश्वविद्यालयों को“दिया जाने वाला अनुदर्नि, शिक्षेकीं 
व अन्य कर्मचारियों को दिए गए वेतर्नें, विद्यार्थियों को दी गईं छात्रेवृत्तियाँ और 
साधाइण अनुदान, सहायक सेवाश्रों का प्रबन्ध, स्कूलों में भोजन-व्येंवस्था व... 
चिकित्सा सेवॉ, तथा अ्रन्तिम-- पुस्तकालयों, अजायबंघरों (7008०प7०8) और 
चित्र वीथिकाओं (ए/०ए7० 8००४४८४) की व्यवस्था--यह राब कुछ आा 
जायेगा । परन्तु कुल शिक्षा व्यय में से आधे से काफ़ी ज़्यादा सार्वजनिक 
प्रारम्भिक स्कूलों पर ही लग जाता है । * 

स्वास्थ्य पर प्रथम सरकारी व्यय हुआ था सड़कों की सफाई, मल प्रवाह 
पद्धति (8०७०७४०) और उद्यानों तथा स्नार्नागारों के प्रबन्ध के लिए,।' उच्ती- 
सवीं शताब्दी के बीतते-बीतते पागली और नि्धेनों (9७००७) जेसे समाज के 
ग्रभागे व्यक्तियों के लिए सरकारी चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध क व्यक्तियों के लिए सरकारी चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करवाई गईं 
परन्तु सामान्य स्वास्थ्य सहायता का प्रबन्ध राज्य की ओर से तब तक नहीं 
था जब तक इस सदी की प्रथम दशाब्दी की उदारदलीय सरकार के द्वारा 
दूसरे सामाजिक सुधारों के साथ स्वास्थ्य बीमा प्रारम्भ नहीं किया गया है 
भन्तर्युद्ध काल में क्षय रोग व मैथुन (४००००७७।) रोगों की चिकित्सा तथा 
प्रसूति (7780०777५9 ) जैसी विशेष भ्रावश्यकताओं के लिए भी सेवाएँ उपलब्ध 
करवाई गईं। अन्त में १९४६ में सब के लिए निःशुल्क (अथवा बहुत मात्रा 
में साहाय्य-ऋ्षप्त) और आवश्यकतानुसार चिकित्सा देने वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य 
सेवा (/ए७ (७४०7७) मई 8०एश४००) तथा शस्पतालों का एक राष्ट्रीय 
संगठन श॒रू हुआ । इन व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही सम्मिलित 


विीमिशिक मनी म जलन नकद मम ४७७७७७४७७४/७४४/शए४ हा 


में से कई सेवाओं का स्वास्थ्य के साथ अधूरा-सा ही सम्बन्ध है और अधिक उप- 
युक्त शायद यह है कि उन्हें (कुछ अन्य सेवाओं के साथ, जैसे कि शिक्षा व्यय का श्रधिक 
सांस्कृतिक अंश) नागरिक सुविधाएँ गिना जाए जिनका विकास किसों नगर की सम्पत्ति व उच्चम 
का एक महत्वपूर्ण चिह्न है | देखिए ४: के, «गत ए. ए, जादाछ, ड870वेक'तें3 
[06७] एिडए०ावा६फ्ए०. 
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करना चाहिए उन पोषक (जाप्राणंधं००४। ) खाद्यों--विशेषकर दूध---पर 
हुआ व्यय जो*दूध पिलाने वाली माताओं और बच्चों को बिना मूल्य दिए 
जाते हैं , यह दूसरे महायुद्ध के द्विनों में ही उल्लेखनीय परिमाण पर शुरू हुआ 
परन्तु अब राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए राजकीय प्रबन्ध का एक सुनिश्चित और 
_>सब से महत्त्वपूर्ण भाग बन गया है । युद्ध-काल में इन से भी श्रधिक महत्त्व 
सामान्य खाद्य-साहाय्यों (2०7०००॥ ४0०6 5प्रशंतां६8) का था। उन पर 
अधिक से ऋधिक ४० करोड़ पौंड राशि खर्च हुई जो राष्ट्रीय ग्राय की ४खति 
दात थी । खाद्य के प्रचुर होने के साथ वे क्रमशः कम किए गए किन्‍त १६५३ 
में भी (खाद्य मन्त्रालय की व्यापार हानि के रूप में मापा जाए तो) उनकी 
राशि लगभग २० करोड़ पौंड थी। चाहे यह स्वीकार किया जाता था कि 
ग्रत्यन्त निर्धन लोगों के उपभोग को सहांरा देने के लिए राजसाहाय्य एक 
प्रभावशांली उपाय है, पर वह एक महगा उपाय था क्योंकि व्यय का अ्रधिकांदश 
उन लोगों की सहायता पर लगता था जो अपने खाद्य को बाज़ार भाव पर 
खरीदने का सामथ्ये रखते थे। | 
क्तिगत आयों के शेष अनुपूरक (8797।976708 ) मुख्यतः: “व्यक्तियों 
को रोकड़ (नकद) अनुदान” के रूप में दिए जाते हैँ । इसके अपवाद हैं वृद्धता- 
पेन्शन प्राप्त बूढ़ों (०0७-82० एथ्यशरं०7७०४) के चोर्थ व तम्बाके कॉर्ड और 
राष्ट्रीय सहायता के द्वारा दिए जा सकने वाले खाद्य तथा भाटक प्रमाणक 
(7७०४ ए०7०४७7) । बेकारी पर व्यय व्यापार की स्थिति पर“निभर है किन्तु 
प्रति व्यक्ति दी गई सहायता धीरे-धीरे अ्रदक्ष श्रम के वेतन-स्तरू-के निकट 
आती गयी है। प्रति व्यक्ति पेन्शन की भी प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ने क्री ओर ही 
है, साथ ही जनसंख्या की आयुवृद्धि के साथ उसमें चिरकालिक विस्तार हो 
रहा है। १६४८-म्रें नई सामाजिक सुरक्षा पद्धति के साथ अतिरिक्त लाभ भी 
उपलब्ध हो गए, जसे बच्चों का भत्ता और विवाह तथा मृत्यु पर शोधन 
(9०५97767/08 ) । हक 
१६३० की दशाब्दी में सावंजनिक सामाजिक सेवाओं पर (महायुद्ध की 
पेन्शनों सहित क्योंकि उनका. भी सामाजिक परिणाम बेसा ही होता है) वर्ष में 
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प्र6& करोड़ पौंड व्यय करने पड़ते थे । इसका लगभग एक चौथाई शिक्षा पर 
लगता था, एक चौथाई स्वास्थ्य सेवाओं पर (जिसमें ग्ृह-निर्माण- व्यय' का वह 
भाग जो ऋण से पूरा नहीं हौता था, सम्मिलित था), शेष आधा नैयक्तिक 
ग्रायों को बढ़ाने पर लगता था (सामाजिक हस्तांतरण) । इस आधे का लगभग 
ग्राधा सावंजनिक सहायता और बेका री -शो धन ( प्ाश०ए0770०४४ 9०ए77९॥६8) _ 
पर तथा आराधा विभिन्‍त प्रकार की पेन्शनों पर खर्च होता था। तात्पर्य यह 
कि सामाजिक व्यय सेवाओं की अपेक्षा आयों के रूप में अधिक- महत्त्वपूर्ण 
हो गया था। १६५३ तक सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय बढ़ कर २५०, 
करोड़ पांड हो गया था (वास्तविक अर्थ, में ३५० प्रतिशत वृद्धि) । किन्तु 
सेवायुवित (७०७ए०४7४९४॥) का स्तर ऊँचा होने के कारण वेयक्तिक आयों 
को बढ़ाने पर हुआ व्यय अनुपात से कम था ।* पेन्शनों पर लगी राशि ने वह 
कमी लगभग पूरी कर दी । 

आशिक व्यय बसे तो केन्द्रीय सरकार का प्रशासकीय और वित्तीय उत्तर- 
दायित्व है, किन्तु स्थानीय प्राधिकारी परम्परा से सामाजिक सेवाश्रों की 
व्यवस्था के लिए संसद के प्रतिनिधि चले झा रहे हैं । सामाजिक सुरक्षा के राष्ट्र- 
व्यापी बनने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (७४०४७) 9०४॥४४ 8०7शं००७) की 
स्थापना के बाद से केन्द्रीय साधन सामाजिक व्यय के ६४ प्रतिशत से भी अधिक 
के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी हो गए हैं । इसके पहिले कई वर्ष राजकोष से भारी 
श्रनुदान (878788) की एक व्यापक योजना के द्वारा स्थानिक सेवाओं को 
सहायता की.ज़ाती रही । यह योजना दो कारणों से बनाई गई थी-- एक तो 
स्थानीय क्रिफृश्नीललय-को“प्रोत्साहन देने के लिए और दूसरे, कम समृद्ध क्षेत्रों 
की कठिनाइयों को क्रम करने के लिए । इस तनन्‍्त्र (७०7०7»&0०8) के कारण 
उठने वाले नीति के प्रइनों की जाँच हमें बाद में करनी होगी 

एडम स्म्रिथ के विचार में “तृतीय कत्तेव्य” के रूप में' जो “लोक-कार्ये” 
१. देखिए, भ्रध्याय १६, विशेष रूप से विभाग ४ । 


२. देखिए श्रध्याय १५, विशेष रूप से, विभाग २ और ७ । 
३. “दोल” । 
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होते हैं वे आथिक दृष्टि से आत्म-निर्भर होंगे क्योंकि उनका खर्चा विक्रय और 
शुल्क से प्राप्तन्धन में से ही हो जायेगा! और इस कारण राजस्व पर उनका 
कोई भार नहीं पड़ेगा । स्थानीय व्यापारिक सेवांग्रों ग्रौर राष्ट्रीयकृत उद्योगों 
में लगभग ऐसा ही है । डाक सेवाएँ प्रायः कुछ लाभ दे जाती हैं (१६३० की 

_दशाब्दी में कुल १ करोड़ १० लाख पौंड, किन्तु युद्ध के पर्चात्‌ से जिनकी 
वास्तविक कीमतें कम हो गई हैं )। राज्य सरकार उस मात्रा में सामान्य राजस्व 
की सहायतः के लिए उन्हें उपलब्ध भी समभता है। अठारहवीं शताब्दी में 
सड़कों का व्यय उन्हीं में से निकालने के लिए पथकर (५०॥७ ) की युक्ति काम 
आई । सिद्धान्त रूप में इसी प्रकार कार परिणाम अन्‍न्तयेद्ध काल में सड़क निधि 
(7090 #770 ) के स्वतन्त्र अस्तित्व के समय में भी प्राप्त किया गया (जो 
१६३७ में समाप्त हो गया) जब कि वाहन-कर और ईन्धन-कर से प्राप्त 
राजस्व सड़कों के खचे के लिए निश्चित कर दिया गया । परन्तु व्यवहार में 
वह राजस्व अधिकतर सामान्य आवश्यकताओं पर ही लगता रहा । पथकरों 
(४०8) की विधि भश्रभी भी अमरीका में बहुत चलती है और उसके द्वारा 
यदि करदाता का बहुत सा भार कम हो जाए और सड़कें बन जाएँ तो उस 
पद्धति के पक्ष में प्रबल युक्तियाँ हैं चाहे अन्यथा भी भ्रधिक वेगशील परिवहन 
के द्वारा अन्ततः व्यय की अपेक्षा उन से लाभ कहीं भ्रधिक हो जाता है। 

._' सामाजिक सेवाश्रों को आत्म-निर्भर बनाने का विचार” देर से छोड़ा जा 
चुका है । यह तो सच है कि कुछ सेवाओं के लिए शुल्क लिया“जाता है (जैसे 
राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में निर्देशों (97०8००ए४०४७७) और न्यन्त्र आदि 
(»0007%४0०७७) के लिए; शअन्‍्तर्युद्ध काल में कुछ प्राधिकारियों ने जो किराए 
लिये वे ऐसे थे कि ग्रुह-निर्माणा के लिए सामाजिक सेवा की बजाय व्यापारी 
सेवा का नाम ड्यश्रक उपयुक्त मालूम होगा। फिर भी बहुत बड़ा बहुमत इसी 
पक्ष में है कि सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था नि:शुल्क हो जिससे उपभोक्ताओं 
की आयों में ,्रधिक समानता आए । 

केवल एक प्रकार का लोक-व्यय बचा है जिसकी हमने अ्रभी तक चर्चा 
नहीं की--राष्ट्रीय. ऋण पर लगने वाला ब्याज । सरकार को यह भी अपने 
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कोष पर पड़ने वाला एक और भार ही मालूम होता है क्योंकि जो राजस्व उस 
में लग जाता है वह सामाजिक या आर्थिक विकास के अधिक उम्रयोगी उद्देश्य 
के लिए भी लग सकता है परन्तु ऋण-देय (64७४ ०४०८४०) की ओर इस दृष्टि 
से देखना अमपूर्ण है।' एक तो इस कारण कि ब्याज का राजस्व पर जो भार 
हे वह जितनी राशि इस के लिए चाहिए उसके श्रनुरूप नहीं होता क्योंकि इस _ 
ब्याज पर कर लग जाते हैं। ब्रिटेन में अधि-कर (8०-४८) के दर इतने 
ऊँचे है कि राष्ट्रीय ऋण भी उल्लेखनीय मात्रा में आत्म-निर्भर हो ज़ाता है। 

परन्तु ऋण-ब्याज के व्यय को अन्य व्यय से भिन्‍त मानने के लिए एक और, 
अधिक महत्त्वपूर्ण, कारण भी है | वह ऋछचत के स्वरूप में है । ब्रिटिश राष्ट्रीय 
ऋण, लगभग सारा ही, भूतकाल के युद्धों की देन है। युद्धनकाल में सरकार 
वयक्तिक क्षेत्र से ऋण लेती है। किन्तु युद्ध की समाप्ति पर इस ऋण के 
विरुद्ध कोई ठोस परिसंपत्‌ (६90870]6 888605 ) नहीं होते, बस ऋणषा-दाताओं 
के हाथ में सरकार के ऊपर काग्नज़ी दावे होते हैं। इसलिए राष्ट्रीय ऋण 
किसी अपव्ययी द्वारा लिये गए उपभोग-ऋरण के समान है जिसको उसकी आय 
(यदि हो तो) का प्रतिसादन (860 ०४ ) माना जा सकता है । भ्रधिक तकंयुक्त 
यह है कि राष्ट्रीय ऋण के ब्याज को एक नकारात्मक लोक आय समा जाए 
न कि सकारात्मक व्यय । किसी भी अवस्था में इस का भश्रन्य प्रकार के लोक- 
व्यय से भेद अवश्यः करना चाहिए | 

डे. लोक-व्यय के बल का परिवत्तेन (77४० 0एफण्णष्टाए8 सितरए798ं8 णः 
एप्ण० ऋऑलकुणावां४7घ०)--ऊपर की चर्चा से यह अर्थ निकलता है कि 
एडम स्मिथ . की बनाई” हुई “सम्राद के कत्तेंव्यों” की सूची आज भी 
लोक-व्यय के वर्गीकरण के लिए अनुपयुक्त नहीं है । वत्तमान काल में किसी 
भर्थ-व्यवस्था में सार्वजनिक सेवाप्रों के महत्त्व को प्रकट क्हे,के लिए उन्हें 
आंकड़ों के रूप में बताना झावश्यक है। विभिन्‍न सेवाश्रों का सापेक्ष महत्त्व उन 
की पारस्परिक तुलना की बजाय समाज के कुल साधवों को-सामवे.-रख कर ही 
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१. राष्ट्रीय ऋण के आर्थिक महत्व को चर्चा के लिए देखिए अध्याय १६। . 
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सब से अ्रच्छी प्रकार स्पष्ट होता है। साथ ही यह भी देखना चाहिए कि काल 
की गति के साथ-उनका विकास किस तरह हुमा है और आशिक ग्रवस्था के उतार- 
चढ़ाव के कारण उनमें कसा परिवित्तंत- होता है। तालिका १ में ये परिवत्तंन, 
ब्रिठेन की राष्ट्रीय श्राय के साथ लोक-व्यय के विभिन्‍न प्रकारों के सम्बन्ध दिखा 
कर प्रकट किए गए हैं। इसके लिए १६१३४४१ ९२४, १६३५ और १६४८ के 
“सामान्य” वर्षों के आँकड़े लिये गए हैं (जिन्हें सांख्यिकीय मालाशों में प्राधार 
वर्ष माना जाता हैं), फिर १९३२ के बरे वर्ष के और अन्त में १९५० और 
१९५३ के । ह द 
तालिका १ 
ब्रिटिश लोक-व्यय (चालू खाता) के मुख्य प्रकार, राष्ट्रीय आय 
(कारक व्ययानुसार) के प्रतिशत रूप में । 


गुण ० शाक्ाय ऐएए०४ 0 उिन्भंध एप्५ फ्कुणातांधपरा० (०7 ०पथा 
&000प्70)4॥8 .907007098088 0 006 'ए७४४0०08) 00776 (७6 480०607 ०086) 
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*खाय साहाय्य (004 85पःशंथं०8) मिलाकर, १८% 
१. कारक व्ययानुसार शुद्ध राष्ट्रीय झराय (760 ग्र&७४०7% 700770 ७४ (80007 
6080) निसका यहाँ उपयोग किया गया दै साथनों की उपज का पूर्णतया सन्तोषजनक माप नहीं 
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इस तालिका में सामाजिक व्यय का महत्त्वपूर्ण स्थान अत्यन्त ज्वलंत रूप 
से प्रकट है । परत्तु आशिक सेवाग्रों का महत्त्व, उन पर हुए व्यय हुए व्यय के परिमाणु 
से अ्रधिक है, यह भी ध्यान रखना चाहिए । श्रन्य प्रकार के आझ्राथिक व्यय के 
विपरीत सड़क्रों का विकास रुका रहने दिया गया है, और इसमें तनिक भी 
शंका नृहीं कि मोटर गाड़ियों के उपयोग में तीव्र वृद्धि के साथ साथ सड़कों की 
उपेक्षा उच्च दुर्घटना दर का एक बड़ा कारण है, जो सब के दु:ख का विषय 
है । १९१३.की अपेक्षा १६३- में सुरक्षा व्यय बहुत अ्रधिक था यह, भी रोचक 
तथ्य है । उससे भी बढ़ कर यह कि १६५० के परचात्‌ से तृतीय विश्वयुद्ध के 
भय ने उसे कितना बढ़ा दिया है । हर 


१६३२ के मन्दी के वर्ष में सभी सेवाएँ राष्टीय आय की श्रपेक्षया बढ़ीं 
इस तथ्य की' ओर भी ध्यान देना चाहिए । अधिकांश सेवाएँ जिस दीर्घकालीन 
प्रबन्ध के वश संचालित होती हैं उसकी परिदृढ़ता (009) का इससे परि- 
चय मिलता है। परच्तु प्रतिशत में वृद्धि का श्र्थ परम (७980070७) वृद्धि नहीं 
है, सिवाय भ्राथिक सेवाओं पर हुए व्यय और सामाजिक व्यय के । इसके उलट, 
बजट को संतुलित करने के लिए खच्चे का हर सम्भव प्रयत्न किया गया। 
सामाजिक व्यय में जो वृद्धि हुई वह भी केवल बेकारी-भुगतान (प/००ए७0५- 
70०70 9७9) ओर सार्वजनिक सहायता के कारण ही। श्रन्य सेवाप्रों में, 
विशेषकर शिक्षा में काफी कटोती करने की कोशिश की गई। इस प्रकार 
सरकारी क्षेत्र ने आयों का श्रपना सामान्य हिस्सा न बाँठ करके मन्दी को और 
भी गहरा करने का कार्य किया। लोक सेवाओं में इस प्रकार का राजकोषीय 


५ 
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है क्योंकि उसमें स्थिर उपकरणों के अवमूल्यन को निरंकुश ढंग से तय कर के रखा गया है। 
परन्तु हमारी अवधि के पूरे समय के लिए उपलब्ध यहा एक माप है । झुष्च्बवादी (?प्राप्ं४0) 
लोग इस बात को देखें कि सामाजिक स्थानान्तरण अन्य सामाजिक व्यय में सम्मिलित है. जब कि 
वह (अन्य प्रकार के स्थानान्तरण के सहित) राष्ट्रीय आय की गणना में छोड़_दिया गया ताकि 
दो बार गिनती न हो जाए। यदि हम १६५३ में सामाजिक व्यय में से उसे छोड़ दें तो वह 
१६ प्रतिशत से कम होकर ७ प्रतिशत रह जाएगा । 
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विकार (88०9७ 9०"ए०४४ए) नीति का एक महत्त्वपर्ण विषय है जिसका हमें 
बाद में विचार करता होगा । दूसरी ओर, झ्राथिक और सामाजिक व्यय को 
अन्तर्युद्ध काल में ही जितना महत्त्व प्राप्त हो चुका था उससे सिद्धान्त रूप में 
उच्य सेवायोजन नीति (फ्रांह्ा। ७एाछा०ए४०/४ ०6०9) पर आचरण के 
_ लिए स्थिति अनुकूल ही बनी क्योंकि उसके लिए वे बहुत उपयुक्त कारक हैं । 


तालिका में दिखाई देता है कि सार्वजनिक क्षेत्र का जो विकास पूरे 
अन्तयुंद्ध काल में लगभग निरन्तर रूप से हुआ वह स्पष्ठतयां किसी राजनीतिक 
दल विशेष के सत्तारूढ़ होने पर निर्भेर नहीं था। समाज ने वेयक्तिक की 
अपेक्षा अधिक सार्वजनिक सेवा की” माँग की और उसे प्राप्त किया। इसका 
महत्त्व क्‍या है ? बहुत कुछ तो जो! विकास हुआ वह जीवन-स्तर के ऊँचा 
होने का परिणाम मात्र था। धतवान समाज सार्वजनिक वस्तुओं की व्यवस्था 
अधिक विपुलता से कर सकते हूँ । जब अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वैयक्तिक आव- 
श्यकताएँ पूर्ण हो चुकती हैँ, तभी लोकतनन्‍्त्र के बहुमत बिल्कुल आधारभूत . 
सामूहिक आवश्यकताओं (#प्रशवेक्रशशाक्षं ०णी००४ए० क्०७708) से भागे बढ़ने 


. 
| 


के लिए तयार होते हैं 
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प्रश्न का दूसरा पहल भी है। एक बार ऊपर की ओर गति चल पड़े तो 

यह सरल भी होता है और सब को पसन्द भी, कि जब एक दिन सब 

. की राय यायेजतिक सेथाग्रों के विस्तार के पक्ष में हो जाए। एक बार एक 
सेवा की स्थापना हो जाए तो वह अनिवार्य रूप से बढ़ने की ओर ही चलती 
है। क्या इसमें यह डर नहीं कि इस प्रकार समाज,-मानो अ्रनजाने ही, अपने 
लिए इतनी सार्वजनिक सेवाग्रों का प्रबन्ध कर ले जितनी कि वह न मानता 
यदि बहू किसी एक वालखण्ड में होने वाले समत्ते विकास को एक साथ 
देख सकता ? “वह भय कोरी कल्पना ही नहीं है। परन्तु इससे बचने के दो . 
उपाय है । अथम तो व्यथ का तियस्च्रण करने और निपुणता (०हिलंलाव्फ ) 


दर 


न कल जे मीम-पमलाक अमनमभता अल ला. गत वन. टरशकिगयकक कक जे ऋन हक... 3 म>-+-+ननकतन.. जरनपननना 


१. भाग 3 से । 
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का परीक्षण करने के लिए एक प्रभावशाली प्रशासन-यन्त्र (९ि७०४ए७ 9तीफां- 
ए8078078 778697० 9) चाहिए। दूगरे, उपयुक्त विकास की सीमाओं का 
निश्चय करने और परस्पर-विरोधी दावों /८&शंए्5) वाली आवश्यकताश्रों 
में राष्ट्र के साधनों के बंटवारे के लिए ठीक पूर्ववर्तिताग्रों (007९०॥ ए0४9 ४68) 
का निर्णय करने के वास्ते अर्थात्‌ कौन सी पहले कौन सी बाद में इसमें नीति 
के सुस्पष्ट फैसले के लिए लक्ष्य तय होने चाहिएँ और उनकी प्राप्ति के लिए 
प्रयास होना चाहिए । इन दो नियन्जणों की व्यवस्था की हमें बारी-बारी से 
जाँच करनी होगी ।' 


का ैलनलामाओ फैना 8४ जतनानमात “के से 


१. देखिए क्रमानुसार अध्याय ४ व ६, साथ'ही अध्याय १५ भी । 


अध्याय ३ 


वित्तीय नीति की रचना 
(॥7%6 'शब्राताएं ए एशाशालंत्रों 000९7) ५ 
१. संसद्‌ की प्रभुता (80ए7७शं87॥४ ० ?िक॥877०70 ) -- नीति मन्त्रि- 
मण्डल द्वारा प्रस्तावित होती है परन्तु उस पर आचरण होने से पहिले संसद 
की स्वीकृति ग्रावश्यक है । हमारी रुचि उन राजगोतिक गशबवितयों में नहीं है 
जो नीति का निश्चय करती हैं, बल्कि उन वित्तीय साधनों में जिनका उपयोग 
संसद उसे व्यवहार में लाने के लिए करती है और जिस नीति के अनुसार 
उन साधनों को चुना जाता है उसमें | सार्वजनिक वित्त में सफलता के लिए 
स्थायित्वो (097) श्रौर लचीलेपन (॥०59॥659) का कुशल सन्तुलन 
([णतांअं०प४ 08)80०७) आवश्यक है- स्थायित्व इसलिए चाहिए कि शअना- 
वश्यक पश्वित्तन मेँहगा होता है और नियन्त्रगु के सूत्रों को ढीला कर देता 
है, और लचीलापन इसलिए कि परिवत्तेनशील जगत्‌ में सावंजनिक वित्त को 
परिस्थिति के अनुसार ढालते रहना आवश्यक है। हमें इसकी जाँच करनी 
है कि ब्रिटेन में जिस वित्तीय यन्त्र का विकास हुआ है उसमें ये गुण कहाँ 
तक हैं । दर 
” सारी वित्तीय नीति का अन्तिम नियन्त्रण संसद्‌ के हाथ- में होता है ओर 
उसी पर देश के हर कर लेने वाले और खर्च करने वाले विभाग्‌ का अन्तिम 
उत्तरदायित्व भी है। यह ब्रिटिश संविधान का एक सिद्धान्त है कि संसद 
कानुन की दृष्टि से सर्वशक्तिसम्पन्त है परन्तु लोक सभा का निकट नियन्त्रण 
बहुत सीमित होता है चाहे सत्तारूढ़ दल भारी बहुमत में हो । 
वास्तव मे सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियन्त्रण की तीन मात्राएँ 
(१०27००४) की जा सकती हैँ । सरकारी व्यय का एक भाग और उसके प्रनु- 
रूप राजस्व संसद्‌ में निकट के अधिकार क्षेत्र (्रग्राडव80७ इपा800007 ) 
३६ 


वित्तीय नीति की. रचना ३७ 


से पूर्णतया बाहिर ही होता है (स्थानीय प्राधिकारियों के नियन्त्रण में होने 
के कारण), एक दूसरा भाग ऐसा है जिसकी समीक्षा संसद्‌ करती है पर 
बिना वाद-विवाद के स्वीकार कर लेती है; शेष भाग संसद्‌ के सामने अ्रति 
विस्तार से रखा जाता है और उस पर पर्याप्त बहस भी होती है। स्पष्ट है 
कि यहल्तीसरा भाग ही सब से अधिक नियन्त्रण में होता है श्ौर समायोजन 
(90]०8४7०70) के लिए सबसे अभ्रधिक सुविधाजनक भी, किन्तु फिर भी 
संसद्‌ के हाथ काफी मात्रा में पिछली संविदाओ्रों (००४४०७०४७) से और सेवाश्रों 
के स्वरूप से बँधे होते हैं। सार्वजनिक"“वित्त कभी भी नए सिरे से शुरू नहीं 
होता जैसे किसी भी “चलती दुकान” का हिसाब । 

सर्वेप्रथभ यह उपयोगी होगा कि तीन दर्जो के संसदीय नियन्त्रण का 
सापेक्ष महत्त्व देखा जाए। संन्‌ १६५३ में मन्त्रिमण्डल- ने चालू लेता में 
४,२७,४० लाख पौण्ड की व्यय-योजना संसद के सामने रखी । राजस्व से 
४,३६,८० लाख पौंड की प्राप्ति की योजना थी, जिसमें से ४,१७,७० लाख 
करों से मिलने वाले थे | इस प्रकार €,४० लाख पौंड बचने वाले थे जिनका 
उपयोग नियोजन (77०४४77००४७) में किया जा सकता था अ्रथवा मुद्रास्फीति 
(409807 ) के दबाव को कम करने के लिए ।* इस कुल व्यय में से ६,७,४० 
लाख पौंड सीधे संचित निधि (०0980]09५060 47790 ) | में से लिये जाने वाले 
थे अर्थात्‌ वह दूसरी कोटि के नियन्त्रण में थे जिनकी संसद्‌ समीक्षा ही करती- 
है, वाद-विवाद नहीं । 

इस विभाग में सब से महत्त्वपूर्ण मद (8०४ ) राष्ट्रीय ऋण पर व्याज की 
थी । एक बार-संसद्‌ ऋण लेने के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले लो ब्याज देने के 
लिए स्वीकृति देनी ही पड़ती है । जो राशि व्याज रूप में देनी पड़ती है उसमें 
परिवत्तंन तभी हो सकता है जब व्याज दर बदली जाए या “दणठ की बचत 
में से मूल ऋण के एक अंश को चुका दिया जाए। इस कारण संसद्‌ के इस 
विषय पर अधिक चर्चा करने का कोई पर्थ नहीं। इस विभाग की अन्य मर्दे 
१. देखिए छठे अध्याय के प्रारम्भ में संतुलन पत्र । 
२. संचित निधि के महत्त्व के लिए देखिए पृष्ठ ५६ और ५७। 


३्द सार्वजनिक वित्त 


भी दीघेकाल के लिए नियत होती हैं, प्रसंविदा से अथवा सोची समभी हुई, 
उनमें उत्तरी” आयरलेण्ड को १६२२ के समभौते के अनुसोर दी जाने वाली 
देनगी भी सम्मिलित है, और राजपरिवार के घरेलू व्यय, अवकाश-प्राप्त 
विशेष नागरिकों की पेन्शनें और कुछ ऐसे पदाधिकारियों (जैसे न्यायाधीशों ) 
, के वेतन भी जिनका कार्यकाल संसद्‌ के नियन्त्रण से मुक्त है। किसे असा- 
धारण परिस्थिति के श्रतिरिक्त संसद्‌ इनके विषय में कुछ करना चाहे इसकी 
सम्भावना' बहुत नहीं है । 

शेष व्यय-योजना तीन भागों में,बेँटी हुई थी--१३६ करोड़ ५० लाख 
पॉंड प्रतिरक्षा सेवाश्रों की पूत्ति केललिए, २१६ करोड़ पौंड नागरिक व्यय के 
लिए और साढ़े चार करोड़ पौंड कर संग्रह के खर्च के लिए। प्रथम दो के 
वितरणु के सबविस्त्र प्रावकलन (6७७]०१ ०४४॥७७॥०४) उपस्थित किए गए 
ओर उनकी बाकायदा चर्चा हुई | सिद्धान्त रूप में, यह सारा व्यय तृतीय कोदि 
के संसदीय तियन्त्रण में श्राता है। बहस के मध्य में कोई भी सदस्य योजना में 
परिवत्तंतन का सुझाव दे सकता था।'* परन्तु वास्तविकता यह है कि संसद्‌ 
स्थानीय प्राधिकारियों को ४२ करोड़ पौंड की राशि उसमें से देने के लिए 
वचनबद्ध थी । विभिन्‍न प्रकार की पेन्शनों के लिए और सामाजिक बीमा 
निधियों की सहायता के लिए उससे कहीं अधिक राशि (लगभग ६५ करोड़ 
प्रॉंड) की भ्रावश्यकता थी | इसके श्रतिरिक्त अनुमान यह था कि राष्ट्रीय 
स्वास्थ्य सेवा की जिम्मेवारियों को निभाने के लिए ४४ करोड़ पौंड से भ्रधिक 
क्री आवश्यकता होगी । इसलिए इन प्राक्कलनों (९8४7790०8) पर होने वाली 
अहस में, जहाँ क्षक इन राशियों का सम्बन्ध है, निर्णाय करने कीं स्वतन्त्रता का 
अर्थ संसद्‌ को यह याद दिलाना ही था कि अगर वह चाहे तो व्यवस्था बदलने 
के लिए उचित पग उठा सकती है परन्तु उस वर्ष के विषय में विशेष कुछ नहीं 
कर सकती | 

संसदीय अनुदानों (879708) के अतिरिक्त स्थानीय प्राधिकारी संसद से 





१० जहाँ तक परिवत्त न का लोक-निधि पर कोई भार नहीं पड़ता था, देखिए पृष्ठ ६१ । 
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पृथक्‌ कर संग्रह भी करते रहे (स्थारीय दर 058) 78४० और सामाजिक बीमा 
में अंशदान के रूप में) और इस प्रकार अपनी कारंबाइयों के लिए आवश्यक 
धन का प्रबन्ध करते रहे । :थानीय प्राधिकारियों के चालू लेखा में हुए व्यय 
का औसत लगभग ४० प्रतिशत संसदीय अनुदानों से पुरा हुआ । इन अनुदानों 
का लगुभग €० प्रतिशत ऐसी विशिष्ट सेवाग्रों के लिए सुनिश्चित था जिनकी 
देखभाल मोदे तौर पर मन्त्रियों के हाथ में थी जो संसद के प्रति उत्तरदायी होते 
हैं (जैसे शिक्षा मन्‍्त्री) | शेष उन स्थानीय प्राधिकारियों के सामान्य राजस्व 
को बढ़ाने के लिए “समकारी” श्रनुदन (“प्रतुप्थांटकधंता हुणआ00) के 
रूप में दिया गया जो समृद्धि में औसक से कम थे, भिन्‍न-भिन्‍न सेवाश्रों 
में उसका बेंटवारा उन प्राधिकारियों ने स्वयं किया। हाँ उनकी नीति पर 
इन पर्याप्त मात्रा में मिले अनुदानों का अनिवार्य और दूरगामी_ प्रभाव 
ग्रवश्य पड़ा ।' 
इसी प्रकार संसद्‌ ने राष्ट्रीय थामा निधि (७४०४७) पंगउप्रा'का08 #प्रत0) 
को दी गई राशि पर नियन्नण स्वयमेव ही हटा लिया। परन्तु उसका संचालन 
“पूर्व॑नियत दिशाओं. (9760०8४780० 87००४०४) में ही होता रहा जिनकी 
मोदी रेखाएँ संसद्‌ ह्वारा तय की हुई थी ओर इसी कारगर जिन्हें कानून द्वारा 
बदला भी जा सकता था। तात्पय॑ यह कि संसद्‌ हार। स्थानीय प्राधिकारियों 
को और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था (800०ंक 86०प्रणाएए 87४७7) को 
दी गई भारी राशियाँ इस तरह व्यवहार में संसद्‌ के निरन्तर नियन्त्रण से 
निकल गई और सब से निचली कोटि के नियन्त्रश में ही रह गई । 
एक दाब्द, में कहना हो तो स्थिति यह बी कि संखद्‌ का नामसात्र 
नियन्त्रण तो चालू-लेखा-व्यय के लगभग 5० बतिशत भाग पर रहा परल्तु 
उसमें से अधिक से अधिक ३० प्रतिशत पर ही प्रभावी चर्चा होती थी। 
उसका कुछ अंश इतना प्राबंधिक (४००घां०७) था (जैसे प्रतिरक्षा व्यय) 
१  स्वतन्त्र साथनों के साथ अनुदान का अनुपात ओर विशिष्ट अनुक्मनों का पुम्ज 
(०0०८) अनुदानों के साथ अनुपात प्रत्येक प्राधिकारी का दूसरे से बहुत भिन्‍न था, किन्तु 
मन्त्रियों के नियन्त्रण दी मात्रा में अपेक्षया काफ्की कम । 


४० सावंजनिक वित्त 


कि साधारण लोग उस पर कोई विद्येष लाभदायक चर्चा कर ही नहीं सकते 
थे। और कुछ दूसरे अंश दीघंकाल के लिए बँघे हुए थे । इन अंशों में व्यापारी 
कारंवाइयाँ सम्मिलित नहीं हैं। दूसरी ओर एकत्र किए गए करों का 
झर प्रतिशत संसद्‌ के मतदान से हुआ । १६३८ की स्थिति की तुलना में 
केन्द्रीय सरकार ने अपना नियस्त्रण कराधान की अपेक्षा व्यय के ऊपर भ्रधिक 
बढ़ा लिया था । 

ये अंश संयुक्त राज्य जैसे किसी संघ राज्य की केन्द्रीय सरकार द्वारा 
नियन्त्रित अंशों से पर्याप्त अधिक है। साथ ही लचीलेपन के लिए अन्‍सन्‍स- 
जितना दीखता है उससे कुछ अधिक ही है। आथिक गतिविधि (७०४0५ ) 
के स्तर में आने वाले परिवत्त॑नों के ग्रनूसार अधिक समायोजन करने के लिए 
वैधानिक रीति से सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी नीति में और करार 
(827००7०४४) द्वारा स्थानीय प्राधिकारियों की नीति में बदल करके अधिक 

प्रबन्ध किया जा सकता है । ये ऐसे विषय हैँ जिन पर हम बाद में (भाग ३ में) 
लौटकर फिर आएँगे। तो भी यह कहा जा सकता है कि ब्रिठिश वित्त- 
व्यवस्था की विशेषता उसका लचीलापन नहीं, उसका स्थायित्व ही है। 
सावजनिक व्यय में, सुरक्षा व्यय छोड़कर जो बड़े परिवत्तन हुए हैं वे केवल 
वैधानिक परिवत्तंनों के द्वारा ही किए गए हैं । 

. स्थायित्व स्वयमेव कोई गृण नहीं है । वह तो उसी 'सीमा तक वांछनीय 
है जहाँ तक लोक-व्यय का सब से अच्छा वितरण उसके “द्वारा होता हो । 
वित्तीय नीति का वाषिक योजना (जिसे साधारण बोलचाल में “बजट” नाम 
दे दिया जाता है) को बनाने वाले यन्त्र का परीक्षण करके हम,देख सकेंगे कि 
इसकी सम्भावना कहाँ तक है। 

२. कोषार/र (7४० 77०७४ए०ए ) --जिटिश शासन-पद्धति में नीति का 
केन्द्र कोषागार है। मध्य युग के उत्तर काल में यह प्रथा ब्लल पड़ी कि 
कोषाध्यक्ष का पद सम्राद के-मुख्य मन्त्री को दिया जाए। इस पद पर ग्रारुढ़ 
होने वालों में एक विशेष व्यक्ति थे, लाड ट्र ज़रर बे. (॥,0व एफलबशफछः 
छण्ण०ं20 ), साम्राज्ञी एलिजाबेथ प्रथम के महान्‌ अश्रमात्य (स्रेपिल वंश के 
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उन श्रनेक व्यक्तियों में से पहले, जिन्होंने उच्च राजपद प्राप्त किए) १७१४ 
के बाद कोषाध्यक्ष के पद को सदा एक आयोग (०००७ण्मांडछ&/००) को सौंप 
दिया जाता रहा है--श्रर्थात्‌ कुछ लाडे कमिक्नर एक नाम मात्र “बोर्ड ऑफ 
ट्रं ज़री के रूप में नियुक्त कर दिए जाते हैं जो कि इस पद के कार्यो को 
परस्पर बाँट लेते हैं ।' व्यावहारिक दृष्टि से तो यह कल्पना की वस्तु ही रहती _ 
है क्योंकि व्यापार बोर्ड के समान [केन्तु बोर्ड आ्रॉफ़ एडमिरल्टी (80७76 ० 
#तवेणा।8॥9) के अ्समाव | कोषागार बोर्ड की कभी बैठक ही नहीं होती । 
कोषाग।र का आज भी कितना महत्त्व है यह इससे प्रकट है कि प्रधान मन्त्री 
अब सदा “फ़स्ट लार्ड ऑफ दि द्रेज़॒री” 4फ्पाछ 7.06 ० ४86 ५०७४पा"ए ) 
की उपाधि धारण कर लेता है और सरकार के सदस्यों का सामूहिक उल्लेख 
प्रायः “ट्र ज़री बेऊच” (पए७७8पए 60०) के नाम से किया जाता है । 
“चांसलर ऑफ़ दि एक्सचेकर” (ए.#७8०था० रण थ० एहथा००१ए०७४ ) 
जो राज्य का प्रमुख वित्तीय श्रधिकारी होता है, “सेकण्ड ला आव दि ट्र जरी” 
कहलाता है । उसका कार्य है वित्तीय प्रइनों पर मन्त्रिमण्डल को सलाह देना 
ग्और लोक सभा में सरकार की वित्तीय नीति का प्रतिपादन करना । इसका 
सब से महत्त्वपूर्ण अवसर तब होता है जब वह बजठ--श्रर्थात्‌ वर्ष की वित्तीय 
योजना प्रस्तुत करता है किन्तु सार्वजनिक वित्त के बढ़ते हुए महत्त्व के साथ 
अन्य अवसर भी श्रधिक होते जा रहे हैं जब चांसलर को उसकी व्याख्या 
करनी पड़े । 


'ह० ३७७७०, हक ल+क अतफनननन 





१. इस पद़ति के इतिहास के लिए देखिए पृष्ठ ५६ और आगे । 

१, इस"'शब्द का पारिभाषिक अथ में प्रथम प्रयोग जिसका रिकार्ड मिलता हे, 2७३३ 
की एक पुस्तिका में हुआ मालूम होता है। देखिए मिस डी. एम. गिल, “द्वि ट्रेज़री 
१६६०- १७१४? इंगलिश हिंस्टारिकल रिव्यू, १६३१ । 5 

३. “एुसचेकर” का परम्परागत कार्य-जिससे उसको यह नाम प्राप्त हुआ है 
कर-प्राप्तियों का मिलान करना, अब राज्यकोष तथा लेखा परीक्षा विभाग (/0०[087%76७7/ 
७ ॥05४0०0९०१८००७ धार 5प्रव0) के अधीन है जिसकी अध्यक्षता नियन्त्रक महालेखा 
परीक्षक (ए०079907007 के #प्रता॥07 0७7079/) करता है । देखिए पृष्ठ ६० 
ओर आगे । 


/्ि 
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चांसलर की सहायता के लिए श्रन्य दो मन्त्री होते हैँ । दिसम्बर १६४७ 
से वित्त-सचित्र के भ्रतिरिक्त या तो एक “आशिक प्रश्नों के लिए राज्य मन्त्री” 
रहा है या एक पर्थ-सचिव । दोनों चांसलर को सामान्य वित्त व श्र्थ नीति के 
सम्बन्ध में सलाह देते है किन्तु वित्त सचिव चांसलर के नीचे विशेष रूप से 
वित्तीय प्रशासन और प्रक्रिया (97००७१४७) के लिए 'ओऔर अ्रर्थ-तचिव 
(भ्रथवा राज्य मन्त्री) विशेषतया विदेशी वित्तीय प्रश्नों के लिए चिन्ता करते 
है। अन्य कोषागार मन्त्रियों में पाँच “जूनियर लार्ड कमिइ्नरों? (उप्रमंणः 
].004 0०फऋांध्शं०००:४) हारा सहायता आप्त संसदुसचिव होता है; इन 
कमिइनरों को सरकारी सचेतक ((०ए००४०४7००४ ३४७४) कहते हे और इनके 
कत्तंव्य लगभग पूर्णतया राजनीतिक होते है । 

जेसे शासन में फर्स्ट लाडे (कप 7,070 ) काक्रेच्द्रीय व्यक्तित्व होता है 
उसी प्रकार नागरिक सेवा (0 जा 8७९००) में कोषागार केन्द्रीय विभाग होता 
है। १६३६ तक कोबागार का विभाग बिलकल छोटा था, बड़े मन्त्रालयों में 
सब से कहीं छोटा, इसलिए एक शाखा का अ्रधिकारी अन्य शाखाओं में अपने 
सहकारियों से परिचित हो सकता था और इसलिए जिस अधिकारी से 
आवश्यकता होती, सीधा सम्पर्क कर सकता था । प्राय: यह समझा जाता है कि 
कोषागार विभाग के निर्णय प्राप्त करने में जो विलम्ब होता था वह जटिल 
अ्रफ़्सरशाही के लाल फीते के कारण था परन्तु वास्तविकता इसके विगरीत 
है | वास्तव में विलम्ब नीति के बड़े प्रस्नों के निर्णय में आने वाली कठिनाई 
का ही अनिवार्य परिणाम था । 


कई वर्षों से कोषागार का एक ऋमिक किन्‍्तु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपान्तर 
होता भ्रा रहा है ' १९३६-४४ के महायुद्ध के काल में श्राथिक कार्यो में सरकार 
के हस्तक्षेप में बहुत वृद्धि हुई । युद्ध-काल के आधिक नियन्त्रणों में समन्वय का 
कार्य अधिकांश में या तो “लाड प्रेजिडंण्ट आफ़ दि कौन्सिल” के निर्देशन में 
हुआ, या अन्‍्ये मन्त्रालयों के | और कोषागार के कर्तव्य रार्ारी व्यय का 
विस्तार बढ़ने के साथ और विदेशी वित्त के प्रश्नों के ग्ुरुतर होने के साथ 
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बहुत बढ़ गए । केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (0600७ 809#6008) 0/09) 
और झआाथिक विभाग मन्त्रिमण्डल कार्यालय में युद्ध के आरम्भ में स्थापित किए 
गए और उन्होंने “लाडं प्रेजिडेण्ट” की भ्रध्यक्षता में संगठित हुए समन्वय के 
कार्य में भाग लिया । युद्ध के पश्चात्‌ भी आथिक समन्वय का मुख्य उत्तर- 
दायिद्ध कुछ काल तक “लार्ड प्रेज़िडेण्ट” पर ही रहा, किन्तु जैसे-जेसे अर्थ- 
व्यवस्था के प्रत्यक्ष नियन्त्रणों का ढाँचा धीरे-धीरे विसर्जित होता गया, बजट 
सम्बन्धी नीति और मुद्रा नीति जो कोषागार के परम्परागत उत्तरदायित्व में 
रही हैं, सामान्य श्राथिक नीति के साथन के रूप में अधिक महत्त्वपूर्ण हो गईं। 
. १६४७ सें राज्यकोष महामात्र ((फछछ०्श]०- ० ४8० एणा०तप८७) ने 
अपने पहले के कार्यों में सामान्य आशिक समन्वय का उत्तरदायित्व भी जोड 
लिया । उसी समय नव-निर्मित “केन्द्रीय आशिक योजना कर्मचारी मण्डल” 
(0०७7रएथों ग्रिएण7070०. ?]07ए0 78 59ीी) भी कोषागार के साथ कर दिया 
गया । १६५३ में मन्त्रिमण्डल का आ्राथिक विभाग भी कोषागार को हस्तांतरित 
कर दिया गया । 
ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि कोषागार ने वित्तीय प्रहरी के अपने 
परम्परागत कार्य से बढ़ कर अपने कार्यक्षेत्र को बहुत विस्तृत कर लिया है। 
चाहे “संपूर्ण युद्ध (६0४७! क॒७०) की दृष्टि से अर्थव्यवस्था को संगठित करने 
की आवश्यकता ने उस वृद्धि के लिए अवसर उपस्थित किया, युद्धोत्तर काल _ 
के परिवत्तेनों का महत्त्व और भी अ्रधिक है । वह इस द्गरण कि उन में राष्ट्र 
की श्र्थ नीत्ति के विचार से शासन के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में जनमत में 
'एक स्थायी परिवत्तेन लक्षित है। इस क्रम में आने वाली अवस्थाएँ कोषागार 
के विभाग में नियुवत कर्मचारी-संख्या में दिखाई देती हैं-- १६४० के आरम्भ 
में जो ४०० के लगभग थी वह युद्ध की समाप्ति पर ८०० और १६५० के 
आरम्भ में १३५० हो गई । इस स्थिति से, यह लगभग निश्चित है, कि अब 
पूरी तरह वापिस लौटने की कोई सम्भावना नहीं है । यह सम्भव, है कि भविष्य 


कननन्‍नभनागाग नाग जग चार. 


2. देखिए अध्याय २० | 
२. इन परिवत्त नों के महत्व के लिए देखिए अध्याय २० | 
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में विभिन्‍न रंग रूप वाले शासन नियन्त्रण और श्रायोजन को कितनी 
मात्रा ग्रावश्यक है, इस विषय में भिन्‍न-भिन्‍न मत रखें और पृथक ढंग से बल 
दें । वास्तव में १६५१ में नियन्त्रणों के हटने के साथ कोषागार की कर्मचारी 
संख्या भी कुछ कम हुई । परन्तु ये उतार-चढ़ाव साधारण से अधिक होंगे इस 
की सम्भावना बहुत नहीं । कोषागार के नए कार्यो के पीछे नीति क्या हे यह 
प्रब दलगत प्रश्न नहीं जनमत का प्रश्न है, और दोनों प्रमुख दल इसे सिद्धान्त 
रूप में स्वीकार करते हे । 

इन प्रश्नों के साथ हमारा भाग ३. में भी सम्बन्ध आएगा। परन्तु यहाँ 
यह जान लेना चाहिए कि बड़े रूप में भी ब्रिटिश कोषागार तुलनीय देशों के 
केन्द्रीय वित्त विभागों के मुकाबले में एक छोटा सा विभाग ही है। यह इस 
कारण कि यह वास्तव में एक केन्द्रीय समिति ही है जो अ्रनेक बिखरे हुए 
विविध प्रकार के कारकों (जंसे विनिमय निधि) के कार्यों में एकसूत्रता लाती 
है । यह अनुभव किया गया है कि इस ढंग से सीधे सम्पर्क और व्यवितगत 
सम्बन्ध के परम्परागत लाभ झाज की जटिल परिस्थिति में भी काफी मात्रा 
में बने रहते हैं । 

नए संगठन में कोषागार को पांच हिस्सों में विभकत किया गया है--पूरत्ति 
(87799), स्थापना (778090]&)0९४॥), ग्रह-वित्त, विदेश-वित्त तथा आशिक 
विषय । इनके कार्य हैं क्रमशः ख़्चे करने वाले श्रन्य विभागों की कारंवाइयों की 
* देख-रेख, नागरिक सेवा के सामान्य संगठन की देखभाल (5एए0०एपंश्रं०7), आनन्‍्त- 
रिक वित्त नीति का ब्यौरा (6७७8) तय करना, विदेशी देखभाल,*वित्त नीति 
सम्बन्धी कार्य करता और सामान्य अर्थ-नीति का निधोरणश व समन्वय करना। 

कोषागार के पूत्ति डिविजन (6शांआं०)) कर्मचारी वर्ग (80७78) के खर्चे 
को छोड़कर अन्य झारे व्यय का नियन्त्रण करने का परम्परागत कार्य करते 
हैं । प्रत्येक को विभागों का एक समूह दिया गया होता है जिनके बित्तीय कार्यों 
का वह निरीक्षरप करता है और प्राककलन (८४६77080८8) तथा व्यय-योजना 
बनाने में सहायता व सलाह देता है। इसके सम्बन्ध में हमें शी त्र ही कुछ और 
भी कहना होगा । 
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स्थापना डिविजन (980809)8॥7700% पसंक्नंणा) नागरिक सेवा तथा 
सशस्त्र सेना के कर्मंचारी मण्डल सम्बन्धी सभी प्रहइनों का निपटारा करते हैं । 
कुछ तो विभिन्‍त विभागों में नियुवत्‌ व्यक्तियों की संख्या और उनका श्रेणी- 

बन्धन निश्चित करते है । अन्य वेतन, भर्ती मनुष्यशक्ति नीति और हटाने 

(8प्रणशए०770०४०४ ) से सम्बन्धित कार्य करते हैं । कोषागार के बड़े अधि- 
कारी (स्थायी संचिव) को नागरिक सेवा प्रमुख के विशेषण से याद करने 
की प्रथा हो गई है। इस उपाधि का भअर्थ प्राय: यह लिया जाता है कि नाति 
में ग्रब नियन्त्रण और समन्वय पहले से,ग्रधिक है । 

गृह वित्त 'डिविजन्स' (09शंशं००४> का सम्बन्ध निम्त कार्यों से है--- 
बजट तैयार करना, राजकोषीय नीति, राष्ट्रीय ऋण का प्रबन्ध, बचत और 
बेकिंग का प्रोग्साहन, और मुद्रा सम्बन्धी प्रश्न । यही पँजी निर्गमम (5७ 
88768) का नियन्त्रण और स्थानीय प्राधिकारियों के लिए कर्जों का प्रबन्ध 
भी करते हूं । 

विदेशी वित्त 'डिविज्ञन दो वर्गों में बँट जाते है । एक का सम्बन्ध भुगतान 
शेष (399708 ० 79७9770०7४8) समस्या के विभिन्‍न पहलुओ्नों--जैसे निर्यात 
नीति ( ९हडएण+क ए9०6ए ), श्ायात कार्येक्रम ( 7007४: [070 2779777776 ) । शुद्रा« 
वितिमय-नियन्त्रण आ्रादि-- से होता है। दूसरे का ब्रिटेन के अन्य प्रत्येक देश के 
साथ व्यापारिक व*सुद्रा-विषयक सम्बन्धों से । 

सामान्य आथिक प्रश्नों का निपटारा करने वाले सेक्शन (86०४09 ) 
हैं-केन्रीय झाथिक ग्रायोजन कर्मचारी मण्डल, विदेश समन्वय सेक्शन, और 
ग्राथिक सेबशुन । इनका* कार्य है झ्राथिक सर्वेक्षण और देश-विदेश की 
आथिक प्रवृत्तियों के अन्य सामान्य अध्ययन करवाना । आथिक सेक्शन ही 
शासन के आथिक सलाहकार का कर्मचारी मण्डल होता है और आशिक प्रश्नों 
पर सामान्य सलाह देता है ' केन्द्रीय श्रायोजन कर्मचारी मण्डल और विदेश 
समन्वय सेक्शन, जिनके कार्य भ्रध्िक विशेष रूप से प्रशासनात्मक हैं, आधथिक 
नीति के विभिन्‍न पहलओों में, विशेषकर जिनका सम्बन्ध कोषागार के शअ्रति- 
रिक्त अन्य आथिक विभागों के साथ है, एकसूत्रता लाने के लिए उत्तरदायी 
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हैं। इस कार्य में राष्ट्रीय नियोजन नीति का मेल बिठाना तथा व्यापारिक 
वार्ताश्रों में ग्नैर कुछ अच्तर्राष्ट्रीय आथिक संगठनों में ब्रिटिश नीति का समन्वय 
करना भी सम्मिलित है। 

३. वर्ष का वित्तीय कार्यक्रम (पफ० पक कपं7७0०ं७] ि0प४॥6 ) --- 
. ऊपर का विवरण है वित्तीय नीति बनाने के लिए उपलब्ध उपकरण का। व्यय 
और ग्राय की योजनाएं बनाने और उन्हें संसद में पारित करवाने के वाषिक 
नेत्यिक (६0778! 7०प्रध्न॑ं08) का संक्षेप में विचार कर के हम इस यन्त्र को 
काम' करता हुश्रा भी देख सकते हैँ ।' संयुक्त राज्य (ब्रिटेन) में वित्तीय वर्ष १ 
अप्रैल से श्रारम्भ होता है। उसकी आओ औपचारिक वित्तीय तैयारी उससे ६ महीने 
पहले शुरू हो जाती है जब (१ अक्टूबर के लगभग) कोषागार विभिन्‍न विभागों 
को एक, प्रार्थना भेजता है कि आगामी वर्ष के व्यय के प्राक्कलन प्रेषित करें। 
वास्तव में प्रावकलनों का प्रारम्भ इस समय ही होता हो ऐसा भी नहीं है, 
वे तो मानो निरन्तर तेयारी में रहते हैंँ। एक वर्ष जब किसी मद पर व्यय 
होता है तो उस पर दिया गया वृत्त अगले वर्ष के उसी व्यय के आयोजन की 
पहली सीढ़ी बन जाता है । 

वित्तीय कार्यक्रम का प्रारम्भ संसदीय कार्यक्रम के साथ ही आजकल 
शरत्काल में नए अधिवेशन के लिए संसद्‌ के पुनः एकत्र होने पर होता है । 
सूंसद्‌ के उद्घाटन पर साम्राज्ञी के भाषण में (जिसे मन्त्रिमण्डल तेयार करता 
है और गृह सचिव महारानी को प्रस्तुत करता है) पिछले अ्रधिवेशन के कार्य 
का संक्षिप्त सिहावलोकन और नए अधिवेशन के कार्य की संक्षिप्त रूपरेखा 
दी गई होती है & जो नया विधान पारित करने की शअ्रपेक्षा हो और जो राजस्व 
संग्रह करने को भ्रावश्यकता होगी--पुरानी सेवाओं की व्यवस्था के लिए भी 
और यदि कोई बया विधान (7०७ ॥6ह898907 ) पिछले श्रधिवेशन में पारित 
हुआ है तो उसके प्रबन्ध के लिए भी--उनका उत्लेख भाषण, में होता है । 
यह ब्रिटिश प्लनविधान की एक विशेषता है कि सामान्य नीति सम्बन्धी योजनाएँ 


लक 


१. अधिक प्रशासनात्मक ब्योरे के लिए देखिए ॥एछ' उ७एा88 : ?थग#- 
70070, विशेषतया अध्याय 8 । 
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. संसद के दोनों सदनों को एक साथ क्चयाई जाती हैं, किन्तु वित्त के प्रश्न आने 
पर अ्रकेली लोक सभा को सम्बोधित किया जाता है । न्‍े 

साम्राज्ञी के भाषण के प्रत्युत्तर में दोनों संदतों की ओर से एक समावेदन 
(७007९89) दिया जाता है (यह भी मन्त्रिमण्डल द्वारा तैयार किया होता है ।) 
बहस में विरोधी दल को शासन की सामान्य नीति पर आलोचना करने का 
ग्रौर शासन को विरोधी दल की शक्ति आ्रांकने का जो अवसर मिलता है वही 
समावेदन की बड़ी विशेषता है। जब वह समावेदनत बिना किसी संशोधन के 
पारित हो जाए तो शासत की स्थिति बड़ी मजबूत सम'की जाती है । 

वित्त-वर्ष की इस अवस्था में काझे के सिलसिले के लिए ज़रूरी 
यन्त्र का एक और भाग खड़ा किया जाता है। व्यय और राजस्व की 
बहस म्रध्यक्ष (898७/:७) के सभापतित्व में होने वाली लोक, सभा 
की औपचारिक बेठकों में नहीं होती । उसकी बजाय वह होती है 
सम्पूर्ण सदन की बनी हुईं समिति में जिसकी बैठक विशेष रूप से चुने गए 
ग्रध्यक्ष के सभापतित्व में होती है। ग्रध्यक्ष वही होता है चाहे सदन व्यय 
का विचार कर रहा हो | जिस स्थिति में उसे पूत्ति (8७5एण४) की समिति 
कहते हैं] भ्रथवा कराधान का [ जब उसका नाम अर्थोपाय की समिति (000- 
फ्रा॥86 ० जश७ए8 ब्यत १०७०७) होता है | । समावेदत पर बहस के समय 
ये समितियाँ ओऔपचौोरिक रूप से बना दी जाती हैं और अध्यक्ष का चुनाव 
हो जाता है चाहे सारा यन्त्र क्रियाशील कुछ काल के पश्चात्‌ ही होता है । 
यह कुछ बेढब-सी व्यवस्था इसलिए है कि बहस में अधिक स्वतन्त्रता रहे--- 
उदाहरणार्थ इस विषय में कि एक ही प्रस्ताव पर कोई एक ,सदस्य कितनी 
बार बोले, और संस॒द्‌ के स्थायी झ्ादेशों का बन्धन न रहे जिनका पालन लोक 


सभा के अध्यक्ष के समापति रहते हुए करता पड़ता है । 

वित्त-वर्ष की अगली अवस्था है संसद्‌ की ओर से प्राक्कलनों पर विचार। 
ये कोषागार को केन्द्रीय शासन के विभिन्‍न विभागों द्वारा दिसम्बर के मध्य 
तक भेज दिए गए होते हैं और जनवरी के अन्त से पूर्व कोषागार द्वारा 
१ स्थादी रूप से स्वीकार कर लिये जाते हैं। वे फरवरी के मध्य के आसपास 
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सदन के सामने रखे जाते हैं । पूत्ति के प्रावकलन, सुरक्षा विभागों, नागरिक 
सेवा विभामें (0जंा 8००शं०० 700908777०708) और राजस्व विभागों 
(8०ए७७४७ 00987/776708) के लिए क्रमश: पृथक-पृथक्‌ ग्रच्थों में प्रस्तुत किए 
जाते है। कुल मिल। कर उनका विस्तार सहस्रों पृष्ठों तक हो जाता है। 
नीति के दृष्टिकोण से नागरिक प्राककलन (0जशा! 80808) सब से अधिक 
रोचक होते हे क्योंकि प्रतिरक्षा व्यय का एक बड़ा भाग प्रावेधिक (६७०४४८७)) 
होता है और एक दूसरा बड़ा भाग जैसे युद्ध सेवा पेन्शनों का) दीधंकाल के 
लिए बेँधा होता है । 

प्रतिरक्षा प्रावकलन लोक सभ्य में सम्बन्धित मन्त्री अपने-अपने विभाग 
के लिए प्रस्तुत करते हे । किन्तु नागरिक प्रावकलनों को लोक सभा में पारित 
करवाने का कार्य अधिकतर कोषागार का वित्त सचिव करता है। प्राककलनों 
का मन्त्रालयों के हिसाब से भिन्‍न-भिन्‍न “श्रेणियों” में वर्गीकरण किया गया 
है--जसे पाँचवीं श्रेणी का शीर्षक है “स्थानीय शासन तथा श्रायोजन, ग्रह 
व्यवस्था, स्वास्थ्य, श्रम और राष्ट्रीय बीमा” जो सम्बन्धित मन्‍्त्रालयों के 
कार्यों के लिए है। प्रत्येक श्रेणी को “मतों” (५०४६४) की कुछ संख्या में बाँटा 
गया है--१,२,३ आदि, ये प्रतिवर्ष एक ही प्रकार के व्यय को बताती हैं 
जिससे खर्च की पड़ताल में सुविधा रहे । हर “मत” को झागे ए०, बी०, सी० 
इस प्रकार शीर्षों के नीचे विभकत किया गया है और उछसे भी आगे प्रत्येक 
शीर्ष (॥००७०) को ए० १, ए० २, ए० ३ आदि में खण्ड-खण्ड कर के व्यय 
को बिल्कुल छोटी-छोटी राशियों तक पहुँचा दिया जाता है जो कभी तो १० 
पौंड तक किन्तु प्रायः १०० पौंड के लगभग होती हैं । ग्रत: ग्रायोजित व्यय का 
ब्यौरा अति विस्तृत होता है परन्तु जैसा हम आगे देखेंगे, सार्वजनिक लेखा के 
विलक्षश संगठन के कारण इस ब्यौरे से कोई बड़ी जानकारी नहीं मिलती । 

वसन्‍्त और पग्रीष्मारम्भ के दिनों में संसद्‌ का एक्र बड़ा उत्तरदायित्व 
होता है, इन प्राक्कलनों पर विचार करना । किन्तु संसद्‌ को इसके अ्रतिरिक्त 
भी बहुतेरा काम होता है--नए विधेयक (7०७ 9]8), चाल घटनाश्रों की 
चर्चा और सदस्यों के प्रदनों के उत्तर । इसलिए यह तय कर लिया गया है कि 
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प्रावकलवों के लिए कुल २६ संसदीय दिवस विचारार्थ दिएज सकते 
(जिनमें तीत दिन और बढ़ाने का अवकाश होता है यदि बिलकुल ही विवशता 
हो जाए) । ये “पूत्ति दिवस” संसद्‌ के भ्रधिवेशन के काल में, फरवरी से 
जुलाई के अ्रन्त तक कभी भी रखे जा सकते हैं जब उन्हें श्रवश्य ही पारित 
किया जाना चाहिए। जिन “मतों” की चर्चा इस काल में न हो पाए उन्हें 
बिना बैहस के स्वीकार करना आवद्यक है ।* 

अप्रैल के प्रारम्भिक दिनों तक बीत चुके वित्तीय वर्ष के सभी मुख्य सौदे 

(078778009078) पूरे हो ज्ञुके हैं और नवीन वर्ष के कार्यक्रम के लिए, जिसका 
आ्रौपचारिक उद्घाटन बजट-भाषण से ' होता है, रास्ता साफ़ हो जाता है । 
बजट की रात को सदन में खूब भीड़ होती है; विदेशी कूटनीतिज्ञ, विशेष दर्शक 
और पत्रकार सभी अ्रपनी अपनी गैलरी में उपस्थित होते हैं । चांसलर के लिए 
वर्ष का, सम्भवत: उसके जीवन का, यह सबसे महत्त्वपू#-ब्छ...होता है । वह 
घर से निकलता है तो उसके छायाचित्र उतारे जाते हें--हाथ में वह थैला 
लिये हुए जिसमें कर परिवत्तंनों के अत्यन्त श्राग्रहपूर्वक छिपा कर रखे गए रहस्य 
होते हैं । वह यह घोषणा! चाहे न कर सक्रे “युद्ध हो या शान्ति यह निर्णाय मेरे 
हाथ में है ', परन्तु कारबार जगत्‌ को दृढ़ विश्वास होता है कि शथैले में से 
व्यापार के लिए उज्ज्वल भविष्य भी निकल सकता है और मन्द भी । 

पिट्ट के समयू से बजठ-भाषण संसद्‌ में हुए सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 

भाषरोों में से होते आरा रहे है । विक्टोरियन युग में आँकड़े छपा नहीं करते 'थे 

१. पहले संख्या २० थी। १९४७ के नवम्बर में बढ़ा कर २६ की गई ताकि राष्ट्रीय- 
कृत उद्योगों क।समस्याओं की चर्चा के लिए समय मिल सके । ५, 

२. प्राक्कलनों के पेश किए जाने ओर मा के अन्त के मध्य में कुछ अन्य वित्तीय 
सिलसिला मी गिठाना पड़ता है । यह समाप्त होने वाले वर्ष के सौदों को पूर्ण करने ओर बजट 
के विधान बनने, तक नए वित्तीय वर्ष का जो चार मास का समय निकल जाता है उसके लिए 
अन्तरिम प्रबन्ध करने से सम्बन्ध रखता है । आवश्यक विधान दो संचित निधि कानूनों के रूप 
में आता हे । इनके लिए हमें रुकने की ज़रूरत नहीं क्योंकि नीति का कोई'भ्रश्न उनमें खड़ा 
नहीं होता । 


प्० सार्वजनिक वित्त 


इसलिए वह भाषण चांसलर की स्मरण-शक्ति का परिचायक होता था और 
धण्टों चल सकता था। कुछ चांसलर तो कोषागार की ओर से मिली लिखित 
जानकारी तक का उपयोग करने की चिन्ता नहीं करते थे और सभी कुछ 
स्मरण के आधार पर ही बोलते थे | श्रब चांसलर के पास कहने के लिए बहुत 
अधिक होता है किन्तु सारा कार्य बहुत थोड़े समय में करने की पद्धति बन गई 
है । बीत चुके वर्ष के आय-व्यय का एक वित्तीय बृत्त और प्रारम्भ होने वाले 
वर्ष के प्रावकलन छपे हुए, सब सदस्यों को दे दिए जाते हैं । फिर भी चॉसलरों 
की इच्छा होती है कि अवसर का पुरा लाभ उठा कर भाषण दो पील अथवा 
लेडस्टन, नहीं तो चचिल अथवा स्नोंडन की ही, परम्परा में एक व्यक्तिगत 
पुट दे दें । है 

बजट-भाषण की योजना के विषय में हमें यहाँ अधिक विचार करने की 
आवश्यब्नता न्रीं->े-ब्योंकि वह निविवाद रूप से परम्परागत शैली का होता 
है और हमें कुछ समय पश्चात्‌ किड्चित्‌ विस्तार से उन सिद्धान्तों की चर्चा 
करनी होगी जिन पर वह आधारित होता है । व्यय के विपय में दी गई जान- 
कारी तो बिलकुल ही संक्षिप्त होती नल क्योंकि लेखे की अवधि (&0९०प्रा।ं9 छठ 
9०7०१) दो सप्ताह पूर्व ही समाप्त हुई होती है और वास्तव में साल भर 
आय-व्यय के जो सक्षिप्त साप्ताहिक वृत्त छपते रहते रहते है उनसे इसमें कुछ 
बहुत अधिक नहीं होता है । परिणामस्वरूप इसमें कोई विशेष रोचकता पहीं 
होती । बजट यथार्थ में नए वर्ष के लिए प्रस्तावित करों की विस्तृत जानकारी 
को ही कहते हैं । 

श्रौर इसी की प्रतीक्षा व्यापार-जगत्‌ कर रहा होता है । करों में प्रस्तावित 
परिवत्तनों पर, इसके पश्चात्‌, ग्र्थोपाय समिति में बहस होगी । संम्भव है उस 
चर्चा के समय शासन को प्रस्तावित योजना में कुछ न कुछ बदल भी करना 
पड़े परत्तु किसी महत्त्वपूर्ण भाग का सबल विरोध होने की कोई बड़ी सम्भा- 
वना नहीं होती । आखिर संसद्‌ को मोटे तौर पर पता ही होता है कि व्यय की 
क्या योजना सोची गई है और उसके लिए आवश्यक राजस्व को स्वीकार 
करना ही पड़ता है। नए करों से बचने के लिए लोग पूर्व॑सिद्धता--उदाहर- 
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शणार्थ जिस वस्तु पर अधिक कर लगने की आशा है उसका संग्रह करके---न 
कर लें इस दृष्टि से, एक को छोड़कर सभी वित्तीय प्रस्ताव तत्काल ही हाथ 
में लिये जाते हैं । अ्रगर बजट में संशोधन हो ज्ञाए और लिया गया कर अधिक 
हो तो वह लौटा दिया जाता है। इस प्रकार राजस्व का संग्रह निरन्तर चल 
सकता है और करों में परिवत्तेनों पर चर्चा का अवसर भी मिलता है । 

वजठ के समय के लगभग, देश के वित्त से सम्बन्धित एक और अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण साँख्यिकीय (26888500००७) ) जानकारी भी, १९४१ से सदस्यों व 
जनता को दी जाने लगी है । इसकी विशेष मरे हें--(3) आशिक सर्वेक्षण 
(०९०7०णां० 8प्ए००) (जो सर्वप्रथम ६४७ में प्रकट हुआ ) श्रर्थात्‌ शासन 
के साँख्यिकों व अर्थशास्त्रज्ञों की दृष्टि में राष्ट्र की आर्थिक स्थिति (श्रान्तरिक 
और बाहरी भी ) क्‍या है ? इसका विवरण, (9) राष्ट्रीय आय व व्यय के 
प्रारम्भिक (फशग्रमंए&79) प्राककलन (जिसके बाद, “६7४”से, कुछ महीनों 
के उपरान्त अधिक विस्तार व विविधता में एक नीली पुस्तक (8]76 800०८) 
प्रकाशित होने लग पड़ी है) । (7) शेष संसार के साथ देश के भुगतान शेष 
का लेखा । चांसलर इस आथिक जावकारी का अधिकाधिक उपयोग अपने बजट- 
भाषणों में करते हैं श्रोर इस प्रकार वास्तविक शआ्आञाथिक स्थिति और उस पर 
लोक-व्यय व कराधान के परिणाम को समभने में बहुत सहायता मिलती है। 
इस विषय के साथ भाग ३ में हमारा फिर सम्बन्ध आएगा । 

बजट के पेश होने के बाद सामान्य आथिक नीति की चर्चा के लिए प्राय: 
कुछ दिन निश्चित किए जाते हैं। उसके पदचात्‌ सदन प्रपने सामान्य कार्य को 
हाथ में ले लेता है। अर्थोपाय सम्बन्धी बहस के बीच-बीच में पूर्ति के बचे हुए 
दिन और दूसरे प्रइन भी आ जाते हैं। जब सभी वित्तीय प्रस्ताव अर्थोपाय में 
स्वीकार हो जाएँ तब वित्त विधेयक लाया जाता है और जुलाई के श्रन्त तक 
उसका सभी अवस्थाओ्रों को पार कर जाना आवश्यक है। उसमें राजस्व के 
सभी परिवत्तेन होते हैं और कभी-कभी कर-प्रशासन सम्बन्धी कुछ सामान्य 
कानून (2०7०७) 6278]980907 ) भी । 

जो कोई प्रावकलन पहले पारित होने से रह गए हों, वे पृत्ति के अन्तिम 


सै 


पर हे सावेजनिक वित्त 


दो दिनों में लिये जाते हैं और एक साथ पारित कर दिए जाते हैं जिससे 
जुलाई समाप्त होते-होते वर्ष का सम्पूर्ण वित्तीय कार्यक्रम स्वीकार हो चुका 
होता है । अन्त में वह केवल दो अधिनियमों (४०४७) के रूप में रहता है-- 
वित्त अधिनियम (#४४०7०७ ०४) जिसमें कराधान और उससे सम्बन्धित 
सब विषय होते हैं, और विनियोग अधिनियम (8छए7०फुणं४भ४०० 3०) जो 
राजस्व का प्राक्कलनों के अ्रनुसार उपयोग करने का अधिकार देता है । इस 
प्रकार वित्त-वर्ष के प्रारम्भ के चार मास से कुछ अधिक बीतने के साथ, 
उसके व्यवहारों के सभी महत्त्वपूर्ण प्रबन्ध प्रायः पूर्ण हो जाते हैं । 

पाठकों के ध्यान में यह आया होगा कि अभी तक हमने लोक सभा की 
कारंबाइयों का ही विचार किया है। वित्त और विनियोग विधेयकों के अधि- 
नियम' (8०४७७) बनने से पहिले उनका हाऊस ऑफ़ लाड ज द्वारा पारित होना 
और रजिनुमदिठ98 #88७70) पाना भी श्रावश्यक है। हाऊस ऑफ़ 
लाड ज़ में कोई विशेष अड्चन आने का कारण नहीं और राजानुमति तो अपने 
आप ही मिल जाती है। अन्तिम अश्रवसर जब हाऊस आरॉफ़ लाडज़ ने 
ग्रपनी स्वतन्त्र नीति चलाने का प्रयास किया, १६०६ में झ्राया था । तब उत्तर 
सदन (ए9७ ००७७७) ने नवीन सामाजिक बीमा निधियों के लिए राजस्व 
का अधिकार देने वाले' वित्त-विधेयक को पारित करने से इन्कार कर दिया 
था। हाऊस ऑफ़ लाड ज़॒ का विरोध वित्तीय नीति की *“अ्रपेक्षा सामाजिक 
नीति के प्रति था, इसलिए एक महत्त्वपूर्ण वैधानिक प्रइन खड़ा हो गया। 
शासन की नीति को विफल करने के इस प्रयास के फलस्वरूप ,हाऊस श्रॉफ़ 
लाइ ज॒ को श्रन्तत: १६११ का संसद्‌ अधिनियनन (?87॥80960॥ 4०४) 
स्वीकार करना पड़ा जिसके अनुसार धन विधेयक (|ध०॥०ए 8) यदि 
लोक सभा से पारित होकर श्रधिवेशन की समाप्ति के कम से कम एक मास 
पूर्व उसके सामने पेश हो जाएँ तो चाहे हाऊस ऑफ़ लाड ज उसे स्वीकार करे 
अथवा नहीं वह अधिनियम बन जाता है । 

प्रधिक महत्त्वपूर्ण स्थानीय प्राधिकारी बजट प्रविधि के एक सरल रूपान्तर 
का पालन करते हैँ । कौंसिल की विभिन्‍न समितियों के प्राक्कलनों की तैयारी 
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व समन्वय करने का काये कोषागार की तरह यहाँ वित्त समिति करती है । 
इस ढंग से देश के हर मुख्य सार्वजनिक निकाय (छप० ४०बेए) के लिए 
बनी हुईं वर्ष की वित्तीय योजना नागरिकों« के निर्वाचित प्रतिनिधियों के 
सम्मुख एक काफ़ी सरल व संक्षिप्त ( 6०5७०॥0&6७0 ) रूप में आती है। 

लेखें का एकीकरण एक ओर साधनों को कुशलतापूर्वक फैलाने 
(९००४ )॥ए०7४) के लिए और दूसरी ओर व्यय के कुशल नियन्त्रण के 
लिए एक अनिवाय॑ प्रथम पग है । परन्तु स्पष्टतया वह एक कदम से अधिक 
नहीं है, इतने मात्र से ही दोनों में से, किसी दिशा में भी गारन्टी नहीं हो 
जाती । यह इसी बात को सोचकर स्पष्द हो जाता है कि ६०० से अधिक 
सदस्यों की समिति जो सहसोरं पृष्ठों के प्राककलनों का विचार करने के लिए 
अपने वास्ते केवल २६ दिन रखती है, किस प्रकार का नियन्त्रण कर्‌ सकती 
है। यह नियन्त्रण प्रावेधिक बारीकियों का नहीं हो सकता यह तो स्पष्ट है 
ही, यह भी मानना कठिन है कि पर्याप्त सदस्थों को नीति की मुख्य धारा 
भी ठीक तरह समभ में आती है। इस कारण इसमें आश्चर्य की कोई बात 
नहीं कि संसद्‌ को अपनी ही वित्तीय कारंवाइयों की पड़ताल करने के ढंग 
बनाते-बनाते शताब्दियाँ बीत गई हैं । 


अध्याय ४ 


व्यय का नियन्त्रण 
(॥॥6९ (णाएएण ए #डरएछशाधएर) 

१. सार्वजनिक लेखे क। समेकन (एफ6 0008०रांतह४णा ० ४७ 
2०४० 4००००७४७ ) --वाधिक वित्त अधिनियम और वितियोग अधिनियम 
के रूप में जो वित्तीय योजना आती है'वह कोषागार, मन्त्रिमण्डल और संसद्‌ 
(तीनों को लगभग उनके अशंदान के क्रमानुसार रखते हुए) की सांझी उत्पत्ति 
होती है । यह सहयोग प्रथम तो इसलिए आवश्यक है कि संसद्‌ को जो योजना 
प्रस्तुत की गई, हे.बड़-.मन्तोषजनक ढंग से निजी साधनों के सार्वजनिक क्षेत्र को 
हस्तान्तरण का और शासन की नीति के अनुसार उनके वितरण का प्रबन्ध 
करती हो, दूसरे इसलिए कि लोक सभा से निकलते हुए वह जिस रूप में हो 
वह सदन की इच्छाश्रों को ठीक-ठीक प्रकट करती हो, और तीसरे इसलिए कि 
योजना पर संसद्‌ के निर्णयों के अनुसार आचरण हो । 

इन तीनों शर्त्तों को एक दूसरे से पृथक करना चाहिए परन्तु तीनों का 
पूरा करना आवश्यक है । कोई सुझाव जो विशेष अच्छा नहीं संसद्‌ में पेश 
होने के बाद पारित होते-होते सुधर सकता है और किसी प्रस्ताव का जो 
प्रारम्भ में अच्छा भला हो, नए-नए सुधारों से तार-तार बिखर कर हुलिया ही 
बिगड़ सकता है यदि श्ात्म-संयसम का कोई साधन छपलब्ध न हो । यह कहने 
की तो आवश्यकता नहीं कि अ्रच्छे प्रस्तावों पर भी भावना के अनुरूप श्राचरण 
न हो तो असफल हो जाते हैं । 

ऊपर लिखी गई तीन शर्ते केवल वित्तीय विधेयकों के लिए ही नहीं, वे 
किसी भी विधेयक के लिए आवश्यक हैं। उनकी यदि विस्तृत चर्चा की जाए 
तो हम सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र से बहुत दूर निकल जाएँगे, परन्तु वित्तीय 


पड 


व्यय का नियन्त्रण ध्पू 


योजनाओं के लिए उनका विशेष अर्थ और महत्त्व है। कोई सामान्य कानून 
(०४४४8४०० ) (उदाहरणार्थ शिक्षा अधिनियम--90प्०४४०७* ३०४) यदि 
दोषयुक्त हो तो उसके कारण उस विशेष दिल्लाबमें विकास होने में कठिनाई तो 
प्राएगी पर उसका सामास्य स्थिति पर कोई बहुत बड़ा परिणाम नहीं होगा । 
वित्त ग्रोजनां में यदि दोष हो तो उससे सारी नीति में गड़बड़ हो सकती है 
और सम्पूर्ण श्रथे-व्यवस्था को हानि पहुँच सकती है । इस कारण इस बात के 
लिए विशेष प्रबन्ध करना पड़ता है कि वित्तीय प्रस्तावों के लिए उक्त तीनों 
दर्त्ते अवश्य पूरी हों । 

अधिकार की दृष्टि से संसद सब से,ऊपर है इसलिए उसे इसकी पूरी 
चिन्ता करनी होती है कि इन तीन शर्तों पर प्रामाशिकता से आचरण हो 
किन्तु उसे एक स्वाभाविक कठिनाई में कार्य करना पड़ता है। कारण यह कि 
संसद्‌ मूलतः: एक हि-प्रयोजन (67७! ७एपए७9०७४०) सभा है। एक ओर तो वह 
विधान सभा है जो कार्यपालिका का नियन्त्रण करती है, जिसका यह उत्तर- 
दायित्व है कि नए अधिनियम बनाए और देखे कि बने हुए अधिनियमों पर 
उनके पीछे भावना के अनुसार आचरण होता है | दूसरी श्रोर वह राष्ट्रीय 
और अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर चर्चा करने और निजी व्यथाश्रों को मुखरित करने 
का स्थल (#07ए7०) है । इन दोनों में से कोई भी कार्य थोड़ा या बहुत घटाया 
नहीं जा सकता व्योंकि उससे हमारे लोकतान्त्रिक स्वरूप पर आघात लगता 
है । किन्तु यह स्पष्ट है कि दूसरे कत्तंव्य का भार पहले के लिए बहुत कम 
समय छोड़तन है । और इस कारण सफलता और भी कठिन हो जाती है। 
और शअ्रगर हम यह भी स्मैरण रखें कि संसद्‌ की सदस्यता पूरे समय का कार्ये 
(७]0]60706 ]०9) नहीं है और अ्धिकाँश सदस्यों को अपने-अपने काम' धन्धे 
का भी फ़िक्र करना पड़ता है, तो समय का महत्त्व और भी स्पष्ट हो जाता है। 

इन कारणों से संसद्‌ ने यह उचित समझा है कि वित्तीय योजना अधिक 
से अधिक सरल व एकीकृत (प्रणं०0) रूप में प्रस्तुत की जाए । फिर भी 
उसे अपने सामेदारों पर बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। आज की इस भागिता 
और परस्पर कार्य-विभाजन का विकास किस प्रकार हुआ--विशेषकर लेखा- 





५६ साववेजनिक वित्त 


समेकन (००४४०॥४०१७४४०७ ० ६०००४॥५४) का, यहाँ इसका थोड़ा विचार कर 
लेना उपयुक्त ही होगा । 

अब यह स्पष्ट हो चुका है कि न केवल मन्त्रिमण्डल ही (जिसका विकास 
विद्यालयों में लगी इतिहास की हर पाठ्य पुस्तक में वरशित है) बल्कि कोषा- 
गार और राष्ट्रीय वित्त-संगठन के वत्तेमान स्वरूप का प्रार-भ चाल्जे द्विन्नीय के 
राज्यारोहण और महारानी एन की मृत्यु के मध्य में हुई कुछ महत्त्वपूर्ण किन्तु 
अत्यन्त अदृश्य घटनाओं के परिणामस्वरूप हुआ ! यह कल्पना बड़ी रोचक है 
कि यदि “पिल्य्रिम फ़ादज” (ए8णछ कऋ७४ा७०४७) दो पीढ़ियाँ देरी से देश छोड़ 
कर जाते तो ये परिवत्तेन सम्भवतः संयुक्त राज्य (अभ्रमरीका) के संविधान में 
भी स्थान पा जाते और यदि वेसा होता तो उस संविधान का स्वरूप ग्राज से 
काफी भिन्‍न होता । 

ष ७४४ 

स्‍्टुप्नट॑ युग के प्रारम्भ काल में कार्यपालिका काग्र्थ था “सपरिषद्‌ 
सम्राट” (रांज8-7०-0००४०॥) ग्रर्थात्‌, सम्राट्‌ के सलाहकार संयुक्त राज्य 
अमरीका की कार्यपालिका की तरह संसद से वाहिर होते थे | जब चाल्जें 
द्वितीय ने कार्यपालिका के विभाग' बनाए ताकि वह अधिक प्रभावी भी हो 
जाए और उसकी अधिक आज्ञाकारी भी, तो कोषामार का एक पृथक्‌ निकाय 
के रूप में जन्म हुआ । कुछ अत्यन्त योग्य अधिकारियों के अधीन जिन्हें उनकी' 
वित्तीय व व्यवसाय सम्बन्धी योग्यता के लिए चुना गया, झ्रौर लार्ड गोडोल्फ़िन 
के मार्ग दर्शन में--जिन्‍्होंने अ्रनेक' मन्त्रिमण्डलों में और चार सम्राटों के काल 
में राज्य का उच्चतम वित्तीय स्थान सम्भाला--कोषागार का स्थान शीघ्र ही 


१. देखिए डी० एम० गिल, उ० ग्र०। 

२, विशेषतया सर जाज डाउनिंग जिन्हें ,१६६७ में कोप का सचिव नियुक्त किया गया, 
उन्ही से डाउनिंग स्ट्रीट का नाम पड़ा । जिस सम्पत्ति का उन्होने संग्रह किया उससे दो पीढ़ियों 
बाद, देवयोग से डाउनिंग कालेज, केम्ब्रिज की स्थापना हुई । कम से कम बराबर महत्व के 
थे सर विलियम व्लाउन्डस (जिनसे लाउन्डस स्ववेयर का नाम पड़ा) कोपागार क्लर्क, १६७६ 
कोषागार सचिव (१६६५-१ ७२४) । उनके पारिवारिक “आदर्श” में कर बढ़ाने के “अर्थोपाय” 
में उनकी कुशलता का उल्लेख है । देखिए )0. ९४४. ॥3908. 


व्यय का नियन्त्रण प्र 


विभागों में प्रमुख हो गया । निर्णय उसी में होने लग पड़े शौर १राने ढंग की 
कौन्सिल एक ओर रह गई तथा धीरे-धीरे सारा महत्त्व खो बेठी | सत्रहवीं 
शताब्दी के अन्त से पूर्व जब सम्राद के मन्त्रियों को संसद्‌ में भेजा गया [और 
कायपालिका व विधानमण्डल को संसद्‌ सम्राट (7/०7-00००४०)) के रूप 
में एक कर दिया गंया |, तब मन्त्रिमण्डल विभाग-श्रध्यक्षो की समिति हो जाने 
के कारणगा कोषागार का श्रध्यक्ष स्वाभाविकतया प्रमुख मनन्‍्त्री हो गया । 

'ऐेस्टोरेशन! (“8०४४०7७४०४०  ) के पश्चात्‌ सार्वजनिक सेवाश्रों के किसी 
काफ़ी बड़े हिस्से का खर्च राजकीय सम्पदाओं की आय के ऊपर डालने का 
प्रयत्न छोड़ दिया गया था (उस आय की, अ्रपर्याप्तता के कारण चाल्जें प्रथम 
के समय बहुतेरा भगड़ा हुआ था ) तब राज-परिवार का खर्च और उस तरह 
का व्यय एक नागरिक सूची ((ंशां 480) में डाल दिए गए जिसे बाद 
में संचित निधि में विलीन कर दिया गया। चाल्ज प्रबैम श्र जेम्स द्वितीय 
को दी गई झ्रजीवन आय के समाप्त हो जाने के बाद सम्पूर्ण व्यय संसद्‌ के 
अनुदान पर आश्रित हो गया। तब ट्रेजरी लाड ज (7७७४घाए 7,0708) के लिए 
वत्तमान प्राक्कलनों की तरह मन्त्रालयिक निर्देश तैयार करना सम्भव हो गया 
किन्तु १६६७ से इस पग की भूमिका पहिले ही बन चुकी थी क्योंकि कोषागार 
ने यह आग्रह शुरू कर दिया था कि सब विभाग राज्यकोष के साथ अपने 
लेन-देन का साप्ताहिक वृत्त उसे दें । इसी तिथि से संसद के दो वित्तीय कार्यों 
में भेद आया--एक पूर्ति का “विनियोग” करना और दूसरा उस विनियोग के 
लिए पर्याप्त*“अर्थोपाय का प्रबन्ध करना । 

सार्वजनिक वित्त के एक किए जाने (60080॥09000) _ की ओर अगला 
महत्त्व का कदम थ। छोटे पिदट्ठ का कार्य । उनको “बजठ विता” का नाम 
ठीक ही दिया गया है क्योंकि उन्होंने ही संसद के सामने वित्त-वर्ष का पूरा 
कार्यक्रम एक- इकाई के रूप में इकद्रा रखने की प्रथा चलाई, जिसमें एक ओर 
सब विभागों के प्राककलन होते और दूसरी ओर कुल राजस्व, जो उनके लिए 
आवश्यक सममा जाता । पिट्ट ने ही सभी विभागों का हिसाब अन्तिम रूप से 
बैंक ऑफ़ इंगलैण्ड में भेजकर एक समेकित लेखा पद्धति की नींव रखी । 


ध्द सार्वजनिक वित्त 


व्यय के प्राककलन और राजस्व में प्रस्तावित परिवत्तंन एक-एक अधिनियम 
के रूप में ही पारित करने की वत्तमान प्रथा पिद्ठ के सूधारों का ही फल है। 
इसी तरह बैंक श्रॉफ़ इंगलैंड में « राजकीय खज़ाने का एक ही हिसाव (संचित 
निधि का बैक बैलैंस) जिसके द्वारा शासन को आने वाली प्रत्येक राशि 
(क्‍7-08ए70०708) और विभागों को तथा उनके द्वारा दिया जाने लाला 
प्रत्येक भुगतान (090-08970०708) एक महा वेतनाविकारी (?8ए70880९7 
(७७४७७:७/ ) के हाथों से ग्रज॒रता है और उसके नियन्त्रण में होता है । 

राप्ट्र के वित्त के सुव्यवस्थित संचालन के लिए यह तीन प्रकार का 
एकीकरण अधिकतम महत्त्व का है) संचित निधि की पद्धति से कोषागार 
सरलतापूर्वक विभागों की निगरानी कर सकता है और मन्त्रिमण्डल के लिए 
यह सम्भव होता है कि किसी भी समय तिधि में आने और जाने वाले भुग- 
तानों को देखकर स्थूल- रूप से यह सोच सके कि हाल-चाल केसा है। एक 
वित्त अधिनियम से इस बात का बहुत कुछ भरोसा हो जाता है कि संसद 
आवश्यक करों को स्वीकार कर लेगी और वह भी काफ़ी समय रहते । नीति 
की दृष्टि से एक विनियोग अधिनियम और भी अ्रधिक महत्त्व का है क्‍योंकि 
वह इस' बात का पक्का प्रबन्ध है कि संसद को वास्तव में यह देखने का 
अवसर मिले कि लोक घन की सकल वाषिक योजना क्या है । 

इतना समेकन बिना काफ़ी कठिनाई के नहीं हो पाया #महावेतवाधिकारी 
का पद १८३४ में निर्माण किया गया। एकल (08०) वित्त तथा विनियोग 
अधिनियम १८६० की दशाब्दी से प्रारम्भ हुए। यह मुख्यतः नलेडस्टन का 
कार्य था जो कि, वित्तीय प्रशासक के रूप में पिट्ट और गोडोल्फ़िन की कोटि 
के ही थे। किन्तु सब सुधारों का जितना कारण योजना का एक समूचे रूप 
में पुतरीक्षण करने की इच्छा थी, उतना ही बड़ा कारण लोक सभा का यह 
निश्चय था कि हाऊस आरॉफ़ लाड ज़ को अपनी योजना बिगाड़ते का अवसर 
नहीं देगी । और यह बिगाड़, जब तक छोटे-छोटे टुकड़ों में योजना सामचे 
आती थी, दो चार महत्त्वपूर्ण अंशों को अस्वीकार करके बहुत सरलता से: 
किया जा सकता था । 


छा 
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२. विभागीय नियन्त्रण (70679&7676708] 0009०) --कार्यपालिका की 
नित्य की निगरानी (70प४7७ 8प्र0०/एंशं०8) के लिए संसद छाज पहले से 
कहीं अ्रंधिक मात्रा में कोषागार पर निर्भर रहते है । कोषागार की नियन्त्रण 
क्रिया निरन्तर दिन प्रतिदिन चलती है। नई सेवाओं पर अथवा पुरानीं 
सेवाओ्रों, के विस्तार पर कोई खर्च करने के पहले कोषागार की स्वीकृति 
आवश्यक होती है । प्रत्येक विभाग की ओर से कोषागार को अपना वाषिक 
प्रावकलन दिए जाने और कोषागार द्वारा उसके विस्तृत परीक्षण का लाभ 
यह होता है कि हर विभ!ग की बारह ,मास की धन सम्बन्धी आवश्यकताशों 
का चित्र स्पष्ट हो जाता है और इस प्रकाइ “चालू” नियन्त्ररः के अतिरिक्त 
वर्ष में एक बार एक अधिक सुस्पष्ट और अल्पकालिक (8॥807 ४छष०)' 
नियन्त्रण भी लाग हो जाता है। दोतों प्रकार का नियन्त्रण परस्पर पुरक 
होता है। किसी भी नए व्यय को स्वीकृति देने के वें कीषागार इसका 
विचार करता है कि उसका चाल वर्ष के बजट पर वया प्रभाव होगा | और 
किसी वर्ष के अनुमान का परीक्षण करते हुए विभाग की कारंबाइयों और 
उसके सामान्य व्यय के रंग ढंग का समग्र समीक्षण करने का भी अवसर 
होता है । 

ग्रधिकांश नागरिक विभाग अपना-श्रपना विस्तृत वाधिक विवरण 
प्रकाशित करते हैं “जिससे संसद्‌ (भर जनता) को उनके कार्य की अ्रधिक 
जानकारी मिलती है । श्रम व शिक्षा मन्त्रालयों के विवरण विशेष उल्लेखनीय 
' हैं। प्रतिरक्षा प्रावकलनों के साथ (शान्तिकाल में) विभिन्‍ल प्रयोजनों पर हुए 
खर्च का आठ-वर्षो का तुलैनात्मक अ्रध्ययनन भी होता है, और नागरिक मन्त्रा> 
लयों की तरह विभ[गीय विवरण तो होते ही हैं । एक 'मत' के किसी उप-शीर्ष 
(809-0९७0 ) में हुईं बचत को उसी “मत' के दूसरे उप-शीर्ष पर लगाने के' 
लिए (जिसका- पारिभाषिक नाम ा7/०४७०४४ है) कोषागार की स्वीकृति 
आवश्यक है। प्राक्कलनों के स्वरूप में कोई महत्त्वपर्णं बदल नहीं किया जा 
सकता जब तक कोषागार प्रक्कलन समिति और लोक-लेखा समिति (?ए४॥८ 
300077% 0०7प्रां४0००) में करार न हो जाए। 
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इसी तरह का ढंग व्यय होने के साथ-प्ताथ उस पर रोक रखने के लिए 
प्रयुक्त होतानहै । राज्यकोष और लेखा परीक्षा का विभाग नियम्त्रक महा- 
लेखा परीक्षक को श्रध्यक्षता में लेखा परीक्षकों का एक अच्छा बड़ा (३०० 
से अ्रधिक का) दल रखता है जो विभागीय कार्य पर निरन्तर कार्यरत रहता 
है। जो विभाग अपना सारा धन संचित निधि से प्राप्त करते हैं, हृन पर 
नियन्त्रण सरल है, किन्तु कइयों को अतिरिबत प्राप्ति भी होती है, जैसे 
पुलिस को न्यायालय-शुल्क (60पघा% ००७) और दण्ड (968 ) से। तब 
पड़ताल का काम अधिक जटिल हो ज़ाता है। इस प्रकार के सब सहायक 
विनियोजन (जिस नाम से उन्हें जाना जाता है) महावेत॒वाधिकारी के हाथ 
से जाएं यह आवश्यक है, उन्हें विभाग अपने पास ही नहीं रख सकते । इसी 
प्रकार संसद दर स्वीकृत धन में से जो कुछ बच जाए वह वित्त-वर्ष के अन्त 
में महावेतनाधिकारी को लौटा देना होता है । 

नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का पद १८३२ से लेकर ग्लैडस्टन युग तक 
हुए सुधारों की एक शांखला में से उत्पन्न हुआ । महालेखा परीक्षक लोक 
सभा का एक पदाधिकारी होता है जिसकी स्थिति एक न्यायाधीश के समान 
ही है। उसका काये है व्यय सम्बन्धी नियमों का पालन करवाना और 
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१. ब्रिटिश शासन का व्यय विवरण तीन संस्करणों में प्रकाशित होता हे : 

() बजट के साथ आने वाला वित्तीय विवरण; (॥) वित्त-लेखा जो उसके बाद शरत्काल 
में प्रकाशित होता हे । इन दोनों में निम्न ब्योरा भी होता है--संग्रहीत राजस्व, राष्ट्रीय ऋण 
संकाये (78007&] 4690 ०079०'७४078) नागरिक तालिका का लेखा ओर अन्य प्रकीण 
हिसाब, दोनों में अन्तर कुछ बारीकियो का ही रहता है; (7) विनियोग विवरण जो असेनिक 
ओर प्रतिरक्षा पूत्ति विभागों के लिए अठारह मास वाद प्रकाशित किया जाता है । इसमें 
विभागों और संचित निधि के मध्य में होने वाले सब समायोजन दिए होते हैं । 

२. जिसका अर्थ यह हे कि वह दोनों सदनों का याचिका ((0070907) पर ही हटाया जा 
'सकता है। अतः नियन्त्रक मदलेखा परोक्षक ही अन्ततः लोऋ घन का संरक्षक है (नकि 
महावेतनाथिकादी जो शासन का एक सदस्य होता हे )। यह १९०४-११ के वित्त सम्बन्धी 
वाद-विवाद से पूर्णतया स्पष्ट हो गया था जबकि सावंजनिक सेवाओं के रुक जाने का कुछ 
खतरा खड़ा हो गया था क्‍योंकि नियन्त्रक महालेखा परीक्षक व्यय की अनुज देना जारी न 
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जहाँ कहीं अपवब्यय (क७&80०) अथवा श्रनियमितता (4#€8णै०७०४०) हो उस 
की खोज कर सूचना देना । व्यय का विवरण भी प्राक्कलनों के /बिल्कूल ढंग 
से ही, मतों, शीर्षों गौर उप-शीर्षों में बाँठ कर,दिया जाता है। जब भी कोई 
विभेद (ठ50०००७४००ए) पारित हुई पूत्ति में और खर्च हुए धन में रह जाता 
है, चाहे वह कितना भी छोटा क्‍यों न हो, तो विस्तत स्पष्टीकरण दिए जाते 
हैं । महत्त्वपूर्ण विभेदों पर प्रायः महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में जो विनियोग 
लेखा की प्रस्तावना के रूप में होती है, टिप्पणी की होती है । 

३. संसदीय नियन्त्रण (?8090०४७7/ए 0090770 )--वित्तीय योजना 
के बनाने में लोक सभा का सीधा अंशदान्‌ पूत्ति व श्रथोपाय समितियों की 
बहसों में होता है । ब्रिटिश संविधान की पद्धति इस प्रकार की है कि उससे 
योजना के समनुगत रूप में और बहुत कर के बिना किसी बड़े संशोधन के 
स्वीकार हो जाने का काफी विश्वास रहता है । इसके लिए पान प्रबन्ध रहते 
हैं। प्रथम तो निर्वाचन पद्धति (एकल-सदस्य-चुनाव-क्षेत्रों (अंग्रद्डॉ७ 07००० 
००7४४४ए९४०८७ ) में सीधा मतदान होने) के कारण ही' लगभग सभी अवब- 
स्थाओं में कामचलाऊ बहुमत हो जाता है, दूसरा शासन के हाथ में बहस को 
समाप्त करने की जो शक्ति है, विशेषकर पुत्ति-दिवसों की संख्या का २६ पर 
सीमित किया जाना, उसके कारण वह अपनी इच्छा लाद सकता है, तीसरा 
और सब से महत्त्वव्वण यह कि जिनमें अधिक करारोपरा की आवश्यकता हो 
ऐसे प्रस्ताव केवल शासन ही ला सकता है और कोई ही व्यय प्रस्ताव ऐसे हों 
सकते है जिनमें यह आ्रावश्यकता न पड़ती हो । 

जिस स्थायी नियम (भ्रब एस० ओ० ७०) पर यह सब से महत्त्वपूर्ण 


जकन हब. >>नननान दा 


रखता यदि संसद्‌ बजट को पारित न दर देती । इस काण्ड का बड़ा सुन्दर वर्णन सर ए० 
चम्बलेन को “000668 #एठछ ॥णशंते6?” में दिया हुआ है । 

१ वत्त मान रूप में--जो १८६६ में बना, एस० ओ० ७८ इस प्रकार है : “यह सदन 
सावजनिक सेवा सम्बन्धी किसी राशि के लिए कोई आवेदन न ही लेगा, न ही लोक-राजस्व 
पर पड़ने वाले खच या अनुदान के किंसी प्रस्ताव पर विचार करेगा--चाहे वह संचित निधि 
से दिया जाना हो या संसद द्वारा दिए घन से, जब तक वह राज-समर्थित नहो। देखिए 
जेनिंग्ज 3० ग्र०, पृष्ठ २५० । 
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शर्तें आश्रित है उसका पहला रूप १७१३ में बना। दुर्भाग्य से सचहवीं शताब्दी 
के संसदीय ” अभिलेखों (78०0768) की हालत ऐसी है कि उसका मूल बीज 
दंढता असम्भव है परन्तु हम“इसे गोडोल्फिन और लाउन्डस के गौरवशाली 
दिनों की ही एक ओर देन बेखटके मान सकते हैं । इस सम्बन्ध में जो देश 
ब्रिटिश संविधान का अनुकरण नहीं करते हैं उनमें श्रनन्त कष्ट देने वाली 
एक आदत होती है कि शासन पक्ष के महत्त्वरहित लोग अथवा विरोधी दल 
के सदस्य वित्तीय योजना के सन्‍्तुलन को “नहले पर दहुला” चला कर नष्ट 
कर सकते हैं । यहाँ इस प्रवन्ध से वह सम्भावना पूरी तरह दब जाती है । 

सिद्धान्त रूप में तो समिति की बहप में सदन को मन्त्रिमण्डल के प्रस्तावों 
का काफ़ी अ्रच्छा परीक्षण करने का अवसर मिलना चाहिए। व्यय की ओर 
जैसा हमने देखा है, अनुमान बड़े विस्तार में बनाए गए होते है ताकि शासन 
की नीति में कोई अन्धेरे कोने न रह जाएँ। राजस्व की ओर अगर करों में 
कोई परिवत्तंन प्रस्तावित न हो तो भी बहस के लिए पर्याप्त अवकाश पाने 
के वास्ते पहले यह प्रथा थी कि आय कर और एक अन्य कर (प्रायः चाय 
पर का) केवल एक वर्ष के लिए ही नवीकरणीय (7७7०७७४०।७) रखे जाएं। 
ग्रब निर्णायक तत्त्व है आय कर की वाषिकता--जिसके बिना सार्वजनिक 
सेवाएँ नहीं चल सकतीं । 

किन्तु व्यवहार की बात यह है कि पूत्ति-बहस में इसका विश्वास नहीं रहता 
कि सदन प्राककलनों का पूरा विचार कर लेगा। समय की कमी की सदा को 
कठिनाई तो है ही। उसके अतिरिक्त, वास्तव में प्‌तत्ति दिवसों का उपयोग 
संसद्‌ एक दूसरे ही उद्देश्य के लिए करती है। प्रावकलमों के “मतों” का कोई 
बाकायदा परीक्षण नहीं किया जाता । उसकी बजाय किस दिन किस “मत 
प्र बहस हो इसका निर्णय. सचेतक परस्पर बातचीत के द्वारा करते हैं--- 
विरोधी दल को विषय के चुनाव में अन्तिम श्रधिकार होता है । यदि विरोधी 
दल यह समझे कि शासन की पोल एक ही बहस से पूरी तरह खोल कर 
जनता के सामने नहीं रखी जा सकती तो वह मतदान को टालते जाने के सीधे 
उपाय से बार-बार उसी 'मत”' को रख सकता है। १६२० की दशाब्दी में श्रम 


व्यय का नियन्त्रण ६३ 


मन्बालय के 'मत' की चर्चा बार-बार होती रही, ताकि शासन की बेकारी दूर 
करने की भश्रसफलता की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सके । «» 
इस पद्धति के परिणशामध्वरूप होता सदा यही है कि जब पूत्ति के अन्तिम 
दिवस रह जाते हैं तब तक प्राक्कलनों के बहुत कम भाग पर चर्चा हुई होती 
है। तब बचे हुए दो दिनों में सदस्यों के लिए यही काम हो जाता है कि 
विभाज॑न सभाकक्षों में जाएँ और झाएँ, फिर जाएँ और आएँ और इस प्रकार 
ऐसे वे सब अनुभान भी पारित करें जिन पर यही नहीं कि चर्चा नहीं हुई, 
बल्कि जो उन्होंने पढ़े तक भी नहीं । अनुमानों का इस प्रकार निपटारा संसद 
के दोहरे स्वरूप के कारण उत्पन्न हुई कठिनाइयों का एक ज्वलंत उदाहरण है। 
वस्तुस्थिति यह है कि जिन प्राक्कलनों का प्रा परीक्षण कोषागार द्वारा 
किया जा चुका हो संसद द्वारा उनका विस्तृत परीक्षण करने की आवश्यकता 
अथवा उपयुक्तता संशयास्पद ही है। वास्तव में संसदाका यह श्राग्नह कि 
सारा ब्यौरा उसके सामने आए, सार्वजनिक सेवाओं के लिए हिसाब किताब 
का प्रभावी ढंग अपनाना अधिक कठिन बना देता है । साथ ही यह भी निश्चित 
नहीं है कि जो तरीका काम में झा रहा है वह वित्तीय नीति पर सामान्य 
बहस करवाने को दृष्टि से अर्थात्‌ योजना में संसद का जो योग्य अंशदान 
होना चाहिए, वह प्राप्त करने के लिए, सब से उपयोगी है । 
संसद प्राककलनो पर एक-एक “मत” कर के खण्डश: बहस करती है, और 
सदस्य जिस विभाग के 'मत' पर विचार हो रहा हो उससे सम्बन्धित कोई भीं 
विषय उठा सकते है । पहले, जब किसी ऐसे विपय को उठाने की इच्छा होती 
थी जो अनेक विभागों में ख्ांभा होता था, तब इस परम्परागत पद्धति में 
कठिनाई उत्पन्न हो जाती थी । १९४२' में किए गए एक नए प्रकार के संशोधन 
से अब यह कठिनाई पार कर ली गई। जिस साँऊ्के विषय पर बहस खड़ी 
करने का विचार हो (जैसे सार्वजनिक सेवाश्रों में मजदूरी विषयक नीति) 
उसका उल्लेख पूर्ति समिति के सम्मुख आने वाले प्रस्ताव के पदों में कर दिया 


१. उस समय की प्रक्रिया की अपर्याप्तता की ओर सर एच० विलियम्ज के द्वारा ध्यान 
दिलाए जाने के बाद । 


डे सावंजनिक वित्त 


जाता है और उसके विरुद्ध एक प्रतीक मत लगा दिया जाता है। उसके 
परचात्‌ विश्विष्ट सम्बन्धित विभागों के मतों की तालिका होती है--प्रत्येक 
के विरुद्ध एक प्रतीक मत (म्रान लो १० पांड का) रखा गया होता है--- 
जिनका जोड़ प्रस्ताव में दी गई राशि जितना होता है। इस प्रकार एक 
भावात्मक (70०४०४०/) सांभा प्राक्कलन बन जाता है जिससे एक समिति-बहस 


को टांगने के लिए आवश्यक खंटी मिल जाती है । 
सारे सदन की समिति लोक-धन के व्यय पर जितना नियन्त्रण रख सकती 


है उसकी अपर्याप्तता को संसद्‌ देर से अनुभव करती आ रही है। इसलिए 
अपने सदस्यों की प्रवर समितियों द्वारा जाँच करवा कर उसने बहस में रह जाने 
बाली कमी को दूर करने+का प्रयत्त किया है। इनमें सबसे पुरानी है लोक- 
लेखा-समिति! (?9प0४0 43०००ए7४ (00०ए0फां॥४०० ) , सलेडस्टन द्वारा किए 
सुधारों में सेहके श्र | इस समिति के पन्द्रह सदस्य होते हे--जों विभिन्‍न 
राजनीतिक दलों से संसद्‌ में उनके प्रतिनिधित्व के अनुपात के लगभग (जो 
प्रवर समितिथों के लिए प्रचलित प्रणाली है) लिये जाते हैँ । दृष्टिकोण आालो- 
चनात्मक रहे इसलिए अध्यक्ष विरोधी दल का सदस्य होता है । यह प्रथा हो 
गई है और सुविधा भी इसी में है कि पूर्व गत शासन में जो घोषणा का वित्तीय 
सचिव रहा हो उसे अध्यक्ष चुना जाए 

लोक-लेखा समिति की रिपोर्ट पर सदन किसी पूर्ति दिवस पर विचार 
करता है और सामने झाई हुई अधिकांश सामग्री उसके पश्चात्‌ प्रकाशित कर 
दी जाती है । किन्तु समिल्वि के कार्य का महत्त्व इसमें इतना नहीं है कि संसद्‌ 
उसकी खोज पर कितना ध्यान देती है जितना उसके द्वारा विभिन्‍न विभागों 
के गवाहों के परीक्षण के । ढंग यह है कि गध्यक्ष मेज्ञ के एक भ्रोर बैठे, 
कोषागार का प्रतिनिधि दूसरी ओर, और “फंसे हुए” विभाग का प्रतिनिधि 
उन दोनों के मध्य में । इसमें तनिक भी आइचर्य नहीं कि समिति के कार्य का 
सबसे महत्त्वपूर्ण लाभ “हितकर भय” (कछ00807006 07०७०) की वहू भावना 
समभी जाती है जो उसके कारण विभाग में उत्पन्न होती है। 

१८६१ में पहली बार नियुक्त की गई और अगले वर्ष ही स्थायी समिति बन गई। 


व्यय का नियन्त्रण द्प्‌ 


राज्यकोष व लेखा-परीक्षा विभाग और लोक-लेखा-समिति की दोहरी 
पड़ताल के कारण शासन के कर्मचारियों में वित्तीय सच्चाई (ग्97लंधं 
770827009 ) व प्रामारिकता की एक उच्च प्वरम्परा निर्माण हो गई है । यह 
विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि संसोर का कोई भी देश ऐसा नहीं है 
जिसमें सार्वजनिक सेवाश्रों में गड़बड़ से ब्रिटेन की अपेक्षा कम हानि होती हो ।* 
जहाँ तक इसका सम्बन्ध है यह बहुत अच्छा है किन्तु साधनों के बँटवारे के 
ऊपर नियन्त्रण के रूप में इसका प्रभाव दो कारणों से बहुत सीमित होता है। 
एक तो यह कि व्यय हो चुकने के बाद उसका विस्तृत परीक्षण कूछ ऐसा ही 
है जैसा कि घोड़े के भाग निकलने के बाद, अस्तबल का फाटक बन्द करना । 
दूसरा संसद को कार्यपालिका पर जो नियन्त्रण इस ढंग से प्राप्त होता है वह 
प्रायः प्रारम्भिक प्रावैधिक स्तर का ही होता है । यदा कदा किसी छोटे मोटे 
नागरिक कर्मचारी की बेईमानी की अपेक्षा कहीं भ्रधिक सूक्ष्म उपायों के द्वारा 
लोक-घन का अ्रपव्यय होने की सम्भावना होती है । 

इनमें सत्रसे पहली कठिताई को दूर करने की दृष्टि से संसद से व्यय के 
अधिक परिपूर्ण परीक्षण के लिए योजनाएँ भी और लेखा भी प्रवर समि- 
तियों को सौंप कर अनेक उपायों का प्रयोग कर के देखा है। १६१२-१४ 
के और फिर १६२१ से १९३६९ तक प्रत्येक अधिवेशन के लिए प्राककलनों की 


2. स्थानीय प्राधिकारियों की लेखापरीक्षा व्यवस्था और प्रकार की होती है ! प्रायः उनके 
हिसाब की परीक्षा स्वास्थ्य मन्त्रालय (अब स्थानीय प्रशासन व यह व्यवस्था मन्त्रालय) द्वारा 
नियुक्त जिला लेखा परीक्षक करते हैं । किन्तु कुछ पुर नगरियों (90०0प्रष्टी28) के 
हिसाब के कुछ अंशों की परीक्षा" लेखापाल-फर्म करती हैं । 2६०७ में प्रकाशित स्थानीय प्राधि- 
कारियों की लेखा विपयक्ष एक समिति (०0. 364) ने लेखा कर्म पद्धतियों (॥०००प7:&७70५ 
70679008) को एक प्रमा५ का बनाने का मागे बताया था । 

२. किन्तु कुछ वर्ष हुए नियन्त्रण महालेखापरीक्षक ने एक ऐतिहासिक महत्त्व की बात 
की जब उसने डाकघर द्वारा टेलीफोन सम्बन्धी घटिया उपकरण खरीदने की एक ज्वलन्त भूल 
पकड़ ली । सम्भव है यह खोज पूत्ति विभागों को तुलना में कुछ व्यापारी विभागों में काम 
आने वाली अधिक प्रभावी लेखा-पद्धति के कारण हो पाई हो । देखिए पृष्ठ ६७ । 


६६ सावेजनिक वित्त 


एक प्रथर-समिति' नियुक्ति की गईं | यह सभी मानते हैं कि ये पहली प्राकक- 
लत समितिऊाँ प्रायः: प्रभावहीन ही थीं। उन्होंने खोज की एक प्रविधि 
विकसित करने में किसी विशेष: सूझ का परिचय नहीं दिया। फिर उन्होंने 
प्रावकलनों का परीक्षण कोषागार से उनके निकलने और पूर्ति समिति में 
उन पर विचार के भध्य में करने का प्रयत्न किया जबकि उस -कार्य के लिए वह 
समय पर्याप्त नहीं होता । इसके अ्रतिरिक्त, बाद के उनके कार्य में एक बड़ी 
कठिनाई यह थी कि उनके पास ऐसा कोई सचिवालय नहीं था जैसा लोक- 
लेखा-समिति के पास राज्यकोष व लेखाप्रीक्षा विभाग के कर्मचारी-मण्डल के 
रूप में था! किन्तु १६३६ में महायुद्ध के प्रारम्भ हो जाने पर जब उनकी 
नियुवित रुक गई तब उनके प्रभाव के बढ़ने के लक्षण" दोखने लगते थे । 

जब क्रीमियन युद्ध हुआ तब से युद्ध की वजह से होने वाले असाधारण 
व्यय के कारणचसेंदुको विशेष जागरूकता की ग्रावश्यक्रता अभ्नुमव होती भरा 
रही है | क्रीमियन युद्ध और बोशर युद्ध (80७७ छ७०) दोनों में राष्ट्रीय व्यय पर 
प्रव॒र समितियाँ नियुक्त की गईं किन्तु उनका कार्य प्रायः युद्ध सम्बन्धी ठेकों में 
हुईं घोलेबाजी की खोज करना ही था। यह बात विचित्र प्रतीत होती है पर 
१६१४-१८ के महायुद्ध में (लोक-लेखा-समिति के अतिरिक्त) १६१४ से 
१६१७ तक व्यय के ऊपर कुछ भी निगरानी नहीं रखी गई । प्रावकलनों को 
सुरक्षा कारणों से प्रकाशित करने के अयोग्य समझा गया इम्न कारण १६१४ में 


अन_।++नून्रनिनननाए।।। 





, इनके एक अत्यन्त सुन्दर संक्षिप्त इतिहास के लिए १६४३-४४ के अधिवेशन के लिए 
नियुक्त राष्ट्रीय व्यय प्रवर समिति को ग्यारहवीं रिपोटट देखिए । इसी सम्बन्ध में पृष्ठ ६८ ओर 
भागे भी देखिए, ओर (४४०७, 77४6 0077० ० ?प्र/॥० #रए०्यक्‍प्ए७) नी | 

२ ऐसा भी दिखाई देता हे कि पहली समिति के निर्माताओं को भी उससे कोई बड़ी 
आशाएं नहीं थीं। सर ए० चेम्बरलेन ने (उ० ग्र० पृष्ठ ४७५ ) में लिखा हे कि जिस बहस 
के परिणामस्वरूप उसे नियुक्त किया गया (अग्रेल १११२) उसमें राज्य-कोप-महामात्र (लायड 
जाज) ने उनकी ओर ऊुक कर उन्हें कहा : “मेरा बिचार है आप इसका विरोध करेंगे। मेरे 
पास एक बृत्त है जिसमें आप ने इसका प्रबल विरोध किया है ओर मे भी उसमें आप से 
असहमत नहीं हूँ |”? वृत्त १९०५ में आए हुए उसी प्रकार के एक सुझाव से सम्बन्धित था । 

३, देखिए (४एए०४, उ० ग्र० | 
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प्रावकलन समिति समाप्त हो गई। उसके पदचात्‌ १६९१७ तक और कोई 
व्यवस्था नहीं रही । उसके बाद राष्ट्रीय व्यय के लिए एक प्रवर-समिति नियुक्त 
की गई और १६२० तक हर अधिवेशन के लिंए पुनः पुनः नियुक्त की जाती 
रही, जिसे पहले की समितियों से अधिक विस्तृत निर्देश पद (फांतेश ६छ८घा8 
० 7०ई०००००७) दिए गए । उसे तीन पृथक कार्य सौंपे गए---पहला, सब प्रकार 
के चालू व्यय का परीक्षण करना और संसद्‌ को ऐसी मितव्ययिताग्रों की 
सूचना देना जो नीति के अन्दर रहते हुए सम्भव हों, दूसरा लोक-लेखा के रूप 
के विषय में, और विभागों के अन्तर्गव व कोषागार के द्वारा नियन्त्रण की 
पद्धति के सम्बन्ध में सिफारिशें करना, और तीसरा, नियन्त्रण अधिर प्रभावी 
बनाने की दृष्टि से पूत्ति और विनियोग के विषय में संसदीय प्रक्रिता का 
परीक्षण करना । नि निक मर 

समिति ने अपने कार्य-काल में बहुत बड़ा कार्य किया, विशेषकर उसको 
सौंपे गए कर्तंव्यों में जो दूसरा था उसके प्रति । अपना कार्य करते हुए उसे 
एक कमी निरन्तर बाघा उपस्थित करती रही । वह थी एक ऐसी सन्‍्तोषजनक 
विभागीय लेखा पद्धति का श्रभाव, जिससे क्षिसी विभाग के सारे व्यय को 
एक दृष्टि में इकठ्ठा देखा जा सकता । यहाँ लेखा परीक्षा की प्रणाली के विषय 
में अनेक प्रइन खड़े होते हें और उसका विचार हमें बाद में करना होगा। 
समिति की शिकायतीं और सिफ़ारिशों के परिणामस्वरूप व्यापारी विभागों 
विशेषकर डाक घर की लेखा पद्धति में कुछ सुधार हुआ । किन्तु इससे मुख्य 
समस्या अछूती बनी रही और आपातिक स्थिति (७४०.०7०ए) बीत जाने के 
पश्चात्‌ संसद्‌ क्री अधिक सुधार करने की इच्छा भी जाती रही । 

राष्ट्रीय वित्त को बिना निगरानी के छोड़े रखने की भूल १६३६ में नहीं 
दोहराई गईं। युद्ध छिड़ने के चार महीने के श्रन्दर राष्ट्रीय व्यय के लिए 
एक नई प्रवर-स्रमिति नियुक्त कर दी गई और १६४५ तक बार-बार नियुक्त 
की जाती रही। हाँ, इसके निर्देश-पद (६७०४७४४ ०६7०ई०००४००) १६१७ की अपेक्षा 
 'संकीर्ण थे । समिति को केवल चालू व्यय का परीक्षण करने का अधिकार 
दिया गया और बह भी “युद्ध से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने वाली सेवाओं का ।” 
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ये प्रतिबन्ध श्रगर १६९१७ में लगे होते ता उनसे कम रुकावट पैदा होती 
क्योंकि तब युद्ध-सम्बन्धी अनेक कार्य अधिक स्थायी स्वरूप वाले थे और नाग- 
रिक उपयोग के लिए अधिक सरलतापूर्वक बदले जा सकते थे। परन्तु इन 
प्रतिबन्धों के बाद भी यह समिति पहले की किसी भी समिति की अपेक्षा 
ग्रधिक व्यापक जाँच करने में सफल हुई । इसने उप-समितियों के द्वारा कार्ये 
करने की एक नवीन पद्धति निर्माण की जिससे उसके कार्यक्रम की एक- 
सूत्रता बिगड़ बिना उसका समय बचा । सब से बढ़ कर अनेक विभागों के लिए 
सांझे विषयों की परीक्षा करने में जो कठिवाइयाँ थीं उन्हें दूर हटाने का भी 
इसने रास्ता निकाल लिया। इर्स प्रकार इसने निम्न प्रकार के विषयों पर भी 
रिपोर्ट दीं : संविदा प्रक्रिया (000079०॥ 970०७०४/"७), स्टोर्ज के रूपांकन और 
और पुत्ति, कमला रीबलगें ([0१07807॥6)]) के लिए स्पर्डधात्मक बोली देना, और 
ग्रपव्यय का सामान्य निराकरण । 

युद्ध-जनित व्यय रुमिति लड़ाई रुकने के साथ ही सहसा समाप्त कर दी 
गई और उसके स्थान पर एक नई प्राक्कलन समिति नियुक्त की गई शीघ्र 
ही यह स्पष्ट हो गया कि इसमें पहली प्राक्कलन समितियों का पुनर्ज॑न्म मात्र 
नहीं था, बल्कि यह युद्धकाल की समिति की उत्तराधिकारिणी थी । प्रथम 
तो नई समिति ने उपसमितियों के द्वारा कार्य करने की युद्धकालीन प्रणाली 
को जारी रखा श्रौर उसके लिए अपनी संख्या चौंतीस”तक बढ़ाने की अनु- 
मति ली ताकि सात उपसमितियाँ बनाई जा सकें ( जिनमें से एक कर्णधार 
समिति (802९०ए०॥४ ००७7॥४०७) हैं, जिसका काये है कार्मक्रम बना कर 
बाँटना) । उपसभितियों की पद्धति से प्राककलन समिति लोक लेखा समिति की 
दसग्रुनी जाँच कर लेती है। दूसरा, इसने कोषाभार और पुरत्ति समिति के मध्य 
प्रावकलनों का परीक्षण करने का प्रयत्त छोड़ दिया, यह कह कर कि “प्रावकलन” 
ओर “चालू व्यय” समानार्थक हैं। तीसरा, इसने कुछ चुने हुए विभागों 
के प्रावकलनों की धीर गति से पड़ताल करने की बजाय विशेष कार्यक्रमों अथवा 
योजनाओं के समग्र परीक्षण की पद्धति को जारी रखा। इस प्रकार पहली 
बार वेधानिक स्तर पर व्यय के ऊपर एक अविराम रोक लगी। 


व्यय का नियन्त्रण द९ 


चाहे नई प्राककलन समिति पूव॑ज-समितियों से बहुत श्रधिक प्रभावी है 
फिर भी व्यय-पुर्वे (७८ ७70०) परीक्षण में कुछ ऐसी जन्मजाक्त कठिनाइयाँ 
हैं जो व्यय उपरांत (७5 9080) परीक्षण में »नहीं होतीं। एक तो यह कि 
लोक लेखा समिति की आलोचना का महत्त्व इस कारण होता है कि वह एक 
प्रकार से एक्र न्‍्यायाधिकरण की स्थिति में होती है। कोई पू्ववर्ती समिति 
स्वयं क्रो उस स्थिति में नहीं मान सकती क्योंकि उप्से सम्बन्धित कार्यपालक 
ग्धिकारियों के उत्तरदायित्व के कम होने का भय रहता है। समिति के 
लोक सभा के साथ जो सम्बन्ध हैं उनमें भी इसी प्रकार की एक कठिनाई है : 
एक प्रवर समिति को बहुत सतक रहना चाहिए कि नीति के विषय में निर्णय 
देकर वह संसद के अधिकारों पर छापा मारने की भूल कभी न करे। और 
यह हो जाना स्वाभाविक है, जब परीक्षण उन कार्यक्रमों का किया जा रहा 
हो जो अ्रभी चलाए जा रहे हैं । ह 

नई प्राक्कलन समिति को कोषागार द्वारा एक सचिवालय श्र दो वित्तीय 
प्रवर समितियों के लिए एक पदाधिकारी दिए जाने का बहुत लाभ हुआ है। 
किन्तु लोक लेखा समिति की तुलना में यह अभी भी घाटे में होती है क्योंकि 
प्रशासनात्मक स्तर पर क्षेत्र का ऐसा कोई प्रारम्भिक सर्वेक्षण नहीं हुआा 
होता जैसा लेखा के परीक्षण में राज्ययोष व लेखा परीक्षा विभाग का कार्य 
कर देता है । इसलिश प्राककलन समिति को बना बनाया एजेंडा कहीं से नहीं 
मिल जाता जेसा लोक लेखा समिति को नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 
के रूप में मिलु जाता है । इस परिस्थिति में यह प्रबन्ध करना कि सारे क्षेत्र 
को ठीक तरह देख लिया जाए और भी कठिन है। 

इन समितियों के कार्य से यह प्रकट है कि सार्वजनिक सेवा में साधनों का 
अकुशल बंटवारा विशिष्ट त्रुटियों से जोड़ा जा सकता है । युद्ध-काल में वित्त 
के ऊबड़-खाबड़ मार्ग में वे उग्र अवश्य हो जाती हैं किन्तु रहती वे अधिक 
सामान्य स्थिति में भी है । इसलिए, जिस एक दो प्रकार के सामान्य अ्पव्यय 
पर समिततियाँ ज़ोर देती हे उनका संक्षिप्त विचार कर लेना उचित ही होगा । 

विभिन्न विभागों द्वारा दी गई मिलती-जुलती सवाझो की दोहरी-सी व्यवस्था 


के 
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(०४००००एंम४) समाज को अपने व्यय की पूरी कीमत न मिलने का एक 
बड़ा कारण है। राष्ट्रीय व्यय समिति को इसके कई उदाहरण मिले। जैसे, 
चार विभाग छठद्मावरण (०४४60986) के लिए उत्तरदायी थे। यह ऐसा प्रइन 
है जिसका सामान्य काल में स्थानीय प्राधिकारियों की विभिन्‍न समितियों के 
कार्य के साथ विशेष सम्बन्ध रहा है । इसके कख्यात उदाहरंण थे दरिद्र, विधि 
चिकित्सालयों (20०7 7,99छ र089॥8)8) का सहायक सामान्य चिकित्सालयों 
(48एशा&7ए 0७7९८७) मिं089698) के रूप में विकास, और 'बाउंटी' 
(०००४४५ ) प्राधिकारियों तथा प्रारम्भिक शिक्षाधिकारियों द्वारा उच्च शिक्षा 
की स्पर्द्धात्मक व्यवस्था । यह दोहरे व्यवस्था ऐसी त्रूटि है जिसके केन्द्रीय 
विभागों और राष्ट्रीयकृत उद्योगों में काफ़ी अविक बढ़ जाने की सम्भावना है 
जसे-जसे उनके कार्यक्षेत्र विस्तत होते जाते हैं, उदाहरणार्थ गृह-व्यवस्था और 
सम्बन्धित उपभोक्‍ता वस्तुओ्रों की सीधी व्यवस्था के क्षेत्र में । 
दोहरी (०४७१०७७०७४०४ ) सेवाएँ कभी-कभी प्रारम्भिक आयोजन में श्रसाव- 
धाती के कारण भी हो जाती हैं। विभागीय कार्य व अ्रधिकार स्पष्ठतया 
निर्धारित नहीं होते और जरूरत से ज्यादा उत्साही (0ए७:४०७७॥०४७) पदा- 
धिकारी अपने विभागों का कार्य नए-नए उपायों से बढ़ा लेते हें । विशेषतया 
विकासशील सेवाझ्रों में यह दोहरापत रोकना अत्यन्त कठिन होता है क्योंकि 
ग्रन्ततोगत्वा उनके स्थान और क्षेत्र क्‍या होंगे यह 'यहले से तय कर 
डालना ग्रासान नहीं होता । इस सब में व्यवस्थित आयोजन के लिए आधार 
के रूप में अधिक सांबख्यिकीय जानकारी की और भी आवश्यकता होती है। 
साथ ही एक ऐसे स्थायी प्रबन्ध की ग्रावश्यकता भी *प्रतीत होती, है जो दोहरी 
व्यवस्था दिखाई देने पर विभागीय कार्यो का पुनविचार करे और जरूरी 
हो तो, स्थापित हितों की चिन्ता न करते हुए उनका बँटवारा बदल दे । 
अपव्यय का एक और सामान्य कारण जो सार्वजनिक सेवाश्रों में व्यापकता 
से पाया जाता है वेतनों और सामग्री में झूठी बचत की नीति है जिसके 
कारण दिए गए दामों की पूरी कीमत नहीं मिलती | इसका एक उदाहरण 
जो राष्ट्रीय ब्यय समिति ने कई बार दिया, विभागों की उस आदत का था 
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जिसके शनुसार वे प्रारम्भिक जाँच का कार्य ऐसे छोटे ([पशंण०) पदाधिकारियों 
को सौंप देते थे जिनकी योग्यता या अनुभव कम होता था। इसणप्रकार योजना 
की नींव ही कच्ची रह जाती थी। सार्वजतिक विभागों में भारी प्रारम्भिक 
व्यब करने में प्राय: एक मिझक होती है चाहे वह व्यय उचित ही हो । कुछ 
तो य्रृह उन दिनों का अवशेष है जब नियन्त्रण का अर्थ होता था कटौती 
और कछ यह सम्भववः इस भय के कारण होता है कि जिन प्रतिनिधि निकायों 
के लिए वे काम करते है वे किसी ठोस प्राप्ति के बिना एक भारी भरकम 
बिल देख कर घबरा जाएँगे और यूजना पूरी होने के पूर्व ही नीति में परि- 
वत्तेन कर देंगे । 
यह कठिनाई अपव्यय के सब से साधा रण प्रकारों के साथ जुड़ी हुई है- 

कार्य प्रारम्भ हो जाने के बाद भा योजना में रद्दोबदल्न । परिवत्तेत की आव- 
इयकता या तो इसलिए हो सकती है कि प्रारम्भ में आयोजन करते हुए सब 
सम्बन्धित तत्त्वों (7९८009ए७०6 ०0०78) का ठीक विचार नहीं किया गया--- 
जो सांख्यिकीय विषय ही है--और था इस कारण कि योजना पूर्ण होने से 
पूर्व ही परिस्थिति बदल गई । दूसरी सम्भावना युद्ध-काल सें विशेष महत्त्वपूर्ण 
होती है और उन मुख्य कारणों में से है जिनके होने से युद्धकाल का 
व्यय बारीकी से नियन्त्रित नहीं किया जा सकता । किन्तु सामान्य काल में 
इसका महत्त्व बहुते कम होना चाहिए । जब कभी योजना में परिवत्तंन होता 
है, तो प्रत्यक्ष अपव्यय होता है क्योंकि ऐसा खर्च किया जा च॒का होता है 
जिसका अबष्कोई उपयोग नहीं । और परोक्ष अपव्यय की बाद में संभावना 
होती है क्योंकि एक बार पहला करार त्याग दिया जाने के बाद खर्चों पर रोक 
रखना और संविदाओं (ठेवों) को दोहराना कठिन होता है| इन व अन्य 
सम्बन्धित डिशाम्रों में जितनी जाँच ग्रव॒ तवा की गई है उस से बहुत अधिक 
परिपूर्ण जांच- की बहुत्त झ्रावश्यकता है।' 


१. व्यय के नियन्त्रण का विचार करते हुए तदर्थ अतिरिक्त संसदीय समितियों के 
कार्य का भी उल्लेख करना चाहिए जो विशेष उत्ते जना के दिनों में नियुक्त की जाती हैं । 
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४. अमरोकन पद्धति से तुलगा (७ 000एक४४80ा जाति 302०प०७४ 
;?7%०४००) -*वित्त के विषय में ब्रिटिश संवैधानिक पद्धति के शुण-दोषों को 
देखने का सर्वोत्तम ढंग है--तुलन्ध्ष । ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की अन्यत्र बहुतेरी 
नकल हुई है--चाहे वह सदा बुद्धिमत्तापूर्वक नहीं हुई। ब्रिटिश पद्धति का अनेक 
बातों में उपनिवेश ऐसा पूरा अनुकरण करते हैं कि मातृ देश के साथ दृनकी 
तुलना विशेष ज्ञान-वर््धक नहीं होती । यह ब्रिटिश पद्धति की व्यावहारिकता का 
एक प्रमाण है कि इसका बहुत भिन्‍त आ्राथिक व राजनेतिक परिस्थितियों में 
सफलतापूर्वक आरोपण किया जा सकता है | सबसे बढ़ कर ज्ञानवर्द्धक तुलना है 
संयुक्त राज्य श्रमरीका से क्‍योंकि श्रमरीकी पद्धति की बपौती (४०7४७४४०) और 
सामान्य पृष्ठभूमि वही है जो ब्रिटिश की, किन्तु उसका विकास स्वतनन्‍्त्र रूप 
से हुआ है | अ्रमरोकी वित्त-व्यवस्था संसार के लोकतन्‍्त्रों में सबसे विशाल 
सार्वजनिक व्यय का नियन्त्रण करती है ) उसके झ्रावश्यक अंश १६२१ से 
पहले के नहीं हैं किन्तु अभी से वह परम्पराजन्य प्रतिष्ठा (9768/2० 
० ४8090 ) के साथ कार्य करने लगी है । 

.. दोनों राष्ट्र ऊपर से बिलकुल समान दीखने वाली वित्तीय व्यवस्था 
प्रयुक्त करते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका में प्राक्कलनों पर भी कार्यपालिका 
ओर विभागों के मध्य में वित्त-वर्ष (जो १ जुलाई से प्रारम्भ होकर ३० जून 
को समाप्त होता है) के अन्त से कुछ (लगभग झाठ) मात पूर्व चर्चा होती 
है। उसके पदरचात्‌ वे कुछ सौ पृष्ठों के एक ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित होते हैं । 
कांग्र स के अविवेशन के उद्घाटन पर संघ की अवस्था पर राष्ट्रपति की रिपोर्ट 
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अन्तयु द्ध काल में इन में से सब से महत्वपूण थी राष्ट्रीय व्यय के लिए (मे) समिति 
जिसकी राष्ट्रीय वित्त की अवस्था पर १६३१ के गीष्म में दी गई कुछ धबराहट भरी रिपो८ के 
कारण लंदन से विदेशी पू जी का पलायन समय से पहिले हो गया और परिणामस्वरूप 
स्व॒ण-मान (७०00 50974%7व) समाप्त हो गया । परन्तु इन समितियों का कार्य नीति की 
दृष्टि से गोण स्थान पर है क्योंकि इन्हें रुकीर्ण अर्थ में “बचत?--अर्थात्‌ व्यय में करोती का 
काम दिया जाता है। मे! समिति को सापा गया कार्य था राष्ट्रीय व्यय में सब प्रकार की 
उचित व व्यवहाय कगेती तत्काल लागू करने?” के लिए सिफारिशें करना । 
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अहारानी के भाषण की तरह ही है । बजट में वर्ष के व्यय के प्रावकलनों और 
उसके लिए आवश्यक राजस्व की एक अग्रिम भाँकी होती है श्रौर साथ में 
स्पष्टीकरण के लिए राष्ट्रपति का एक बजट-सब्देश होता है ।* ब्रिटेन में पूत्ति 
पर जैसी बहस होती है वैसी ही इधर विनियोग समिति की बैठकें हैं | विस्तृत 
राजस्व प्राककलनों पर श्रर्थोपाय समिति में बहस होती है । 

ग्रतः अमरीका की पूरो पद्धति स्पष्टतया ब्रिटिश प्रणाली की सहोदरा ही 
है । किन्तु नामावलि की समानताश्रों के पीछे सार की महत्त्वपूर्ण भिन्‍नताएँ छिपी 
हैं। मौलिक संवैधानिक भेद जो सारे ढाँचे पर प्रभाव डालते है, उसके अ्रति- 
रिक्त हैं । इन सारे भेदों का सार यह है कि (विधान मण्डल के सदस्यों की जाँच 
'के अवसर ब्रिटिश प्रणाली की अपेक्षा अ्रधिक प्राप्त होते हैं किन्तु व्यय पर 
नियन्त्रण कम कार्यक्षम होता है और योजनाग्रों में सफलता सम्पन्न होने को 
आशा बहुत कम । | 

एक तो ग्रेट ब्रिटेन की अपेक्षा संयुक्त राज्य में व्यय और राजस्व के 
प्राककलन पारित करने का ढंग कम केन्द्रित और एकीकृत है । एक अकेले वित्त 
विधेयक और अकेले विनियोग विधेयक की बजाय, व्यय और कराधान का 
स्वरूप धीरे-बीरे कई पृथक उपबन्धों (7७४४००७७) से निश्चित होता है। 
उससे बढ़कर, ब्रिठेन में वर्द के आयोजित वित्तीय कार्यक्रम के पारित होने से 
रह जाने के विरुद्ध जी बचाव के मुख्य प्रबन्ध हैं उनमें से श्रमरीका में कोई लागू 
नहीं । प्रथम तो काँग्रेस का कोई भी सदस्य व्यय बढ़ाने अ्रथवा कर घटाने का 
प्रस्ताव ला (श्लौर स्वीकार करवा) सकता है, द्वितीय सभी वित्तीय प्रबन्धों को 
सीनेट की पृथक स्वीकृति मिलती आवव्यक है । इसके कारण सुदीर्ध विलम्ब भी 
हो सकता है और काफ़ी संघर्षण (#्ं०४०॥) भी । पृथक्‌ विनियोग विधेयकों 
के कारण काँग्रेस के लिए वर्ष के कार्यक्रम को सम्पूर्ण रूप में देखना कम सरल 
होता है। इन श्लेदों के कारण वाषिक बजट का सिलसिला घिसटता जाता हे 
जिससे कि एक वर्ष का कार्य दूसरे वर्ष का काफी भाग बीत जाने तक भी 
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१. १६४६ में पहली बार ये तीनों एव साथ प्रस्तुत किए गए । 
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निपटाना कठिन होता है। इस प्रकार लेखा पद्धति में गड़बड़ होती है और 
परिग[मस्वरूप प्रावेधिक नियन्त्रण ढीला हो जाता है। 

पद्धति के इन भेदों से कहें श्रधिक महत्त्व के वे हैं जो अ्रमरीका के विधान 
मण्डल और कार्यपालिका की पृथकृता के मौलिक सिद्धान्त के कारण उत्पन्न 
होते हूँ । राष्ट्रपति कार्यपालिवा का प्रमुख होता है और उसका निवास्न स्थान 
“व्हाइट हाउस” प्रशासन का भी केन्द्र होता है। उसी से लगे हुए राज्य के 
महत्वपूर्ण विभाग भी होते हैं जिनमें कोषागार और बजट कार्यालय भी 
सम्मिलित हैं । राष्ट्रपति अपना “मन्त्रिमण्डल” चुनता है, किच्तु स्वयं उसकी 
तरह सदस्य प्रशासन में पदाधिकारी होते हैं । इसलिए मन्त्रिमण्डल को जो कुछ 
चल रहा होता है सब विदित होता है किन्तु उसके पास वैधानिक अधिकार 
नहीं होते हें। अपने प्रशासकीय ज्ञान के ग्राधार पर राष्ट्रपति काँग्रेस को 
सुझाव तो दे सकता हैं कि उसके विचार में क्या करना उचित है---उदाहररणार्थ 
बजट-सन्देश में विशिष्ट कर-राजस्व के लिए प्रार्थना रहती है--किन्तु उसे 
काँग्रेस को अपनी सलाह मानने पर बाध्य करने के लिए कोई अधिकार नहीं 
है| दूसरी ओर, काँग्रेस का कार्य है विधान-निर्माण किन्तु उसके पास यह 
जानने का कोई निद्ितत उपाय नहीं कि प्रशासन की नीयत गया है । 

एक और अन्तर है, चाहे कम महत्त्व का, जो पारस्परिक रोकथाम 
(०४००४४ 880 92087068) के लिए अमरीका वालों के कऋ्षव से उत्पन्न होता 
है। ब्रिटेन में तो यह है कि बहुमत तब तक पदारूढ़ रहता है जब तक उसे 
विधानमण्डल का विश्वास प्राप्त हो, किन्तु तभी तक ही उसकी बूजाय अमरीका 
के तीनों निकाय, राष्ट्रपति (और उस्रका मन्त्रिमण्डल) हद्वाऊप्त झराफ़ रिप्रेजेन्टे- 
टिव्ज और सीनेट थो इे-थोड़े समय के पश्चात्‌ अपने आप जाते हैं और उनका 
चुनाव पुनः होता है। राष्ट्रपति का चुनाव हर चार वर्ष के बाद होता है और 
काँग्रेस फा चुनाव हर दो वर्ष के बाद । किन्तु क्योंकि सीनेद के एक-तिहाई 
सदस्य ही हर बार हटते हैं इसलिए उत्तर सदन में अवर की अपेक्षा श्रधिक 
निरन्तरता होती है। इस प्रकार की चुनाव पद्धति के कारण यह बिलकुल 
आसानी से संभव है कि राष्ट्रपति की अवधि समाप्त होते होते इसका दल एक 
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या दोनों सदनों में अ्ल्पमत हो कर रह जाए। उस अवस्था में इसकी बहुत 
सम्भावना है कि काँग्रेस इन उपबन्धों को पारित करने से इन्कार _कर दे जिन्हें 
राष्ट्रपति का समर्थन हो, और राष्ट्रपति यदि चाहे तो जो काँग्रेस द्वारा पारित 
हो जाएँ उन्हें अपनी स्वीकृति न दे । इस स्थिति में निराशाजनक अ्रव्यवस्था 
और गड़बड़ का राज्य होता है जिसमें वित्तीय योजना का वा्थिक कार्य क्रम भी 
खटाई में पड़ सकता है । और जब तक नए चुनाव हो कर स्थिति न बदले तब 
तक शासन के पहिए सामान्य गति से चल नहीं सकते । 

सौभाग्य से व्यवस्था का इस प्रकार अटक जाना असामान्य घटना है जो 
कभी एक आध बार ही होती है, किन्तु अच्छे दिनों में भी योजना बनाने और 
लागू करने की व्यवस्था ब्रिठेत का अपेक्षा कम जलरुद्ध (ऋ४४००४2॥५४) है । 
ने केवल अमरीकी “मन्त्रिमण्डल” काँग्रेस के बाहिर होता है, अपितु हाऊस 
आफ़ रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ में भी ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल से मिब्णो जुलतों कुछ नहीं 
है। विधेयकों को बनाना और काँग्रेस से पारित करवाना स्थायी समितियों के 
सिपुदं होता है--अवर सदत में भी और सीनेट में भी (बिनियोग और ब्र्थोपाय 
सम्बन्धी सदन समितियाँ इसके उदाहरगा हैं)। किसी समिति की सदस्यता 
अधिकांश में ज्येप्ठता पर निर्भर होती है, व कि विचाराधीन उपबन्ध में किसी 
सदस्य की रुचि पर । अमरीकी व्यवस्था में इस सब घुमावदार तत्त्वों के कारण 
जनता को प्रशासन के कार्य और काँग्रेस के विचाराधीन उपबन्धों के विषय में 
अ्रधिक संपूर्ण जानकारी देने के ऐसे ढंग स्वाभाविकतया बन गए हैँ जो ब्रिठेन 
में प्रचलित नहीं है । 

एक तो, यह कि श्रमरीका में प्रावकलनों का तैयार होना ब्रिठेव की तरह 
कोरा विभागीय प्रश्न ही* नहीं होता, बजट कार्यालय सब विभागों को अपना 
अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई का अवसर देता है | सुनवाइयाँ सावें- 
जनिक नहीं होतीं किन्तु बिल्कुल ग्रुप्त भी नहीं होतीं और व्यवहार की बात 
यह है कि जो, कुछ चल रहा होता है बह बहुत सारा प्रकट हो जाता है और 
पत्रों में उस पर चर्चा होने लगती है । प्राक्कलनों पर उसके बाद विचार किया 
जाता है विनियोग सम्बन्धी सदन समिति द्वारा सार्वजनिक सुनवाई में । 
तत्परचात्‌ समिति विधेयकों के प्रारूप बनाकर उन पर चर्चा करती है और अन्त 
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में उन पर सदन में चर्चा होती है । अ्रथोपाय के लिए भी बिलकुल यही ढंग है 
और दोनों के लिए भी सारा क्रम इसी प्रकार दोहराया जाता है। 

सदन के विचार करते होने पर भी सीनेट विनियोग सम्बन्धी सुनवाइयाँ 
ओर बहस की अ्पत्ती कारंवाई शुरू कर सकती है । किन्तु अ्र्थोपाय के विषय में, 
अवर सदन को कराधान पर अपनी बात पहिले कह लेने का अवसर देने के लिए 
सीनेठ तब तक विचार करना प्रारम्भ नहीं करती जब तक सदन अपना कार्य 
'पूर्ण न कर ले | अपनी ब्रिटिश परम्परा के लिए रम्मानरूप इस प्रथा को रखते 
हुए भी सीनेट यदि चाहे तो सदन के विधेयकों को, जब वे उसके पास आते हैं 
तो तोड़-मरोड़ कर कुछ का कुछ बना सकती है। अ्रगर सब कुछ निर्बाध चले 
तो सुनवाइयों, समिति-अभ्रधिवेशनों और सदन चर्चा के सारे क्रम में कुछ आठ 
नो सप्ताह लगते हैं किन्तु सदन में अन्तिम चर्चा के लिए दिया गया समय बहुत 
कम होता है--सम्भवरत: एक सप्ताह से अधिक नहीं । 

दूसरा, काँग्रेस को अपने कार्य के लिए विश्वसनीय निर्देश मिल सके इस 
दृष्टि से ब्रिटेन में जितनी उपलब्ध होती है उससे बहुत श्रधिक जानकारी 
संग्रह कर के प्रशासन प्रकाशित करता है | सरकारी कारंवाई का एक शभ्रत्यन्त 
सम्पूर्ण मात्तिक बुलेटिन कोपागार विभाग प्रकाशित करता है। अधिकाँश मदे 
कुछ सप्ताहों के अन्दर ही उम्ममें प्रकाशित हो जाती हैं। भ्रमरीकी प्राक्कलन 
भी ब्रिटिश प्राक्कलनों की अ्रपेक्षा अधिक ज्ञानवर्धक होते हे चाहे वे सम्भवतः 
उतने विस्तृत नहीं होते । बजट की हर मद के सामने विगत कुछ वर्षो के 
वास्तविक व्यय के आंकड़े होते हैं श्रोर साथ ही चालू वर्ष व योजनाधीन वर्ष 
के प्रावकलनों के । यह सब ब्यौरा सामान्य जनता झौर कॉमग्रेस के सदस्यों को 
उपलब्ध होता है । 

ग्रन्त में प्रशासन कारबारी समाज से भी आ्राथिक गतिविधि सम्बन्धी कहीं 
अधिक सम्पूर्ण और अद्यावधिक (79 ५० 68४७) जानकारी - जैसी ब्रिटेन में 
शासन के आयोजकों तक को उपलब्ध नही होती, एकत्र करता है | बार-बार 
उत्पादन-गणशुना (०७४8०४ ०६ 97०0ए०४०० ) कर के और अन्य जाँचों के द्वारा 
'वह प्राप्त की जाती है । इस अन्तर के लिए जितना श्रेय प्रशासन के उत्साह 
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को है उतना ही व्यापारियों के रवेये को भी । पिछले कुछ सालों में ब्रिठेन में 
परिस्थिति काफ़ी सुधरी है किन्तु अभी अमरीकी स्तर पर नहीं# पहुँची । इस 
प्रशत के साथ भाग ३ में हमारा सम्बन्ध आएगड । 

इस संक्षिप्त सर्वेक्षण (8ए7९०४) से स्पष्ट है कि ब्रिटिश व अमरीकी 
पद्धतियाँ मानो परस्पर प्रक हैं | जहाँ एक बलवान है वहाँ दूसरी दुबेल और 
जहां दूसरी बलवान है वहाँ पहली दुर्बल । संयुक्त राज्य अमरीका में कुछ तो 
ऐसी मौलिक कठिनाइयाँ हैं जो संविधान के सिद्धान्तों से उत्पन्न होती हैं और 
इस कारण कम से कम निकट भविष्य में तो जिनके बदले जाने की आशा नहीं: 
है | किन्तु उनके अतिरिक्त सब से अविलम्ब आवश्यकता यह प्रतीत होती है 
कि काँग्रेस और कार्यपालिका में ग्रधिक सम्पर्क हो जिससे प्रशासन क्या कर 
रहा है यह विधानमण्डल को प्रत्यक्ष पता लग सके | रूज़वेल्ट शासन द्वारा 
प्रारम्भ किए गए और युद्ध तथा युद्धोत्तर काल में ग्रधिक बढ़ाए गए सावे- 
जनिक क्षेत्र के विस्तार के कारण इसका महत्त्व बहुत बढ़ गया है। युद्धकाल 
में इस दिशा में कुछ न कुछ प्रगति अनिवार्य रूप से हुईं । एक उदाहरण था 
सीनेट की उस विशेष समिति (युद्ध जाँच समिति) का कार्य जिसे राष्ट्रीय 
सुरक्षा कार्यक्रम की पड़ताल करने के लिए नियुक्त किया गया और जिसने 
ब्रिटेन की राष्ट्रीय व्यय समिति के समान कार्य किया। इस समिति ने उच्च 
कोटि की विधायक सेवा की और विद्येषज्ञ सांख्यिकों तथा श्र्थशास्त्रियों के 
एक बड़े कर्मचारी बने लगा कर प्रशासन की कई शाखाद्रों में श्रपव्यय और 
अ्रकुशलता ग्रकाशित की । अधिक स्थायी सम्पर्क की योजनाओं पर चर्चा तो 
हुई है किन्तु ब्रिठेव के सैमान, जैसे-जैसे नियन्त्रण की आवश्यकता कम तीक्र 
होती जाती है, सुधार करना अधिक कठिन होता जाता है। १९६५३ के श्रल्प 
प्रतिसार (7900 7९०९४४००) का सफलतापूर्वक निराकरण इस आशा को 
जन्म देता है कि काँग्रेस और कार्यपालिका में राष्ट्रीय आश्थिक नीति के परि- 
पालन के लिए कानूनन नहीं तो वस्तुत: श्रधिक अच्छा करार हो गया है । 
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१. देखिए शासन की कार्यपालक शाखा के संगठन पर कांग्रेस को हृवर कमीशन की 
रिपो<, विशेषकर “7७४7 ए07०७” ७००7५ (परिशिष्ट) । 
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सावजनिक राजस्व 
(॥7)8 90006 ॥२९७एशाआए6) 


१. १९३८ और १९४५३ सें ब्रिदेन की कर-व्यवस्था (१४०५ छत्त#्ंछा। "४5५ 
'प्रतणा७ 78 4988 & 958 )--राजस्व सम्बन्धी जो प्रस्ताव अ्रप्रैल में बजट 
के अन्दर प्रस्तुत किए जाते हैं और जिन पर तत्पश्चात्‌ अ्र्थोपाय समिति में सदन 
चर्चा करता है, वे उस प्रकार की कोई -स्वतन्त्र योजना नहीं होते जिस प्रकार 
कि व्यय के प्राक्कलन होते हैं । कुल*कितना राजस्व चाहिए यह दरशाको देखकर 
तय होता है. कि कितना देयक चुकाना हैं श्लोर वह इस समय तक लगभग 
निश्चित हो ही जाता है । उस राजस्व को किस-किस कर से कितना कितना घन 
प्राप्त करके पूरा किया जाए इस विषय पर प्रायः कोई गरमागरम वाद-विवाद 
खड़ा नहीं होता । अन्तर्युद्ध काल में केवल दो अवप़रों पर राजस्व सम्बन्धी 
वाद-विवाद राजनीति में उलभा । १६२४ में जब एनोडन ने 'ब्रेकफ़ास्ट टेबल 
करों (878७:(88७ 790906 7)प४७७) को श्रमिक षरिवारों के हित में हटाया 
और १६३२ में जब नेबिल चम्बरलेन ने लगभग ६९० वर्ष पश्चात सामान्य 
संरक्षणात्मक प्रशुलक (७7०७) ?7०४००४४७ ७४१) को फिर से लागू 
करने के लिए सदन को प्रेरित किया । पहले अवसर पर राजस्व में केवल 
मात्र २ प्रतिशत की कमी आई, दूसरे अवसर पर चाहे प्रारम्भिक अन्तर 
“बहुत कम था किन्तु अन्त में जा कर संग्रहीत राजस्व के स्थूले रूप में भी 
परिणाम पर्याप्त बड़ा था । 

चाहे दलगत प्रश्न करों के चुनाव में विशेष प्रभाव नहीं रखते, आर्थिक 
कल्यारा की दृष्टि से ठीक करों का चुना जाना श्त्यन्त महत्त्वपूर्ण है । अर्थ- 
शास्त्रियों ने सदा यह स्वीकार किया है और सम्पूर्ण १९वीं शताब्दी में सावे- 
'जनिक वित्त के इसी पक्ष पर घ्यान केन्द्रित रहा । हाल में सार्वजनिक क्षेत्र 
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के विस्तार के साय ऐसे दूसरे प्रइनों ने सिर उठाया है जो अविलम्ब रूप में 
ध्यान खींचते हैँ किन्तु उनके कारण हमारी दृष्टि से करों के मौलिक प्रश्न 
ओमभल नहीं होने चाहिएँ। इस कारण भाग दो में हमारा अधिकांश समय 
करों के चुनाव सम्बन्धी प्रदनों पर खर्च होगा'। वत्तमान अध्याय उस अध्ययन 
की प्रस्तावना के रूप में है ताकि आजकल की राजकोषीय नीति में विभिन्‍न 
करों केैपारस्परिक महत्त्व से हम परिचित हो जाएँ। 

केवल करों पर ही सरकारी प्राधिकारी निर्भर नहीं रहते हैं । किन्तु 
ब्रिटेन में अब तक अन्य सामान्‍य राजस्व-स्रोतों (ज॑से नियोजन पर ब्याज और 
व्यापारी सेवाओं से लाभ) का पहत्त्व उपेक्षणीय ही रहा है। पूंजीगत वस्तुग्रों 
'पर नियोजन के लिए ली गई राशि को छोड़कर ऋण जेना आपात्-वित्त 
(९70९72९००५ 7%7९७ ) के साथ ही सम्बद्ध रहा है | इप्त कारण इस अध्याय 
में हमारा लगभग सम्पूर्ण विचार करों के सम्बन्ध में ही होगा । 

१६४३ में कुल राजस्व विभिन्‍न करों में किस प्रकार बँटा हुआ था इसका 
युद्धपूवे के किसी सामान्य वर्ष की तुलना में विचार करना उपयोगी होगा । 
(तालिका १) । कोई बड़ा युद्ध अनिवार्य रूप से अपने पीछे राजस्व की श्रत्यन्त 
बढ़ी हुई आ्रावश्यकता छोड़ जाता है। नए ऋण का ब्याज चुकाने के लिए 
भारी करों की ज़रूरत होती है। इसके अतिरिक्त युद्ध सामाजिक सेवाजों को 
विकसित करता है और सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों को अन्य कई 
दिशाओ्रों में बढ़ा देता है। मूल्यों के स्तर में श्राए हुए परिवत्तेन शो छोड़कर 
भी, युद्धोत्तर काल के करों की दरें युद्धपूर्व काल की श्रपेक्षा युद्धकाल की दरों 
के स्तर के समीप ठिके यह आवश्यक ही था । 

तालिका में विभिन्‍न करों के मध्य में राजस्व का वितरण (प्र्थात्‌ कर- 
रचना) क्रमशः दोनों वर्षो में, कसा था यह दिखाया गया है। राजस्व की 
व्यवस्था देखने का यही एक ढंग या सर्वोत्तम ढंग हो ऐसी बात नहीं है। एक 
अधिक रोचक “ढंग यह होगा क्रि प्रत्येक कर का कितना-कितना भाग भिन्‍्स- 
'भिन्‍न आर्थिक अवस्थाश्रों के परिवारों के द्वारा दिया जाता है। किन्तु इस 
'दूसरे ढंग का विचार अभी करने की बजाय तब करना अ्रधिक अ्रच्छा होगा 
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सावंजनिक राजस्व 3 


जब हम भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के करों के ग्रुण दोषों की परस्पर तुलना कर 
लेंगे । इसलिए इस वियय पर भाग २ के अन्त में हम फिर लौटकर, झ्राएँगे । 

तालिका में प्रकट है कि १६५३ में एक क्रयद्भार के अ्पवाद को छोड़कर, 
दोनों वर्षो में करों के प्रकार और स्थल रूप में उनका सापेक्ष महत्त्व भी बहुत 
समान था चाहे राजस्व के योग में भारी अन्तर है । यह समानता बहुत कुछ 
अनिवार्य ही है क्योंकि एक तो राजकोषीय परिवत्तेन बहुत धीरे आते हैं, और 
उससे भी बढ़कर करों के प्रयोग युद्धकाल में अत्यन्त कठिन होते हैं जब कि 
कर्मचारी वर्ग भी बहुत कम हुग्ना होता है। इस दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक है 
कि सामान्य कर-रचना ऐसी हो जो थोड़े बुहुत समायोजन से ही असाधारण 
बोफ भी उठा सके । १६१४-१८ के महायुद्ध में ब्रिटेव अपने मित्र और शत्रु, 
दोनों प्रकार के देशों की अ्रपेक्षा निश्चित लाभ की स्थिति में था। किन्तु 
उसके पश्चात्‌ अन्य देशों में राजकोषीय सुधार हो जाने'के कारण १६४० में 
उसकी श्रेष्ठता इतनी सुस्पष्ट नहीं थी । 

१६९३८ में ब्रिटिश राष्ट्रीय शासन के राजस्व का ७० प्रतिशत करों के 
केवल चार समूहों से प्राप्त होता था : (१) व्यक्तिगत (शुद्ध) आय कर, (२) 
शूद्ध व्यापार लाभ पर लगे कर, (३) मद्यसार (86०%०० ॥पघ०-: ) 
पर लगे कर और (४) तम्बाक्‌ के इस्तेमाल पर लगे कर | १६४४ में इन 
चार समूहों के करें से प्राप्त राजस्व ८५ प्रतिशत से भी अधिक हो गया 
था। इस वृद्धि में युद्धकाल के लाभ का विशेषकर अतिरिक्त लाभ कर 
(70988 ?70#08 85) एक विशेष कारण था। १६४३ में भी ये चार 
कर समूह केन्द्रीय कर राजरुव का लगभग तीन-चौथाई दे रहे थे। इसके कारण 
थे लाभ व व्यक्तिगत आय के ऊपर लागू रखे गए भारी कर और तम्बाक्‌ 
कर की दरों में उल्लेखनीय वृद्धि । 


१. युड्धपूवे काल की बिटिश कर-रचना के अधिक विस्तृत विवरण के लिए देखिए-- 
हिपए88 & ॥008093, 6 छफ्रातका ० उजंधडं। 795%७४०४ ओर 30709, 
गुप8 ड०वांडप्पपपं0म  ई पंत्००96४ 070प४४ ?िप/४० फ्रपंए॥70०, अन्तयु द्ध 
काल में हुए कर परिवत्त नों के लिए देखिए ए. 5. प्राण, पफ्र6 फऑफतका0० 


दर सार्वेजनिक वित्त 


अ्रब हमें करों के उन प्रकारों का संक्षिप्त परीक्षण करना चाहिए जिन 
से हमारे “कर-सीढ़ियों” के डण्डे बनते हें। पहले तीन तो साथ-साथ लगे 
हुए ही है। वे हैं अन्तर्देशीय राजस्व विभाग द्वारा संग्रहीत कर, जो प्राय: 
“प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 
इन करों का दायित्व करदाता की सामान्य आधिक स्थिति के ऊपर निर्भर 
है न कि विशिष्ट वस्तुओं पर उसके द्वारा किए गए व्यय के ऊपर |... 

सामान्य काल में पहले समूह का सबसे बड़ा सदस्य वेयब्रितक आय-कर 
है जो कि नाम के लिए दो कर [आय कर और उपरि कर (877४%»5) | होते 
हुए भी वास्तव में वह एक ही आरोपरा है जो एक न्यूनतम कर मुक्ति के 
स्तर ( ]0ए9 ॥गएंकापात 6ड०ा०ए॒णन०0 ॥77४४ ) से प्रारम्भ होकर सब स्तरों की 
ग्राय पर लगातार लगता जाता है।' ब्रिटेत में (और अब अधिकांश दूसरे 
देशों में भी) वेयक्तिश आय कर ही मुख्य क्रम-वर्धभाव (77087७8& ००) कर 
है, अर्थात्‌ दायित्व का अनुपात बड़ी आयों पर लगातार बढ़ता जाता है। 
मृत्यु कर भी क्रम-वर्ध मान होते हँ--सम्पति के मूल्य के साथ बढ़ते हँं--वास्तव 
में ब्रिटेन में तो संसद्‌ द्वारा स्वीकृत प्रथम क्रम-वर्धभान कर वही थे ।' वे तब 
दिए जाते हैं जब स्वामी की मृत्यु पर सम्पत्ति दूसरे को मिलती है, और मृतक 
की कुल सम्पत्ति के मूल्य पर प्रत्यक्ष (3००५) लगते हैं । 

जित वर्षों का हम विचार कर रहे हैं, उनमें दो प्रकार के लाभ कर लागू 
थे। पहला तो था फ़र्मों के श्रवितरित लाभ (ए्रशता50णी००७७०१ 970708) पर 


फछातं४ं४0॥ (७076०777००५, ओर उस काल के बाद, 3080 एएण० 79068, 
4767 907"70प77७ & ॥02०ए०४००7067॥, 880-982. 

१. मुद्रांद शुल्क (8६०79 700) भी और कुछ अन्य गोण कर भी जिनमें सब से 
रोचक है सत्रहवीं सदी का भूमि कर । 

२. करों के वर्गीकरण के लिए देखिए अध्याय ९, अनुभाग १- । 

३. ब्रिटिश आय कर की रचना के विस्तृत विवरण के लिए देखिए अध्याय १२, 
सेक्शन? २. 

४. देखिए अध्याय ८ 'सेक्शन” ४. 


सार्वेजनिक राजस्व ये 


सामान्य कर जो “डी तालिका” के भाग के एक रूप में वेयक्तिक आ्राय 
कर के साथ संग्रह किया जाता है और दूसरा था (वितररणा से पूर्व) कल शुद्ध 
लाभ पर लगे कर । १६३८ 'में दूसरी प्रकार के, करों में से केवल एक ही 
राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अंशदान (१४७४४०7७) [00(७8०७० ए०ए्ाणं०ठपपं०एम--.0.0.) 
लागू था जो कि झद्योगिक फर्मों के लाभ का सर्वे समान (%0) ५ प्रतिशत 
ले जाता था । युद्ध काल में जब अतिरिक्त लाभ कर (7:0688 70708 ७5 
छ.ए.7.) भी लग गया, तब दोनों में से एक लगता था--चालू लाभ यदि 
सामान्य आय से कम होता तो पहला और अधिक होता तो दूसरा । दिसम्बर 
१६४६ में “ई० पी० टी०” हट जाने के बाद एन० डी० सी० को “लाभ कर 
के रूप में रख लिया गया। दरों को एक से अधिक बार बढ़ाया गया और 
साथ ही रोक लिये गए लाभ के पक्ष में विभेद भी आरम्भ किया गया । 

१६४४ में जब युद्ध तेज़ी पर था, आय और लाभ करों के राजस्व के पाँच 
षष्ठांश (876 आं508) लाभ अथवा “अवेयक्तिक (40७8०४७)) आय 
से श्राते थे। १६९५३ तक यह अनुपात काफी घट चुका था, किन्तु ध्यान देने 
योग्य बात यह है कि अ्रवैयक्तिक आय का भाग युद्ध के पूर्व की अपेक्षा अधिक 
ही होता रहा । इस परिवत्तन का ध्वनित आथिक मतलब हमें बाद में देखना 
होगा । 

सारी व्यवस्था के.अ्रन्य कर परम्परा से “परोक्ष” कहलाते हैं, कुछ अ्रपवाद 
छोड़ कर वे “बहि:शुल्क व उत्पादन शुल्क बोर्ड” (80७70 0 0प5६078 #एते 
ए"०४०) द्वारा संग्रह किए जाते हैं । ये कर अधिकांश में आ्राय के साथ प्रतिगामी 
(7627688ए7७) स्वरूप के हँ--अ्र्थात्‌ श्रायथ जितनी कम हो कर का अनुपात 


१. “व्यापार व व्यवसायों आदि से लाभ ।? (राष्ट्रीय आय व व्यय सम्बन्धित श्वेत पत्र 
प्रकाशित होने के बाद) १६३८ से ही इस कर का राजस्व, वैयक्तिक आय कर से पृथक्‌ किया 
जा सकता है । 

२. ई० पी० टी० के सविस्तार विवरण के लिए देखिए अध्याय १२ सेक्शन”! ४ और 
अधिक विस्तार के लिए--/%6 ए०छ४४०ा ० श०ए ए०४४७ %ए उ. 3. & 
छू. हू. स्वांक्र8 2700 4.. 9808098. 
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उससे उतना ही अधिक होता है। इन करों में, जो धन के विशेष प्रकार से 
व्यय करने अथवा रखने पर लगाते हैं, काफ़ी अन्तर से सबसे श्रधिक महत्त्व- 
पूर्ण हैं (जैसा हम पहिले भी देख चुके हैं) मद्य और तम्बाकू के उपभोग पर लगे 
कर । युद्ध के पूर्व दोनों में से मद्यसार सम्बन्धी करों का समूह अधिक राजस्व 
संग्रह करता था, किन्तु युद्ध के काल में स्थिति इसके उलट हो गुई। यह 
परिवत्तत युद्ध के पश्चात्‌ के पहिले-पहिले वर्षो में तम्बाकू कर के बढ़े दरों से 
और भी पक्‍का हो गया । उसके विपरीत शराब के करों के दरों में पिछले 
सालों में माँग की कमी के कारण बढ़ने की अपेक्षा घटने की ही प्रवृत्ति रहौ है । 
१६३८ में मद्य राजस्व का लगशग ६० प्रतिशत “बीयर” (5७७०) से प्राप्त 
होता था और बाकी का लगभग सारा “ह्िस्की” (कांशटए ) से, १६४४ में 
“बीयर” का अनुपात बढ़ कर ८० से अधिक हो गया; १९४५३ में “ह्विस्की 
फिर से उपलब्ध होने के साथ युद्धपूर्व का अनुपात फिर स्थापित हो गया । 
इन कर-समूहों की महान्‌ सम्भाव्यता (॥77श788 90067४8)॥09) का लाभ 
पहिले पहल १६१४-१८' के युद्ध में उठाया गया, तब से भ्रब तक करों के दर 
कई बार और भी बढ़ाए जा चुके है । 

५६३० की दशाब्दी में, जेसा आगे देखेंगे, खाद्य कर भी उपेक्षणीय 
नहीं थे । वे तीन प्रकार के थे। प्रथम देर से चले आ रहे चाय व चीनी के 
कर-- १९६२० की दशाब्दी में क्रमशः हटाये गए “ब्रकंफ़ास्ट टेबल करों” के 
ग्रन्तिम श्रवशेष । दूसरे समूह में थे १६९३२ के ओटावा राष्ट्रमण्डल करार 
(0008ए99 (०07707900 00 02768700708 ) के अन्तगंत लाभू किए गए कुछ 
क्र, जैसे सूखे और डिब्बों में बन्द फलों पर । अ्रन्त में एक विशेष प्रकार का 
कर था जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश किसान के लिए गेहूँ के मूल्यों को बढ़ाना । 
गेहूँ “आरोपरा” (079) कारखानेदारों से एकत्रित करके किसानों को दे 
दिया जाता था । यह अन्तिम तालिका में सम्मिलित नहीं है क्योंकि यह बजट 


नी जलन 
हलक 


१. बैस्टमिन्स्टर में आयरलेण्ड के सदस्य न होते तो आसव करों (आुओाप॑॥ तंप्॥68) 
के इसके पहले ही बढ़ जाने को बहुत सम्भावना थी । 
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के बाहिर रखा गया था । यह युक्ति सोची गई थी इसे संसद्‌ में मुक्त व्यापार 
के समर्थकों की आलोचना के बाणों से बचाने के लिए । ० 

ग्रन्तर्यद्ध काल में अधिकांश खाद्य करों के साथ एक “इम्पीरियल प्रेफ़रेन्स' 
(॥7779७09] +७(८०९7८७ ००७४०) लगा हुआ था जो कि विशिष्ट आधार 
पर निश्चित था, जिससे डोमिनियनों और उपनिवेशों (०००४8) की उपज 
को ब्रिटिश बाज़ार में पर्याप्त सुविधा प्राप्त थी। समय बीतने के साथ खाद्य 
करों में ब्रिटिश किसान के लिए संरक्षण का एक वर्धमान अंश भी झा गया । 
गेहूँ आारोपणा तो स्पष्टतया इसी उदंश्य से लगाया गया था जो कि सरकने 
वाले पैमाने (3॥0798 8०७6) के अनुसार पुद्राने “कॉन्न लॉज” (0070 ,७फण़8) 
की याद दिलाता हुआ कार्य करता था और विश्व में मूल्य के बढ़ने के साथ 
धीरे-धीरे विलीन होता गया । चीनी का मामला तो और भी रोचक है। 
विक्टोरियन युग में यह पूर्णतया उष्ण प्रदेश की (#०७०७७)) वस्तु थी और 
इस पर एक सीधा राजस्व-आयात-शुल्क लगता था । हार्केरा पालंक 
(57887 9९6४) के प्रथम महायुद्ध में एक ब्रिटिश फसल के रूप में प्रारम्भ 
होने पर उसके लिए साहाय्य की माँग खड़ी हो गई। स्वयं तो शर्करा पालंक 
सीमानत के नीचे की फसल है किन्तु एक ओर फसलों का क्रम बदलने की 
पद्धति (७०9 7008909) में एक मद के रूप में, और दूसरी ओर एक सामरिक 
आरक्षित (3४79/०९20 १०४९००७) के रूप में इसके ग्रुग इतने बलपूर्वक सामने लाए 
गये कि इसे काफ़ी ऊँचे स्तर के संरक्षण-साहाय्य का पात्र मान लिया गया । 
साहाय्य ओर री अ्रविक देना पड़ा क्‍योंकि आपात शुल्क में जो संरक्षण का 
अंश था वह 'इम्पीरियल प्रेफ़रेंस' (47727 ७). .07७६०९॥०७) की नीति के 
कारग बहुत कुछ उड़ गया । 

युद्धोत्तर काल में स्थिति काफ़ी बदली है। प्रथम, आधारभूत खाद्यों 
(08४06 £000 ) .को युद्ध के दिनों में जो भारी साहाय्य मिला और बह 
पुननिर्माण के दिनों में भी जारी रहा, उसने जो बचा खुचा कर था उसे 
आय: लागू रहने ही नहीं दिया । विशिष्ट करों का महत्त्व मुद्रा के मूल्य में 
कमी के साथ-साथ अधिकाधिक घटता गया। और इस प्रकार अन्त में 'इम्पी- 
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रियल प्रेफ़रेंस' का अर्थ शृन्यप्राय हो गया। तीसरा संरक्षणात्मक करों का 
स्थान अधिकाधिक रूप में मात्रा सम्बन्धी नियन्त्रण ((ए७४४८०४ए० ००माए०) 
ने ले लिया है (जो १६३० 'की दशाब्दी में ही बढ़ने लगा था) भर विशिष्ट 
साहाय्य का स्थान ब्रिटिश किसानों को गारंटी किए गए मूल्यों ने । इन तीन 
कारणों का परिणाम' यह हुआ कि खाद्य करों के राजस्व में पर्य्प्त कमी 
था गई | केवल चीनी के मामले में युद्धपूव की स्थिति का कुछ अंश बचा कर 
रखा गया । ब्रिठेन में उस गारण्टी के द्वारा (जो कुछ वर्षो तक चलती है) कि 
सब राष्ट्रमण्डलीय स्रोतों का कुछ /कोटा” (६४०४७ ) वार्त्तालाप से तय पाई 
हुई और आरक्षित कीमत पर खरीदा जाएगा, पुराने “इंपीरियल प्रेफ़रेंस' 
का कुछ अंश प्राप्त हो जाता है। इस कोटा के अतिरिक्त कुछ श्रन्य मात्रा 
भी इम्पीरियल प्रेफ़रेस' के अभ्रवशेष के रूप में है--परिणामस्वरूप केवल 
सीमान्त की पूृत्ति ही विश्व के अरक्षित बाज़ारों में बेचने की जरूरत पड़ती 
है। यह व्यवस्था मुख्यतः: कुछ वेस्ट इंडियन द्वीपों के हित की है जिनकी मुख्य 
फसल ही चीनी है । यह कहने की श्रावश्यकता नहीं कि ब्रिटिश पालंक-शर्करा 
(७०७४ 5प8%०) का संरक्षण करते रहते हुए कार्य करना सम्भव रहा है। 

ग्रन्त में गेहँ-अआरोपणा एक ऐसे कर के उदाहररा रूप में रोचक है जिसका 
राजस्व किसी विशिष्ट लक्ष्य के लिए पृथक रक्षित (68777877:०व ) होता है 
और इस कारण जो सामान्य आवश्यकताग्रों के लिए उपलब्ध नहीं होता । 
पृथक्‌-रक्षित कर देखने में तो बड़ी सरल सी युवित प्रतीत होती है किन्तु व्यव- 
हार में यह बड़ी ठेढ़ी है | शुरू में यदि लक्ष्य के लिए धन पर्याप्त हो तो भी इसका 
कोई भरोसा नहीं कि समय बीतने के बाद भी यह पर्याप्त रहेगा । सोभाग्य 
से ब्रिटिश चांसलरों को यह बात अ्रब भली प्रकार समभ में आ गई है । 

महत्त्व की दृष्टि से इसके बाद झाते हैं “मोटरिंग” (77000छस79) पर 
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१. एक कुख्यात विक्‍्टोरियन प्रथक-रक्षण (७४४०४७टंग8) की पद्धति थी कुछ 
राजख ख्रोतों का स्थानिक शासन के कार्यो के लिए “सोप दिया जाना”--विशेषकर मच 
पान से प्राप्ति के एक भाग का (जिसे बोलचाल में “हिस्की धन?” कहा जाता था) उच्च 
शिक्षा के लिए । 
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लगे कर, जिनमें वाहन व ड्रार्शवग के लाइसेंसों के शल्कों के भ्रतिरिक्त हाइड्रो 
कार्बन आयल्ज का सारा ही कर आ जाता है। श्रर्थात्‌ निजी और व्यापारी 
दोनों प्रकार के मोटर वालों पर दो तरह से कर लगते हैं, एक तो वाहन के 
प्रकार या श्रेणी के अनुसार “उपरि” कर (०००४१) और दूसरा एक 
“चालूज़-परिव्यय कर (+प्रण्मांग2& ०086 ०४४:४०) खर्च किए गए ईंधन के 
अनुसार । प्रत्येक देश में मोटरों के कर अधिकाधिक राजस्व देने वाले बन रहे 
हैं और उनमें प्रायः कुछ इस प्रकार का विभेद भी होता है (जिसका तर्क॑संगत 
आधार है) परन्तु प्रायः किसी भी' देश में दोनों प्रकार के करों के दर इतने 
ऊँचे नहीं है जितने ब्रिटेन में । 

चाहे राजकोषीय दृष्टि से नहीं तो भी रोचकता की दृष्टि से इसके बाद श्राते 
हैं भ्रन्य संरक्षणात्मक शुल्क । ये दो वर्गो में बँट जाते हैं । पहला उन शुल्कों का 
जो १९२० की दछ्याब्दी के प्रारम्भिक वर्षो में लगाए गए, या तो सामरिक 
(8779/०270) कारणों से या “रेयन” (799०७) जैसे नए उद्योगों पर (जिस कर 
को स्पष्ट कारणों से सिल्क पर लागू करना पड़ा) या मोटरगाड़ियों और उप- 
साधनों पर, और दूसरा उनका जो आयात कर सलाहकार बोर्ड की सलाह पर 
जिसे संरक्षणात्मक नीति को कार्यान्वित करने के लिए १६३२ में स्थापित 
किया गया, लागू हुए इन संरक्षगगात्पक शल्कों में से कई तो उद्योगों के कच्चे 
माल और शअर्ध-निरशित वस्तुओं पर लगते हैं श्रौर शुरू में १९३१ की भन्‍्दी 
के बाद ओऔद्योगिक समुत्थान के लिए उनकी योजना हुई। उन्होंने सम्बन्धित 
उद्योगों को ढो अवश्य ही सहायता दी और इस प्रकार रोजगार का सामान्य 
स्तर बद्या । परन्तु जो नीति उनके और श्ोटावा करारों के पीछे थी उसके 
कारण पहली बार ब्रिटिश राजस्व प्राधिकारियों का दूसरे देशों विशेषकर 
संयुक्त राज्य अ्रमरीका के साथ संघर्ष आया । 

गेय सामान्य करों को हम शीकघ्रता से समाप्त कर सकते है। 'स्टैम्प ड्यूटी! 
कर (80870 00988) मुख्यतः सम्पत्ति हस्तान्तरण पर संग्रह दिए जाते हैं, 
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१. उदाहरणा्थ “मक्कन्ना? (१६१५), मूल उद्योग (१६२१), सिल्क तथा कृत्रिम सिल्क 
(१६२४); के कर (जिसमें “नाइलन? और उससे मिलते-जुलते तन्तु भी सम्मिलित हैं )। 
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विशेषकर स्टाक एक्सचेंज की प्रतिभूतियों के, जिससे कि उनका महत्त्व 
स्टाक एक्सचेंज की तेजी के समय विशेष हो जाता है । दूसरे मुद्रांक (8897098) 
शुल्क हैं चेंकों और रसीदों पर २ पैस के टिकट से लगने वाले | मनोरंजन कर 
६ पैंस से अधिक के प्रवेश शुल्क पर लगता है और ऊँचे दरजों पर काफ़ी तेज़ी 
से बढ़ाया होता है । 

इनसे अ्रधिक रोचक है युद्ध काल का क्रय-कर जो १६४० में पहली बार 
उपभोग को रोकने के मुख्य उद्दे इय से लगाया गया। खाद्य और “उपयोगिता 
पदार्थों (घ्न009 2००१४) को छठ के और भनन्‍्य वस्तुओं की कमी के होते 
हुए भी क्रय-कर से युद्ध काल में लगभग १० करोड़ पौंड वाषिक राजस्व प्राप्त 
होता रहा । युद्ध के पश्चात्‌ यह तीत्रगति से बढ़ कर लगभग ३० करोड़ 
पौंड के स्तर पर पहुँच गया । ब्रिटिश क्रम-कर के पीछे सिद्धान्त सदा यह रहा 
है कि उसे अपेक्षाकृत अधिक से अधिक प्रगामी (97०27०४४ ०७) बनाया जाए । 
पहले तो इसका क्षेत्र ध्यानपूर्वक चुन कर तय किया जाता है; विशेषकर सब 
खाद्य को और बच्चों के वस्त्रों को सदा छूट रही है। दूसरे, वस्तुओं की वे 
किसमें जो मुख्यतः साप्ताहिक वेतन भोगियों के द्वारा खरीदी जाती हैं, 
बहुत कुछ मुक्त रही हैँ -शुरू में “उपयोगिता” योजना के ग्रन्तर्गत जिसके 
द्वारा युद्ध के दिनों में औऔलौर कुछ काल पद्चात्‌ भी विशुद्धता और ठीक मूल्य 
दोनों की गारंटी होती थी, और बाद में, १६५२ से तथाकथित “डी” योजना 
ने उपयोगिता पद्धति का स्थान ले लिया है। इसकी विशेषता यह है कि एक 
विशिष्ट मूल्य (जो हर वर्ग के लिए पृथक तय किया जाता है) के नीचे की 
वस्तुएँ कर से मुक्त होती है, क्रय-कर “डी” सीमा के ऊपर ही लगता है। यह 
दिखाई देगा कि इस प्रकार उपयोगिता पद्धति की अपेक्षा उत्तरोत्तर वृद्धि की 
मात्रा अ्रधिक रहती है। अच्ततः कर के दरों में अन्तर रख कर (जो एक 
समय बढ़ कर १०० प्रतिशत हो जाता है) प्रयास किया गया है, कि “विलास” 
(]ए5ए०ए ) की वस्तुओं पर अधिक कर लगे। विलास-पदार्थ की सन्‍्तोषजनक 
परिभाषा नहीं हो सकती, इस कारण कर के इस अंश के कुछ विचित्र परिणाम 
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भी हुए हैं! । दरों में अन्तर रख कर यह भी कोशिश की गई (शायद अश्रधिक 
सफलतापूर्वक ) कि जितकी माँग घटाना विशेष श्रावश्यक था (जेसे बिजली 
के उपकरणों की ) ऐसी वस्तुओं से माँग को हटा"कर दूर कर दिया जाए । 

ब्रिटिश क्रम-कर के ढंग के कर (जिन्हें प्रायः बिक्री कर कहा जाता हैं) 
अधिक देशों की कर पद्धतियों के सामान्य ग्रंश बत गए हैं | किस्तु श्रत्य 
देशों में उनका क्षेत्र ब्िठेत की अपेक्षा व्यापक और दरें उसकी अपेक्षा कम रहने 
की प्रवृत्ति है। किसी संघ राज्य में प्रादेशिक शासनों के लिए ये विशेष 
आकर्षक होते है क्योंकि इनमें ऊपर ऊपर.की प्रशासकीय सरलता रहती है और 
राजस्व की दृष्टि से कमाऊ (97०6प४०४४७)*होदे है । परन्तु व्यवहार में वे कोई 
अच्छी प्रकार के कर नहीं हैं । वे सीधे परिवार बजठ पर पड़ते है और इनका 
क्षेत्र यदि सावधानी से नियन्त्रित न किया जाए तो इनका प्रभाव बहुत प्रति- 
गामी होता है। यदि उन्हें फुटकर-स्तर पर (बिक्री-कर के रूप में) लगाया 
जाए तो सग्रह पर बहुत खर्च आता है और अ्रपवंचन (०ए०आ०४) रोकना 
कठिन होता है। दूसरी ओर यदि उन्हें उत्पादन और वितरण की प्रारम्भिक 
अवस्थाञ्रों पर लागू किया जाए संपूर्ण उत्पादन अथवा संपूर्ण आ्राय करों 
( 27088 $कप्राप्र0ए67" 07 87088 77000776 6&०:68 ) के रूप में तो निर्माग्ग की ह 
अवस्था पर कर को पूरा करने के लिए कीमत बढ़ाए जाने से उपभोवता पर 
पड़ने वाला भार बहुत वढ़ जाता है। यदि क्षेत्र को सावधानी से चुना जाए 
और दर कम रखे जाएँ तो जो कुछ सैद्धान्तिक लाभ होने की आशा हो सकती 
है (जितका पेरीक्षग हमें अ्रध्याय € में करना होगा), उनकी तुलना में इन 
सब हानियों को रखना चाहिए । तिष्कर्ष यह कि सामान्य काल में जब मुद्रा- 
स्फीति के दबाव को हटाने के लिए कर की आवश्यकता न हों तो इनका 
उपयोग बहुत सीमित होना चाहिए । 


प्रव तक जितने करों का विचार किया गया है (एक गेहूँ आरोपरा को 
छोड़ कर) वे सब बजट-कर हैं। किन्तु ब्रिटिश कर-व्यवस्था के दो और 
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१. जैसे, चित्र-कार्डो पर अधिकतम दर हे । 
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महत्त्वपूर्ण घटक हैं जिनका परिचय आवश्यक है--स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा 
भवनों और भूमि (खेती की भूमि के अतिरिक्त) पर लगाए दर, और सामाजिक 
बीमा को अंशदान । स्थानीथ दर का शजकोषीय महत्त्व केन्द्रीय शासन के 
राजस्व की श्रपेक्षा बहुत देर से कम होता आ रहा है परन्तु भ्रब भी वह 
बड़ा महत्त्वपृणं कर है। उसकी प्राप्ति (२१ करोड़ १० लाख पौंड"१६३८ 
में श्रौर ४३ करोड़ ६० लाख १६५३ में) केवल एक झ्राय कर से कम है । 
६० प्रतिशत के लगभग राजस्व घरेलू सम्पत्ति से झ्राता है श्रौर बाकी का 
अधिकांश दुकानों और कार्यालयों से, क्योंकि १६२९ के स्थानीय शासन अधि- 
नियम के ग्रन्तर्गत कारखानों को उनके दायित्व के तीन चतुर्थाश से मुक्त कर 
दिया गया था ।' बाद में एक स्थान पर हमें इस कर की ओर बहुत ध्यान देना 
पड़ेगा क्योंकि स्थानीय शासन वित्त का यह स्तम्भ है ।' 

सेवाओं के आरम्भ से ब्रिटेन में सामाजिक बीमा के लिए वित्त एक 
त्रिपक्षीय (४स०००४॥0०) अंशदान के प्रबन्ध से आता रहा है--मालिकों से, उप- 
कृत व्यक्तियों (9७०४०॥०००४५७ ) से झौर सामान्य राजस्व से । पहले प्रत्येक सेवा 
के लिए बनाई हुई पृथक निधि में सारे अंशदान जमा हो जाते थे । सामाजिक 
सुरक्षा व्यवस्था के (राष्ट्रीय बीमा अधिनियम १८४६ के द्वारा) राष्द्रव्यापी 
हो जाने पर उन निधियों को मिला कर एक बना दिया गया। उपक्तों के 
प्रंशदान में निस्सन्देह “बीमा” का एक शुद्ध तत्त्व है और इस कारण कुछ 
लोग यह भी प्रश्न उठाते हैं कि क्‍या उसे कर मानना भी चाहिए, किन्तु उस 
की ग्रनिवार्यता के कारण उसे आशिक दृष्टि से कर ही गिना जीना आवश्यक 
है । इसलिए उपक्षतों के अ्ंशदान को प्रतिव्यक्ति कर कहना होगा पर्थात्‌ एक 


न चिलिनयभाजिभणा: 
अिनननलककन सनम सनम ताक विषधननननननन, 


?. डाक घर की शुद्ध आय भी कई बार एक कर मान ली जाती है। प्रश्न यह दे कि 
कह तक उसे एक व्यापारी सेवा का सामान्य लाभ या णएक्राधिकार प्रभार (४70707009 
०७7४०) समझा जाए । जैसा हमने देखा, चांसलर तो इसे कर ही सममते हैं 

२. उसी समय खेती की भूमि जिसको कुछ मात्रा में पहिले ही दर से छूट दी जा चुकी 
थी, बाकी दायित्व से भी पूर्णतया मुक्त हो गई । 

३. देखिए अध्याय १५, सर्वेत्र । 
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प्रति पुरुष के हिसाब से सामान्य आरोपरा जिसके दर केवल लिगानुसार 
(ऋण 8०05) और कुछ सीमा तक आयु के अनुसार (छां0। 98०) बदलते हैं । 
मालिकों का अंशदान साधनों पर बगे अन्य करों (जैसे उद्योग में खर्चे आए 
पेट्रोल के कर) के साथ सम्बन्धित है । 

"२. कर-रचना की अन्तर्राष्ट्रीय तुलना (॥70800007098] (079क॥५४०78 ०07 
ग'७5 8४प्र८पः०)-अन्य देशोंकी तुलना में ज्रिटिश कर-रचना कंसी है? इस प्रकार 
की तुलना बहुत सतकेतापूर्वक की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, कर के दरों 
की तुलना बहुत बार भ्रामक होती है क्योंकि देश-देश में श्रपवंचन (०ए७आं०४ ) 
की मात्रा और छट की गूँजायश बहुत भिन्‍म होती है | प्रति व्यक्ति राजस्व की 
सीधी तुलना भी भ्रामक हो सकती है क्योंकि नाम के लिए एक जैसे कर आर्थिक 
व सामाजिक वातावरण के अच्तर के कारण वास्तव में बहुत भिन्‍न हो सकते 
हैं । उदाहरणशार्थ कई कर आय कर कहलाते हैं जो कि ब्रिटिश झ्राय कर की 
कल्पना से--जो एक बहुत क्रम-वर्षभान ((7087«४अए७) आरोपरा है और 
जिसका करदाता की स्थिति के साथ बड़ी बारीकी से रामायोजन किया जाता है-- 
बहुत भिन्‍न होत हैं; क्योंकि वास्तव में हर करदाता से एक सर्वे समान अनुपात 
(896 ए70007४ं०00 ) में, राजस्व ग्रधिकारियों द्वारा उसकी आय के एक स्थल 
अनुमान के आ्राधार पर करदाता के विपय में व्यदितगत विचार तक न करते 
हुए ले निये जाते है ' फिर कुछ करों को “त्ामान्य सम्पत्ति कर” वाम दिया 
जाता है जो कि किसी अथ॑ में भी ब्रिटिश मृत्यु करों की तरह सम्पूर्ण सम्पत्ति 
या पूँजी के” कर नहीं होते, बल्कि केवल भूमि और भवनों पर ही लगे होते 
है और इस प्रकार ब्रिटिश स्थानीय दर से अधिक मिलते हैं ।' 

सब से रोचक तुलना इस बार भी संयुक्त राज्य अमरीका के साथ 
है--समानताओं के लिए भी अ्समानताओं के लिए भी । बजट की पद्धति की 
तरह साँझे उद्गम (6 ंट्रा)) से निकल कर दोतों देशों का विकास प्रायः 
समानान्‍्तर ढंग से हुआ है किन्तु राजकोषीय नीति की दृष्टि से उनमें दो बड़े 





2. उदाहरणाथ्थ संयुक्त राज्य में स्थानीय सम्पत्ति कर । 


8२ सावंजनिक वित्त 


अन्तर है। पहला यह कि संयुक्‍तत राज्य अमरीका परम्परा से ही बड़ा 
संरक्षणात्मक देश है और दूसरा यह कि बयोंकि उसका संविधान एकात्मक 
(एाआ४००9 ) नहीं, संघात्मक (#०0०:७) ) है, इस काररणा मुख्य (संघ) गासन 
और गौरा (राज्य व स्थानीय) शासनों में साधनों का बेंटवारा ब्रिटेन में जैसा 
हमने देखा है उससे काफ़ी भिन्‍न है । 


परम्परा से ही सीमाशुल्क यर एकराधिकार संघ वित्त ((०6७/७) 92706 ) 
का मुख्य आधार रहा है। कांग्रेस की अर्थोपाय समिति अभी भी सुख्यतः 
प्रशल्क (+&ए) के समायोजन का यन्त्र ही समझी जाती है। केन्द्रीय आय 
कर सबसे पहले १६१३ में स्थायी “रूप से स्थापित हुआ । तब से श्राय और 
लाभ पर केन्द्रीय करारोपण बहुत बढ़ा है और द्वितीय विश्वयुद्ध के दिनों के 
ब्रिटिश कर के दरों के प्राय: बराबर ही हो गया है। संयुक्त राज्य अ्रमरीका 
में हाल में हुए आय करों के विस्तार के कारण और ब्रिटेन में संरक्षण के 
फिर से अपनोए जाने के कारण दोनों देशों में कर-व्यवस्था पहले से अब 
अधिक समान हो गई है । 


तालिका २ में १९३८ और १६४५३ में दोनों देशों के कुल कर-राजस्व के 
विभिन्‍न स्रोतों में बँटवारे की तुलना की गई है। संयुत्तत राज्य अमरीका पर- 
म्परा से एक अल्प कर वाला देश रहा है परन्तु पिछले “वर्ष में उसकी राजस्व 
सम्बन्धी आवश्यकताएँ तेज़ी से बढ़ती गई हैे। १६५३ में सकल राष्ट्रीय 
उत्पादन के २४ प्रतिशत होने पर भी कर-राजस्व ब्रिटिश स्तर से काफी नीचा 
था परन्तु उसका धीरे-धीरे पूरा रूप बदल रहा था-। अ्रमरीका में कराधान 
का स्तर कम होने का कारण यही है कि वहाँ सामाजिक सेवाएँ श्रभी तक 
ब्रिटेन की शअ्रपेक्ष कम विकसित हे । किन्तु द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के 
पद्चात्‌ से उनमें तीब्र गति से विस्तार हुआ है और आगे भी निस्सन्देह जारी 
रहेगा । 


बा 
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तालिका २. विभिन्‍न स्रोतों से प्राप्त कुल कर राजस्व 
का प्रतिद्त । १६९३८ तथा १६५३ 


संयुक्त खज्य अमरीका ब्रिटेन 
१६२८ १६९५३ २१६३८ १६५३ 
| है % 56 %७ 
सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क, बिक्री 


(मोटर ईंधन निकाल कर) २१ १४ २४ २६ 
वेयक्तिक झ्राय कर १० ३६ ३२२ २३ 
लाभ कर / १५ २४ ७. १९१६ 
उपहार तथा उत्तराधिकार (पूंजी कर) . ४ १ 8... ४ है 
मोटरों पर (ईंधन तथा लाइसेंस) १० ४ ७ ७' 
सामाजिक बीमा १० दर १० 
सम्पत्ति (दर) ३२ १० १७ पर 
अन्य १ हर १ 

के १०० १०० १५०० १०० 


दोनों देशों में राजस्व की स्थिति की तुलना करते हुए, दो सब से असा- 
मान्य परिवत्तंन जो, दोनों ओर दीखते हैं, ये हैं--एक ओर वैयक्तिक आयों की 
भ्रपेक्षा लाभों के करारोपरणा में वृद्धि और दूसरी ओर स्थानीय दर के तथा 
उसी प्रकार ग्रमरीकी कर (लगभग पूर्णतया स्थानीय) सम्पत्ति-कर के महत्त्व 
में कमी, जिनके राजस्व का अधिकाँश भूमि और भवतनों से प्राप्त होता है। 
इन दोनों में से पहला परिवत्तेन तो एक तरह से युद्ध का श्रवशेष है जब दोनों 
देशों में अतिरिक्त लाभ करों के द्वारा लाभ का करारोपण बहुत ही ऊँचे 
स्तर पर पहुँच गया था। कोरियाई युद्ध के कारण लाभ के करों की वैसे ही 
पड़े रहने की आवश्यकता थी और ग्राथिक गतिविधि का जो ऊँचा स्तर चल 
रहा था उसके कारण बहुत गम्भीर आ्थिक दुष्परिणामों के बगैर यह होना 
सम्भव भी था। भूमि और भवनों पर स्थानीय कर की कमी दोनों देशों में मुद्रा- 


९४ सार्वजनिक वित्त 


स्फीति के काल में भ्रन्य कीमतों की अपेक्षा भूमि के मूल्यों की क्रम बदलने की 
वृत्ति से सम्बन्धित है जिसके कारण मूल्यांकन वास्तविक मूल्यों के हिसाब 
से रहना कठिन होता है । ब्रिठेन में यह कठिनाई किराया-नियन्त्रण के बने 
रहने के कारण और भी अधिक हो गई है क्योंकि कोई भी प्रशासन अभी तक 
मल्यांकन की ऐसी पद्धति नहीं बना पाया जो युद्ध-पूर्व के किरायों का युद्धोत्तर 
मूल्यों के साथ मेल बिठा सके । 
दोनों देशों में हुए परिवत्तेनों की तुलना की जाए तो दिखाई देता है कि 
बसंयुवत्‌ राज्य अमरीका में सब से बड़ी व ग्रत्यन्त रोचक चीज हुई है आय 
तथा लाभ करों के महत्त्व में असाधारण वृद्धि | दूसरी ओर, ब्रिठेत में ये कर 
युद्ध काल में तो सब से श्रधिक महत्त्व वाले रहे परन्तु उसके बाद व्यय के करों 
की अपेक्षा इनका महत्त्व कम हो गया । दोनों देशों की ये प्रवृत्तियाँ निकटतम 
भूतकाल के वर्षो में रही हैं, १६९५० के आँकड़ों में भी वे दिखाई देती हें 
परन्तु कम उग्मता से। संयुक्त राज्य अमरीका में व्यय पर अरब अपेक्षतया 
कम कराधान होने के मूल में एक कारण यह है कि कुछ बहुत ऊँचे दर होने 
के बाद भी श्रमरीका में प्रशुल्क से कोई बहुत राजस्व प्राप्त नहीं होता 
क्योंकि आयात का हुई वस्तुओं की मात्रा और उनके प्रकार दोनों बहुत 
सीमित हँ--विशेषतया तैयार वस्तुओं के। एक और सुसंगत अन्तर है 
ब्रिटेन में तम्बाक का अत्यन्त भारी करारोपण, यदि अमरीका वाले ध्‌म्रपान 
प्र ब्रिटेन के समान भारी कर लगाना चाहें भी तो उनके मार्ग में कई भारी 
. प्रावैधिक कठितनाइयाँ आएँगी क्‍योंकि वहाँ घर घर में होने वाली तम्बाक्‌ 
की खेती का महत्त्व बहुत है । ह 
तालिका ३ में शासन के भिन्न-भिन्न स्तरों के ख्रोतों में ग्राए परिवत्तेनों और 
प्रत्येक स्रोत में केन्द्र के अंश में आ्राए प्रिवत्तेत की कुछ अ्रधिक संक्षेप में तुलना 
की गई है । ब्रिटेन में तो इस दृष्टि से कोई परिवत्तेंव नहीं हुआ है । संयुक्त 
राज्य के संघ शासन के भाग की श्रन्यों की तुलना में जो वृद्धि हुई है वह 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और अब फिर उसी दिशा में प्रगति जारी है। १६५० में 
'संघ शासन का भाग ७० प्रतिशत नहीं हुआ था। स्पष्ट है कि यह मुख्यतया 
































रे ००४ ००९३ हे 408 56002 ७6% 00 ०९ । ००ढे ००४ | 0०० 4 ००४ हे चक्ष 39. हा _ पर 
द गए या।| चिन्ह | 9 के. | है 4 | थे थे देह हे [22& 
। | 
जा -+- थे४ड ०४ ना पथदल्‍घा। ४४ ०३४ | ७ टे४ , 6७ ४४ ।9॥2 ५६ ।॥७)॥२ 
| | 
। । ५ 
००६ ००६ | --+ -++- ३५० दे० हे है 08 «आग ७ | +2॥0४9 46 20६ 9] 
कक 5 ०४... ४५४. वोपिषिकृरहि-- 03. ४४ 6७. है # ४३. ०५ | [0022 
। म 0।80॥8 ५७॥ १2॥& ५५३०६ 
] 
| 
“ा “7 । ७0 शे निषध्िि£ 3. प्टे ढ़ ० हें ट्रै८. ४४६ (9|93)2 हरे 
43 वि पड़े) (8प्रा7०१० 7) (है थ+ 
श्ः न ५ 
।& जे जथ+ ०6 ०४ ४ 0०,.3३ || लेटे »४ ४. ०३ ०्टे ढ#डे 2६ 
रपट २ 
०. जा न“++ बेड लेंगे वगित£ ७, | # 6 >.. ४३ ०6७. 6७) ५०॥०४) ॥6 ॥89 :फाणु 
् ५५००६-।००॥२९ (५००६-॥४|) 
शक कर प 
फै३ उहे३३ | हेफे३३ अडे३४ हिफि३३ उड़ेर३े| डेफे३३ जडे३३ | हेमेडे४ >हे३३ | देहओ ३ डडे३४ 
जालनत----+_ -«*्- | जज+ १७७ . बा 4 
४, ।]2 
0 कुक... “४२ ७ 0२ :४।२ 2.0 3!) ९८ ५ +भण 
.. फफश[%9७ ५३ ॥।ह-8 22 
(१७ का आर ॥2॥॥ % ६ [श[ले ।४ ४३॥४)३७-४४ न्‍- 
ध्ह्थ के 9०0॥॥& ॥००॥) ।%ठि 





६४३३ “४है ६३ 3 हट ४ 99४७% 98) कक ; ४३8 2 2 2800४ श ३8३ ४०॥६))३] ५ &७॥|& '& ५2]॥४ 


६६ सार्वजनिक वित्त 


आय व लाभ करों के बढ़ने से ही हुआ है, और यहाँ भी प्रवृत्ति बिना बाधा 
के चल रही है | यह भी भ्रर्थपूर्ण है कि जैसे-जेसे सामाजिक व्यय बढ़ रहा 
है, सामाजिक सुरक्षा अंशदानो के द्वारा राजस्व में संघ-भाग भी बढ़ रहा है । 
कुछ उल्लेखनीय भ्रपवाद छोड़ कर इस क्षेत्र में संघ शासन, परम्परा से ही 
राज्यों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील रहा है । 

राज्य-राजस्व के स्रोतों का विचार करते हुए यह दिखाई देगा कि युद्ध- 
पूरे के समान अब भी तीन बड़े स्रोत हैं उत्पादन शुल्क (व्यवहार में बिक्री 
कर), मोटरों के कर और और श्राय तथा लाभ कर। इनमें से आय तथा 
लाभ कर युद्ध के दिनों में कुछ पीछे हटे क्यों कि एक ओर जितना व्यय राज्य 
कर सकते थे उसकी दृष्टि से उनके कोषागार पर्याप्त साधन-सम्पन्न थे; 
दूसरी ओर संघ राज्य के श्राय व लाभ कर (जो राज्यों के हिसाब के लिए 
व्यय माने जाते हे) इतने भारी थे कि राज्यों के आय-करों की प्राप्ति बहुत 
कम और अनिश्चित थी । इस कारण युद्ध के दिनों में सांझे करनस्रोतों के 
शासन के विभिन्‍न स्तरों द्वारा स्पर्डधापूर्ण उपयोग में--जो संघात्मक शाप्तन 
में सदा एक कठिन समस्या रहती है--कुछ कमी आ गई । 

पिछले कुछ वर्षो में स्थिति बिलकुल पलट गई है और गति की दिशा भी 
पहले से विपरीत हो गई प्रतीत होती है । एक तरफ सम्पत्ति कर के राजस्व 
में कमी से और दूसरी तरफ सामाजिक सेवाग्रों के, [वेशेषतया शिक्षा के 
बढ़ते हुए खर्चो से दब जाने के कारण कुछ राज्यों में नगरों को भी स्थानीय 
आय-कर आरोपित करने का ग्रधिकार दे दिया गया है। दूसरे राज्यों में भी 
ऐसे अधिकार पाने के लिए संघ-संविधानों के द्वार खटखटाए जाने लगे हें । 
परन्तु जो वत्तमान स्थिति है इसमें स्थानीय आय-ख्रोतों के युद्धपूर्व की तुलना 
में आज के वितरण में मामूली परिवत्तेवन ही आए हैंँ। सब से रोचक बात 
है “विविध स्रोतों” (फ्रांड०थ]87९०४४ 80प्र"0७४ ) का विस्तार जिसमें गाड़ियों 
को खड़ा रखने के मीटर, लाइसेंस व अन्य छोठे-छोटे कर श्राते हैँ जिन से 
प्रकट है कि आज अमरीका के कई नगर अपने आप को कितनी आशिक तंगी 
में पाते हैं । 
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परन्तु सामान्यतः दोनों देशों में महत्त्वपूर्ण विशेषता रही है सार्वजनिक 
क्षेत्र की वृद्धि, जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन की श्रपेक्षा कर राजस्व के बढ़ने 
आर साथ ही केन्द्रीय शासन के हाथ में प्रभाव के एकत्रीकरण में दिखाई देती 
है । आर्थिक स्थायित्व की राष्ट्रीय नीति की सफलता के लिए इस बात का 
कितना महत्त्व है यह बताने की आवश्यकता नहीं है । 

स्थूल रूप में ब्रिठेन और संयुक्त राज्य से मिलती जुलती कर व्यवस्थाएं 
ग्रब अधिकाँश औद्योगिक (+700807&) व उन्‍नतिशील (&0४४४०८त ) देशों 
में बत गई हैं । पर्याप्त उत्तरोत्तर वृद्धि वाले आय कर प्राय: सर्वत्र दिखाई 
देते हें चाहे उनमें से अधिकतर १६१४-१५ के काल से ही प्रारम्भ हुए हैं ।' 
तम्बाक और मद्य करारोपणा पर बहुत निर्भरता भी अब व्यापक हो गई है 
चाहे कहीं भी ब्रिठेन के समान इन दोनों स्रोतों का उपयोग नहीं किया जा 
रहा । ब्रिटेन मोटरों के करों का भी और जेसा हम ने देखा है, दाव-ररों 
(976708&7०6 ४85९४) का भी दूसरे देशों से अधिक उपयोग करता है। 
अधिक पिछड़े हुए देशों को सीमा-शुल्कों का बहुत सहारा लेना पड़ता हैं, याहे 
इन दिलों में उनमें से कइयों ने आय करों के प्रयोग भी किए है। ऐसे देशों 
को आपातिक स्थिति में सदा घाटा रहता है क्‍योंकि उनके राजस्व में, मुख्यतः 
आय करों से प्राप्त राजस्व की अपेक्षा बहुत कम लचीलापन होता है । अन्त 
में, स्थानीय आवश्यकताओं के लिए भूमि और भवनों का कर भी बहुत 
सामान्य है। चाहे यह बहुत देर का और कुछ प्राचीन प्रकार का कर है, इसमें 
शुद्ध स्थानीय छपयोग की दृष्टि में कुछ सुविधाएँ हैं जिन्हें हम बाद में देखेंगे ।* 

३. राजस्व के अन्‍य स्रोत (00860 80प70९8 0 ]ह०ए७७४० )--सामान्य 
काल में चालू श्रावश्यकताओं के लिए सावेजनिक राजस्व का एकमेव अन्य स्रोत 
रहा है साबरेजनिक सम्पत्ति से श्राय --जिसमें व्यापारी सेवाएँ भी सम्मिलित हैं, 


निनरमम 








िनननगनननभननिनी टी ७ पतन: 


१. युद्ध के पश्चात्‌ राष्ट्र संघ के संगठनों--ई० सी० ई०, ई० सी० एल० ००, ओर 
ई० सी० ए० एफ० ई० ने कुछ उपयोगी तुलनात्मक आंकड़े करों के सम्बन्ध में प्रद्धाशित 
किए हैं । 

२. देखिए अध्याय १५, अनुभाग ५ | 
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तया ऋण झौर नियोजन पर ब्याज | ब्रिदेन में इस स्रोत से प्राप्ति बहुत 
सीमित रही है; पहले तो इस कारण कि सार्वजनिक सम्पत्ति ही कम थी, बाद 
में समाजीकृत उद्योगों (80अंथशांग९त फ्रतंप्र४ण८७) के लिए मूल्य व उत्पादन 
सम्बन्धी नीति के कारण । १६३८ में राष्ट्रीय शासन को अपनी सम्पत्ति से 
केवल १७० लाख पौण्ड आय थी, १६९५३ में यह बढ़कर १८८० लाख हो गई 
थी परन्तु उसमें से ७० प्रतिशत से अधिक पहले के ऋणों १र (जिसमें से कई 
अ्रन्य देशों के प्राधिकारियों को दिए गए थे) ब्याज के रूप में थी । १६३८५ 
में स्थानीय प्राधिकारियों की सम्पत्ति से प्राप्त आय २६० लाख पौण्ड थी 
जिसमें से १६० लाख पौण्ड ग्रारक्षितों (/०४७०४८४) व पेन्शन निधियों (9७ऋश्म॑ठ्तत 
0॥08 ) के नियोजन पर प्राप्त ब्याज और नगरपालिका-संयदाओं के किरायों 
के रूप में था। श्रर्थात्‌ व्यापारी सेवाओं के लाभ की मात्रा तो वास्तव में बहुत 
थोड़ी थी । १६५३ में मुख्य स्थानीय व्यापारी सेवाश्रों का राष्ट्रीयकरण हो 
चुकने के कारण शुद्ध आय इस से भी निश्चित कम रही होगी । 

कुछ श्रन्य देशों (विशेषकर स्वीडन) की तुलना में ब्रिठेन में व्यापारी 
लाभ का, राजस्व के स्रोत के रूप में, बहुत थोड़ा उपयोग होता है । यह अधिकांश 
में भिन्‍न प्रवार के उद्योगों के समाजीक रण के कारण ही है । 

जिन उद्योगों की एकाधिपत्य की ओर नैसभ्िक प्रवृत्ति है जेसे इंघन, शक्षित 
और परिवहन, उनमें उपभोक्ताओं से एकाधिकार लाभ कमाने में सरकार को 
एक स्वाभाविक भिस्क रही है । वास्तव में इस प्रकार के 'शोपरा' को रोकने 
की इच्छा राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी निश्चय में एक महत्त्व का हेतु रहा है । 

१६३८ में केन्द्रीय शासन द्वारा ऋण सार्वजनिक वित्त का तीसरा स्रोत था 
किन्तु यह केवल' युद्ध के अतिनिकट होने के भय के कारण ही था | युद्ध के 
समान आपातिक गअवस्थाओ्ं को छोड़ कर ब्रिटिश शासी निकायों का सावेजनिक 
उधार दीघ॑कालीन नियोजन की आवश्यकताओं तक ही सीमित रहा है। 
गम्भीर झापातिक स्थिति के उपस्थित होने पर केन्द्रीय शासन सदा मुक्तभाव 
से ऋण लेते रहे हैं; ऐसा करने का उन्हें अधिकार भी है श्रौर जब कभी 
रा 2. िक्वा009 ॥800776 870 #5ए७शवां।758 में प्रथक्‌ उल्लेख नहीं है । 
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सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता उस मर्यादा से बढ़ जाए जहाँ तक नागरिकों 
की आराय में से अपेक्षा रखना उचित है । और वे बिना डर के ऋण ले सकते 
हैं क्योंकि उनकी करारोपण-शक्ति असीम है जिससे, (जबतक कान्ति हो जाने 
का भय न हो) ऋण को चुकाने के साधत सदा उपलब्ध हो सकते हैँ, तथा 
अन्त में यदि राष्ट्र के दिवाले का संकट उपस्थित हो जाए तो उसे मुद्रा का 
प्रवमूल्यन कर के टाला जा सकता है। गौण शासनों [स्थानीय प्राधिकारियों 
अथवा संघ राज्य में संघटक (००5850४6प०7॥ ) राज्यों | के लिए स्थिति काफ़ी 
भिन्‍न होती है । उनका चालू आवश्यकताओं के लिए मुक्त भाव से उधार लेना 
चाहे वें कितनी भी ज़रूरी क्‍यों न हों, उन्हें. दिवाला निकलने के खतरे में डाल 
सकता है और वह स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होनी देनी चाहिए । 
दीघकालीन नियोजन के लिए ऋण लेने के लाभ प्रायः भूतकाल में भी 
स्वीकार किए जाते रहे हैं । चालू व्यय में से ही मूल्य चुकाना पड़े तो उप- 
करणों का लाभ जब समाज उठा पाएगा, उससे बहुत पहले ऋणा-वित्त की 
सहायता से उठा सकता है। ब्रिटिश स्थानीय प्राधिकारियों ने पूर्वकाल के 
नियोजन से हुए अतिरिक्त लाभ की ओर ध्यान देने की बजाय ऋणा ब्याज के 
अतिरिक्त व्यय की अधिक चिन्ता करने के कारण, कई बार इस लाभ का 
उपयोग जितना कर सकते थे उतना नहीं किया | यह ऐसा प्रश्न है जिसकी हमें 
बाद में चर्चा करनी" होगी । भूतकाल में, साव॑जनिक उधार बोर्ड (?घ७० 
ए०-58 7,0०0 30970) की कारंबाइयों को छोड़कर जो वास्तव में स्थानीय 
नियोजन केजलिए वित्त का प्रबन्ध करने में लगा है, ब्रिटिश शासन के द्वारा 
नियोजन के उद्देश्य से लिया गया ऋण केवल' डाक सेवाओ्ओों तक ही सीमित 
रहा है । 
ब्रिटिश शासन की भूतकाल की संयत ऋण-तीति प्रायः समझदारी की ही 
रही है । जो केन्द्रीय शासन अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके सामान्य काल 
में आकस्मिक ( ०७४०७) ) बजट न्यूनताएँ (9708० १०ग०६७ ) उत्पन्न होने देता 


१. देखिए अध्याय १५, अनुभाग ५, 


१०० सावजनिक वित्त 


है वह व्यय के प्रावेधिक नियन्त्रण को बहुत शिथिल करने का खतरा मोल 
लेता है और नागरिक सेवा में सब प्रकार के दोषों के लिए द्वार खोल देता है । 
साथ ही यदि शासन मुद्रा-सम्बन्धी अ्रवस्था को संभालने में भी अ्रसमर्थ रहता 
है तो यह डर रहता है कि कहीं वह ऋणा-ब्याज का इतना बोफा न जमा 
कर ले जो बजट के लिए सदा परेशानी बनाए रखे, और इस प्रकार ऐसी दुर्गम 
स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें मुद्रा का बार बार अवमूल्यन करना पड़े । 
नपोलियन के युद्धों के पश्चात्‌ फ्राँस का राजकोषीय इतिहास इस बढ़ते रोग के 
दोषों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता है । 

वत्तमान अवस्था में परिस्थिलि काफी भिन्‍न है | अब यह स्वीकार किया 
जाता है कि न्‍्यून काम (पराव०७०एौ097४०॥४) के दिनों में राष्ट्रीय श्राय को 
थामे रखने के लिए सबसे अधिक प्रभावी उपाय है शासन जितना धन के द्वारा 
करों से ले उससे अधिक व्यय करे -- इस प्रकार प्रभावपूर्ण ढंग से ऋण लेना; 
और पूर्ण रोजगार व मुद्रास्फीति के दबाव के काल में व्यय से अधिक करमसं ग्रह 
करना । राष्ट्रीय आय लेखा पद्धति की नई प्रविधि में शासन की बजट के घाठों 
अथवा बचतों के द्वारा संचालित संपूरक वित्त (०७०99०7800079 78708 ) 
नीति एक महत्त्वपूर्ण यन्त्र बन गया है। राष्ट्रीय संतुलच के लिए उचित मात्रा 
में उधार लेना उपयुक्त नीति है और इससे डरने का कोई कारण नहीं । ये ऐसे 
प्रइन हैं जिनका हमें भाग ३ में विस्तार से विचार करना" होगा । 


झध्याय ६ 


सावजनिक क्षेत्र का संतुलन-पत्र 
(फ6 छद्बोब्राए2 हारएश ० पा& एशफ्परां2 5९९०॥) 


१. बजट लेखा और उसका महत्त्व (7४७ 8769० 4०००0708 870 
पं शंडापं0897०9) -- राज्य एक ओर,किस प्रकार विभिन्‍न सेवाश्ं पर 
अपने साधनों (४८४8०४7०९४) को बाँटता है और दूसरी ओर किस प्रकार आाव- 
इयक धन का प्रबन्ध करता है यह देख लेने के बाद, हमारा अभ्रगला काम है 
लेखा के दोनों पक्षों का सम्पूर्ण बजट के रूप में विचार करना । “बजट” जैसा 
हमने देखा है, बजट रात्रि को “चांसलर श्रॉफ़ दि एकक्‍्सचेकर' ((॥8४०९॥०7 
० 86 75०॥००१४००) के द्वारा प्रस्तुत, केन्द्रीय शासन की कार॑बाइयों का 
वृत्त होता है । वह निश्सन्देह अर्थे-व्यवस्था के सार्वजनिक क्षेत्र का कोई सम्पूर्ण 
विवरण नहीं होता । अन्तर्युद्ध काल में सार्वजनिक प्राधिकारियों के चालू खाते 
के कूल व्यय का लगभग दो-तिहाई भाग इसमें आता था । किन्तु १६५३ तव: 
वह बढ़कर लगभग *“चार-पंचमांश तक हो गया । बजट का सम्बन्ध मूलतः 
चालू खाते में व्यय और उसके लिए आवश्यक राजस्व--इनसे ही होता है । 
किन्तु कुछ पूजी मद्दें (७७७॥६७) 4६७708 ) “वित्तीय विवरण” (ध्87 को 
808060000$) की एक संलग्न तालिका में दी जाती हैं, जिसे पृथक “रेखा के 
नीचे” (0७0७ $86 ॥7०७) रखा जाता है । 


पूरे सार्वजनिक क्षेत्र के लेखे का विचार करने के लिए हमें दो भ्न्य 
बजट समूहों को भी सम्मिलित करना होगा-- एक ओर तो सामाजिक बीमा 
व्यवस्था के और दूसरी ओर स्थानीय प्राधिकारियों के । दूसरे कुल मिलाकर 


१०१ 
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लगभग १३०० हैं परन्तु प्रत्यक्ष व्यवहार में इंगलैंड व वेल्ज़ में ८३ 'काउंटी 
बॉरोज' (००००७ 920०ए४४॥४) और ६१ वैधानिक काउंटीज (808000०7ए 
००००४०४ ) और स्काटलेण्ड तथा उत्तरी आयरलैण्ड में उनके समान निकायों 
का विचार कर लिया जाए तो पर्याप्त हो जाता है क्‍योंकि छोटे 'काउंटी' 
प्राधिकारियों की कारवाइयों के अधिकांश भाग का 'ाउंदी' परिषद ही 
वास्तविक नियन्त्रण करती है । 

इस प्रकार सरल करने के प्रयत्न के बाद भी स्पष्ट है कि सम्पर्ण सावें- 
जनिक क्षेत्र के लेखों को जोड़ना एक जटिल काये है। कुछ वर्ष पूर्व तो ऐसा 
बड़े स्थल रूप में ही किया जा सकृता था और वह भी जिस काल से सम्बन्धित 
लेखा होता था उसके लगभग दो वर्ष पदचात्‌ । इतने विलम्ब से होने के बाद 
नीति के निर्धारण के लिए उसका कोई उपयोग होने का प्रश्न ही नहीं हो 
सकता था । राष्ट्रीय श्राय व व्यय के प्रावकलनों (जिनमें से पहला पाठकों को 
स्मरण होगा कि १९४१ के बजठ के साथ प्रस्तुत किया गया था) की माला 
के प्रारम्भ हो जाने से स्थिति काफ़ी सुधर गई है। अरब हमारे पास न केवल 
पावंजनिक क्षेत्र का अधिक ग्रच्छा लेखा होता है बल्कि सारी भ्रर्थ-व्यवस्था 
का एक विवरण भी (जिसका जैसा हम आगे देखेंगे, नीति के निर्देशन के 
लिए बहुत महत्त्व है) । किन्तु स्थानीय प्राधिकारियों की गतिविधियों का 
ब्योरा उपलब्ध होने में ग्रव भी कई वर्ष लग जाते हैं । 

चांसलर का बजट केवल बीत चुके वर्ष के लेखा और आरम्भ हो रहे 
वर्ष के प्राककलनों तक ही सीमित होता है, चाहे वित्तीय विवरण में गत कुछ 
वर्षों के अन्दर कूल एकत्र हुए राजस्व और कूल व्यय की सूची भी दी होती 
है। स्थानीय प्राधिकारियों का सामान्य लेखा किसी एक पद्धति के अ्रनुसार 
नहीं रखा जाता (जिसका अर्थ यह भी होता है कि जो प्रविवरण (+#७४७४०४७) 
वे केन्द्रीय शासन को भेजते हें वे बिलकुल समान नहीं होते) । स्थानीय 
प्रावकलनों की जाँच का कोई अवसर नहीं होता सिवा उसे प्रसिद्धि के जो 
परिषदें स्थानीय पत्रों में देने का निर्णय कर लें । 

केन्द्रीय शासन के स्थानीय प्राधिकारियों के इरादों से पूरी तरह अनभिज्ञ 
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होने का परम्परागत कारण यही है कि उनकी व्यय-योजनाएँ काफ़ी सीमा तक 
उनका निजी मामला होती हैं । और स्थानीय दर के रूप में उनके पास राजस्व 
का एक स्वतन्त्र स्रोत है जिसे वे कुछ हद तक अपनी पसन्द के अ्रनुसार बरत 
सकते हैं । परन्तु केन्द्रीय शासन के बजट को स्थानीय प्राधिकारियों के बजटों 
से जोड़ने वाली चीज़ है राजकोष अनुदान जिनसे उनके व्यय का पर्याप्त भाग 
प्रा होता है। इसी प्रकार के सम्बन्ध में केन्द्रीय शासन का बजट राष्ट्रीय 
बीमा निधि के बजट मे जुड़ा होता है अर्थात्‌ निधि के प्रति राजकोष के 
ग्रंशदान (००हरधापं०पंं०ा) से । 

सार्वजनिक लेखा को ठीक प्रकार देखने के लिए चांसलर के बजट से 
शुरू करना सुविधाजनक होगा । उसके बाद (राष्ट्रीय आय प्रावकलनों की 
सहायता से) हम सम्पूर्ण सावंजनिक पक्ष के “सन्तुलन-पत्र” को ले सकते हैं । 
शग्जौर अन्त में, फिर प्राक्कलनों की सहायता से, हम लेखा को बढ़ाकर सम्पूरों 
ग्र्थ-व्यवस्था तक व्यापक बना सकते हें। इस प्रकार हम सार्वजनिक और 
निजी क्षेत्रों का सापेक्ष महत्त्व देख सकेंगे । इस तुलना का नीति के निर्देशन 
के लिए महत्त्व स्पष्ट है । 

बजट कला दो तरफ़ दृष्टि रखकर होने वाला काय है। भविष्य की 
योजनाञ्रों को भूतकाल के अनुभव के आधार पर ही खड़ा करना होता है। 
इसके लिए व्यवस्था | इस प्रकार है कि बजट भाषण को परम्परा से ही तीन 
भागों में बाँटा जाता है। पहले में समाप्त होने वाले वर्ष का आय-व्यय लेखा 
होता है। दूसरे में यह कि कर के वत्त॑मान दर प्रारम्भ होने वाले वर्ष के 
प्रावकलनों वेः लिए (जो कुछ महीनों से संसद्‌ के सामने पहले ही आए हुए 
होते हैं) कहाँ तक पर्याप्त अथवा अ्रधिक रहेंगे। और अन्तिम में करों में 
प्रस्तावित समायोजन होते हैं जिनके द्वारा वर्ष के अन्त में वांछित सन्तुलन 
प्राप्त किया जाने वाला है। 

केन्द्रीय शासन का लेखा प्रस्तुत करने की पद्धति का सब से स्पष्ट दर्शन 

वित्तीय विवरण के अच्त में लगे हुए बजद प्राक्कलन को देखने से होता है । 
१६३८ और १६५३ के राजस्व और व्यय का परीक्षण हम कर चुके हैं , 
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इन्हीं दो वर्षों के अ्रप्रेल मास में संसद्‌ के सामने प्रस्तुत की गई योजनाश्रों को 
देखना रोचक होगा । क्योंकि लेखा में व्यय और राजस्व के आमने-सामने 
रखे हुए प्राक्कलनों का संक्षेप मात्र ही होता है इसलिए पृथक मदों पर विस्तृत 
टिप्पण की आवश्यकता नहीं हैं । (देखिए तालिका ४) 

जैसा हम देख चुके हैं, १६९३८ का वर्ष १६१३ की तरह साँख्यिकीय 
आ्राधार वर्ष के रूप में माना गया था और बाद में आपने वाले उतार चढ़ाव 
उससे मापे जाते रहे । दुर्भाग्य से, अन्तर्राष्ट्रीय तनाव के कारण वह कोई बहुत 
सामान्य वर्ष नहीं था, और यह बात इससे प्रकट है कि &€ करोड़ पौंड का 
प्रबन्ध किया गया जिसे ऋण से प्राप्त करने का अनुमान था और १ करोड़ 
पौंड अनपेक्षित संभावनाश्रों के लिए सुरक्षित रखा गया । १६५३ जैसा कोई 
अधिक सामान्य वर्ष होता तो उसके बजट में ऋण का कोई उल्लेख न रहता, 
और संभाव्यताओं (6000#72०7०ं०७) के लिए कोई स्थान न रखा गया होता 
क्योंकि चांसलरों से यह अपेक्षा रखी जाती है कि वर्ष के प्रारम्भ में सब 
सम्भावनाग्रों के लिए ठीक-ठीक व्यवस्था करें ताकि लेखा के ऊपर कोषागार 
का नियन्त्रण यथासम्भव पूर्ण रहे । 

हुआ यह कि १६३४८ में करों का संग्रह प्रावककलन से १६० लाख पौंड कम 
रह गया, किन्तु क्‍योंकि प्रतिरक्षा व्यय उस गति से नहीं बढ़ा जिसकी कल्पना 
की गई थी इसलिए कल व्यय प्राककलन से १२ करोड़ ३० लाख पौंड कम 
रहा, अर्थात्‌ अन्त में बचत ही रही । उस्त कठिन वर्ष में जो कई पहले न 
सोचे जा सकने वाले (ए7०ए०००००४७४७।०) कारक थे उनको देखते हुए यह 
बजट क्रिया असन्तोषजनक नहीं मानी जानी चाहिए। १६५३ में राजस्व कौ 
प्राप्ति बिलकुल प्राककलन के अनुसार ही हुई किन्तु करों का संग्रह प्रावकलन 
से ५३० लाख पौंड कम था और यह कमी “विविध” की मद बढ़ जाने से पूरी 
हुई थी । दूसरी ओर, कुल व्यय प्रावकलन से १५० लाख पौंड अधिक था 
जिससे बचत योजना की अपेक्षा कुछ कम रही । किन्तु प्राककलन से जो अन्तर 


लीन लिनिलजज-भ-नन++ +-- 


2. वास्तव में, १६५३ में मुद्रा-स्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए पर्याप्त बचत 
बाला वजट बनाया गया था । 


सार्वजनिक क्षेत्र का संतुलन-पत्र १०७ 


कि. 


रहा वह जितने बड़े-बड़े आंकड़े बजट के थे उनकी दृष्टि से कम ही कहना 
चाहिए । साथ ही यह भी समभना चाहिए कि लेखा की यह व्यवस्था आथिक 
वास्तविकताओं से विशेष संबंधित नहीं है, यह तो एक ऐतिहासिक अवशेष है । 
बजट की परम्परागत व्यवस्था से (जेसा हम आगे देखेंगे) यह किसी प्रकार 
भी नहीं जाता जा सकता कि वास्तव में घाटा है या बचत । सामान्य काल में 
राजस्व और व्यय के ब्रिटिश प्राककलन कुछ सौ पौांड तक ठीक ग्राते रहे है । 
यह तथ्य वित्तीय प्रशासन की दक्षता को विशेष रूप से प्रकट करता है, इस 
प्रविधि के परिमाजन में जो कई शताब्दियाँ लग गई हैं उनका स्मरण करके और 
ग्रन्य देशों को इतनी कुशलता पाने के लिए भी जो कठिनाइयाँ आ रही हैं 
उन्हें देख कर ही इस ऋणता' का भी महत्त्व समझा जा सकता है। 


#्र्क 


बजट-क्रिया जिस श्रथ॑ में देर से इंगलेंड में समझी जाती है अश्रधिकाँश 
देशों में अपेक्षाकृत थोड़े समय से आई नवीनता (+7970ए&४०४ ) ही हैं । 
१६१४-१८ के युद्ध का धर्मराँ हटते-हटते अधिकांश देशों के शासन किसी नकिसी 
रूप में कराधान व सार्वजनिक व्यय का कोई वाधिक वत्त प्रस्तुत करने लग 
गए थे । परन्तु बहुत्तों में वह अधूरा सा ही होता था । संयुक्त राज्य में वित्तीय 
नियन्त्रण की पद्धति में बहुत बड़े-बड़े सुधार पिछले दिनों के में होने के बाद भी 
जैसा हमने देखा है, अभी तक एक समेकित वित्त-विधेयक (००४80॥986०० 
१7%7०86 ) पेश ,करने की प्रथा नहीं है। राजस्व तभी उपलब्ध होता है 
जब कांग्रेस एक-एक कर के आवश्यक करों के लिए अपनी स्वीकृति देती है । 
इस ढंग में वित्तीय प्रशासन अनिवार्य रूप से कमजोर होता है। यह भी सम्भव 
होता है कि जब करों से ही पर्याप्त राजस्व उपलब्ध होना चाहिए तब भी 
बहुत सा अल्पकालीन ऋरा लेना पड़े । 

इससे भी बड़ी एक कमजोरी यह है (और यह भी विरली नहीं है) कि 


जन का 


४. यद दावा किया गया हे कि “इ्गलेड में एक आश्चर्यजनक सीमा तक पूव॑ काल में 
सुसंगठित वित्त व्यवस्था के चिन्ह मिलते हैं??--उदाहरणार्थ नवीं शताब्दी में राजा एल्फरेड 
के शासन में | देखिए, एफ० एम० स्टेटन, ऐलों सैक्सन इंगलेंड । 

२. देखिए, अध्याय ४ | 
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जो चालू व्यय स्वीकार किया जा चुका है उसके लिए आवश्यक कर-राजस्व 
(कर-अपवंचन के कारण) एकत्र न हो पाए अ्रथवा (शासन की दुबंलता के 
कारण ) सम्भवतया उसकी योजना भी न बन पाए। ऐसी कठिनाई में फँसे 
शासन प्राय: बाकी रहा हुआ सारा व्यय--चाहे वह किसी प्रकार का हो-- 
“असाधारण” ग्रथवा “कंपिटल” “बजट के रूप में इकट्ठा बांध डालते हूं, 
जिसका प्रबन्ध कम से कम दृश्य भविष्य में तो बहुत कर के केन्द्रीय बेंक से 
ऋणगणा लेकर ही करना पड़ता रहा है। यदि इस प्रकार “दोहरा बजट” चलने 
लग जाए तो भय यह है कि वित्तीय संस्थात्रों (#798&702०ं&| 408#000४078 ) 
में विश्वास हिल जाए क्योंकि उनका स्थायित्व शासन के आग्रह के कारण खतरे 
में पड़ सकता है, और उस राजनीतिक व्यवस्था में भी जिसमें शासन अपने 
कार्य को ढंग से नहीं चला सकते । 

किन्तु अन्तर्युद्ध काल में कुछ देशों में (जैसे डंनमार्क व स्वीडन में) एक 
अन्य प्रकार का दोहरा (बल्कि विभाजित) बजट चलाया गया जिसमें पूंजी व्यय 
का पृथक वृत्त सामान्य बजट के परिशिष्ट के रूप में साथ लगा दिया जाता था । 
यह पद्धति उस स्थिति से जिसमें “पँजी” बजट दुबंलपा और ग्रदक्षता को छिपाने 
के लिए परदा मात्र होता है न केवल बहुत भिन्न है, यह परम्परागत ब्रिटिश 
पद्धति में काफी सुधार भी है क्‍योंकि यह नीति के एक यन्त्र के रूप सें भी काम 
आ सकता है जैसा कि परम्परागत रूप का ब्रिटिश बजट नहीं काम श्रा सकता, 
आगे चल कर, बजट प्रविधि में हुए इस व ग्रन्य सुधारों की ब्रिठेव की परि- 
स्थितियों में उपयुक्तता' का हमें विचार करना होगा। बजट में सुधारों की 
आवश्यकता का मूल कारण यह है कि अब लेखा की ग्रावश्यकता एक नए 
उद्देश्य के लिए होती है। 

परम्परागत ब्रिटिश बजट का उद्देद्य होता है पहले (प्राक्कलनों में) संसद 
की एक विशिष्ट व्यय योजना के लिए स्वीकृति को “रिकार्ड! करना जिसके लिए 
राजस्व (वित्त अधिनियम के द्वारा) उपलब्ध किया गया होता है, और बाद 





१. देखिए, अध्याय २०, अनुभाग २ । 
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में (विनियोग लेखा में) संसद्‌ को साक्षी देता कि राजस्व को स्वीकृति के 
अनुसार उपलब्ध कराया और लगाया गया हैं। संसद के लिए इत मामलों में 
इस प्रक्रार विशेष ध्यान रख कर छोटी-छोटी बातें, पक्की करने को आवश्यकता 
उन दिनों की निशानी है जब राजा लोग संप्तद्‌ की ओर से सार्वजनिक सेवाग्रों 
के लिए प्राप्त घन को अपने मतलब के लिए लगा लेते थे। वास्तव में ऋब 
इस तरह की कोई गड़बड़ न हो इसके लिए संसद्‌ कोषागार पर निर्भर रहती 
है, और प्राक्कलनों का स्विस्तर ब्योरा जिस पर बजट आधारित होता है इसी 
लिए रहता है कि कोषागार नियन्त्रण का अपना परम्परागत कत्तेंव्य पूरा 
कर सके । ढ 

किन्तु जैसा हमने देखा है, संसद्‌ लेखा को प्रस्तुत करने के इस ढंग का 
एक दूसरे लक्ष्य के लिए उपयोग करने की भी आदी हो गई है । पूर्ति समिति 
में बहस के लिए उपयुवत्त विषय चुनने की दृष्टि से प्राककलनों में व्यय का 
शीर्षकों व मतों में बंँटवारा, एक सुविधाजनक वर्गीकरण है। प्राक्कलनों का 
यह दूसरा उद्देश्य लेखा पद्धति के सुधार को अधिक कठिन बना देता है | परच्तु 
विषयों की अधिक संक्षिप्त तालिका के द्वारा भी यह पूरा हो सकता है। उस 
ग्रवस्था में लेखा पद्धांति में ग्रधिक लचीलावन गया सकता है । 

लोक-लेखा को प्रस्तुत करने की पद्धति मात्र ही उन परिस्थितियों की बची 
हुई निशानी नहीं है ज़ो बीत चुक्रीं, रोग इससे काफ़ी गहरा है। लेखा की जो 
पद्धति काम में लाई जाती है उसमें आथिक् व राजनीतिक विकास की ऐसी 
अवस्था भलकती है जब लेखा शैजी पर देयक्तिक ग्रथवा पारिवारिक व्यय के 
लिए उपयुकक्‍त रीतियों का ही प्रभाव था । कोषागार द्वारा नियन्त्रण के परम्परा- 
गत ढंग की सुविधा के लिए शासन के विभागों का लेखा कड़ाई से रोकड़ 
ग्राधार (०9७४ 9828) पर रखा जाता है, श्रर्थात्‌ सम्बन्धित अ्रवधि में जो 
भुगतान वास्तव में किए गए हों वही उसके लेखा में दर्ज होते हैं। लेखा की 
भ्रवधि में जो कोई अन्य सौदे हुए हों और जिनका सम्बन्ध भी उसी से हो, 

तब तक दर्ज नहीं होते जब तक नकद धन न दिया जाए । इसलिए सार्वजनिक 

१. देखिए अध्याय ४। 
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लेखा तो केव. नकदी का हिसाब ही होता है, व्यय का वास्तविक लेखा नहीं । 
इसलिए उसमें शासन की वर्ष भर की गतिविधि का कोई पूरा वृत्तान्त नहीं 
होता । और प्रावेधिक दृष्टि से वह इकनन्‍्नी रोकड़-बही (9आफएए ०७७॥ 90००४) 
से विशेष अच्छा नहीं होता । ह 
फिर, प्रावकलनों में, व्यय विषयों के अनुसार वर्गों में बँधा होता है, सेवाओं 
के अनुसार नहीं । एक अनियत उदाहरण लेना हो तो । १९३४ में वर्ग ६, 
मृत १, जीर्षक (ए! (व्यापार बोर्ड का सामान्य प्रशासन) निम्न प्रकार बँटा 
हुआ था : ए १* वेतन आदि; ए २ यात्रा व प्रासंगिक व्यय; 'ए ३ विशेष 
सेवाएँ; 'ए ४ तारव टैलीफ़ोन; 'ए ५” रख्जक (09०४४पीं) के व्यय 
(आयात नियन्त्रण अधिनियम १६२०-२४) (श्रन्तिम मंद के विषय में शंका 
यह होती है कि उसे कोई दूसरा अधिक अच्छा नाम (एछांक००0 !००७) उप- 
लब्ध न होने के कारण इस शीर्षक के नीचे रखा गया था |) इस लेखा पद्धति 
से किसी एक सेवा के कूल व्यय की गणना करना अ्रसम्भवप्राय है। जेसे, यदि 
हम स्थानीय रोज़गार दफ्तरों की सेवाओं का व्यय जानना चाहें तो हम 
स्थानीय करमंचारी वर्ग के वेतनों का व्यय पता तो कर सकते हैँ--यह वर्ग 
६ में पृथक ही दर्ज होता है, लेकिन इसके आगे केन्द्रीय कर्मचारी वर्ग का जो 
समय इस सेवा के साथ सम्बन्धित होने के कारण लगता है--जो होता भी 
पर्याप्त है--उसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। भवनों और 'फ़र्नीचर' 
तथा लेखन की और अन्य सामग्री का क्रय, इन्हीं वस्तुओं पर हुए अन्य विभागों 
के व्यय में सम्मिलित होता है--जिनकी गिनती प्राय: वर्ग ७ के शीर्ष “सामान्य 
सेवाएँ” में होती है, जिसके कारण उन्हें ठीक तरह से पृथक नहीं किया जा 
सकता । 
लेखा की इस पद्धति का परिणाम यह है कि पुनरीक्षण करने वाली किसी 
भी सत्ता के लिए चाहे वह कोषागार हो, लोक लेखा समिति हो या राष्ट्रीय 
व्यय के लिए नियुक्त कोई तदर्थ (७0 ४००) समिति यह कहना असस्मव होता 
है कि कोई विभाग कार्य ठीक प्रकार कर रहा है या नहों। किसी विभाग के 
प्रमुख के लिए यह बताना प्राय: असम्भव होता है कि उसके विभाग पर किसी 
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समय कितना खर्चे हो रहा है, यह कह सकना तो दूर कि किसी अन्य विभाग 
की या गत वर्षों की तुलना में उसकी स्थिति क्‍या है ? संक्षेप में सावेजनिक 
लेखापद्धति ऐसी है कि बेईमानी तो प्रकट हो. जाती है परन्तु ऋयोग्यता 
(77०07]006:०१०७ ) नहीं । 

28१४-१८ के महायुद्ध के समय जो राष्ट्रीय व्यय समिति बिठाई गई 
थी उसने व्यय के विवेकपूर्ण नियन्त्रण के मार्ग में आने वाली इस बाधा को 
ग्रच्छी प्रकार अनुभव किया था। उनके बार-बार जोर देने के परिणामस्वरूप 
व्यापारी सेवाओं की लेखा पद्धति में कुछ सुधार किया गया । डाकघर (टेली- 
फोन व तार सेवाओं सहित) ने अपने लेखा को किसी व्यापारी संस्था के 
अधिक समान बना लिया। तत्पर्चात्‌ इसका प्राक्कलनों के साथ तालमेल 
बिठाने के लिए एक समाधान लेखा (+#60०7०)३४०४ 8०००४७४४) बेनाया 
गया । इस समिति की सलाह पर सैनिक लेखा की व्यवस्था में भी एक रोचक 
प्रयोग किया गया । परम्परागत “प्रातीतिक” (&घ०]००४४०७) वर्गीकरण 
(उदाहरणार्थ सेना के लिए पैट्रोल जहाँ भी ख्चे हुआ हो) एक “वैषशिक'! 
(००|००४४० ) श्रथवा संशोधित इक्राई व्यय पद्धति [उदाहरणार्थ सेनिक 
चिकित्सालयों में जन-शय्या-घण्टों (:78&॥ ७०० #०प्रा5) का व्यय ] का प्रयोग 
कछ वर्षों तक किया गया । दुर्भाग्य से यह अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग उस 
समय के लिए अधिक महत्त्वाकांक्षायुकत सिद्ध हुआ । किन्तु हमें अभी इन प्रश्नों 
पर अधिक समय नहीं लगाना चाहिए क्योंकि भाग ३ में इनका पर्याप्त विचार 
करना होगा । 

परम्परागत बजट की जो त्रुटियाँ आ्ाज भी चल रही हैं उनमें से एक यह 
है कि वह विभिन्‍न प्रकार के व्यय में श्राथिक महत्त्व के अनुसार भेद नहीं कर 
पाता, चालू खाते में लोक प्राधिकारियो द्वारा इनमें से किसी के भी क्रय पर 
व्यय हो सकता है---सामूहिक (जैसे स्कूलों में) उपभोग की अथवा व्यापारी 
सेवाओं में काम आने वाली वस्तुओं पर या नागरिक कमंचारियों तथा अन्य 
नौकरों की सेवाओं पर । अन्यथा नागरिकों के एक समूह की झ्राय में से लेकर 
दूसरे को हस्तान्द्रण का रूप भी यह ले सकता है । ऐसे हस्तान्तरण दो प्रकार 
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के होते हैं, युद्ध ऋण या अन्य सरकारी ऋण के पत्र जितके पास हों उनको 
राष्ट्रीय-ऋणा-ब्याज का भुगतान, तथा सामाजिक हस्तान्तरण उदाहरणार्थ 
पैशनें व अग्य भुगतान जो सामान्य सामाजिक व आशिक नीति के अंश के रूप _ 
में किए जाते हैं । 

लेखा में इस दो प्रकार के सार्वजनिक व्यय में ग्रासानी से भेद किया जा 
सके यह बहुत वाँछनीय है क्योंकि पहला--वस्तुओं व सेवाओं पर हुआ व्यव--- 

प्रत्यक्ष नवीन आय को जन्‍म देता है जबकि हस्तान्तरण ऐसा! नहीं करते चाहे 

यह रच है कि अ्रतिरिक्त आय बाद में उत्पन्च हो सकती है यदि नई श्राय 
प्राप्त करने वाले उसे खर्चे करें जबकि जिनसे वह ली गई है वे उसे खर्च करने 
की बजाय बचाते । ह 

चालू और पूँजी मदों को बजट पर्याप्त ढंग से पृथक्‌ नहीं कर सकता इस 
बात पर भी बल देना आवश्यक है । नांसलर का परम्परागत ढंग का बजट 
ऐसा होता है कि उसमें पूँजी मर्दे लेखा के दोनों ओर रह सकती हैं| व्यय की 
ग्रोर देखा जाए तो सड़कों और भवनों के व्यय का एक बड़ा भाग वास्तव में 
राजस्व में से किया गया नवीन नियोजन होता है। और राजस्व की श्रोर, 
ऋण का व्याज और वापसी दोनों उसमें शामिल होते हें। “विविध” नाम की 
मद भूतकाल में इसके लिए बदनाम थी, उसमें कोई भी भुगतान रखे गए हों, उससे 
वाँछित उत्तर निकाल लिया जाता था। निकट भूतकाल की शअवस्थाश्रों में भी 
उसमें कुछ पूंजी मर्दे शामिल किए जाने की प्रत्॒त्ति रही है। पहले पूंजी भ्रौर 
चाल मर्दों में भेद न कर पाना बहुत महत्त्व की चीज़ नहीं थी, परन्तु सक्रिय 
अर्थ-नीति के स्वीकार किए जाने के साथ ही इसका महत्त्व बढ़त अधिक हो 
गया। ये प्रश्त भी भाग ३ सें हमारे विचाराधीन आएँगे । 

परम्परागत बजट की इन त्रुटियों के कारण इसमें कुछ आइचर्येजनक नहीं 
है कि महायुद्ध की वित्तीय आवश्यकताओं ने इन दोनों शीर्षों से सम्बन्धित 
अधिक जानकारी का एक नया स्रोत (राष्ट्रीय आय तथा व्यय सम्बन्धी द्वेत- 
पत्र (५४७४९ 799००) उत्पन्त किया जो भ्र्थ-व्यवस्था की सारी स्थिति के 
बारे में भी काफ़ी ज्यादा जानकारी देने वाला है। किन्तु ब्रिटेत के राष्ट्राय 
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ग्राय लेखा का बजट के साथ विलय नहीं किया जा सकता क्योंकि वह भिन्‍न 
ग्रवधि से सम्बन्ध रखता है--वित्तीय वर्ष की बजाय कैलेण्डर वर्ष से । १६४१ 
से श्रब तक लोक लेखा को नीति के यन्त्र रूप में ढालने की दिशा में जो बहुत 
प्रगति हुई है उसके बाद भी अभी बहुत कुछ होना बाकी है । 
२. सार्वजनिक क्षेत्र का समेकित लेखा ([%० 00798०094986९१ 4॥०००प7७४ 
० ४॥० ?ए०७॥० 8:-०0"०) --राष्ट्रीय आय तथा व्यय लेखा सार्वजनिक क्षेत्र 
के प्रत्येक अ्रग का एक “सब्तुलन” उपस्थित करता है अर्थात्‌ केन्द्रीय शासन, 
राष्ट्रीय बीमा निधि व स्थानीय प्राधिकारी इन सब का। किन्तु श्रब तक सब 
स्थानीय प्राधिकारियों का समेकित लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया चाहे विछले 
दिनों राष्ट्रीय बीमा निधि के आय व्यय का केन्द्रीय शासन लेखा के साथ 
विलय कर दिया गया है। तो भी स्पष्टत: यह जानने योग्य है कि लोक 
प्राविकारियों ने समूचे तौर पर राष्ट्रीय आय और उसके पुनरवितरण में 
कितना अंशदाव दिया और उनकी कारंवाइयों का अन्तिम परिणाम पर्थ- 
व्यवस्था में कूल बचत के परिमाण को बढ़ाने का हुआ या घटाने का । इसलिए 
ग्राइए जिन दो वर्षों की चर्चा हम करते रहे हें--१६९३८ और १६५३ उन्हीं 
के विषय में इस शून्य को भरने का प्रयत्न करें । १६५३ के बारे में तो लगभग 
हर पग का अनुमान हम नील पुस्तक (8]76 80०८) के आंकड़ों को दोबारा 
छांट करके लगा सृुकते हैँ, किन्तु १६३८ के लिए कम आंकड़े उपलब्ध हैं 
इसलिए हमें स्रोतों की संख्या पर निर्भर रहना होगा जिनके आधार व अ्रव- 
धियाँ पूर्णतया तुलनीय नहीं हैं । फिर भी जो परिणाम हम निकाल पाएँगे 
उसके बहुत प्रशुद्ध होने का कोई कारण नहीं है। 
पृथक लेखा का एकीकरण करते हुए दोहरी गिनती से बचने के लिए 
एक प्राधिकारी से दूसरे को किए गए सभी भुगतानों को बाहर रखना 
आवश्यक है । अ्रतः केन्द्रीय शासन के लेखा में से राजस्व की झ्ोर, हमें स्थानीय 
प्राधिकारियों द्वरा दिए गए कर निकालने पड़ेंगे और बीमा निधि के राजस्व 
लेखा में से सेना के निमित्त दिया गया केन्द्रीय अ्ंशदान निकालना होगा। 
इसी प्रकार स्थानीय प्राधिकारी राजस्व लेखा में से हमें छोड़ने होंगे केन्द्रीय 
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शासन के . भुगतान, चालू लेखा में अनुदान तथा राजकोय भूमि (कठछाप 
]%00 ) के दरों के बदले में भुगतान, केन्द्रीय शासन की ओर से ग्रह-व्यवस्था- 
साहाय्य, और अ्रन्य स्थानीय प्राधिकारियों से प्राप्त ब्याज । प्रत्येक सम्बन्धित 
लेखा के व्यय पक्ष में से भी तदनुसार कटौती करनी होगी । इनमें से अ्रधिकांश 
समायोजन सरलतापूर्वक किए जा सकते है, सब से बड़ा अपवाद है प्रेट्रोल, 
गाड़ियों के लाइसैंस और अन्य करारोपित वस्तुओं के लिए जिनका वे उपयोग 
करते हैं, दिए गए व्यय करों का। इनके-कोई आंकड़े नहीं हे इसलिए हमें 
स्मरण भर रखना होगा कि समेकित लेखा या राजस्व पक्ष समेकन की 
अ्पूर्णता के कारण कुछ न कुछ फूला हुआ्आा (779५०0) रहेगा । 

एक बात और भी है । किसी सार्वजनिक प्राधिकारी का राजस्व लेखा 
ठीक वहीं वस्तु नहीं है जो झ्ाथिक श्रथ में चालू खाता होता है वर्योकि उसमें 
ऐसी भद्दे होती हैं जो वास्तव में पँजी खाते को स्थानानन्‍्तरित की जाती हैं 
यथा किसी अन्य क्षेत्र के पूंजी खाते में गिनी जाती है । ऐसी मुख्य सददें हैं-- 
राजस्व पक्ष में मृत्यु-कर, ओर व्यय पक्ष में युद्ध/ल्नति के लिए भुगतान, तथा 
फ़र्मो को अतिरिक्त लाभ कर की वापसी और स्थानीय प्राधिकारियों को पूँजी 
अनुदान | आंकड़े (कम से कम १९४५३ के) शासन के परभ्परागत ढंग के 
लेखा की बजाय केन्द्रीय सांख्यिकीय का+>लिय के प्राक्कलनों से लिये गए हैँ 
इसलिए उनमें वर्ष के सभी सोदों का हिसाब समाविष्ट है ज्ञाहे उनका भुगतान 
वास्तव में किया गया है या नहीं। इसलिए लेखा का सन्‍्तुलन करने वाली 
मद--सार्वजविक प्राधिकारियों द्वारा शुद्ध बचत, जहाँ तक न्‍्यूूस (086७) 
पहुँचता है, आर्थिक दृष्टि से ठीक है। 

प्रावकलन का परिणाम तालिका ५ में दिखाया गया है | लेखा की शायद 
सब से ध्यान देने योग्य वस्तु है स्थानीय प्राधिकारियों की स्थिति की सापेक्ष 
स्थिरता (अ्रथवा कठोरता---#ं80६9) जब उसकी केन्द्रीय शासन अ्रथवा 
राष्ट्रीय बीना निधि के साथ, व्यय और राजस्व दोनों पक्षों में, तुलना की 
जाती है। बीमा निधि के विस्तार का कारण तो सामाजिक सुरक्षा का 
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राष्ट्रव्यापी बनाया जाना है।' केन्द्रीय शासन का चारों ओर विस्तार हुग्ना है 
चाहे कुछ मदों में दिखाई यह देता है कि किसी अन्य क्षेत्र से स्थानान्तरण 
हुआ है न कि नई सेवाग्नों का निर्माण । जैसे सम्पत्ति से आय में वृद्धि अधि- 
कांश में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा दिए गए ब्याज के कारण हुईं है क्योंकि 
पहले वे निजी क्षेत्र से कर्ज लिया करते थे। वस्तुग्रों व सेवाओं पर केन्द्रीय 
व्यय की बड़ी मद (१५,४५० लाख पौंड) तो एक न एक ढंग से प्रतिरक्षा पर 
लगी, दूसरी बड़ी मद है राष्ट्रीय स्वास्थ्य पर हुआ खचे--४४१० लाख पौंड । 
बदल कर आई हुई मदों में सब से बड़ी है राष्ट्रीय ऋण सेवा के लिए ६२५० 
लाख पौंड। दूसरी बड़ी मर्दें हैं राष्ट्रीय बीमा लाभ के लिए, और श्रन्य 
पेंदनों, व्यक्तियों को दिए गए अनुदानों तथा सहायता के लिए ४२७० लाख 
पौंड। विदेशी श्रनुदानों में मुख्यतया औपनिवेशिक विकास तथा कल्याण 
ग्रधिनियम हैं; महायुद्ध के पूर्व इस प्रकार का व्यय अत्यन्त अल्प था । 

- तालिका से प्रकट होता है कि १६३८ में इस हिसाब से काफी घाटा रहा 
जब कि बजट में ऊपर-ऊपर से तो बचत ही दीखती थी । यह परिणाम प्रति- 
रक्षा की तेयारो के कारण हुआ न कि झ्राथिक नीति के, चाहे यदि क्षति- 
पूरक वित्त (०००ए9०॥88/07ए 7787०6) की नीति का स्पष्ट रूप से पालन 
किया जाता तो काफी बड़ा घाटा रखना आवश्यक होता। इसके विपरीत 
१६५३ में काफी बचत रही और जानबूभ कर रखी गई) इसके पीछे स्फी ति- 
गभित स्थिति को रोकने का हेतु था। किन्तु यदि “पारस्परिक सहायता” 
के अन्तर्गत अमरीकी शासन के अनुदान न मिले होते तो बक्तत इससे काफी 
कम रहती । 

स्पष्टीकरण के लिए एक शब्द और : जो बचत इस प्रकार दिखाई गई 
है वह “शुद्ध (४०४) है---इस अर्थ में कि वह समेकित है, किन्तु वह इस अर्थ 
में “सकल” (87088) है कि उसमें से अवमूल्यन निकाला नहीं गया । वास्तव 


१. स्थायी मूल्यों के हिसाब से १९५३ के आंकड़ों को लगभग २३ से विभाजित करना 
चाहिए । 


॥ो 
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में सावंजनिक प्राधिकारी अपनी व्यापारी सेवाओं को छोड़ कर (जिनके लिए 
“नील पुस्तक” के अनुसार १९५३ में केन्द्र का श्रंश ३७० लाख पौंड की 
नाममात्र राशि है ) अवमूल्यन व्यय में लगाय[ ही नहीं जाता । केन्द्रीय 
विभागों और स्थानीय प्राधिकारियों दोनों के पःस कुछ अ्रचल पूँजी होती है 
जिसको बनाए रखना होता है, और यह भी कहा जा सकता है कि उसे ठोक 
प्रकार बनाए रखने का तरीका बजट में उनके अ्रवमृल्यन के लिए प्रबन्ध करना 
है । यह प्रश्न बजट सम्बन्धी प्रविधि के अन्य प्रश्नों के साथ भाग ३ (अ०२० ) 
में हमारी चर्चा का विषय बनेगा । 

३. राष्ट्रीय श्रथे-व्यवस्थ। सें सा्वेजनिक,बक्षेत्र (॥7७ ?च्छ॥0 860007 ४ 
06 ४७४०7 +000070ए ) “>राष्ट्‌ की अथ-व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के 
सापेक्ष महत्त्व की पूरी कल्पना के लिए पूँजी खाते को भी मिलाना आवश्यक 
है। वह तालिका ६ में १६९६३८,१९४४ तथा १६५३ के लिए प्रकट किया गया 
है| पूंजी निर्माण सकल रूप में दिया गया है, श्रर्थात्‌ वत्तंमान पूँजी का बनाए 
रखना झ्ौर नई स्थाई पूजी का निर्माण दोनों सम्मिलित हैं। पूँजी का संपूर्ण 
चित्र सामने लाने के लिए यह भी आवश्यक होगा कि कच्चे माल व अद्धें- 
निर्मित वस्तुओं के स्टॉक में हुए परिवत्तेनों को भी ध्यान में लिया जाए । पहले 
के सालों के लिए तो यह सम्भव ही नहीं है और १६५३ के लिए भी जो 
आंकड़े हैं वे उतने विश्वसनीय नहीं हैं जितने श्रचल पूँजी रुम्बन्धी । सौभाग्य 
से नियोजन की दुष्टि से, स्टॉक के परिवरत्तैनों का महत्त्व सामान्यतवा अचल 
पूंजी निर्माणण में हुए परिवत्तेंनों की अपेक्षा काफी कम होता है । 


तालिका ६---ब्रिटिश अशर्थे-व्यवस्था के निजी व सार्वजनिक क्षेत्र 


निजी क्षेत्र १६३८ १६४४ १९५३ 
उपभोग पर वेयवितिक व्यय ४,१५३ ५,२१६ ११,०७६ 
निजी सकल पूंजी निर्माण ध़्प्० २२४ १,०१६ 
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१. सम्पत्ति के उपाजन व हस्तान्तरण का व्यय मिला कर । 
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सार्वजनिक क्षेत्र १६३८ १६४४ १९४३ 
चालू वस्तुप्रों ब सेवाओ्रों पर सार्वजनिक 

व्यय (सार्वजनिक उपभोग) * ' ८झश्४ड ४,२२१ ३,० ५४ 
स्वदेश में साव॑जनिक सकल पूंजी निर्माण २३५ हरे १,३१७ 


महायुद्ध का प्रभाव दोनों लेखों में बहुत स्पष्ट है। युद्ध की तेजी के-समय 
दोनों क्षेत्रों में शुद्ध नियोजन ऋण (नकारात्मक) था। अनुमान यह लगाया 
गया है कि १९४४ में, स्वदेशी शुद्ध नियोजन निजी क्षेत्र में लगभग २०२० 
लाख पौंड तक ऋण (नकारात्मक) था और सावेजनिक क्षेत्र में ४२० लाख 
पौंड । निजी क्षेत्र में १६४४ में जो,्पनियोजन हुआ (नियोजन में कमी आई ) 
उसके पहले भी ४ वर्षो में ७३०० लाख पौंड का अपनियोजन हो चुका था । 
आन्तरिक पूंजी की स्थिति की पूरी कल्पता इससे भी नहीं होती क्योंकि इसमें 
सब प्रकार की घरेलू वस्तुग्नों व पूंजी के अवमूल्यन के लिए छूट नहीं दी गई है । 
विदेशी आदेयों (888०४) का जो बलिदान युद्ध के करण हुझ्ना उसका हिसाब 
भी शामिल करना जरूरी है! १६३८ में ही उसका मूल्य ७ करोड़ पौंड हो 
चुका था (वैसे उसमें से साढ़े ५ करोड़ पौंड तो पहले कुछ सालों में जो सोना 
प्राप्त किया गया था उसकी बिक्री के कारण था)। १६४४ तक विदेशी 
अपनियोजन बढ़ कर साढ़े ६५ करोड़ पौंड तक पहुँच गया था | यही ढंग साल 
के बाद साल १६४७ तक चला । १९४५२ में कहीं जा कर» ऐसा दिखाई देता 
है कि नए विदेशी नियोजन का एक स्थायी प्रवाह फिर से चल सका ! 

निजी क्षेत्र में यह दिखाई देगा कि स्थिर मूल्यों में मपा जाए तो १६५३ 
में उपभोग पर हुआ व्यय प्रायः १९३८ जैसा ही था। १६४४ में वह वास्तविक 
रूप में स्वाभाविकतया काफी कम रहा | दूसरी ओर वास्तविक रूप में पुजी 
निर्माण १६३८ की अपेक्षा १६५३ में काफी कम था। इसका मुख्य कारण 
तो वह अन्तर है जो ग्रह-निर्माण में पड़ा। गृह-निर्माण का कार्य १६:८ में 
तो जोरों पर था, किन्तु १९५३ में उन बन्धनों से कुछ कुछ निकलने लगा 


१. उधार पट्ट व तत्समान व्यवस्थाओं के द्वारा वित्तपोषित व्यय छोड़ कर । 
२. सा्वेजनिक निगमों को मिलाकर । 
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ही था जो उस पर युननिर्माण काल में लगाए गए थे। १६३० की दशाब्दी में 
मंदी के असर से फीकी पड़ी हुई लाभ की उपेज्ञाओं के कारण ओऔद्योगिक विकास 
का जो न्‍्यून स्तर रहा वह चिन्ता का विषय बनने लग पड़ा थां। तब से 
नियोजन के प्रोत्वाहन के लिए कर-रिबेट (॥०४०-०७०७४७) के अनेक उपाय 
(जिनका हमें अ्रध्याय २६ में विचार करना होग।) बरते गए हैं परन्तु भ्रभी 
तक यह नहीं कहा जा सकता कि ग्रवस्था पूर्णतया सनन्‍्तोषजनक हो गई है । 

निजी क्षेत्र की अपेक्षा, जैसा हम जानते हैं, सावेजनिक क्षेत्र तीन्र गति से 
फैलता गया है। सार्वजनिक सकल-पूंजी-निर्माण में जो वृद्धि हुई है वह और 
भी अधिक महत्त्व की है क्योंकि वह अधिक स्थायी वस्तु है। निकट भविष्य 
में वेयक्तिक उद्यम के द्वारा गृह-निर्माण में वृद्धि के साथ निजी सकल-पूंजी- 
निर्माण के भी बढ़ने की आशा हो सकती है। इसी प्रकार औद्योगिक नियोजन 
के विस्तार की भी उम्मीद है। दूसरी ओर सावंजनिक पूजी-निर्माण के 
कम होने की सम्भावना विशेष नहीं है, राष्ट्रीयकृत उद्योगों की आवश्यकताश्रों 
के कारण और गन्दी बस्तियों के सुधार (07 ०७४०७६७००) का विशाल 
कार्यक्रम विचाराधीन है उसके कारण भी । 


साग २ 


कराधान के सिद्धान्त 
(॥]: 70 ४:(0४४४ (0४ ॥९७ ४ 67]!| (2५) 
झधपाय ७ 


सावंजनिक वित्त की कला 
(6 47 रण एप फ्रापक्ा८९) 


१. राजनीतिक व आर्थिक पहुलू (0॥0908)] 870 ॥000700700 &970९008)-- 
भाग १ में हमने सार्वजनिक वित्त की पद्धति के प्रशासी यन्त्र की जाँच की। 
किसी भी यन्त्र के विषय में पूछने की सबसे पहली बात यही होती है कि 
उसका काम क्या है। सार्वजनिक वित्त के परिणामों की जाँच के प्रारम्भ में 
ही यह उपयोगी होगा कि थोड़ी देर रुक कर हम यह देख लें कि सार्वजनिक 
वित्त का स्वभाव कया है और समाज में उसका क्‍या कार्य होना चाहिए । 

भाग १ में हमारी जाँच से प्रकट हुआ कि सार्वजनिक वित्त का राजनीति 
ग्र्थात्‌ शासन-कला से निकट सम्बन्ध है। यह आवश्यक भी है क्योंकि सावे- 
जनिक वित्त का शासी निकायों की कृतियों से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सम्पर्क 
भाता है। किसी देश के वित्त का योग्य रीति से संचालन शासन का ही एक 
पहलू है और स्पष्ट है कि किसी भी पहलू का सफल अध्ययन उसको अलग- 
झलग रखते हुए नहीं किया जा सकता । सच तो यह है कि सार्वजनिक वित्त 
को सममभने के लिए सम्पूर्ण राजनी।तिक संगठन का सम्बन्ध आता है। उदाहरण 
के लिए, एक विभागीय प्राक्कलन का महत्त्व देश की राजनीतिक व्यवस्था पर 
निर्भर है (ब्रिटेन और संयुक्त राज्य जैसे समान लोकतल्त्रों की भी पद्धतियों 
की तुलना करके देखिए) । फिर, वित्तीय आयोजन की वाधषिक समय सारणी 
जिसका हमने सविस्तार अध्ययन किया है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के द्वारा 


१५२० 
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सीमित होती है । तब भी, सार्वजनिक वित्त राजनीति का विभाग नहीं है 
इसका सम्बन्ध जन सामान्य की आवश्यकताओं की पूर्ति से है, शासव की कला 


से नहीं । दि 

सावंजनिक प्राधिकारियों का अत्तित्व नागरिकों की आवश्यकताग्रों के 
समम्माक्र,के लिए है यह तथ्य सातंजनिक वित्त को निश्चित रूप से अथंज सत्र 
के क्षेत्र में रख देता है। इसका श्र्थ यह है कि उसके अध्ययत (और स्वा- 
भाविकतया, सफल संचालन ) के लिए आयिक व्यवस्था की गतिविधि का ज्ञान 
होना एक शर्तें है। यह भी स्पष्ट है कि यह शुद्ध प्र्थशास्त्र का नहीं व्याव- 
हारिक अर्थशास्त्र का विषय है। साव॑जनिक वित्त एक कला है, इसका सम्बन्ध 
वास्तविक प्रश्नों से है। यदि उसके विश्लेषण का व्यवहार में कहीं प्रयोग 
होना हो तो प्राय. प्रारम्भ में ही एक विशिष्ट अर्थव्यवस्था को मान कर 
चलना चाहिए क्योंकि जिन साधनों का इस्तेमाल होना है, उतके परिणाम 
और किसी अर्थ में वॉछित लक्ष्य भी, ये दोनों आशिक व्यवस्था के प्रकार पर 
निर्भर होते हैं । 

अतः, जसा हमने देखा है किसी कृषि-प्रधान समाज में आय-ह5र का बहुत 
उपयोग नहीं किया जा सकता । फिर, ऊपर से एक जेसा दीखने वाले आय- 
कर का परिणाम दो प्रकार के समाजों में बहुत भिन्‍न हो सकता है--एक ऐसा 
जिसकी सामान्य व्यापारिक इकाई छोटी 'परिवार-फर्म!' है और इस कारण 
जिसमें नियोजन मुख्यतया निजी बचतों में से ही होता है, और दूसरा ऐसा 
जिसमें सामान्य. व्यापारिक इकाई बड़ी हो और बाजार लगभग एकाधिकारी 
ढंग का । ऐसे अन्तरों में सबसे महत्त्वपूर्ण वे हैं जो शेष श्रथे-व्यवस्था की 
दृष्टि से सावंजनिक क्षेत्र की प्रनुकुलतम मर्यादा (09४7० 2286) से सम्बन्ध 
रखते हैँ । एक ऐसी गअ्रवस्था सम्भव है जिसमें राष्ट्र का श्रधिकतम हित इसमें 
हो कि सार्वजनिक क्षेत्र छोटा हो और बढ़ रहे बाजारों में मुवत नियोजन के 
वास्ते निजी उद्यम के लिए श्रवसर छोड़ दिया जाए । अपने विकास की किसी 
अन्य अवस्था में उसी राष्ट्र के लिए यह ज़रूरी हो सकता है कि जीवन-स्तर 
“को उन्नत करने के लिए ऐसे उपायों को काम लाना पड़े जो उतने स्पप्ट रूप 


थ्च 
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से लाभप्रद नहीं किन्तु जो अन्यथा प्रगति के लिए सबसे उययुवत हैं और 
परिणामस्वरूप इस दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत श्रधिक बढ़ाना ही एक- 
मात्र रास्ता हो । यह ऐसा प्रश्न है जिस पर भाग ३ में हमें फिर विचार करता 
होगा । ह 

इन दृष्टान्तों से स्प्रष्ट है कि अर्थशास्त्र में प्रायः सम्मिलित ह्विंए जाने 
वाले अन्य विषयों के साथ सार्वजनिक वित्त के सम्बन्ध का बहुत ध्यातपूर्वक 
विचार होना चाहिए । समाज के प्रति ग्र्थ॑शास्त्री के दो प्रकार के कत्तव्य हैं । 
प्रथम तो वह उसकी आशिक पद्धति की कार्रवाइयों का विश्लेषण कर सके 
प्रौर ट्वितीय उस विश्लेषण के श्राधार पर उसके सुधार के लिए सलाह दे्‌ 
सके । इस प्रकार अर्थशास्त्र का अनुशासन दो स्पष्ट धाराग्रों में बट जाता 
है | पहले को विधेयात्मम (छ0झ909७) क्षेत्र कह सकते है, जिसका कायें है 
समाज की आर्थिक संस्थाओं का वर्णन (उदाहरणार्थ, उद्योग का संग्ठन) और 
श्राथिक तथा अन्य प्रेरणाओं (3प्ं्ण) के प्रति इन संस्थाओं की प्रतिक्रिया 
के साबन्ध का विश्लेषण करना । अ्रनुशासन का यह भाग अर्थशास्त्र का शारीरिक 
रूप कहा जा सकता है | 

दूसरा और उतना ही महत्त्वपूर्ण भाग है आदर्श (7077989०) क्षैत्रे , 
जिसका कार्य केवल नीति की ठीक कसौटी तथ करना ही नहीं बल्कि उसके 
आधार पर अनेक सम्भव झ्राथिक बक्ष्यों में से सर्वोत्तम चुनने का उपाय उप- 
लब्ध करवाना अथवा किसी निश्चित आर्थिकेतर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
श्राथिक दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त मार्ग चुनना | अपनी 'मेडिकल' शब्दावलि 
में इसे अर्थशास्त्र का बचाव और चिकित्सा वाला पक्ष कह्य जा सकता है । 

सार्वजनिक वित्त के भी अथंशास्त्र के सामान्य अध्ययल का एक भाग 
होने के नाते, विधेयात्मक (08५्नए७) और शआादर्श (707080४ए७) दो पक्ष 
हैं किन्तु कला के कार्य-क्षेत्र में होने के कारण उनकी श्रपनी कुछ विशेषताएँ 
अवश्य है । 

विधेयात्मक सार्वजनिक वित्त का एक भाग सावंजनिक व्यय तथा राजस्व 
के निर्धारण व संग्रह के यन्त्र (७8०७४४४०७०ए) के वर्णन व विश्लेषण से सम्बन्ध 
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रखता है। इस यन्त्र के काये को समभने के लिए इसके पुर्जों का ज्ञान 
ग्रावश्यक है | यह बसे ही है जैसे राजकोषीय नीति का कोई पग--व्यय का 
नया प्रकार या कर सम्बन्धी परिवत्तेन- श्र्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव डालेगा, 
यह कहना यन्त्र के ज्ञान के बिता सम्भव नहीं है। राष्ट्रों के संविधानों और 
रूब्यिड् भनित्मता के कारण, जेसा हम ने देखा है, करों के महत्त्व अथवा 
राजकोपीय नीति के सामान्य निर्देशन के जिए व्यवहार्य साधनों में काफ़ी अन्तर 
पड़ सकता हैं। भाग १ में ब्रिटिश ,पर्थ-व्यवस्था के इस यन्त्र का अध्ययन 
हमारा कार्य रहा है । 

विधेयात्मक सार्वजनिक वित्त का एक दूसरा और अधिक मौलिक भाग 
है उस वास्तविक प्रक्रिया का विश्लेषण--जिससे कि किसी विशेष प्रकार के 
कर (अ्रथवा साहाय्य और हस्तान्तरण--जो केवल नकारात्मक कर ही होते 
हैं) आथिक व्यवस्था में अपना कार्य करते हैं। राजकोषीय परिवरत्त॑नों के 
ग्राथिक परिणामों की खोज करने के लिए यह विश्लेषण अनिवार्य है। सारी 
प्रक्रि] का बड़ी बारीकी से शोध करके ही किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने 
के भिन्‍न-भिन्‍न उपायों के गुण-दोषों का तुलनात्मक अ्रध्ययत किया जा सकता 
है शोर इसके पश्चात्‌ ही सर्वोत्तम उपाय चुनना सम्भव है। इस विश्लेषण 
का पुविवाजतक नाम है--कराधान या कर-आ्रयात के सिद्धान्त--यद्यपि 
इसका सम्बन्ध कई प्रक्कार के व्यय से भी है। हम इस प्रकार का विश्लेषण 
भाग दो में करेंगे । यह ध्यान देने की बात है कि हमारा ढंग “एक समय में 
एक ही काम का है जो सामान्य आथिक विश्लेषण का सर्तरपरिचित ढंग 
है । अ्र्थातू, जब हम एक विशेष राजकोषीय परिवत्तंन के' परिणामों की बात 
सोचते हे तो हम ग्राथिक ढाँचे में ग्राए उन परिवर्त्तनों की ओर ध्यान नहीं 
देते जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उसी के कारण नहीं आ्राए। हाँ, परिवत्तेन 
के बाद जो पूरा का पूरा नया ढाँचा होता है उसका विचार अ्रवश्य करना 
होता है । ु 

विधेयात्मक सार्वजनिक वित्त का तीसरा और अन्तिम भाग है (जिसका 
हम भाग ३ में विचार करेंगे) सार्वजनिक वित्त की सम्पूर्ण व्यवस्था के राष्ट्रीय 
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आय पर होने वाले इकट्ठ परिणामों का विश्लेषण | इसमें चाल व्यय, 
नियोजन, कराधान और उधार के क्षेत्रों में सार्वजनिक प्राविकारियों की राज- 
कोषीय नीति आती है। यह विश्लेषण स्पष्टतया उच्च आथिक गतिविधि की 
सुव्यवस्थित नीति के लिए और सामाजिक नीपि के निर्देशन के लिए आवश्यक 
आधार है, परन्तु इस बात का प्रबन्ध करने के लिए कि गतिविधि का उच्त्च 
स्तर प्राप्त करने के वास्ते अपनाए गए साधन अन्य दृपष्टियों से भी सन्‍्तोषजनक 
हों, कर आपात के सिद्धान्त का ज्ञान भी इतना ही आ्रावश्यक है। यह दिखाई 
देगा कि सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में कर-प्रापात का सिद्धान्त वही स्थान रखता 
है जो सामान्य झ्राथिक विश्लेषण में फ़्म॑ श्रथवा उद्योग का सिद्धान्त और 
राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में सावेजनिक वित्त का सिद्धान्त व्यापारिक गतिविधि 
'के सामान्य आर्थिक सिद्धान्त से सम्बन्धित है । 


२. नीति का चुताव (१४७ (४००४ ० ?०४०9)--किन्‍्तु सावेजनिक वित्त 
का विधेग्रात्मक पक्ष बहुत देर तक आदर्श पक्ष से पृथक नहीं रखा जा सकता । 
करों अथवा व्यय के कार्य का विश्लेषण स्वयमेव ही कोई लक्ष्य नहीं है. वह 
तो सर्वोत्तम नीति के चुनने की क्रिया में एक कदम ही है । आदर्श पक्ष में 
फिर सार्वजनिक वित्त श्रथंशास्त्र का एक विभाग मात्र ही प्रकट होता है! 

जैसे विधेयात्मक वित्त आथिक विश्लेषण के विशेष विभाग से सम्बन्धित 
है, अर्थात्‌ प्राधिकारियों की वित्तीय गतिविधियों के परिणामों से, उसी प्रकार 
आाद््य सावंजनिक वित्त विशेष प्रकार की झाथिक नीतियों के श्रौचित्य विषयक 
निर्णयों से सम्बन्ध रखता है श्रर्थात्‌ ऐसी नीतियों के कि जिन पर व्यय अथवा 
राजस्व-संग्रह के कार्यक्रमों के द्वारा आचरण हो रहा है या हो सकता है। 
किन्तु जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने का यत्न इस ढंग से किया जाता है वे 
उसी तरह के हैं जैसे अन्य प्रकार की आर्थिक नीतियों के द्वारा प्राप्त करने 
का प्रयास किया जाता है, और सावेजनिक वित्त को शपेक्षा दूसरे उपायों से 
अधिक सुविधापूर्वक उन पर आचरण हो सकता है । 


कोई राष्ट्र जिस नीति को अ्रपनाता है (उदाहरणार्थ जिस वार्षिक वित्तीय 
कार्यक्रम का हम विचार करते रहे हे उसमें जैसी नोति रखी गई हो) उसके 
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कछ सूत्र होते हैं, जिनमें से कुछ का तो आश्थिकेतर ( 507९00०78०76)' 
कानूनी अश्रथवा मनोवैज्ञानिक भ्राधार होता है-- जैसे कानूनी समता की इच्छा--- 
जिसकी पूत्ति एडम स्मिथ के कहे हुए दूसरे कहुंव्य द्वारा होती है, अ्रथवा 
. धामिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने की व्यवस्था । परन्तु नीति का अधिकांश ऐसी 
भ्रूवु्युकुताश्रों की पूत्ति से सम्बन्ध रखता है जो बाज़ार-यन्त्र के द्वारा 
पूर्ण होने वाली (अ्रथवा हो सकने वाली) प्रावश्यकताओ्रों से मिलती-जुल 7 
है । इस अर्थ में वे वेयबक्तिक आशथिक आ्रावश्यकताएँ हे-- यद्यपि उन्हें सामूहिक 
रूप से अधिक सूविधापूर्वक पूर्ण किया जा सकता है। 

जैसे-जैसे सावंजनिक क्षेत्रों का प्रदेश फुलता जाता है, सार्वजनिक व्यय 
तथा राजस्व और इसी कारण वित्तीय नीति का जो अंश इन श्राथिक उद्देश्यों 
के लिए लगता है, वह भी बढ़ता जाता है। कारण यह कि शासकीय कृति के 
द्वारा तुप्ट हो सकने वाली आ्थिकेतर आवश्यकताएँ अनिवार्य रूप से आथिक 
श्रावदयकताओओं को तुलना में ग्रधिक सीमित होती हैं । अतः सार्वजनिक क्षेत्रों 
के फेलाव के साथ यह भ्रधिकाधिक ज़रूरी होता जाता है कि किसी ऐसी ठोस 
वस्तुनिष्ठ (59]. ०४४७) कसौटी के झ्राधार पर नीति तय हो जिस पर सभी 
योजनाओं को तोला और इनके बारे में निर्णय किया जा सके । एक निश्चित 
ध्रूव लक्ष्य के बिना नीति की नौका पतवार हीन होती है और विशिष्ट स्वार्थो 
की लहरों की दया पुर रहती है। ऐपी ग्रवस्था में सार्वजनिक प्राधिकारियों 
द्वारा क्या क्या किया जाना चाहिए और क्या-क्या नहीं इसका सन्तोषजनक 
कार्यक्रम बनाना अ्रसम्भव होता है। इतना ही नहीं, ऐसी भिन्‍न-भिन्‍न नीतियों 
के लिए किसी युवितयुवत पद्धति से प्राथमिकताओं का निश्चय करना भी ग्रसम्भव 
होता है जो सब की सब उचित मानी जाती हैं परन्तु जिन सब को एक साथ 
हाथ में लेना श्रर्थ-व्यवस्था के साधनों के बूते की बात नहीं । 


नीति का जो भी भाग सार्वजनिक कृति द्वारा पूर्ण होने वाली आर्थिक 
आवश्यकताओं से सम्बन्धित है उसके लिए युवितयुक्त रीति से ऐसी वस्तुनिष्ठ 
कसोटी खोज करके निश्चित करना संभव होना चाहिए। सावंजनिक क्षेत्रों 
में चालू विकास के कारण यह प्रशत अत्यधिक विशिष्ट महत्त्व का है परन्तु 
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दुर्भाय से इसकी ओर बहुंत॑ कैम ध्यान दिया गया है। हमारा विश्लेषण 
उधर ही लटकता न रह जाए और हम स्पष्ट परिणामों पर पहुँच सके 
इस दृष्टि से हम कितने भी संक्षिप्त और अ्रपर्याप्त ढग से बयों न हों, नीति 
की उस कसौटी का वर्णान करने के प्रयत्न को टाल नहीं सकते । 

यह जानते हुए नीति का अन्तिम लक्ष्य है आवश्यकतात्रों की पूश्ति-झुपारी 
खोज की पहली सीढ़ी है यह कथन कि ग्रावश्यकताओं को पूर्ण करने के साधनों 
को, अर्थात्‌ उत्पादन को अधिकतम बढ़ाना होगा । स्पष्ट है कि यदि उत्पादन 
को भ्रधिकतम न किया गया तो बेटवारा किसी भी तरह हो, समाधान जितना 
होना चाहिए या हो सकता है उतना नहीं होगा! अतः उत्पादन का अधिकतम 
करना, “उत्पादन-प्रशस्त” (छ7060०४०४ ०7#शाए० ) साधनों के ब्ँटवारे 
से सम्बन्धित है; उत्पादन के ग्रधिकतम होने की शर्त यह है कि उत्पादों के 
किसी भी एक जोड़ में, साधनों के पुनर्वितरण के द्वारा किस एक वस्तु का 
उत्मादन दूसरी के उत्पादूव को घटाए बिना बढ़ाना असम्भव होना 
चाहिए । यह कसौटी शायद उस झर्ते का स्पष्ट रूप मात्र ही है जो साधनों 
को सम सीमान्‍्त उत्पत्ति मिले इस रूप में प्रायः कहो जाती है, किन्तु इसकी 
ग्रधिक विशेषता यह है कि वस्तुश्रों को किसी भी पद्धति से मूल्य-भार (छए७७ 
ए०ं208) दिए जाएँ, इसमें ग्रन्तर नहीं श्राता इसलिए यह सामान्य रूप में 
सब जगह लागू होती है । 


अभी तक कोई तके-विषयक कठिनाई नहीं है, यद्यपि ग्रविभाज्यताशओों 
(7कणंअंज!४०8), बाहरी किफ़ायतों और साधनों की १रस्पर प्रकता के 
द्वारा खड़े किए गए प्र॒इनों का जब हम विचार करते हैं तो उत्पादी-प्रशस्त 
(9700प०धए७ ०7४४) प्राप्त करने की नीति पर आचरण करने के मार्ग में 
श्रनेक औद्योगिक समस्याएँ उपस्थित हो जाती हैं | आथिक परम (&980!76७) 
की प्राप्ति के लिए प्रयास की दूसरी सीढ़ी श्रधिक जटिल है। उत्पादन प्रशस्तों 
में से हमें वह ढाँचा चुनना होगा जो हमें अधिकतम तुष्टि प्रदान करे । और यहाँ 





१. एक अधिक स्पष्ट किन्तु मूलतः इसी प्रकार की परिभाषा के लिए देखिए: £.& 
5६776]807, म0प7099078 0. 7॥007007708, अध्याय ७, विशेषरूप से पृष्ठ २३० 
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- हमारे सामने समस्या आ खड़ी होती है कि एक व्यक्ति के समाधान की दुसरे 
के समाधान के साथ तुलना कंसे की जाए ? उपयोगिताप्रों की ग्रतुलनीयता की 
उलभन में से मिकलने का सब से सीज दिखाई देनेन्चाला रास्ता है -दक्षतिपृरत्ति 
' (००779०789#07) के द्वारा | यदि वस्तुञ्नरों का कोई पुनवितरण एक व्यक्ति 
को पहुले से इतना अ्रधिक सन्तुष्ट कर दे कि वह दूसरे व्यवित की क्षतिपुत्ति कर 
के भी प्रारम्भ से अधिक सन्‍्तुष्ट' रह जाए तो दोनों को मानना होगा कि 
परिवत्तेव लाभकारी रहा है । तुष्टियों के अधिफतमकरण “उपयोगिता प्रशस्त'' 
(प्रधाा।ए ०09४9००) का अब उत्पादन आदर्श के समान ही स्पष्ट 
वर्णण किया जा सकता है। उपयोगिता अधिकतम तब होता है जब एक 
व्यक्ति की तुष्टि कम किए बिना दूसरे की तुष्टि बढ़ावा (उत्तकी स्थिति 
सुधारना) असंभव हो, अथात्‌ क्षतिपूत्ति के लिए अ्रवकाश छोड़ने के बाद । 

उपयोगिता प्रशस्त स्पष्टतया हमें नीति के दिशा-निर्धारण को ओ्ोर श्रागे 
ले जाता है क्योंकि यह अन्तिम लक्ष्य को भी हमारी दृष्टि में ला देता है, जो 
कि है--वारतविक भ्राय न कि वास्तविक उत्पादन । यह किस उपाय से करता 
है वह ? उत्पादन के संगठन में अन्यथा जो स्वतन्त्रता रहेगी उसको हुटः कर । 
उपयोगिता कसौटी जैसी ही एक और वस्तु की खोज की गई है--दाम-सी मान्त 
सामाजिक शुद्ध उपज (€पृण्॑-छक्षाष्टां7॥) 800७) 796४ (70त०७०४७ ) । परन्त 
सामाजिक शुद्ध उपज की कल्पना में बहुत सी ऐसी मात्राएँ ग्राती है जो मापी 
नहीं जा सकती इसलिए प्रत्यक्ष नीति के आधार के रूप में उसका उपयोग 
कठिन है । उत्पादन और उपयोगिता - दोनों के प्रशस्त (०9४४०) जिस रूप 
में भ्रभी कहे गए' हे, सांख्यिकीय और अर्थमितीय (७००४००७९४४०) जाँचों 
में काम झा सकते हैं और इस प्रकार नीति के व्यावहारिक निर्देश भी बन 
'सकते हूं । 

वेसे तो यह स्पप्ट है किन्तु शायद इस पर बल देना उचित होगा कि 
दोनों कसौटियों को प्रावेगिक (१57७४४०) श्रर्थ में लेता चाहिए । जिस उत्पा- 
दन को अधिकतम किया जाना है वह इस वर्ष या अगले व का नहीं है, 





१« अर्थशास्त्र की साथा में, “अपने तटस्थता चित्र में अधिक ऊँचे बिल्‍ु पर ।?? 


है । 
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बल्कि एक भावी उत्पादन प्रवाह का वत्तेमान मूल्य है, किसी भी ऐसे दर से 
कटौती (9888०00770) करके जो व्यक्ति की नश्वरता और समाज की अ्रमरता 
के मध्य में समभौते के रूप में स्वीकार किया जा सके । इसी प्रकार उपयोगिता 
प्रशस्त की कल्पना भी करनी चाहिए--कालानन्‍्तर में प्राप्त होनें वाले एक 
तुष्टि प्रवाह के रूप में । इस प्रशस्त की ओर प्रगति के तौर पर समाधान में 
जो वृद्धि होगी, उसमें से कुछ का ढंग तो होगा पहले से अनुभव की जा रही 
आवश्यकताओं के लिए अ्रधिक अ्रच्छा प्रबन्ध किन्तु बहुतेरा ऐसा क्षेत्र भी है 
जिसमें आवश्यकता-चेतना का विकास होगा जो अन्त में तुष्टि को अधिक उच्च 
स्तर पर पहुँचा देगी। इस क्षेत्र में सावंजनिक प्राधिकारी महत्त्वपूर्ण कार्य 
कर सकते हे । 

३. नीति का परिपालन ([फ6 ॥क््रीस्ालाक्रप्रंणा ० ?गांवए)-- 
नीति के लिए कसौटी तय करने के बाद अब यह देखना होगा कि उसे नीति 
के वास्तविक निर्देशन में कैसे लागू किया जा सकता है। जैसे कि चाहिए, एक 
चालू कार्य के रूप में अर्थ-व्यवस्था को लेकर देखें तो हमारे पास साधनों की 
एक मात्रा होती है जो श्रल्पकाल में उतकी पूर्ति का सम्भाव्य होता है, ग्रर्थात्‌ 
वत्तमान उपकरणों की सहायता से उत्पादन के या विनिमय के द्वारा जो श्रम 
और पूजी उपस्थित है, या शीघ्र उपलब्ध हो सकती है। उत्पादन-प्रशस्त के 
लिए प्रथम शर्ते यह है कि ये साधन पूर्णतया और नि-त्तर काम में लगे रहें । 
उसके बाद हमें उपयोगिता प्रशस्त को लागू कर के देखना होगा कि किस किस 
का इस्तेमाल ठीक किस तरह होना चाहिए । े 

किसी भी भअर्थ-व्यवस्था में इस बात की सम्भावता सदा है कि असंख्य 
ऐसी योजनाएँ रहें जो उपयोगिता-प्रशस्त के अ्रन्तगंत रखी जा सकती हों--इस 
अर्थ में कि उनमें से प्रत्येक पृथक-पृथक, खोए हुए समाधान के लिए क्षत्ि-पूत्ति 
देकर भी समाधान बढ़ा सकती हो और उसका व्यय निकालने के बाद बचत रह 
जाती हो | विभिन्‍न योजनाप्रों की इन बचतों की मात्रा के सापेक्ष अनुमान से, 
सिद्धान्त रूप में प्राथमिकताओं की एक निश्चित वस्तुनिष्ठ (00]००४४७) 
पद्धति बनाई जा सकती है । व्यय सम्बन्धी पर्याप्त सांख्यिकीय जानकारी हो 


| 
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तो यथोचित परिशुद्धता (००घा७०ए) से ऐसा करना सम्भव होना चाहिए । 
किन्तु व्यवहार में कठिताइयाँ ञश्रा सकतीं हैं, उदाहरणार्थ जहाँ न्यूनतम व्यय 
बहुत हों वहाँ अ्रस्नंततियों (व8००मणंध४४) के कारण । तो भी, अधिकांश 
में ऐसे सीमान्त-समायोजन करना सम्भव होता चाहिए जो नियन्त्रण की इकाई 
की दृष्टि से बड़े होते हुए भी सम्पूर्ण अर्थे-व्यवस्था की दृष्टि से मामूली हों ।' 
_पैबषय को इस ढंग से रखने से प्रशस्तों को प्राप्त करने के कार्य में सार्व॑- 

जनिक वित्त का यह महत्त्वपूर्ण कार्य स्वयमेव प्रकट हो जाता है । उत्पादन-प्रशस्त 
साधनों के प्रौद्योगिक दृष्टि से ठीक बँटवारे के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता 
है। और व्यवहार में कई कारणों से वैसा बँटवारा करना कठिन होता है। 
उदाहरण के लिए बाजारों के ऊपर एकाधिफारों का नियन्त्रण रुकावट दा 
कर सकता है। अपर्याप्त शिक्षा-पद्धति भी राष्ट्र की प्रज्ञा (६8]९8७) का सर्वो- 
त्तम उपयोग होने के मार्ग में अड़चन बन सकती है । इस प्रकार की प्रौद्योगिक 
बाधाएँ वित्तीय साधनों के द्वारा, श्रर्थात्‌ विशेष करों के अ्रथवा विशेष प्रकार के 
व्यय के विकास के द्वारा आसानी से दूर की जा सकती हैं । किर, समूचे सार्व- 
जनिक वित्त के साथ सकल श्रर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध के स्तर पर राजकोषीय 
नीति दो कामों की दृष्टि से निर्देशित हा सकती है, सार्वजनिक क्षेत्र को अर्थ 
व्यवस्था में सहायक और संतुलन लाने वाला अश्ंग बनाया जाए और निजी क्षेत्र 
की गतिकिलियरें, को, नीति की कसोटी की अनुकूल दिशा में प्रभावित किया 
जाए । प्‌ | 

यह अनुभव में आएगा कि उत्पादन उपयोगिता-प्रशस्त राजनीतिक संगठन 
के प्रकार रो अलिप्त हैं, सिद्धान्त रूप में बहुत भिन्‍न-भिन्‍न राजनीतिक रंग वाले 
शासन भी उनके लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं चाहे उपयोगिता-प्रशस्त के 
सिद्धान्त का व्यावहारिक रूप शासन के प्रकार के साथ अवश्य बदलेगा । 

श्रतः पुनरीक्षण करने के लिए कोई ऐसी संस्था चाहिए (जिसके लिए 
अन्ततः शासन उत्तरदायी रहेगा) जो नीति-सम्बन्धी कार्यक्रमों को तय करते 
समय वेयश्ष्तिक कार्यों के “सामूहिक परिणामों” का जो कि व्यक्ति को दिखाई 





१. आयोजन सम्बन्धी कठिनाइयों की अधिक चर्चा के लिए देखिए अध्याय १८। 
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नहीं देते, ध्यान करे । (उदाहरणार्थ 'क' के कार्यों का खा पर जो असर होता 
है उसका 'का ध्यान नहीं करेगा वयोंकि वे उसकी निजी लेखा पद्धति के अन्दर 
नहीं आते, न उपभोक्ता होने के नाते उपयोगिता लेखा में और न उत्पादनकर्ता 
के नाते फ़र्म के उत्पादन लेखा में ।) उत्पादन के क्षेत्र में इस प्रकार के परि- 
णाम बहुत दिनों से एक प्रकार की “बाह्य बचत” उसके उलट या अपूव्यय मारे 
जाते हैं किन्तु अब तक नीति में उनका विचार प्राय: विलकुल नहीं किया गया। 
उपभोग के क्षेत्र में इस प्रकार के “सामाजिक” अथवा «“पड़ौस के” परिणाम 
कम महत्त्व रखते हैं और अ्रब॒ तक उनकी तरफ़ बहुत थोड़ा ध्यान दिया 
गया है । 
इस प्रकार राज्य के, नीति का पुनरीक्षण और एकीकरण से सम्बन्धित 
कार्य चाहे प्रत्यक्ष विधानमण्डल द्वारा किए जाएं या किसी प्रतिनिधि संस्था 
(जैसे विधान मंडलीय निर्देशन के अन्तर्गत कार्य करते हुए न्यायपालिका) के 
द्वारा, उनका राजकोषीय नीति से निकट सम्बन्ध होता है। वे इस प्रकार पूरे 
किए जाएँ कि समाज का पूर्ण समाधान हो इसके लिए आवश्यक है कि शासन 
जहाँ तक सम्भव हो, जनता की भावनाशओरों का सही प्रतिनिधित्व करे। यह 
अर्थशास्त्र के विषय की बात नहीं है कि कौन से ढंग का राजनीतिक संगठन 
इस शर्त को सब से अ्रच्छी तरह पूरा करता है, उसी तरह जंसे नीति का ताना 
बाना पूर्ण करने के लिए श्राथिक के श्रतिरिक्त जो बाकी सूत्र होते हैं उनका 
निरचय करना हमारा कार्य नहीं है। किन्तु अर्थशास्त्री की, नीति के अन्य सूत्रों 
के प्रत्यक्ष आचरण के लिए जिम्मेदारी होने के कारण उसे उनकी प्रकृति का 
ज्ञाता होना चाहिए 
नीति के कुछ आ्थिकेतर सूत्र व्यक्ति और समाज दोनों के जीवन के लिए 
भ्रत्यक्षिक महत्त्व रखते हैँ | वास्तव में, तुष्टियों के अधिकतमकरणा की उप- 
योगिता-प्रशस्त के अर्थ में हमने जो परिभाषा की है उससे वे हमें आगे ले जाते 
हैं । इसका प्रमाण इतनी बात में ही मिल जाता है कि समाज के घटक अपने 


१. देखिए, 2684०, “४, ॥,6एा6७० 00 06 मि००ए०णांठट 0 00790,” 
8. २., रण 945. 
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परिवारों व अपनी सन्‍्तान की खातिर जिस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं उसे 
पाने के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार रहते हैं । इस प्रकार की नीति में 
एडम स्मिथ ने जिन मूलभूत शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताश्रों का 
विचार कर के “सम्राट के प्रथम और द्वितीय कर्तव्य” का उल्लेख किया था, 
वे फ्ी.सम्मिलित करनी होंगी । इस प्रकार की नीति के लिए यह प्रश्न ही नहीं 
हो सकता कि उसके लिए साधत बचाना सम्भव है या नहीं क्योंकि नीति के 
सामान्य प्रशस्तों की शर्ते बने या न बने, किन्तु इसे पू्वेता मिलना झ्रावश्यक है। 
समाज में मनुष्य की इन मूलभूत झ्रावश्युकताश्रों के अतिरिक्त कुछ अन्य 
मनोवैज्ञानिक और सामाजिक ग्रावश्यकताएँ भी,होती हैं जो कुछ कम मौलिक 
होते हुए भी विशिष्ट समाजों के आदर्शो में बहुत गहरी बेठी हुई होती हैं और 
परिणामत:, नीति को क्रियान्वित करने के विषय में सलाह देते हुए भ्र्थशास्त्री 
को जिनका ध्यान होना चाहिए । वेसे यहाँ भी, नीति की तह में जो आदर्श 
हैं उन्हें उसको दी हुई सामग्री के रूप में स्वीकार करना होगा। इस प्रकार 
का एक नीति सूत्र जो ब्रिठेन में विशेष बल रखता है--सामाजिक न्याय का 
विचार है, जो वत्तमान पीढ़ी के काल में झ्ाय के पुतवितरण की मांग के रूप 
में प्रकट हुआ है किन्तु वेसे बहुत पुराने समय के कर-आदर्शों में भी दिखाई 
देता है ।' इस नीति के संबंध में भ्र्थशास्त्री को एक महत्त्वपूर्ण कर्तव्य पूरा 
करना होता है । उसे सम्नाज को प्रगति के विषय में सूचित करते रहना होता 
है, उदाहरणाथ्थे पुनवितरण के लिए उठाए गए किन्‍्हीं विशिष्ट पगों (अथवा 
पुनवितरण की सामान्य गति) के क्रमश: उत्पादन और उपयोगिता-प्रशस्तों 
पर हुए परिणामों के संबंध में । इस प्रकार की नीति यदि चरम' सीमा तक 
चलाई जाए तो प्रशस्तों की प्राप्ति के प्रयत्त के साथ उसका टकरा जाना 
संभव है । ऐसी स्थिति में अ्रथंशास्त्री के विवरण को लेकर, यह काये शासन 
का है कि परस्पर-विरोधी लक्ष्यों में से चुनने का निर्णय करे। इससे भिन्‍न 
प्रकार की नीतियों का भी चाहे वे बहुमत की पसन्द की हों, प्रशस्तों की साधना 
के साथ अधिक जोर का संघर्ष हो सकता है । ( उदाहरण के लिए हम किसी 


१. देखिए, अध्याय ८। 
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ऐसे उद्योग की स्थापना का निश्चय ले सकते हैं जिसके लिए परिस्थिति अनु- 
कूल नहीं ।) इस प्रकार की नीति को अपनी कसौटी पर बड़ी सावधानी से 
तोलना जरूरी है। दुर्भाग्य से, यह बहुमत के अधिकार में होता है कि ऐसे 
उहेदयों के लिए प्रयास करके जिनके वास्ते साधन उपलब्ध नहीं, एक ग्रर्थ- 
व्यवस्था को सदा के लिए हानि पहुँचा लें । 

उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट होगा कि किसी विकसित समाज में नीति के 
बड़े क्षेत्र का निर्णय आर्थिक पहलुओं से होता है। इस प्रकार सार्वजनिक वित्त 
की कला नीति को क्रियान्वित करने के अन्य उपायों के साथ स्थान पा लेती 
है, जिन में एक ओर तो प्रत्यक्ष नियन्त्रण (राशन व्यवस्था, निर्देशन और 
ग्रनिवार्य भरती) है और दूसरी ओ्रोर मुद्रा-संबंधी नीति के द्वारा निजी उत्पादन 
और उपभोग का परोक्ष नियन्त्रण है । 

नीति को क्रियान्वित करने के ये तीन उपाय--सावेजनिक वित्त, प्रत्यक्ष 
नियन्त्रण और सुद्रा-प्रबन्ध परस्पर बहुत निकटता का सम्बन्ध रखते हैं। 
व्यवहार में वे प्रायः एक दूसरे के समर्थन व अनुप्रण के लिए प्रयोग किए 
जाते हैं, जैसे युद्ध-काल में प्रावश्यक खाद्यों पर साहाय्यों के समर्थन के लिए 
राशनिंग प्रणाली लागू की जाती है। सार्वजनिक वित्त और मुद्रा-नीति का 
सम्बन्ध और भी घनिष्ठ है क्योंकि दोनों का आघात सुद्रा-संस्थाय्रों और विशेष- 
तया पँजी बाज़ार पर होता है । इसलिए यह अत्यन्त श्रावश्यक है कि सुद्रा के 
राजकोषीय प्रयत्न परस्पर-विरोधी न हों, पूरक हों । इस गहरे सम्बन्ध के 
होते हुए भी नीति को क्रियान्वित करने के दोनों उपायों का क्षेत्र स्पष्टतया 
भिन्‍न है; मुद्रा नीति के लिए तो पूंजी बाज़ार और मुद्रा संस्थाप्रों पर होने 
वाला प्रभाव लक्ष्य ही होता है जबकि सावेजनिक वित्त का वह परिणाम 
हाता है । 

नीति क्रियान्वित करने के इन तीन उपायों में स|्व॑जनिक वित्त सबसे प्रभावी, 
और जहाँ ठीक तरह से काम में लाया जा सके, प्राय: लाभदायक ही होता 
है |. कारण, एक तो सामान्य काल में मौलिक स्वाधीनताश्रों पर चोट पहुँचाए 
बिता प्रत्यक्ष नियन्त्रणों के लिए अ्रवकाश ही बहुत नहीं होता, दूसरी ओर 
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राजकोषीय नीति में मुद्रा-नीति की अपेक्षा यह लाभ होता है कि वह जिस 
स्थान पर प्रेरणा (7००7४7०) या दबाव की ज़रूरत हो. ठोक उस जगह लागू 


की जा सकती है जबकि मुद्रा नीति का इसके विपरीत, सारी भअर्थव्यवस्था में 
' सोंटा चलाते फिरने का स्वभाव है । 


« और, भी, जहाँ मुद्रा नीति परोक्ष प्रभाव के द्वारा ही कार्य कर सकती है, 
'राजकोषीय नीति इच्छानुसार, तुप्टियों के प्रत्यक्ष निर्माण के लिए भी चलाई 
जा सकती है । ओर निजी क्षेत्र के उत्पादन के उद्दीपन (प्रेरणा) अथवा 
नियन्त्रण के द्वारा परोक्ष निर्माण के लिए भी । जैसे, राजरव संग्रह के विशिष्ट 
उपायों का परिणाम प्रति-व्यवित आय को“बढ़ाने में भी हो सकता है (उदाह- 
रणार्थ औद्योगिक कुशलता को बढ़ा कर ), भ्रौर बाज़ार में पसन्द ((#०- 
2९7०6९) को अधिक ग्रच्छी तरह प्रकट करने में (उदाहरणार्थ मूल्यों को सीमान्‍्त 
लागतों के अधिक समीप ला कर) | साथ ही साथ इस राजस्व का व्यय 
प्रधशस्तों (०9४79) की ओर प्रगति को बढ़ाता है (3उदाहरणाथ्थ अधिक अच्छी 
गृह-व्यवस्था ग्रथवा शिक्षा के द्वारा उपयोगिता-प्रादर्श कः गतिशील विकास 
हो सकता है ।) 


यद्यपि भ्राथिक विश्लेषण के आ्राघुनिक विकास की सहायता से ही हम 
आज नीति की कसौटी ठीक तरह तय कर सकते हैं, किन्तु जब संसद्‌ को 
अन्ततः राजस्व पर पूर्ण नियन्त्रण मिला, सन्नह॒वीं शताब्दी के उसी क्षर से, 
ब्रिटिश राजकोषीय नीति के निर्माताओं के दिमाग में मोटे तौर पर वह रहा 
यह दिखाया जा सकता है। किन्तु उत्नीसवीं सदी के काफ़ी बीतने तक भी 
प्रशस्तों की खोज लगभग पूर्णतया करों की शोर ही जारी रही । यह होना ही 
था क्‍योंकि राजस्व का अधिकांश समाज की मूलभूत (आथिकेतर) आवश्यक- . 
लाओों की पूत्ति के लिए लग जाता था जिनको, जैसा हमने देखा, बाकी 
आवश्यकताओं पर पहल दी ही जानी चाहिए। अत. अभी-प्रभी तक सावे- 
'जनिक वित्त के आदशोें जो भी थे वे कर-आपात के सिद्धान्त में ही थे। 
उलेडस्टन युग से पहले यह समझा तक नहीं जाता था कि सारी कर-रचना को 
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नीति की दृष्टि से एक इकाई के रूप में लिया जा सकता है या लेना चाहिए 


एक बार प्रत्येक अंग के बारे में पृथक-पृथक सोचने के स्थान पर संपूर्ण 
कर-रचना के बारे में इकटद्मा विचार करना सम्भव हो जाने के बाद कर-रचना , 
सम्बन्धी नीति के विषय में एक अधिक विशाल दृष्टिकोण प्राप्त हो गया। 
ऐसा दिखाई देने लगा कि स्वयं कर-रचना का भी नीति के साधन रूफ में->लोग 
किया जा सकता है। क्योंकि कर-आ्रापात (+85 47)0ं0७7०७) के सिद्धान्त पर 
ही मुख्यतः: बल दिया जाता रहा, इसलिए साव॑ंजनिक जित्त की नीति पर १६ 
वीं शताब्दी का सब से प्रमुख परामर्श यही था कि सार्वजनिक क्षेत्र को यथा- 
सम्भव छोटा रखा जाय । १९६ वीं शताब्दी के मध्य में जबकि जन-संख्या और 
बाजारों का श्रधिक तेजी से विस्तार हो रहा था, यह आर्थिक दृष्टि से बहुत 
अच्छा था। निजी उद्यम के विरतार के लिए महान भ्रवसर थे । इसलिए क्रिया- 
शीलता का उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए सावंजनिक क्षेत्र से किसी प्रकार 
की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। अ्रपर्याप्त परिवहन साधनों और एक 
अविकसित नागरिक सेवा वाले सावंजनिक क्षेत्र के लिए यह सम्भव भी नहीं 
था कि वह नीति में सक्रिय भाग ले सके । 


जैसा कि प्रायः होता है, सार्वजनिक क्षेत्र को कम करने की नीति उस 
स्थिति में श्रधिक काल तक जीवित रही जिसमें कि यह देखने में श्राथिक दृष्टि: 
से उपयुक्त प्रतीत होती थी, परन्तु जब तक सामाजिक और आआथिक व्यय के 
विचार श्रपेक्षाकृत अविकसित थे, सावंजनिक क्षेत्र के विस्तार का क्षेत्र सीमित 
ही रहा । ह 


समग्र रूप में सार्वजनिक वित्त के प्रभावों का आधुनिक विश्लेषण और 
ग्रथ॑-व्यवस्था में राजकोषीय नीति का स्थान उस व्यापारिक गतिविधि के 
सिद्धान्त के विकास के ज्ीघ्र बाद श्राता है जो कि विशेषत: विकसैल और 
स्वीडन में उसके शिष्यों के नाम के साथ और इसके थोड़े समय बाद ब्रिटेन में 
लाई कीन्‍्स और दूसरे व्यक्तियों के साथ संबद्ध है; इन नए सिद्धान्तों का सर्वे- 
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प्रथम स्वीडन में सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में प्रयोग किया गया ।' 

नये विश्लेषण का व्यावहारिक प्रयोग इस स्थिति में उत्पन्न हुए दो नये 
कारकों पर ग्राश्वित था, पहला तो राष्ट्रीय श्र्थ-व्युवस्थाओं में साव॑ जनिक क्षेत्र 
का विस्तार (व्यापारिक सेवाग्रों और सार्वजनिक नियोजन के शअ्रन्य रूपों की 
अभिवृद्धि तथा सामाजिक सेवाग्रों के विकास के कारण); दूसरे १६ वीं 
शताब्दी करे कठोर स्वर्णमानक के एक बार परित्याग के बाद अर्थ-नियन्त्रण के 
लिए एक अधिक अच्छे तकनीक की प्राप्ति। इस दूसरे परिवत्तेन के बिना नीति- 
सम्बन्धी नवीन परिवत्तन में, आथिक पक्ष की ओर संकट का भय था । 


सनम कनननननननननन  बिन- गए पिन कननिनननानक, 


१. १६२८ से आर्थिक नीति द्वारा अर्थनव्यवस्था के नियन्त्रण पर ऐरिक लिण्डाल के 
खोजपूण ग्रन्थ के बाद गुन्नर मिडंल का “7%6 छठठाठ्खा9 ग्रिग०8०४ 0 ?िप्री076 
ऋपा७70७” देखें । इन विश्लेषणात्मक विकासों से उत्पन्न वैचारिक क्रान्ति पर ओर अधिक 
विचार-विमशे के लिए १७ वॉ अध्याय देखिए । 


अध्याय ८ 
कर-आदश 
(४४ ॥06थ 5) 

१. ब्रिटिश कराधान के सिद्धान्त (7४० ?ंतर्ं068 ० फंड 7 ७:२७४०॥)-- 
जब कोई वित्त मन्त्री, इसका चुनाव कर रहा होता है कि उसके बजट में कौन- 
कौन से कर रहें तव उसके मन में किंत बातों का विचार रहना चाहिए ? 

यह प्रइन हर नागरिक पर प्रभाक डालता है इसलिए सावेजनिक वित्त में प्रायः 
सब से पहले इसी की ओर ध्यान जाता है। इंगलैंड में कर-संबंधी आ्रादशों 
के बारे में विचारों की एक दीघ॑ परम्परा देखी जा सकती है | कुछ विशिष्ट 
करों को लेकर एक-एक के कार्य का आधिक विश्लेषण करने से पहले यह 
देखना लाभदायक होगा कि समय-समय पर जो आारोपण वास्तव में लागू होते 
रहे हैं उनके पीछे कौन से सामान्य सिद्धान्त थे । 

कोई वित्त मन्त्री किसी कर को स्वीकार करने से पूर्व, स्थूल रूप में तीन 
प्रकार के प्रघत पूछ सकता है। एक तो वह यह पूछ सकता है कि सार्वजनिक 
आवश्यकताओं की पृत्ति के लिए राजस्व संग्रह करने के अतिरियत क्या 
कोई और भी हेतु उनसे पूरा हो सकता है, और हो सकती है तो क्‍या । दूसरा, 
वह उनके भार का वितरण किस प्रकार होगा, इसके बारे में पूछ सकता है 
अर्थात्‌ जनता के किन वर्गों से वास्तव में राजस्व का अधिकांश आएगा । तीसरा 
उसे उनकी एक नेपुण्य परीक्षा लेनी होगी, यह देखने के लिए कि एक निश्चित 
राजस्व संग्रह के लिए सब से कम खर्च और प्रभावी उपाय कौन से हैं, अथवा 
भ्रन्य निश्चित उद्देश्यों की दृष्टि से कौन-कौन से कर योग्यतम हैं । 

कम से कम सोलहवीं शताब्दी से तो, ब्रिटिश संसदों द्वारा जो कर चुने 
गए उनसे प्राय: इन प्रइनों के काफी स्पष्ट उत्तर लिये गए। उत्तर तीन 
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सिद्धान्तों के रूप में कहे जा सकते हैँ। प्रथम, राजस्व का मुख्य उद्देश्य सार्व- 
जनिक सेवाग्रों के लिए वित्त की व्यवस्था होनी चाहिए इसलिए इस विचार 
से जो कर सब से अधिक कान के हों उनको चुना जाता चाहिए। ती भी 
' किन्‍्हीं परिस्थितियों में यह संभव है कि कुछ ऐसे कर.चुने जाएँ जिनका मुख्य 
। हेतू क्रिशी स्वीकृत गौण उद्देश्य को पूरा करना हो जैसे, उदाहरण के लिए 
प्रन्तर्राष्ट्रीय लेखा में भुगतान-शेप श्रथवा बैलेंस आफ़ पेमैन्ट्स (8५9]8966 ०0 
?४ए५77०॥58) को स्थिति सुधारनता, या किसी अवॉछनीय प्रकार के उपभोग- 
व्यय को रोकना ! ह्वेतीय सिद्धान्त यह है कि नागरिकों पर उनकी देने की 
क्षमता के अनुयात में कर लगने चाहिएँ। वह ऐसी कमोरी है जिनमें व्यक्ति 
की पारिवारिक परिस्थिति तथा धन--दोनों का कुछ ब्यान रहना चाहिए । 
तृतीय-कर सर्वव्यापी होने चाहिएँ झर्थात्‌ एक स्र॒मान अ्रवस्था के नागरिकों के 
मध्य व्यक्ति-व्यव्ति में मेद किए बिना वे लागू किए जाने चाहिएँ । 


नीति के उद्देश्यों की दृष्टि से जिनकी चर्चा हम पिछले अ्रध्याय सें कर 
रहे थे, इन सिद्धान्तों में से पहला उत्ताइन यो कसौटी से संबंधित माना जा 
सकता है । किसी भी दी हुई परिस्थिति में, उत्पादन प्रशस्त ([#0तप्6#00 
०9४०ाएएण ) केवल थोग्पतम कारों के उपयोग द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता 
है। कोई देश यदि राजस्व के द्वारा बहुत से गौण उद्देश्यों को एक साथ 
प्राप्त करने का यत्नष्करेगा तो लगभग निश्चित है कि बह प्रशस्त प्राप्त करने 
'की ग्राशा कम्त कर लेगा । दूसरा सिद्धात्त सामाजिक न्याय के प्रश्न के साथ 
संबंधित है, किन्तु वह उपयोगिता के मानद“ड से भी संबंध रखता है । “क्षमता 
'का ठीक अर्थ लगाते रामय अनिवार्ष रूप से मतभिन्तता प्रकट होती है । 
"सवाल यह होता हैं कि जिन विभिन्‍ग कारकों पर क्षमता निर्भर मारी जा 
"सकती है उनको कितना-कितना सापेक्ष महत्त्व (भार) दिया जाए। इस प्रहन 
'को व्यक्ति-निरपेक्ष रूप से तय नहीं किया जा सकता, श्रर्यात्‌ सिद्धान्त की 
"व्याख्या नीति का प्रश्व ही रहेगा जिसका निर्णय करता संसद्‌ का काम होगा । 
दूसरे सिद्धान्त का अर्थ स्त्राभाविकतया, श्राथिक व सामाजिक विकास की 
' भ्रवस्था के साथ बदलता रहा है। 
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तीसरा सिद्धान्त भी एडम स्मिथ के कहे हुए “दूसरे कत्तेव्य के द्वारा: 
सामाजिक न्याय की धारणा से सम्बन्धित है । ब्रिटिश दृष्टिकोश की यह एक 
विशेषता है कि इस पहलू की ओर बहुत ध्यान दिया गया है और जो कर 
ग्रन्यथा स्वीकार किए जा सकते थे, निन्‍दा योग्य समझे गए बल्कि छोड़ भी 
दिए गए, यदि वे इस दृष्टि से सन्‍्तोषजनक नहीं बनाए जा सकते थे । तीसरा 
सिद्धान्त नेपुण्य-परीक्षा से भी सम्बन्धित है चाहे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं । 
वसे पुरानी चर्चा में इस को विशेष महत्त्व नहीं दिया गया किन्तु एडम स्मिथ 
द्वारा बनाए गए कर-सिद्धान्तों में उक्त सम्बन्ध अधिक स्पष्ट कर दिया गया । 


सार्वजनिक राजस्व के अध्याय में एडम स्मिथ ने कराधान के चार विद्धान्त 
या नियम घोषित किए हैं जिन्हें इतनी प्रसिद्धि मिली है कि जिसकी उनमें 
पात्रता मानना कठिन है क्योंकि वे उस समय की विचारधारा का ही प्रतिबिब 
हैं। पहला तो केवल वितरण-सिद्धान्त की पुनरुक्ति ही है। दूसरा और 
तीसरा सिद्धान्त ऋमशः यह कहते हैँ कि कर सुनिश्चित होने चाहिएँ स्त्रेच्छिक 
नहीं, और संग्रह का समय करदाता की सुविधा के अनुसार रखा जाना 
चाहिए-जो कुछ तो फिर से समता का प्रदन है और कुछ निपुणाता का | चौथा 
धघिद्धान्त मितव्ययिता से सम्बन्ध रखता है। वह कहीं अधिक रोचक है और 
पूरा उद्धृत करने योग्य है: “प्रत्येक कर की रूपरेखा ऐसी होनी चाहिए 
कि लोगों की जेबों से जितना लिया और रोका जाता है तृथा शासन के कोष 
में जितना पहुँचता है, इन दोनों में अन्तर कम से कम हो” 


यहाँ एडस स्मिथ के मन में संभवतया उस समय के कतिपय करों का संग्रह 
करने में होने वाले भारी व्यय से सम्बन्धित कुछ प्रइन थे (जैसे ऊंचे सीमा 
शुल्क (०७४:०७४४) जिनसे बच कर होने वाले अवेध व्यापार को रोकने के 
लिए राजस्व अ्रधिकारियों की एक पूरी सेवा झ्रावश्यक होती थी) । बाद के 
आशथिक विश्लेषण ने प्रकट किया है कि करदाता की हाति व राजस्व के लाभ 
के मध्य के अन्तर को न्यूनतम करने के सिद्धान्त से, करों के लिए एक महत्त्व- - 
पूर्ण कसौटी प्राप्त होती है जो न केवल उत्पादन-प्रशस्त की दृष्टि से ही 
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महत्त्वषर्ण है, बल्कि उपयोगिता मानदंड की दृष्टि से और भी अधिक । 
स्मिथ के सिद्धान्तों से यह तो स्पष्ट है कि उनको किसी नपुण्य-परीक्षा' 
की श्रावश्यकता अनुभव होती थी। उन्होंने उसे अधिक स्पष्ट रूप में नहीं 
कहा । इसमें आराइचर्य का कोई कारण नहीं रहता जब हम यह सोचते हैं कि 
न दिनों में किसी ऐसे कर का भी जो सिद्धान्त रूप से अ्रच्छा हो, व्यवहार में 
सन्तीषजनक होना कठिन था क्योंकि निर्धारण और संग्रह में बहुत कठिनाइयाँ 
थीं। स्मिथ श्राय-ऋर के बड़े उम्र विरोधी थे, जो कि वेसे उनके श्षिद्धान्तों के 
पूर्णतया अनुकल दिखाई देगा । इसका कारण सम्भवतः उनका यह विद्वास 
होगा कि व्यवहार में वह अनिश्चित और निरंकुश रहेगा । 
आज कुशल राजकोषीय प्रशासन की एँक शताब्दी के बाद, ऐसा मालूम 
होगा कि कराधान के जो सिद्धान्त हमने ऊपर कहे हैं वे इतने स्वतःसिद्ध हैं 
कि उन्हें आ्रादर्शों के रूप में प्रतिप्ठित करने का कोई अर्थ नहीं है। परन्तु उन 
पर इस देश में मी सदा भली प्रकार आचरण नहीं हुआ और अन्यन्त्र तो 
कई बार नीति पर बहुत भिन्‍न आद्शों का प्रभाव रहा है। प्रत्येक देश के 
इतिहास में इस प्रकार के दुष्टान्त सुलभ हैं जब राजस्व को विशिष्ट हितों 
के लाभ के लिए विक्ोत किया गया, जैसे विदेश झथवा श्ौद्योगिक नीति के 
क्षेत्र में । इसका सब मिला कर परिणाम अ्रधिकतर अवस्था्रों में यह हुआ 
है कि विशिष्ट समूहों की खातिर कुल उत्पादन को हानि पहुँची । एडम स्मिथ 
के दिलों में त्रेिटिश कर-रचना में इस प्रकार के आरोपरों व साहय्यों की 
भरमार थी जो भिन्‍त-भिन्‍न समयों पर विशिष्ट हितों के लाभ के लिए लगाए 
गए थे। बहुत अंश में इसी कारण नेपोलियन के विरुद्ध हुए युद्धों के लिए 
पर्याप्त राजस्व उपलब्ध कराने में वह बुरी तरह असफल रही ।* 
उसी समय फ्रांस में कर-रचता ने बहुत अधिक मात्रा में एडम स्मिथ के 
सिद्धान्तों का उल्लंघन किया । यह कुख्यात है कि पूर्वकाल (७70०० 7०४27776) 
में ग्रधिकतर कर निर्वेन्ों पर आरोपित किए जाते थे और रईस व धनी व्यक्ति 





१. देखिए अध्याय १०, अनुभाग ३० । 
२. आय-कर के प्रारम्भ तक । 


शँ 
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बहुत कुछ करों से मुक्त ही रहते थे । समाज के विभिन्न वर्गों में व राजस्व के 
बँटवारे को विकृत करने का एक बड़ा सामान्य ढंग रहा है -राज्य कर्मचारियों 
को आय करों से मुक्त रखना ओर इस प्रकार उन्हें एक विदेष कृपापात्र वग 
बना देना । जहाँ यह है वहाँ प्रायः इन विशेष अ्रधिकारों के साथ उन्हें सामान्य 
न्‍्यायालयों के ग्रधिकार-क्षेत्र से भी बाहिर रखा गया । जर्मनी का इतिहास 
और फ्रांस का भी उन बराइयों के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करता जो इन 
खास अधिकारों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है । 


एक और सामान्य राजकोषीय विशेषाधिकार रहा है राष्ट्रीय ऋण के 
व्याज की आयकर से मुवित । सयुतत राज्य में यह व्यवस्था परम्परा से 
ग्राज संघटक राज्यों का इतना ऋण कर-मुक्त हैं कि अमरीको करोड़पति 
अपना धन सार्वजनिक ऋण में लगाकर उपरि-कर की कठोरता से बहुत कुछ 
बच जाते हैं। इस त्रुटि से ब्रिटिश तर-रचवा भी सदा पूरी तरह बची नहीं 
रही' किन्तु मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस देश ने जिस प्रकार 
कानून के क्षेत्र में विशेषाधिकार वो सहन नहीं किया, वैसे ही राजकोपीय 
विशेषाधिकार को भी नहीं सहा | पिद्र ने जब राष्ट्रीय ऋण-व्याज और 
शासन-कर्मंचारियों के वेतन को बिल्कुल अन्य श्राय के समान ही आय-कर के 
ग्रधीन किया तो इसी तथ्य से यह निश्चित हो गया कि जब आाय-कर, कर- 
रचना का एक स्थायी अंग बनेगा तो उसमें ऐसे कोई विशेषाधिकार नहीं रहेंगे | 


२. कर-आददशों का विकास (7९ 0०ए७०9७77०॥४ ० 0७5 000]8) --- 
परन्तु सिद्धान्त तय करना एक बात है और उन्हें क्रियान्चित करना दूसरी | 
समय-समय पर ब्रिटेन में जो कर लगाए जाते रहे है, वे कहाँ तक इन आद्शों 
पर पूरे उतरते है ? इस बारे में अत्यन्त संक्षेप' में ही यहाँ विचार किया जा 





१, १६१४-१८ के महायुद्ध में कुछ युद्धऋण कर-झुबत रखे गए। देखिए ए. ए्‌॒. 
पाकर, 706 अपरक्षाा06 ० ऊलीएआ प0एशशा०7, ज., (१७०0० >>, 

इस चेत्र में अभी बहुत शोध कार्य की जरूरत है। पहले बाल के लिए 

ए, [(७४०७१ए, ॥08॥80 7 978५070, 640 $0 4799 अमूल्य है। प्रथम आय 

कर पर 2. नि079 7०768, 7० [000708 95 ॥73 606 स७0060070  एैश/8 
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सकता है क्योंकि उससे थोड़ा भी अधिक करने पर हम अपने वत्तमान रास्ते 
से भटक कर कहीं दूर मिकल जाएंगे । किन्तु इतना संक्षिप्त विचार भी आज 
तक जो पर्याप्त ध्याव कर ग्रादर्शों की ओर, विशेषकर समान वित्तरगा के 
आदर्श को शोर दिया गया है, उप्त पर प्रकाश डालेगा। 
- > एलिजाबेथ प्रथम के समय से पूर्व प्रारम्भ करने की आवश्यकता नहीं है 
यद्यपि परम्परा की जड़ें सम्भवतया उससे काफ़ी पहले भी खोजी जा 
सक्रती हैं । 

सोलहवीं श्रौर सत्रहवी शत'ब्दियों में कर-राजस्व के दो स्रोत थे, व्यय पर 
अनेक प्रकार के आंशिक कर और सम्पत्ति पर एक सामान्य कर । इस काल के 
शुरू में इन आंशिक करों में से प्धिक्रांश आयात की गई वस्तुओं पर लगते थे 
और इस कारण तत्कालीव घिद्धान्त के श्रनुसार सामान्य वितरणा-सम्बन्धी 
धारणाओ्रों से परे थे क्योंकि यह माना जाता था कि वे आयात करने वालों 
द्वारा दिए जाते हैं, और उन्हें नौसैनिक व्यय के लिए पृथक रक्षित कर रखा" 
गया था। राजस्त्र की आवश्यकता बढ़ने और सीमा-शुल्कों की संख्या बढ़ने के 
साथ इस सिद्धान्त पर विश्वास बनाए रखना कठित हो मया और झायात-करों 
के वितरण-सम्बत्धी प्रभावों की ओर ध्य न देना जरूरी हो गया। अधिकांश 
में प्रयत्त यह था कि उन्हें “ग्रच्छी व कोमल दस्तुग्रों' जेसे रेशम, मदिराश्रों 
और तम्बाक्‌ पर . केन्द्रित किया जाए जिनके करारोपझ से निर्धनों को बहुत 
चोट लगने की सम्भावना ने हो ।' 

वितरण-सम्बन्धी सिद्धान्त की सुख्य रुचि सम्पत्ति के सामान्य कर में थी । 


ने नया प्रकाश डाला और बाद के विकास पर की. &. शा०ाब, 2#087888ए6. 
पुकड9007 ने । 

१. मध्ययुगीन १० वां और १५ वां, हेतु से सम्पत्ति के अनुपात में थे । ११८१५ के 
पोल 2वस (7000 +8>5) कांड से प्रकट होता है कि इतने पुराने समय में भी निर्यनों पर 
करारोपण तृफ़ान खड़ा कर सकता था। स्थानीय दर के आधार के निरन्तर विकास की भी 
तुलना कीजिए (७8४77870, .जि78007ए 0 4,0084 /१७/७४) । 

२ यह ध्यान रखना चाहिए कि कर विपयक अंग्रेज़ी सिद्धान्त में सत्र, “निर्धन?” का 
अथ है शारीरिक-अ्रमिक-वर्ग, न कि निर्भन-सहायता पाने वाले. लोग ।' 


१४२ सावेजनिक वित्त 


इसका हेतरी अष्टम ने “साहाय्य के नाम से सुधार किया था। आय पर पौंड 
में ४ शिलिग अ्रथवा आय के खोत के पँजीगत मूल्य पर २ शिलिंग ८ पैन्स के 
हिसाब से दायित्व निश्चित- किया गया था। यह समझा जाता था कि कर 
मुख्यत: धतवानों या “मध्य वालों” पर पड़ता है। निर्धनों को मुक्त करने का 
एक किक ढंग दिखाई देता है जो एलिजाबेथ के राज्यारोहण तक पूर्ण हो 
गया । दुर्भाग्य से, सा्वेजनिक सेवा साहाय्य के उद्देश्य को जारी नहीं रख सकी 
और शताब्दी के अन्त तक अंशदान “रूढ़िबद्ध/ (हरूढ़ निर्धारणों से बँचा हुआा) 
हो गया । इसका परिणाम था राजस्व से संग्रह होने वाली राशि में क्रम वर्ध- 
मान न्‍्यूतता । रा 

गृह-युद्ध की धन-विषयक आवश्यकताम्रों के कारण साहाय्य को दोबारा 
जारी करने के लिए एक के बाद एक प्रयत्नों की एक श्रृंखला हुई जिनमें से सब 
से महत्वपूर्ण था १६४५ का संसदीय “मासिक परिगगान । इस समय सभी 
निर्धारणों के लिए आय का आधार स्वीकार किया गया; किन्तु प्रशासन का 
कार्य अधिक से अधिक सरल बनाने के लिए, जितने करदाताओं के लिए संभव 
हुआ श्रेणी या पद के ग्रनुसार निर्वारण किया गया, केवल शेष बचे हुश्नों का 
वेतन भ्रथवा अन्य श्राय से निर्धारण हुप्ना | जल्दी संग्रह के लिए यह जरूरी 
समभा गया कि स्थानिक निर्धघारकों पर ही निर्धारण की योग्यतम' प्रणाली 
चुनने का काम छोड़ा जाए, और शीघ्र ही यह आवश्यक- अ्रनुभव हुआ कि 
प्रत्येक जिले के नाम पर एक निश्चित न्यूनतम राजस्व लगा दिया जाए। इससे 
जल्दी ही कर एक खेदजनक अधोगति को प्राप्त हो गया और देश के विभिन्‍न 
भागों में इसके बोफ में भारी असमानता हो गई । 


सम्पत्ति के सामान्य कर की इस दूसरी अ्रधोगति के कारण, विलियम 
तृतीय के समय .में जब राजस्व की आवश्यकता फिर से तीब्र हुई तो अधिक 
सुधार का प्रयत्तन करना जरूरी हो गया | नई “सामान्य सहायता” के पीछे भी 
श्रभिप्राय “वाषिक लाभ के अनुसार” एक ग्रनुगाती कर का ही था । व्यवहार 
में इसका निर्धारण तीन प्रकार होता था--वेतनों पर प्रत्यक्ष, चल सम्पत्ति से 
प्राप्त आय पर परोक्ष- पूँजीगत मूल्य पर प्रतिशत झ्ारोपण कर के और अन्त 


डी 


कर-आदशे १४३ 


ःमें स्थावर सम्पदा से प्राप्त आय पर किसानों से कर संग्रह कर के, जो उसे 
अपने किराए में से काट लेते थे।' शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि अभी भी 

वेयक्तिक सम्पत्ति की आय पर कर-पंग्रह करना प्राधिकारियों के बूते के बाहर 
' की बात है, जिससे वास्तव में “सहायता” एक भूमि-कर ही बन गई। पूरी 
अ्रठारहवीं शताब्दी में वह राजस्व का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत रहा; और आज भी 
कुछ पुराने मकानों पर दिया जा रहा है जिन पर वह कभी एक इकट्टे भुगतान 
द्वारा पूरा चुका नहीं दिया गया, (परन्तु अरब उसका कोई राजकोषीय महत्त्व 
नहीं रहा है) । 


इन प्रयत्नों से स्पष्ट है कि सोलहवीं ज्ौर सत्रहवीं शताब्दी में विधान- 
मण्डल की यह इच्छा थी कि राजस्व का एक बड़ा भाग कर देने की क्षमता के 
अनुपात में लगाए गए एक सामान्य कर के द्वारा प्राप्त किया जाए। समकालीन 
लेखों से यह प्रतीत होता है कि प्रायः धन और पारिवारिक परिस्थितियों का 
भी उसमें कुछ ध्यान रखा जाता था ।' जो स्वरूप अन्त में बना वह वारतविक 
सम्पत्ति की श्राय पर श्रांशिक कर का था। यह कुछ ह॒द तक उस अपेक्षाकृत 
सरलता के कारण था जिससे इस स्नोत की आय का निर्धारण और कर संग्रह 
हो सकता है । साथ ही, भूमि ही पर्याप्त अन्तर से आय का सब से वड़ा स्रोत 
'रही, जब तक उनन्‍नीसवी सदी का भी एक भाग निकल नहीं गया, जिससे कि 
-अगर वास्तविक रीति से सामान्य कर लागू किया जाता तो उसकी प्राप्ति का 
'भी अ्धिकाँश भूमि से ही आता । कर का आंशिक होना अठारहवीं शताब्दी के 
“काफी बीत जाने तक किसी बड़ी शिकायत का विषय नहीं बना । 
इस में कोई सन्देह नहीं कि ये “सामान्य कर मुख्यतः धनी लोगों पर ही 
पड़ते थे और निधन प्रायः मुवत ही थे । सोलहवीं और सचहवीं शताब्दी की 


१. जेसे आजकल अनुसूची ४? का आयकर संग्रह किया जाता है, बिलकुल उसी तरह । 

२. उदाहरणाथे तुलना कीजिए, ७90907४8, ॥)800प786 07 (096 फींखांगपर09 
096 5िएफेशतए, (०७४०४००७, उ० ग्र० में उद्धृत), “निर्षोरकों को व्यक्ति के परिवार 
के भार को देखना चाहिए तब ही वे ठीक बता सकते हैं कि उसकी च्मता के अनुसार कितना 
कर उस पर लगना चाहिए ११ 
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नीति का परिणाम इस धारणा को स्थिर करने में हुआ कि न्याय्य कर-वितरण 
के लिए आय ही उपयुक्त मापदण्ड है । 
सत्रहवीं शताब्दी के उतर भाग और गअठारहवीं के पूर्व भाग में दीघे- 
कालीन युद्धों के परिणामस्वरूप राजक्रोष पर पड़े भार के कारण राजस्व के 
एक नए स्रोत की खोज झ्रावश्यक हो गई। यह मिला देश में बनी वस्तुओ्रों के 
उत्पादन पर लगे करों के रूप में जो “उत्पादन शल्क”' कहलाते हैं। असा- 
धारगा कठिनाई और व्यय-भ.र के दिनों में (जसे 'कामनवेल्थ' के राज्य में 
और फिर मालंबरो के युद्धों के समय ) अधिकतर निधधेनों द्वारा खरीदी जाने 
वाली वस्तुओं (विशेष रूप से बीयर” मदिरा, चमड़ा और नमक) पर भी 
मुव॒त भाव से उत्पादन शुल्क लगाए गए । प्रारम्भ में वे राजकोष की विशेष 
तंगी के कारण स्वीकार किए गए, और बाद में उन्हें उतकी निष्पक्षता के 
कारण चलने दिया गया, श्रौर तत्पश्चात्‌ यह युक्ति दी जाने लगी कि उत्पादन- 
कर आखिर वितरणा-दृष्टि से भी ग्रसंतोषजनक नहीं ढ़ क्योंकि निर्धन परिवारों 
वंगे अपेक्षर बनी परिवार कर-प्रस्त वस्तुओं को प्रति व्यक्ति अधिक मात्रा में 
खरीदते हैं । बहुत थोड़े मस्तिष्क इतना स्पष्ट विचार कर सकते थे कि 
उत्पादन-कर फिर भी असंतोषजनक हैं जब तक धनवान अनुपात से निर्धनों 
की अपेक्षा श्रधिक नहीं खरीदते --जिसकी सम्भावना बहुत नहीं थी । 
सामान्य उपभोग पर करों के पक्ष में एक अधिक प्रबल युक्तित लॉक के 
राजनीतिक दर्शन से निकली जो अठारहवीं सदी का फैशन बन गया था। 
इसमें राज्य की कल्पना स्वेच्छा से बनाई गई एक संस्था के रूप में की गई 
जिसका केवल मात्र उद्देश्य प्रारम्भिक सामूहिक श्रावश्यकताश्रों की पत्ति है 
क्योंकि इन श्रावश्यकताओं में सबका हिस्सा ज़रूरी है इसलिए न्याय्य यही है 
कि प्रत्येक उनकी पृत्ति में श्रपना अंंशदान दे चाहे कोई कितने भी छोठे दरजे 
इस सीमित अर्थ में “उत्पादन शुल्क” शब्द का प्रयोग १६४३ में शुरू हुआ दिखाई 
देता हे जब कर की यह प्रकार ओर नाम दोनों डच लोगों से लिये गए। संयुक्त राज्य में इस 
गय का अधिक सामान्य अर्थ जो इंगलेण्ड में पहले प्रचलित था, चलता रहा। देखिए 


२. जिसका विवेचन /769096 07 ७०ए४०७०७॥77०॥४, 690 में किया गया । 


हि 


कर-ग्रादर्श श्४प्‌ 


का व्यवित हो । यह विचार किसी भी समय पूर्ण मरतेक्य से स्वीकार नहीं किया 
गया, संसद्‌ में (जिसके भ्रधिकतर सदस्य ज़मींदार थे) सदा ही निर्धनों के हित 
में सजीव रुचि ली जाती रही क्योंकि उसी श्रेणी में से श्रधिकतर सदस्यों के कृषक 
' थे और इस कारण उन पर कर लगाने में एक स्वाभाविक फक्रिफक थी ।'* 

ग्रत: यह विचार कि कर-श्रंशदान कर देने की क्षमता के अनुसार निर्धा- 
रिति होने चाहिए, कभी भी त्यागा नहीं गया किन्तु अठारहवीं सदी के पर्याप्त 
भाग में राजकोषीय इतिहास के किसी अन्य समय की अपेक्षा उस विच[र की 
ज्योति कम थी। फिर भी शताब्दी के मध्य के लगभग जब राजस्व पर बोफा कुछ 
घटा तो वास्तव में कर कम प्रतिगामी थे | सामान्य उपयोग की वस्तुओं पर 
उत्पादन शुल्कों के दर बहुत घटा दिए गए थे*आ्और विलास-वस्तुओं पर ऊँचे दर 
रख कर काम चलाया जा रहा था। अठारहवीं शताब्दी ने इस प्रकार के करों 
को न केवल इस कारण स्वीकार किया कि वितरण-दृष्टि से वे श्रधिक स्वीकाय॑ 
थे बल्कि इसलिए भी कि वे कुछ सीमा तक ऐच्छिक माने जाते थे। कोई कर- 
दाता किस ढंग से राजस्व में अपना अंशदान देता है यह थोड़ा बहुत उसकी 
प्रपनी पसन्द पर भी छोड़ा जा सकता है । राजस्व की क्षीण आवश्यकता वाले 
किसी युग में ही यह बात दृष्टि से छट सकती थी कि सेवाश्रों का मूल्य ऐच्छिक 
करों के द्वारा नहीं चुकाया जा सकता । 

शताब्दी के अन्त के समीप, जब राजस्व की आवश्यकता फिर बढ़ने लगी 
तो दोबारा नए करों की ज़रूरत पड़ी । इस बार सम्पत्ति के कुछ बाह्य चिह्नों 
को (जैसे मकान में कितनी अंगीठियाँ ग्रथवा खिड़कियाँ हैं) चुना गया। इस 

प्रकार की वस्तुओ्नों की गिनती बहुत सुलभ थी और उनका स्वामित्व स्यूल रूप 

..._(. उदाहरणार्थ, हॉब्स के लगभग समकालीन दर्शन में राज्य की एक “कार्यौत्मक” 
धारणा उपस्थिति की गई जिसके अनुसार निर्धनों को कर से मुक्त रखना चाहिए क्योंकि अपने 
कार्य के मूल्य के द्वारा वे राज-निकाय को पर्याप्त अंशदान दे देते हैं। 

२. १७२६ में वालपोल ने विकार अस्त “सामान्य सहायता” के स्थान पर उत्पादन 
शुल्क लगाने का जब प्रयत्न किया तो संसद में जो तूफान उठा वह इसी रवैये को प्रकट क्रता 


है। उपयोगिता मानदण्ड के आधार पर वालपोल की योजना जैसी मालूम होती है इससे अच्छी 
थी। देखिए शअ्रध्याय १०, विशेषतया अनुभाग ३ ओर ६ | 
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से सम्पत्ति के अनुपात में माना जा सकता था । निस्‍्सन्देह ये कर, पुरानी 
प्रम्परा की ओर लौठने की प्रवृत्ति दशते हैं। छोटे मकान पूरी तरह मुक्त 
थे; और खिड़की-कर का तो दर भी खिड़कियों की संख्या में वृद्धि के साथ 
कुछ बढ़ता जाता था! 

अठारहवीं शताब्दी के अन्त में पुनः वैसी ही तीत्र वित्तीय कठिनाई का 
समय आया जैसी सौ साल पहले आई थी । एक बार फिर कर-श्राद्शों को 
ताक पर रख कर राजस्व के लिए हाथ पैर मारे जाने लगे । भातन्ति-भान्ति के 
उत्पादेन-कर लगाए गए और नेपोलियनीय युद्धों के चलते तक जारी रहे। 
भ्रब॒ फिर उन्हें युद्ध-काल की आझ्ावश्यकता के कारण क्षम्य समका गया परन्तु 
बहुत सम्भव है कि उन्होंने युद्ध के दिनों में वही कार्य किया जो १६४० के क्रय 
कर ने किया, अर्थात्‌ युद्ध-प्रयात की स्पर्दा में आने वाले उपभोग को रोका । 

“ऐच्छिक” करों के श्रवशेष रूप अंगीठी और खिड़की करों और पूर्वकाल 
की बची हुई अन्य ऐती निशानियों के रहते हुए नए उत्पादन-एरों के आञारोपण 
से कर-संरचना अत्यन्त अव्यस्थित हो गई। मुख्यतः पुराने करों की अधोगति 
के कारण, १७६७ तक राजस्व प्रारम्भिक सामूहिक आवश्यकटाओों की एक 
न्यूनतम पूर्ति और नए युद्ध-छणों के ब्याज भार के लिए ही पर्याप्त होता 
था। (जिस ढंग से. वे श्रब तक आरोपित किए गए थे) उस प्रकार के सम्पत्ति 
पर लगे, सामान्य करों की असास्यता के विरुद्ध निरन्तर प्रतिकूलता रहने के 
कारण तब तक कोई उपाय करना सम्भव नहीं हुआ, जब तक कि भ्त्त में 
पिट॒ट ने संसद्‌ को आय-कर के रूप में सम्पत्ति के सामान्य कारारोपणश को पुन: 
लाने के लिए तैयार नहीं कर लिया । है 

१७६७ का पिट्ठ का आय-कर उस समय तक के किसी भी सामान्य कर 
से वहुत अधिक प्रभावी था । उससे अपेक्षा से कहीं बढ़ कर राजस्व प्राप्त हुआ 
और उससे भी अ्रधिक विशेषता की बात यह थी कि पहले के सब सामान्य करों 
के समान कुछ वर्षों के पश्चात्‌ भ्रष्ट हो जाने की बजाय यह जितना पुराना 
होता गया उतनी ही इससे प्राप्ति बढ़ती गई । निस्सन्देह इसका एक कारण तो 
बुद्ध-काल में धन रूप मं आयों की वृद्धि थी। किन्तु साथ ही राजस्व अधि- 
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कारियों की नई निपुणता भी इसमें दीखती है।' 
पूर्व काल के सामान्य करों की तरह आय-कर के सामने निष्पक्ष आतलु- 
पातिक वितरण का झादशें था, किन्तु इसने अवहारों (“रिबेटों'! ॥७७७(०४ ) 
. की एक पद्धति के द्वारा पारिवारिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा और 
न्यून आयों पर लगाया भी कम दर से गया । श्राय का वृत्त (#०ए०४४) देना 
अनिवाय नहीं था परन्तु छुटों का दावा करने के लिए घोषणाएँ ज़रूरी 
थीं। ये वृत्त ठीक निर्धारण के लिए बड़ी सहायता देते थे । और भी महत्त्वपूर्ण 
बात यह थी कि उन्होंने बाद की उस अनिवार्य बृत्त-पद्धति के लिए उसे पूर्वो- 
दाहरण बना दिया जिसे अनुभव ने भली ज्कार सिद्ध कर दिया है यह समान 
और प्रभावी आय-कर के लिए पहली श्ञत्तं है&। 
अधिक निपुणाता के आने पर भी झ्राय-कर का सामान्य भाव संदिग्ध था। 
लाभ रूप में आने वाली आआयों को वह पर्याप्त ढंग क्षे पकड़ नहीं सकता था 
प्रौर अधिकतर भार अभ्रब भी भूमि पर ही पड़ता था । यह एक कारण था 
झर सम्भवतः मुख्य कारण उस विरोध का था जो इस पर उठा और जिसके 
परिणामस्वरूप पुनर्निर्माण काल के शुरू में ही इसे छोड़ दिया गया । चाहे पहला 
आ्ाय-कर १८१६ में हट गया और उसके चिह्न भी भिटाने का हर समय प्रयत्न 
किया गया, यह विश्वास किसी को नहीं होता था कि वह दोबारा कभी नहीं 
लगेगा । योग्यता के अनुसार करारोपरा की पुरानी परम्गरा के लिए एक बार 
फिर द्वार पूरा खोल दिया गया था। विक्टोरियन युग के किसी व्यक्ति ने भी 
उसके झ्ौचित्य में कोई गम्भीर शंका प्रकट नहीं की चाहे उन्हें श्रठारहवीं सदी 
से अंशतः परस्पर-विरोधी सिद्धान्त मिला हुआ था कि सभी को शासन के व्यय 
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१. नई निपुणता का मुख्य कारण यह था कि पहली बार शासन कर-संग्राहकों का एक्‌ 
विश्वस्त और प्रभावी समुदाय प्रशिक्षित करने में सफल हुआ । इस विशेषज्ञ संगठन की न्यष्टि 
की समरसेट हाउस ने स्थगन काल में आग्रहपूवक व गुप्त रीति से रक्षा की | इस सब के लिए, 
ऐसा प्रतीत होता है कि पिट्र की बजाय एंडिंग्टन को ही ओय देना चाहिए। देखिए, म्र०9७ 
थे0768 उ० ग्र०, व 896॥0%8 2, उ० ग्र० । 

२. कर-संग्राहकों की कड़ी जॉच-पड़ताल के तरीकों के विरुद्ध भी बहुत शोर मचा; इससे 
मुख्यतः लाभ-आयों पर प्रभाव पड़ता था, इसलिए ऐसी संभावना हे कि उन पर इतना कम. क्र 
नही लगाया गया जितना कि जमींदारों का विश्वास था । 
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में अंशदान देना चाहिए अभी-प्रभी ही इन दोनों आदशों का सफलतापूर्वक 
मेल बिठाया जा सका है। 


३. करारोपश के गोश उद्देंहय (77४७ 8घ्ाछग्अंतांक्ाए 48 णी पछछ- 
8४०७ )--+एक बार आय-कर गया तो कर-रचना अनिवार्य रूप से बिगड़ कर 
फिर से कुछ न कुछ अठारहवीं सदी के समान वितरण पर पहुँच गई । जेसे 
१८२८ में ७० प्रतिशत से अ्रधिक राजस्व सीमा-शुल्कों और उत्पादन-शुल्कों से 
आता था, एक-चौथाई से अधिक खाद्य ओर मदिरा के अतिरिक्त पेयों से और 
दोष का पर्याप्त भाग ईटों, काँच, खालों श्र श्रन्य ऐसी वस्तुओं के उत्पादन- 
शुल्कों से जो निश्चय ही वेतनभोगियों के उपभोग, में आती हैं । यह कर- 
संरचना निर्धेनों पर भी कम से कम उतना भार तो डालती ही थी जितना बाद 
की सत्रहवीं और शुरू की अ्रठारहवीं सदी में था। किन्तु एक महत्त्वपूर्ण दृष्टि 
से यह भिन्‍न थी--राजस्व के गौण उद्देश्यों के विषय में। वितरण-सम्बन्धी 
आदर्श के आधुनिक विकास की खोज करते से पहले एक ओर हट कर हमें उप्त 
विषय में हुए विचार-परिवत्तंन की चर्चा कर लेना सुविधाजनक होगा । 


सत्रहवीं शताब्दी के मध्य से भिन्‍नक आयात और निर्यात शुल्कों के द्वारा 
आर्थिक उद्देश्यों की पूत्ति करने के लिए एक बढ़ती हुई इच्छा दिखाई देती है। 
पहले तो प्रमुख लक्ष्य था कच्चे माल के ग्रायात को प्रोत्साहित और निर्यात 
को निरुत्साहित करना जिससे देश में रोज़गार का स्तर बढ़े। धीरे-धीरे 
स्वदेशी उद्योगों के प्रत्यक्ष संरक्षण और निर्यात के प्रोत्साहन की तरफ अधिक 
ध्यान आाकषित होने लगा । ग्रठारहवीं शताब्दी के राजस्व-चितत से छ्टे हुए 
काल में संसद्‌ ऐसे भिन्‍नक शुल्कों के श्रयोग कर सकी जो विशिष्ट हितों के 
समर्थन के द्वारा “उत्पादन-प्रत्यय” को प्राप्त करने के लिए बनाए गए थे । 
जैसा प्रायः होता है, इन प्रयत्नों में से कई तो सीमा को भी लाँघ गए । 


राज्य द्वारा उद्योग के प्रोत्साहन के भ्रनिच्छित परिणाम का एक विलक्षण 
उदाहरण था--एक आयात-कर का देश में मद्य के उत्पादन पर प्रभाव। 
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अठारहवीं सदी में आसवों (8.98) के निर्माण को दिए गए संरक्षण से 
उत्पादन में इतनी भयंकर वृद्धि हुई और मुल्यों में कमी श्राई कि श्रमिक वर्ग में 
“जिन! (879) पीने के रोग ने बढ़ कर सारे देश को चकित और स्तंभित 
' कर दिया। (कहावत के अनुसार, हालत यह थी कि “इकन्ती में नशा और 
दुअन्नी में मदहोश) । इस दुरवस्था के परिरामस्वरूप माद्रक द्रव्यों पर भारी 
कर लगाने की उस नीति का प्रारम्भ हुआ जिसका स्पष्ट उद्देश्य ही उनके 
उपभोग को घटाना है और जो ग्राज परम्परागत बन चुकी है । १८२८ में ही 
राजस्व का एक-तिहाई मद्य और तम्बाक से प्राप्त हो रहा था (तम्बाकू पर 
लगे करों का कुछ उद्देश्य व्यय को नियन्त्रित करना भी था ।) जैसा हमने देखा 
है यह नीति आज तक निरंतर चल रही है क्षर मानना पड़ता है कि इससे 
राजस्व को पर्याप्त लाभ भी हुआ है । 
शोधन शेष (0७)७70७ ० 98970०॥08) के संरक्षण के उद्देश्य से लगाए 
गए श्रायात शुल्क श्रविक आर्थिक महत्त्व के थे। ऐसा प्रतीत होता है कि 
अठारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में विदेशी विनिमय पर दुःसह भार पड़ रहा 
था, जिसके कारण एक के बाद एक ऐसे कई संकटकाल श्राए तथा ब्याज दर 
उच्च ओर घटती बढ़ती रही । दबाव के कारण जटिल थे, उदाहरणार्थ 
कुछ तो उत्तरीत्तर युद्धों को थकान, और कुछ डच विनिमय की (उस देश की 
धीरे-धीरे बढ़ती दरिद्वता के परिणामस्वरूप) दुबंलता और उसके प्रभाव से 
हालेण्ड के नागरिकों के द्वारा तब तक इंगलैण्ड में लगाई अपनी पूँजी को 
वापस लेने के प्रयत्न । 
जेसे सीम"शुल्कों के द्वारा अठारहवीं सदी में समस्या को सुलभाने का 
अयत्व किया गया वे बेढब और निस्सन्देह श्रकुशल थे। एडम स्मिथ को उस 
'समय की कर-रचना बहुत नापसन्द थी और निस्प्न्देह उनका यह विश्वास 
ठीक था कि असंख्य करों और साहाय्यों का परिणाम यह है कि वे साधनों के 


१. इस नीति के पीछे हेतु जितना देशी उद्योगों के संरक्षण का था उतना ही फ्रांस 
की मदिराओं के प्रति बर भाव का भी था ऊपर के वर्गों में इससे 'क्लेरट? के स्थान पर 
पोः? का इस्तेमाल होने लग पड़ा । 
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बँटवारे को ब्री तरह बिगाड़ देते हैं और इस प्रकार उत्पादन-श्रशस्त के मार्ग 
: में बाधा बनते हैं । सिद्धान्त रूप से तो पिट्ठ भी प्रशुल्क घटाने के पक्ष में थे 
परन्तु युद्धकाल में विनिमय-स्थिति के कारण नरमी के लिए अ्रवकाश नहीं था; 
वास्तविकता तो यह है कि बैंक ग्राफ़ इंगलेण्ड के द्वारा नकद भुगतान बंद करने 
का श्रर्थ ही शोधन शेष का पूर्ण पतन था । 

किन्तु युद्ध की समाप्ति के थोड़ी देर बाद ही राजस्व में विशेष कमी आने 
दिए बिना हस्किसोन कर-प्ंरचना को श्रत्यधिक सरल करने में सफल हो 
गए । यह सुधार स्मिथ के सिद्धान्त के अनुप्तार पूर्णतया ठीक तो था ही, उसने 
अबाध व्यापार के मार्ग पर बाद में श्राने वाले करों के घटाव के लिए भूमिका 
बना दी। फिर भी, श्रठारहर्वी शताब्दी के पूर्वभाग में बार-बार आए 
वितिमय-संकट और (देश में घटिया फसलों के कारण) हुए खाद्य के असा- 
धारण श्रायात के साथ उसके स्पष्ट संबंध से यह प्रकट होता है कि भुगतान शेष 
उन्‍नीसवीं सदी के मध्य के करीब तक डाँवाडोल ही रहा । बहुत संभव है कि 
कॉने लाज़ (0009 7.&98) का सब महत्त्वपूर्ण आथिक परिणाम आयात को 
रोकना ही रहा हो । 

१८६० की दह्षाब्दी से लेकर १६२५ के बाद तक भुगतान शेष कभी 
किसी बड़ी कठिनाई में नहीं पड़ा। विवटोरियन युग के लोग जो तीव्रता से 
बढ़ते हुए बाजारों और अभूतपूर्व गति से पूँजी-निर्माण के आदी हो चुके थे 
हेरान होकर बीते हुए उस समय की याद करते थे जब सीमा-शुल्कों की ख्या 
बढ़ाने को समझदारी माना जाता था और मुद्रा' तक के निर्यात को रोकने का 
प्रयत्न किया जाता था। और आज के ज़माने में जब भुगतीन शेष फिर 
बिगड़ता रहता है, हम उस युग का भ्रधिक कोमल भावों से स्मरण कर सकते 
हैं जिसमें शासनों को एक अत्यन्त कठित श्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का सामना 
करना होता था, जो भी पुराने व भद्दे शस्त्र उनके हाथ में थे उन्हीं के भरोसे । 

संरक्षयात्मक शुल्कों के, और सब से ऊपर, १८४६ में “कार्न लॉज' के 
हटाए जाने से अच्ततोगत्वा, उन्‍नीसवीं शताब्दी के मध्य की परिस्थिति में 
राष्ट्रीय श्राय तथा जीवन-स्तर में चाहे पर्याप्त वृद्धि हुई किन्तु उस समय के 
लिए तो राजस्व में भारी कमी झा ही गई जिसको कप्ती न्‌ कुी दूर करना 
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आवश्यक था । स्ंकोचपूर्वक क्यों न हो, इसका श्रर्थ यह लगाया गया कि 
प्राय-कर फिर से लगेगा। इस प्रकार १८४२ में झ्राय-क्र लौटा--इस साफ़ 
श्र कड़ी शर्ते पर कि वह आपातों के लिए अस्थायी झ्रारक्षित (788९77७) 
' रहेगा। किन्तु शीघ्र ही यह दिखाई देने लगा कि इसके विरुद्ध जो पुरानी 
आपत्तियाँ थीं उनमें कुछ बल नहीं बचा था। कुछ तो “अ्रन्तर्देशीय राजस्व 
की बढ़ी हुई निपुणाता के कारण और कुछ व्यापार-जगत्‌ की बढ़ती हुई 
नेतिकता के कारण, श्रव निर्धारणों पर पक्षपात का आरोप नहीं लगाया जा 
सकता था। ग्लैडस्टन अपने अन्तिम समय तक घोषणा करते रहे कि आ्राय- 
कर स्थायी ही है परन्तु वास्तविकता यह हैं" कि जब वे उठा सकते थे तब भी 
उन्होंने उसे उठाया नहीं । 

४. ऋण बद्ध मान सिद्धान्त का स्वीकरण (ग१७ 8००९०६७४९०७ 0 ४० 
ए70ट्व००8876 शितंगजं09०)--इस प्रकार यह सिद्धान्त पक्‍की तरह स्थापित हो 
गया कि राजस्व का एक काफ़ी बड़ा भाग ऐसे कर के द्वारा संग्रह करना चाहिए 
जिसमें करदान-क्षमता का मुख्य विचार रखा गया हो । “क्षमता” का-वह बचा 
हुआ अर्थ लगाने में जो क्रमवर्द्धमान कराधान के द्वारा ही पूरा होता है, श्रभी 
कुछ दशाब्दियाँ और लगनी थीं। १८६४ में श्रारोपित सार विलियम हारकोटट 
के ऋरमवर्धमान मृत्युकर इस नई दिशा में पहला पग थे परन्तु समूचे रूप में 
कर-रचना बीसवीं सदी की दूसरी दशाब्दी तक बिल्कुल आनुपातिक ही रही । 
फिर भी क्रमवर्धमान करारोपणश की कल्पता और सार्वजनिक वित्त के द्वारा आय 
का अधिक न्याय्य बँटवारा करने की नीति, परम्परागत कर-आदश्शों की तर्का- 
नुसार व्याप्ति से अधिक कुछ नहीं थी। कम से कम उन्नीसवीं शताब्दी के 
प्रारम्स काल से लेकर हम आधुनिक दृष्टिकोण को धीरे-धीरे स्वरूप धारण 
करता हुआ देस सकते हैं । 

ग्रठारहवीं शताब्दी तक प्रगतिवादी विचार (यदि यह छब्द-प्रयोग ठीक 
हो तो) श्रमिक वर्भ के कर-भार को कम करने के (निरन्तर अनुरोध युक्त) 
प्रयत्नों तक ही सीमित था। ऐसे प्रयत्नों के उदाहरण हैं--उत्प।दन-शुल्कों 
के चुनाव में श्रमिक वर्ग के खरीदने की चीज़ों को न लेना, और श्रगीठी 
खिड़की करों की मुक्ति परिसीमाएँ (७८६००४७४०४ ॥708७) । पुराने आय-कर 
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में छोटी आयों पर की “कम दर” संभवतः एक और छोटा सा पग समझा 
जा सकता है । ऐतिहाप्विक दृष्टि से पूर्णतया क्रमवर्धमाव आय-कर की शूंखला 
की वह पहली कड़ी सिद्धल्‍हुई। निर्धनों के लिए इस प्रकार के कोमल भाव 
मानवता की भावता पर आधारित थे और किसी युवितवाद द्वारा समर्थित 
नहीं थे; वा.तब में सच तो यह है कि लॉक के इस दावे के सामने*कि सभी 
को राज्य के खर्च में हिस्सा देना चाहिए, खड़ी रह सकने बाली कोई युक्ति 
ही नहीं ढंढी जा सकी । 

किन्तु श्रठारहवीं शताब्दी के बीतते-बीतते अर्थशास्त्री शुद्ध आथिक 
आ्रधार पर इस बात के लिए कारण देने लग पड़े थे कि तिर्धनों को करारोपश 
से मुक्त रखा जाए। क्योंकि (श्रांकड़ों से सिद्ध किए जाने की वजाए सर्बे- 
सम्मति से मान लिया जाता है कि) निर्धन निर्वाह! की सीमा पर रहते हैं; 
इसलिए मूल्यों में कोई वृद्धि, जैसी कि उनके प्रयोग की वस्तुओं पर करारोपण] 
से होगी, उन्हें सीमा से नीचे धकेल देगी। यदि मालिक कर की क्षतिपूर्ति 
करने के लिए वेतन न बढ़ाएँ तो श्रमिकों की संख्या दाम हो जाएगी। हर 
हालत में ब्रिटिश उत्पादन व्यय बढ़ जाएंगे और अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्डधा के क्षेत्र 
में हमारी स्थिति को हानि पहुँचेगी--इस युवित में उन्नीसवीं सदी के पूर्व 
भाग को प्रतिकूल व्यापार-दरें अवश्य भलकती है, परन्तु इसमें उन लोगों 
को एक तकंशुद्ध आधार श्रवश्य मिल गया जो मानवहित- की प्रेरणा से निर्धनों 
के प्रति उदारता का व्यवहार करना चाहते थे । 


स्थूल दृष्टि से, वितरणात्मक प्रश्नों में श्रपेक्षाइत उदासीन, रह कर एडम 
स्मिथ ने अठारहवीं शताब्दी का दृष्टिकोश ही दर्शाया, तो भी उनके ग्रन्थ के 
अन्य भागों से प्रकट है कि वे कल्यारा के प्रश्नों में बहुत रुचि रखते थे । (बहुत 
सम्भव है, उनके विचार में उत्पादन-प्रशस्त की ओर प्रगति (जिसमें निरोधक 
शुल्कों को घटाने से सहायता होगी) जातव-बूक् कर किए हुए पुनवितरण के 


१. किन्तु वे यहाँ तक कह सकते थे कि “यह कोई बहुत अनुचित नहीं हे कि धनवान 
सावेजनिक व्यय के प्रति अपनी आय के अनुपात में ही नहीं, बहिक अनुपात से बुछ्ध बढ़ कर 
अंशदान दे (ए०७॥४४ ० )४७४०४४, 300६८ 8.) 
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उपाय की अपेक्षा सब की अ्रवस्था अधिक शीफक्रता से सुधार सकेगी। किन्तु 
उनके समकालीन कुछ ऐसे लोग भी थे जो उस समय ही माँग कर रहे थे कि 
“धनवानों पर भार डाल कर और निर्धनों को मुकत करके जहाँ तक हो सके 
' धन की असमानता को ठीक करने के लिए” कराधान का इस्तेमाल किया 
जाए 
उन्‍नीसवीं शताब्दी के मध्य तक मिल जैसे प्रमुख अर्थशास्त्री क्रमवर््धमान 
करारोपरा का समर्थन करने को तेयार थे--जहाँ तक कि यह लक्ष्य “परिश्रम 
और मितव्ययिता पर कर लगाए बिना” प्रा हो सकता था। वे नियोजन पर 
क्रमवर्द्माव झाय-कर के परिणाम के विषय में डरते थे (जो यथार्थतः छोटे 
पैमाने के निजी व्यवसाय के दिलों में एक बड़े वास्तविक भय था), परन्तु वे 
आशिक आ्राधिक्य (रिकार्डों के “किराया”) पर करःरोपण के पक्ष में थे, और 
क्रवरद्धमान दाय-करों के भी | इन दो विकल्पों में से पहला तो वुरन्त ही 
श्राथिक दृष्टि से स्तुत्य मान लिया गया । क्योकि (व्यवित के श्रम के लिए 
अथवा उसकी सम्पत्ति के उपयोग के लिए बढ़ी हुई माँग के समान) ऐसी 
शवितयों के कारण आधिवय उत्पन्न होता है जो व्यजित के वश् में नहीं होतीं, 
इसलिए यद्दि आधिक्य को कर लगा कर छीन लिया जाए तो भी उत्पादन कम 
करने का कोई हेतु उसमें पंदा नहीं होता । दुर्भाग्य से, गद्ध आधिक्य पर 
लगाए गए करों से जो राजस्व प्राप्त हो सकता है वह बहुधा निर्धारण और 
संग्रह की कठिनाइयों के सम्बन्ध में, उपेक्षणीय होता है।'* 
अधिकतर मिल के समर्थन के कारण, क्रमवद्धमान दाय-कर १८९४ में 
अधिनियम बन” गया । यह स्पष्ट है. कि उस समय तक कुछ न कुछ मात्रा में 
क्रमवद्धमान कर सामान्य समाज को स्वीकार्य हो चुका था | कई उदारदलीय 
तो प्रायः तत्काल ही एक कऋ्रमवर्द्धमान आाय-कर के लिए तैयार हो जाते ।* 





१. ४४०७०७१!४४ 07 )२७४४०४४७ के (!/४४7७7 के संस्क्रण में उदब्बत ,070 [*०977068 
56॥00068 04 076 प्रांडई07"ए 6 ७7 से 


२. देखिए, अध्याय ११, अनुभाग ४ | 
हारकोट ने तो १८६४ में क्रमवद्ध मान आय-दार की एक योजना ही बना डाली थी 
परन्तु उसे वापिस ले लिया क्योंकि उन्हें लगा कि रुसद्‌ के लिए इतनी लेजी से चलना कठिन 


शक 
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दृष्टिकोण में श्राया हुआ यह परिवत्तेंत पर्याप्त मात्रा में, ७० की दशाब्दी के 
सीमान्‍्त-विश्लेषण के कारण था जिसने यह प्रदर्शित किया कि “क्षमता” की 
ठीक व्याख्या तभी हो सकती है जब आय के बढ़ने के साथ-साथ धन के सीमान्त 
महत्त्व में ग्राने वाली कमी को भी ध्यान में लिया जाए । दूसरे शब्दों में आ्राय के. 
“समान बलिदान” के लिए आनुपातिक की बजाय क्रमवर्दमान करासेपशणा ही 
उपयुक्त है । 

हारकोर्ठ के मृत्यु-करों के लागू किए जाने के कूछ ही वर्ष बाद एजवर्थ ने 
युवितयाँ देनी शुरू कीं--'समान त्याग” के पक्ष में नहीं “न्यूनतम सकल 
त्याग” के पक्ष में जिसका उत्कट ग्र्थ लगाया जाए तो यह होगा कि एक 
निश्चित सीमा से ऊपर सभी आयी को छीव लिया जाए। क्योंकि इन दोनों 
रसिद्धात्तों में भिन्‍न व्यक्तियों की उपयोगिताओं के परस्पर मापने की आवश्यकता 
पड़ती है, नीति के निर्धारण के लिए उनसे (जेसा आ्राधुनिक उपयोगिता 
कसौटी में उपलब्ध होता है वैसी) कोई वस्तुनिष्ठ कसौटी प्राप्त नहीं होती । 
फिर भी, सार्वजनिक वित्त के द्वारा भ्रायों के पुनवितरण के सिद्धान्त का 
सामान्य स्वीकरण--जो उत्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक पर्याप्त प्रगति कर 
चुका था-बहुत कुछ अथशास्त्रियों की उस समय की चर्चाओं के कारण ही था । 

बीसवीं सदी के प्रारम्भ में यह भविष्यवाणी करने के लिए किसी द्रष्टा 
की जरूरत नहीं थी कि राजस्व पर अब जब भी विशेष भार पड़ेगा, एक क्रम- 
वद्धमान आाय-कर स्थापित हो जाएगा । ऐसा अवसर तब आया जबकि १६०६ 
के उदारदलीय बजठ' के समय (अधिक नौसेनिक व्यय और नवीन सामाजिक 
सेवाओं के लिए) अधिक द्रव्य की भारी आवश्यकता पड़ी । इस प्रकार अ्धिकर' 
(8079०४४८ ) को भी कर-रचना में पवका स्थान सिल गया, १६१३ में उपने ' 


होगा | देखिए &., ७. एभावांगछ०, किए 7 जश्ांक्रण स्&0०0प्राक, ४०. 
. 00. < शा. 

१. 7. ठ., 897, 00००6७० 7?2809००8, ५४०! ॥ सें पुनः सुद्नित । 

२. इसी बजट के हाउस आफ़ लाडइज द्वारा अस्वीकार किए जाने पर ही १९११ का. 
संसद्‌ अधिनियम पारित हुआ । 

2. १६२६४ में श्री चर्चिल ने नाम बदल कर उपरि-ऋर दिया । 








कर-आदरशो १प्फ' 


३० लाख पौण्ड दिए, १९२० के आने तक वे बढ़ कर ५६० लाख हो गए । 

सार्वजनिक वित्त की पुनवितरण सम्बन्धी सम्भाव्यताशओ्रों की अनुभूति करों 
की ओर देखने के एक नए ढंग से--जों पहले पहल* ग्लैडस्टन युग में दृष्टि" 
गोचर होता है, बहुत सरल हो गई | अब एक-एक कर को पृथक्‌-पृथक्‌ लेकर 
सभी कसौध्टियाँ पर कसने ओर केवल उन्हीं करों को चुनने का असम्भव प्रयत्न: 
करने की वजाय जो भी कस्तौटियों पर पूरे उतरें, अ्रकस्मात्‌ यह अनुभव किया 
गया कि किसी भी प्रकार का वाँछित वित्तरण करों की' एक सम्प्रक रचना 
के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिसमें एक के दोष दूसरे के ग॒रों से दूँर 
किए जा सकते है | इसी तक से यह भी निष्कर्ष निकलता है (यद्यपि अनुभव 
बाद में ही किया गया) कि व्यय को भी हिसाव में लेता चाहिए, या कम से 
कम उस व्यय को तो अवश्य जो प्रा रस्भिक सामूहिक आवश्यकताओं के अति 
रित अन्य जरूरतों पर किया जा रहा है । 

इस खोज ने अन्त में निम्न दो सिद्धान्तों के मध्य में उत्पन्न हुई दुविधा को' 
सुलभावा सम्भव बनाया--एकः तो यह कि (राजनीतिक व नैतिक कारणों 
से) शासन के व्यय में सभी को भ्रशदान देवा चाहिए और दूसरा यह कि 
(मानवताबादी और उपयोगिता के कारण्यों से) निर्धंतों को मुक्त रहने देना 
चाहिए | श्राज ब़िठेन में श्रमिक वर्ग शासन के व्यय में हिस्सा देता है और 
ग्राय-कर के रूप में तो-यह अंशदान पूरी तरह चेतनावस्था में ही दिया जाता 
है। फिर भी, सारे जोड़-बाकी का हिस्ताब लगाने के बाद छुद्ध पुनवितररशाएँ 
व्यून-आय-वर्गो के पक्ष में ही होता है। कर और व्यय नीति में उपयुक्त परि« 
बर्तनों के द्वारा नीति की कसौटी के अनुसार पुनवितरण का जितना भी 
समायोजन करना हो किया जा सकता है । 





१. देखिए अध्याय १६ ! 


ग्रध्याय € 


कर विश्लेषण की रीति 
(77९ ४६४०० 0 495 &॥9]9 ४५) 
१. करों का वर्गीकरण (7]० 0]95»709007७ ०६ 7७5०४)-विश्लेषण 
के लिए एक आवश्यक पहला पग है वर्गीकरण । आर्थिक व्यवस्था में किनन्‍्हीं 
विशिष्ट करों के कार्य का ग्रध्ययन करने से पूर्व हमें उनको सुविधाजनक 
समूहों में बाँटना होगा। अध्याय ५ में हमने देखा कि आय-कर और मृत्यु 
करों को “प्रत्यक्ष करों” की संज्ञा दी जाती है, ब्रिटिश कर-संरचना के शेष 
प्रधिकांश कर “परोक्ष” कहलाते हैं । प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद ही, विशेष रूप 
से ब्रिटेन में सब से अधिक प्रचलित वर्गीकरग है क्योंकि इसी को कानूनी तथा 
प्रशासकीय समर्थन प्राप्त है। और इसी कारण से अच्य देशों में जहाँ 
कर संग्रह की संस्थाएँ व रीतियाँ भिन्‍न हैं, करों का त्रिलकुल यही वर्गीकरण 
नहीं किया जाता । 
प्रत्यक्ष और परोक्ष करों में जो भेद ब्रिटेन में किया जाता है उसका सार 
करदाता और राजस्व अधिकारियों के परस्पर संबंध में हे । जिन करों में 
दायित्व करदाता की परिस्थिति के अनुसार बदलता है, उन्हें प्रत्येक करदाता 
के लिए पृथक मिनना होता है इसलिए करदाता व _राजम्व प्राधिकारियों 
का आपस का संबंध सीधा व व्यक्तिगत होता है। कुछ श्रन्य करों के बारे में 
राजस्व अधिकारियों के लिए किसी अधिकृत एजेन्सी के द्वारा करदाता से 
सीधा संग्रह कर लेना सुविधाजनक होता है । किन्तु कछ दूसरे कर हैं जिनके 
लिए अधिक सरल यह होता है कि निर्माताग्रों अ्रथवा व्यायारियों का श्रराजकीय 
कर-संग्राहकों के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाए, जितसे राजस्व प्राधिकारियों 
ओर करदाता के मध्य में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता । 
दूसरी श्रेणी में वे कर आते हैं जिनका दायित्व क्रिसी खरीदी गई वस्तु 


१४६ 
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की मात्रा अ्रथवा मूल्य पर निर्भर हो, जैसे सिगरेट की डिबिया या सिनेमा के 
टिकट पर लगा हुआ कर । यहाँ जो कर लग रहा है वह वास्तव में सिगरेट 
की डिविया पर नहों हैं (वह तो कर दे ही नहीं सकती), वह है उपभोक्‍ता 
'के उस आनन्द पर जो उसे धूम्रपान से मिलता है। ऐसी वस्तुओं के उपभोग 
पर कर लगाने का काम, जो सिगरेट की तरह एक बार में ही सामाप्त नहीं 
हो जाती (उदाहरणाथे मोटर गाड़ियाँ, रेडियो ) इस तरह व्यापारियों अ्रथवा 
निर्माताओं को अराजकीय कर-संग्राहक बता कर नहीं किया जा सकता जब 
तक शासन उन वस्तुश्रों के जीवन-काल में उन पर एक ही बार कर लेकर 
सन्तुष्ट हो जाने वाला न हो, श्रर्थात्‌ पहली. खरीद के समय । परिणामस्वरूप, 
इस श्रेणी की वस्तुओ्रों के लिए राजस्व प्राधिक्नरियों को एक अधिक्रत कर- 
संग्राहत रखना होगा जो उन वस्तुओं के रहते, उनके उपयोग के लिए एक 
वाषिक राशि संग्रह किया करे। स्वाभाविकतया, अपने ही दृष्टिकोश से विचार 
करते हुए ब्रिटिश राजस्व प्राधिकारी उन सभी करों को प्रत्यक्ष मानना पसन्द 
करते हैं जो या तो करदाताश्रों पर व5्यक्तिश: निर्धारित होते है या किसी राज- 
कीय एजसी द्वारा संग्रह कर लिये जाते हैं ।' 
वेत्ते यह स्पष्ट है कि धूम्रपान का आनन्द और मोटर के प्रयोग का आ्रानन्द, 
दोनों में कोई बड़ा आथिक शझन्तर नहीं है, जब कि दूसरी ओर एक ऐसे 
कर में जो कुल आराय अथवा पूंजी पर निर्वारित होता है और ऐसे कर में जो 
किसी आवश्यकता (जसे धूम्रपान) की पूत्ति के लिए एक दार्त के रूप में दिया 
जाता है, श्राकाश पाताल का अच्तर है। दूसरी स्थिति में यह प्रायः महत्त्व 
शून्य होता है क्लि कया करदाता एक ही भुगतान में अपना दायित्व पूर्ण कर 
देता है (जेसा उसे एक बार ही काम आने वाली वस्तुओं के लिए करना होता 
है) या कि प्रयोग के वाषिक अधिकार के रूप में (जैसा कि बहुधा उपयोग 
की टिकाऊ वस्तु के लिए होगा) । इसी प्रकार, इस दृष्टिकोण से यह महत्त्व- 
हीन है कि कर निर्मित वस्तु के मुख्य कच्चे पदार्थ (उदाहरखाशअ्थ, तम्बाक्‌ ) 
१. इसकी अधिक चर्चा के लिए व वत्त मान अध्याय के अन्य विषयों के लिए देखिए 
भा.ए. लाएएछ, ० प्रछ्ांत्रण089 ण 85 आशोएछआंड,? पी 0.,, 400त3ी, 
946. 
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था किसी गौण कच्चे माल (उदाहुरण के लिए निर्माण क्रिया में काम आने 
वाला तेल अ्रथवा श्रम) पर निर्धारित हुआ्ला है; दोनों स्थितियों में धृम्रपान 
का आनन्द लेने से पहले क्र देना पड़ेगा । 
इस प्रकार दो तरह के करों में एक मौलिक झ्राथिफ भेद है। एक शोर हैं 
आय पर जगे कर (जिनमें आ्राय देने वाली पूंजी पर लगे कर भी सम्मिलित 
हैं), और दूसरी ओर व्यय पर लगे कर---एक बारगी खरीद पर हों या 
एक निश्वित काल के प्रयोग के अधिकार पर । यह बिभेद सब देशों में किया 
जा सकता है और किन्‍्हीं राष्ट्रीय संस्थाओ्रों पर निर्भर नहीं है । किन्तु इसका 
वास्तविक महत्त्व अभी अभी स्वीकार किया गया है क्‍योंकि वह राष्ट्रीय आय 
की गशनाश्रों और उसके क्ागरिकों में बँटवारे से ही विशेषता पाता है। 
और यह गणनाएँ निकट भूत में ही राजदीय मान्यता पा सकी हैँ श्र आ्रायो- 
जन-निर्देशों के रूप में काम गाने लगी हैं । 
राष्ट्रीय श्राय (अथवा राष्ट्रीय उत्पादन) का विचार एक ही सीधी ग्रथवा 
' सरल कल्पना नहीं है। वास्तव में राष्ट्रीय आय की दो मौलिक कल्पनाएँ हैं ।' 
वे दोनों र्वेतपत्न में दी जाती है क्योंकि दोनों का महत्त्व है, यद्यपि भिन्‍न दृष्टियों 
से | स्वेतपत्र में इन कल्पताम्रों को क्रशः कारक व्ययानुसार राष्ट्रीय आय 
(उत्पादन) [ ए७४्लंए0॥). [70076 ( 0009०5) 9७6४. #७०४०७ (086 |, 
और बाज़ार मूल्यानुसार राष्ट्रीय आय (७४०७७) ]700706 ७0 ध६ए४८० 
2००) कहा जाता है । पहली एक वस्तुनिष्ठ प्रावैधिक केल्पता है; राष्ट्रीय आय 
में श्राने वाली विभिन्‍न वस्तुग्नों और सेवाओं का, उत्पादन के जितने साधन 
उनके निर्माण में लगे हें उनके हिसाब से, मूल्याँकतन किया जाता है । साधनों 
की सापेक्ष कीमतों को, सीमांत पर विभिन्‍न कारकों के प्रावैधिक प्रतिस्थापन 
दरों के रूप में मात लिया जाता है। श्रर्थात्‌, एक वस्तु के व्यय को राष्ट्र के 
१. यही विभेद सकल राष्ट्रीय उत्पादन में लागू होता है, जोकि राष्ट्रीय आय (अथवा 
उत्पादन) में से अचल पू जी के अवमूल्यत ओर स्टॉक के समायोजन से पूर्व की उसकी स्थिति 
मात्र है। अवमूल्यन के अनुमान और उस कल्पना तक के साथ लगी हुई जो कठिन समस्याएँ 
, है उनके कारण, जी० एन० पी० (97088 ७ गाल ?704प्र०४-सकूल राष्ट्रीय उत्पादन), 
* न कि शुद्ध राष्ट्रीय आय को ही नीति के निर्धारण में काम में लाने की प्रवृत्ति वन रही है । 
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-झाधनों की कितनी भात्रा उसके निर्माण में खर्च हुई है, यह बताने वाला 
स्वीकार कर लिया जाता है। अतः कारक व्ययानुधार राज्ट्रीय श्राय, राष्ट्र के 
साथनों के प्रावेधिक संभाव्य का एक माप है।. 
दूसरी ओर, बाज़ार मल्यानुसार राष्ट्रीय आय एक प्रातीतिक (हपो0]9७- 
४०) श्रथवा कल्याण सम्बन्धी कल्पना है। यह विभिन्‍न वस्तुन्नों को, उनके 
ब्ययों की अपेक्षा स्रीमान्त उपयोगिताओं के अनुसार एक साँझे मापक में 
लाती है। विभिन्‍न वस्तुश्नों और सेवाओं की जो सापेक्ष मात्राएँ लोग खरीदते 
हैं, उनसे समाज के व्यवितयों द्वारा मूल्यों की एक विशिष्ट तालिका के रहते, 
राष्ट्रीय श्राय के अंगों से प्राप्त सापेक्ष समाधाव की गणना की जा सकती है । 
वस्तुओं के जो मूल्य उपभोक्ताओं को बाजार में देने पड़ते हैं वे तृष्टि प्राप्त 
करने से पूर्व कारक गृल्य झोर व्यय करों के योग से बनते हैँ । (कुछ बाजार 
'मूल्य कारक मूल्य से कम रह सकते हैं जब शासन साहाय्य देता हो; इससे 
सिद्धान्त में कोई अन्तर नहीं आता क्योंकि साहाय्य केवल कर का उलट ही है ।) 
श्रतः कारक व्यय आकलन (०७!०णौ४४००४) और बाज़ार मूल्य आकलन में 
अन्तर केवल व्यय करों में से (व्यय) साहाय्यों को घटा देने के बाद जो रहता 
है वही है। 
इस प्रकार राष्ट्रीय श्राय का बाज़ार मूल्य श्राकलन कीमतों की एक 
'तालिका के रहते उपभोकवताओं द्वारा प्राप्त तुष्टि का एक माप मात्र ही है। 
और वयोंकि सार्वजनिक वित्त में इससे हमारा संबंध अधिक प्रत्यक्ष आता है, 
विभिन्‍्त आय-वर्गों में उनके भाग के अनुसार राष्ट्रीय आय के वितरण की 
'जब हम गणना «करते हैं, इस भाग की एक हातें के रूप में जो व्यय-कर दिए 
जाते हैं, उन्हें जितना परिशुद्धता से संभव हो उन आय-वर्गों में बाँठना पड़ता 


१. इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि साहाय्यों को भी करों के ठीक समानान्तर 
आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है--एक शओ्रोर ऐसे जो विशिष्ट प्रकार के व्यय के बदले में, 
उपभोक्ताओं को कारक मूल्य से कम पर वस्तु खरीदने का अवसर देकर, अधिक लाभ देते 
हैं। और दूसरी ओर ऐसे जो आय को एक सामान्य साहाय्य देते हँ--जैसे पेंशन, जिन्हें 
प्रायः सामाजिक इस्तांतरण कहा जाता है । इस विपय पर अधिक्त चर्चा के लिए देखिए, 
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है--विभिन्‍न प्रकार के उपभोग में हुए उनकी आयों के व्यय के हिसाब से । 
ग्रध्याय १६ में हम इस प्रकार के आकलनों के परिणामों की जाँच करेंगे । 

श्रतः आय और व्यय क्रों का भेद आथिक व सामाजिक दृष्टियों से बहुत 
कुछ अर्थ रखता है; परन्तु वह उतनी पूर्णता से उस भेद को प्रकट नहीं करता 
जो हमें विश्लेषण संबंधी उद्देश्य की दृष्टि से चाहिए। ग्रध्याय ७ में साव॑- 
जनिक वित्त के विषय-वस्तु की चर्चा करते हुए हम एक पद पर पहुँचे थे, 
उसका स्मरण करें। सामान्य श्रर्थशास्त्र में कुछ प्रश्न होते हैं जिन्हें एक 
अकेली फ़र्म या उद्योग की दृष्टि से देखना सबसे उपयुक्त रहता है (एक 
“पाक्षिक साम्यावस्था' विश्लेषण के द्वारा) और कछ अन्य ऐसे जिनमें खर्च, 
बचत और नियोजन श्रर्थात्‌ जौ कारक राष्ट्रीय आय का परिमाण निरिचत 
करते है, उनका सामान्य विश्लेषण करना पड़ता है | इसी प्रकार कर-विश्लेषण 
में भी उसी प्रकार का एक विभेद करना सुविधाजनक होता है, उस अवस्था में 
भी जब हम विशिष्ट करों के संचालन का अध्ययन कर रहे हैं और जब 
हम अर्थ-व्यवस्था पर सार्व॑जनिक वित्त के समग्र परिणाम पर पहुँचे भी नहीं । 
इस तरह हम दो प्रकार के करों में विश्लेषणात्मक प्रभेद कर सकते हँ---एक 
तो आंगिक कर जिनका सब कुछ (या लगभग सब कुछ) ग्राथिक क्षेत्र के 
किसी कोने में हो जाता है (उदाहरणार्थ सिगरेट और तम्बाक्‌ बनाने या बेचने 
के कार्य से संबंध रखने वाले उद्योग), और दूसरे, स्ताप्नान्य कर जो राष्ट्रीय 
आय का परिमाण निश्चित करने वाले वृत्त पर सीधा असर करते हैं । 


इस तथ्य पर बल देने की ग्रावश्यकता है कि यह विश्लेषणात्मक प्रभेद 
सुविधानुसार ही है तर्कानुसार नहीं । व्यवहार में प्रायः सभी व्यय-करों के 
लिए ग्रांशिक विश्लेषण उपयुक्त होता है, और पर्याप्त भी, जब कि आाय-करों 
पर वह लागू हो ही नहीं सकता । किन्तु कुछ ऐसे व्यय-कर हो सकते हैं जो 
ग्रथ-व्यवस्था में इतना व्यापक प्रभाव रखते हों कि उनके लिए सामान्य 
विश्लेषण की आवश्यकता पड़े । ऐसी भश्रावश्यकता तब भी हो सकती है जब" 
हम दी्घेकालीन प्रश्नों का विचार कर रहे हों, ग्रर्थात्‌ जब कर का प्रभाव 
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श्रथम प्रभाव में आए बाज़ारों की सीमाओ्ों को पार कर जाए ।* संभव है कि 
भिन्‍त-भिन्‍न सामाजिक अ्वस्थाशं में, एक ही कर के लिए भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार 
का विश्लेषण उपयुक्त हो । जैसे, उन्‍्तीसवीं शताब्दी के पहले भाग के किसी 
अर्थशास्त्री के लिए रोटी पर लगे एक कर के ऊपर सामान्य विश्लेषगा-- जिस 
प्रकार का रिकार्डो ने दिया होता, लगाना बिल्कुल तक॑-मंगत होता, जिसमें 
वह श्रमिक के निर्वाह के सीमांत के नीचे धकेले जाने की वहुत मभावना पर 
बल देता | उसके आज रोटी पर लगे कर को हमें चाय के कर से मूदत: 
प्रभिन्न ही मानता चाहिए जिसमें निश्चय ही हमें राष्ट्रीय आय के परिमाणा हें 
हुए परिवत्त॑नों की चिन्ता करने का कोई कारण नहीं । 

२९ “करदाता'' की खोज (9690॥४79 (0७ ६9७ परए989७९४”) --ग्रत: 
वर्गीकरण की समस्या हमें सीधे विश्लेषण की रीति पर पहुँचा देती है । 
पुराना ढंग तो यह रहा है कि अथ्॑-व्यवस्था में कर की गति व राह ढ्ढने के 
लिए हम शुरू उस व्यक्ति से करते रहे है जिससे राजस्व प्राधिकारियों का 
संबंध आता है। उदाहरणार्थ, तू त्रपान पर जो कर है बह तम्बाक निर्माता 
देता है जिस समय बह तम्बाकू की पत्ती 'बन्ध' (5०0 ) से छड़ाता है; 
ब्रिटिश क्रम-कर को थोक व्यापारी देता है क्‍योंकि राजस्व प्राधिकारियों को 
इस श्रवस्था में हाथ डालना सब से सुविधाजनक मालूम हुआ है; किन्तु आय 
कर के मामले में विश्लेषण क्रिया शुरू होती है करदाता अर्थात्‌ श्राय के स्वामी 
से, क्योंकि उसमें उसके सिवा किसी का संबंध नहीं है । 

प्रशत को इस ओर से लेते हुए “कर सरकाने”* (६8० 88) का 
एक विस्तृत सिद्धान्त बना कर खड़ा कर दिया गया है । एक सरल उदाहरण 
लीजिए । कहना पड़ेगा क्रि तम्बाकू-निर्माता कर को थोक व्यापारी पर सरका 
देता है जो खुदरा व्यापारी पर और अन्त में तम्बाक्‌ पीने वाले पर पहुँचा 
देता है। इस विश्लेषण का उद्दंधय यह जानना रहा है कि निर्मित वस्तु के 





?. देखिए अध्याय १४, विशेषतया अनुभाग ३ । 
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मूल्य में कर की मात्रा के बराबर वृद्धि होती है या उससे कम या अधिक । यह 
दृष्टिकोर अर्थशास्त्री की बजाय राजस्व-प्राधिकारी का है। और जिस प्रकार 
चांसलर आफ़ दि एक्सचेक्तर प्रदन का विचार करता है वह निश्चय हो यह 
नहीं है क्योंकि वह तो धृम्रपान करने वालों पर कर लगाने के इरादे से ही 
चलता है। न ही यह स्वयं तम्बाकू पीने वाले की दृष्टि है क्योंकि, वह भली 
प्रकार जानता है कि उसे अपने शौक की कीमत के रूप में कर देना होगा । 
इस दृष्टिकोण के कारण विश्लेषण की, यदि वह ठीक तरह किया गया 
है, उपयोगिता यद्यपि समाप्त नहीं हो जाती. फिर भी वह अनावश्यक रूप से 
भद्दा है और व्यवहार में कई कारणों से इस से प्रायः कोई हित नहीं हुआ । 
पहला कारण तो यह कि इर्तनी देर लगा कर “वास्तविक” करदाता को 
ढ़ लेने के बाद प्रवृत्ति विश्लेषण को यहीं समाप्त कर देने की रही है जहाँ 
बास्तव में इसकी रोचकता बढ़नी वाहिए। दूसरा इसने श्रकारण ही दृष्टि 
की विशालता को सीमित किया है; यहाँ तक कि गुण व किस्म में परिवत्तेन 
(जिनकी संभावना मूल्य परिवत्तेत से कम नहीं है) के लिए भी सुविधापूर्वंक 
अवसर नहीं रखा जा सकता । परन्तु कहीं श्रधिक मौलिक बात यह है कि 
वास्तव में मूल्य या ग्रुण के परिवत्तेन स्वयमेव इतने रोचक अथवा महत्त्वपूर्ण नहीं 
हैं जितने उनके कारण और परिणाम । जैसे किसी मूल्य वृद्धि में एकाधिकार 
की कितनी वृद्धि अ्रन्तहित है, या उसके परिणामस्वरूप करदाताओों पर अपनी 
उपभोग तालिकाओं को बदलने की श्रावश्यकता के रूप में और संबंधित 
उद्योगों में जो निर्माता हें उन पर, कर-परिवत्तंन से उत्पन्न हुई नई स्थिति 
को हिसाब में लेकर कारकों के दोबारा बँटवारे के रूप में, कया प्रभाव पड़ा । 
ग्रन्त में सादुश्य से, वस्तुओों के मूल्यों में परिवत्तेनों के द्वारा श्राय कर 
के देने वाले किस प्रकार अपने झ्राय कर को सरकाने का प्रयत्न करते हैं, इसकी 
खोज कर के आय-कर के सरकाने का भी समानान्तर सिद्धान्त विकसित करने 
की कभी-कभी कोशिश की गई है ।* जैसा हम जानते हैं, वस्तुश्रों के बाज़ार- 


१. जि०ए००७ ०0 फिकव४078/ 0600 ब्यात ए७७७४०४०, 0४6, 2800 0६ 
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मूल्यों में, केवल व्यय पर लगे कर ही सम्मिलित होते हैं प्राय-कर नहीं इसलिए 
बह खोज तो निष्फल ही रहती है। उससे भी अ्रधिक, उसकी मूलभूत मनो- 
भूमिका ही अशुद्ध है; श्राय-कर का प्रभाव आयों के स्तर पर होता है न कि 
मल्यों के स्तर पर ।' ढ 

इन"सब कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, जब हम करों की गति और 
मार्ग का विश्लेषण करने लगते हैँ, हम सदा “वास्तविक” करदाता से ही 
प्रारम्भ करते हैं - अर्थात्‌ आय और संपत्ति करों के मामले में उस व्यक्ति- 
विशेष से जो बाज़ार में अपने क्रय-चुनाव के द्वारा, कारक व्ययातुसार राष्ट्रीय 
आय और बाज़ार के मूल्यानुसार राष्ट्रीय आय के माध्य का अन्तर निश्चित 
करता है | 

३. उपरिक भार तथा प्रभावी भार (70799) व]लंतशा०6 ७7वें श्री००- 
भए० [700967०० )-अपनी गत चर्चा के मार्ग की सीढ़ियों का स्मरण करके हम 
देखेंगे कि श्रथंशास्त्र में करदाताओं पर करों के पड़ने अथवा जिसे करों का भार 
कहा जाता है उस की दो कल्पनाओ्ं से हमारा संबंध झाता है । पहली तो है 
किसी अवधि (प्रायः एक वर्ष) में एक कर से मंग्रहीत राजस्व भ्रर्थात्‌ कारक 
व्यय और जिस वस्तु पर करारोपरा हुआ है उसके बाज़ार मूल्य में ग्रन्तर, किस 
प्रकार नागरिकों में (जिन्हें सुविधा के लिए झ्राय-स्तरों के अनुसार वर्गक्कित 
कर लिया जाता है) 'बटा हुआ है, इसकी सांख्यिकीय गणना । अथवा, लोगों 
की भ्रायों का कितना अंश जो लोग उन्हें वस्तुएँ तथा सेवाएँ देते हैँ उनको न 
जाते हुए शासी निकायों (80ए४०:४78 000/०8) को सामूहिक तुष्टि के प्रबंध 
के लिए दिया जाता है उसकी गणना । इस गराना का परिणाम उस कर का 
“उपरिक भार” कहा जा सकता है, या यदि हम कर-रचना के सभी करों के 
राजस्व का वितरण जोड़ लें तो सारी कर-रचना का । आय के वितरण और 


मी नमनिकक ना ला भा ४४ /७७७७७७७॥७॥७४//४७//४एएआ 
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2. इसका अर्थ यह नहीं है कि किल्‍्हीं परिस्थितियों में--जिन्हें अपवाद स्वरूप ही 
मानना होगा, जैसे तेज़ बाज़ार ओर आत्मतृष्ट मुद्रा नीति के रहते, उत्पादक लाभ के अपेक्षित 
करारोपण को ही देख अपने मूल्य बढ़ा सकते हैं, या अधिक संभव है कि वेयक्तिक आय के 
ऋर दरों के बढ़ने के साथ यदि कर्मचारियों के वेतन बढ़े, तो आय कूर का भी सरकना संभव है । 
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पुनवितरण --के प्रदनों के बारे में “उपरिक भार की गणना सामाजिक दृष्टि 
से अत्यन्त रोचक है। शासन के लिए भी, ग्राथिक गतिविधि का उच्च स्तर 
बनाए रखने की दृष्टि से” राष्ट्रीय उत्पादन का आयोजन करते समय यह 
आथिक महत्त्व की भी है क्‍योंकि उदाहरणार्थ, इससे उन्हें पूर्वानुमान करने 
में सहायता मिलती है कि किसी कर-परिवत्तेन का सुख्य परिणाम जया होगा 
उपभोग में कमी या बचत में । इस प्रश्नों का हमें भाग ३ में विशेषतया 
ग्रध्याय १७ में विचार करना होगा ! ' 

किन्तु चाहे उपरिक भार की गणना महत्त्वपूर्ण होती है। फिर भी उससे 
हमें कर-परिवत्तन की करदाता पर प्रतिक्रिया, और उसके परिण्यामों का 
प्रत्यक्ष कुछ पता नहीं लगता; और ठीक इन्हीं प्रश्नों के साथ भार की दूसरी 
कल्पना का संबंध है। किसी कर के पूर्ण आशिक परिणामों की खोज करने 
के लिए हमें दो चित्र बना कर उनकी तुलना करनी होती है--एक में होती 
है उस कर के लागू होते हुए अर्थ रचना की स्थिति (श्रर्थात्‌ उपभोक्‍ताओ्ों की 
ग्रावश्यवाता पों छोर आयों का वितरण और कारकों का बटवारा) और दूसरे 
में वही भ्र्थ रचना बिना उस कर के | दोनों में जो अच्तर हो उसका सुविधा- 
जनक नाम है कर का प्रभावी भार | यह तो मातता होगा कि चित्र बहुत 
जटिल बनेगा और उससे बढ़ कर यह कि क्योंकि दोनों अवस्थाएं एक साथ 
नहीं रह सकतीं इसलिए दोनों में स एक गअ्रवश्यमेव क़ाल्पनिक होगी अर्थात्‌ 
ग्रध्ययन की जगह ठके पर झ्ाधारित होगी । 

ग्रतः प्रभावी भार की स्थापना के लिए एक व्यवस्थित रीति से तक करने 
की जरूरत पड़ती है जिसके लिए आ्राधार होता है माँग, और व्यथ व बिक्री 
संबंधी स्थिति जँसी चीज़ें (व्यय करों के लिए) और आय तथा संपत्ति का 
वितरण, उद्योगीकरण की अ्रवस्था और फर्म का विशिष्ट परिमाण आदि 
(आय-करों के लिए) ! जहाँ भी संभव हो इस तक को सांख्यिकीय सामग्री 
का समर्थन होना चाहिए परन्तु संवधित कारकों में से कइयों की जटिलता 
श्लौर परस्पर संबंधों के क्रारण सांख्यिकोय सामग्री निगमन (])600०४४७) 
प्रणाली की सहायता मात्र अधिक कुछ नहीं कर सकती । इस तरह की तकं- 
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श्रृंखला में से हर प्रकार के कर को निकालने के बाद ही हम यह कहने की 
स्थिति में श्रा सकते हैँ कि नीति के मानदंड की दृष्टि से किन करों को श्रेयस्कर 
मानना चाहिए और किन से दूर रहना चाहिए | 


५ ०><५++-+ ८4+-सन 
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१. इन प्रभेदों की अधिक चर्चा के लिए देखिए अध्याय १६ । 


अध्याय १० 


आंशिक व्यय-करों का भार 
(फ6 पालंतशाए& ण ए्रांते (0४04५ 49585) 


१. व्यय-करों के प्रकार (एफ ० 0प्रोक्षष्र 7४००४) --यदिं 
हम विश्व की कर संरचनाओं पर दृष्टिपात करे तो किसी भी समय हमें व्यय 
पर कई प्रकार के आंशिक कर लागू दिखाई देंगे। अ्रगर हम भूतकाल पर 
ऐसी दृष्टि डालें तो हमें पता चलेगा “कि यदि श्राज से अधिक नहीं तो झाय- 
करों के आज के अनुपात से तो अधिक ऐसे कर पुराने .समय में भी मिल जाते 
हैं। व्यय-करों की इस सर्वप्रियता का पहला कारण तो यह है कि उनका 
संग्रह-का्ये अत्यन्त सरल होता है ; इसलिए प्रातन अवस्था में जबकि कोई 
लम्बा-चोड़ा राजस्व संग्रह करने वाला यन्त्र होना सम्भव नहीं था तो वे सफल 
होते थे । यदि वे ऐसी आयात की गई वस्तुझ्ों पर लगे हों जो देश में भी बन 
सकती हैं, तब यह बात और भी अधिक सच होती है | पिछले दिलों में, इस 
बात का लाभ उठाते हुए कि वे अत्यन्त शीघ्रता से राजस्व प्राप्त करवाते 
हें--जिस दिन कर लागू किया जाए उसत्ती दिन से राजस्व श्राना शुरू हो जाता 
है---उन्हें स्फीति का दबाव कम करने के लिए काम में लाया गया है ! 

इन सुविधाओं के होते हुए भी, स्थूल रूप में, आय-करों की तुलना में 
व्यय-करों का महत्त्व घटता जा रहा है। इसका कारण यह है कि आधुनिक 
कसौटियों के श्रनुसार उनका वितरण कम सन्‍्तोषजनक होता हैं। जैसा हम 
अभी देखेंगे, व्यय-कर कुल श्रायों के हिसाब से कुछ न कुछ प्रतिगामी ही होते 
है । फिर भी सभी कर रचनाग्रों में व्यय-करों का पर्याप्त स्थान होता है और 
भविष्य के संयुक्त राजकोषीय आयोजन में उनका भाग कोई महत्त्वहीन नहीं 
है। परिग्शामतः उनके प्रभावी भार की खोज कुछ ध्यान से करना आ्रावश्यक 
हे चाहे उसमें कई उलभरें आएँगी । वे उलभनें कुछ तो करों की विविधताओं 
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के कारण उत्पन्न होती हैँ किन्तु उनका बहुत श्रधिक महत्त्वपूर्ण कारण है जिन 
उद्योगों की वस्तुएँ कराधान का सुलभ विषय होती हैं उनकी माँग, व्यय व 
बिक्री सम्बन्धी परिस्थितियों में अन्तर । * 


सर्वप्रथम, व्यय-कर कौन-कौन से रूप ले सकते हैं यह देख लेने में सुविधा 
होगी ' श्राशिक व्यय-कर या तो एकल-उपयोग वस्तुओं (श्रर्थात्‌ वे जो उपभोग 
अथवा उत्पादन की एकमात्र क्रिया में समाप्त हो जाती हे) तथा सेवाश्रों पर 
लगाए जा सकते हैं या स्थायी उपयोग (पूँजीगत) वस्तुओ्नों पर जो उपभोग में 
काम आती हों या उत्पादन में । वे किसी पृथक्क्ृत वस्तु (जैसे चाय) पर लागू 
हो सकते हैं, या परस्पर सम्बन्धित वस्तुओं के समूह पर, या एक बड़ पैमाने 
पर (जैसे क्रय कर में) । पूंजीगत वस्तुओं पर लगे कर कई प्रकार के रूप ले 
सकते हैं । उन्हें वस्तुओं के मूल्यों के अनुसार चाहे पंजीगत मूल्य लिया जाए 
ग्रथवा वाधिक मूल्य लगाया जा सकता है, या वस्तुश्रों के प्रयोग के लिए 
वाषिक लाइसेंस के रूप में वे लागू किए जा सकते हैं । ये लाइसस, वस्तु के 
हर सम्भव उपयोग के लिए आवश्यक हो सकते हैं (जेसे वायरलेस लाइसैंस) 
या किसी विशिष्ट उद्देश्य से सम्बन्धित उपयोग के लिए (जैसे मादक द्रव्यों की 
बिक्री के लिए मद्य-लाइसैंस) । 


लाइसेंस यदि उपयोग पर नाममात्र से अधिक रोक लगाता है--अर्थात्‌ 
गहक देने पर बिना कठिनाई के यदि नहीं मिल जाता--तब जिन कर-दाताश्रों 
को वह मिलता है उनका संरक्षण भी करता है। करों के जितने भी उपाय 
हैं सिद्धात्त रूप से उन सभी उपायों से व्यय साहाय्य भी दिए जा सकते हैं। 
प्रथवा एक कर और एक साहाय्य दोनों को मिलाकर वांछित उद्देश्य के लिए 
इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे ग्रह-उत्पादित चीनी के उत्पादन को बढ़ाने 
के लिए पालंक शर्करा साहाय्य (96०७७ 5९8०" 8णॉणंत+) और आयात की 
गई चीनी पर भिन्‍नक कर दोनों का एक साथ उपयोग किया गया है । 


विशिष्ट वस्तुओं के उपयोग पर निर्धारित कर का दायित्व स्वाभाविक 
रूप से उन वस्तुओं का कितना परिमाण काम में लिया गया है इस पर 
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निर्भर होता है । वह वस्तुओं की श्रेणी भ्रथवा मूल्य पर भी निर्भर हो सकता 
है । जब कर के दर वस्तुओ्रों के बिक्री मूल्य के अनुपात के रूप में कहे जा रहे 
हों तो कर यथामुल्य (80*ए७०९७) कहलाता है । जब वह मूल्य के अनुसार 
नहीं बदलता, और इतनः प्रति सेर या प्रति ढोल (9७77०) इस तरह प्रकट 
किया जाए तब वह विशिष्ट (87००॥०) कहलाता है। वैसे, विशिष्ट कर 
बस्तु के ग्रुण के अनुसार भी श्रेणीबद्ध किए जा सकते है, जैसे ब्रिटिश मोटर 
शल्क वहीकल (:%00 रक्रं0०७ तेप््मं०8) इंजन के माप के साथ बदला 
करते थे । 

विशिष्ट करों का प्रशासन यथामल्य करों की अपेक्षा बहुत सरल होता है 
क्योंकि यथामूल्य करों के लिए यदि-किसी दूसरे देश को मुद्रा से कीमतों को 
रूपांतरित करना हो तो, बहुत निपुणा राजस्व विभाग की श्रावश्यकता पड़ेगी । 
और जहाँ यह करना पड़े बहाँ देश में गोलमाल के लिए अनन्त अवकाश 
होता है' इसलिए संरक्षणात्मक उपाय के रूप में यथामूल्य कर पसन्द किए जाते 
हैं | वास्तव में प्रशुल्कों के विषय पर राप्ट्रों में जो प्रशासी संघर्षरणा उत्पन्न 
होता है उस में से अधिकांश का कारण वही हैं। विशिष्ट कर यथामूल्य करों 
की अ्रपेक्षा कुछ कम राजस्व-उत्पादक होते हैं श्र उनकी प्रवृत्ति कुछ भ्रधिक 
प्रतिगामी होने को ओर होती है किन्तु यह त्रुटि श्रेणशेबद्ध करके बहुत कुछ दूर 
की जा सकती है । यह बात ध्यान देने योग्य है कि झूल्यों मे सामान्य वृद्धि 
होने पर विशिष्ट कर के वास्तविक दर कम हो जाते है जबकि यथामृूल्य कर के 
दर स्वयमेव तदनुसार बदल जाते हैं । १६१४ और १६३१ के ,मध्य में ब्रिटिश 
व्यय करों के दरों में हुई वृद्धि का पर्याप्त भाग विशिष्ट करों में क्षतियुरक 
समायोजन माना जा सकता है । 

संयुक्त राज्य में प्राहपिक आशिक व्यय-कर यथामूल्य है; ब्रिटेन में विशिष्ट 
कर ही परंपरा से चला आता है और झ्ाज भी सब से अधिक पाया जाता 
है। किन्तु श्रेणी बन्धचन का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है । 
भ्रन्तर्युद्ध काल के नए संरक्षणात्मक शुल्क, वे भी जो १६२० की दशाब्दी में 
लगाए गए और वेभी जो १ ९३१ के नीति के बड़े परिवत्तेन के समय आए, 
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दोनों यथामृल्य रीति से निर्धारित होते है । इसी प्रकार क्रय कर भी । स्थानीय 
दर भी जो अन्य किसी व्यय कर से ऋधिक राजस्व संग्रह करता है, यथा- 
मूज्य समृह में से ही है चाहे वर्त्तमान मृत्यांकत प्रथानसे किरायों और कर योग्य 
मूल्य में बहुत समीकरण नहीं होता ! 

५ पूर्ण स्पर्डा में करों का भार (फ७ #रल्॑ंतेल्तए७ 0० 79568 प्रातेशः 
ए6र/९०६ 007979०भ४्रंप्नंछम् ) ->व्यय पर लगे एक आ्आाँशिक कर के कार्य का 
सामान्य क्रम इस प्रकार है--पहले, वस्तु का बिक्री मूल्य कर के परिमाण के 
बराबर बढ़ जाता है, इससे माँग कम होती है जिससे कि श्राज नही तो कल 
उत्पादन को भी कम होना पड़ता है । एक दार ही उपयोग में आने वाली 
वस्तुओ्रों पर लगे करों के लिए तो विश्लेषश प्राय: इस ऋ्रमावली की विभिन्‍त 
दिशाओं में निकलने वाली शाखाश्रों का विचार करने तक ही सीमित होता है । 
किन्तु पूंजीगत वस्तुओं पर लगे करों के लिए एक और घटना-चक्र का विचार 
भी आवश्यक है क्योंकि कर के दर में परिवत्तंन होने के माथ ही पूंजीगत 
मूल्यों का उससे तुरन्त समायोजन हो जाता है । वत्तेमान अध्याय में हम अपने 
ध्यान को एक बार ही उपयोग में ञ्राने वाली वस्तुओं तक सीमित रख कर, 
इस उलभन को परे रख सकते हैं । न 

सामान्य दशा में तो कर उपभोग की वस्तुओं पर लगे या उत्पादक वस्तुओ्रों' 
पर, सिद्धान्त रूप से इसमें विशेष अच्तर नहीं ग्राता। इसे बहुत सरलता से 
दिखाया जा सकता है (चित्र १)। प्रारम्भ में उलभने कम-से-कम रहें इस 


१. ध्यान देने योग्य एक विविधता आयात की गई सिल्क पर लगे शुल्कों में दिखाई 
देती है | वे निर्माण की अवस्था के अनुसार बदलते हें--निर्मित माल पर सब से अधिक दर 
रहता है । 

२. जिस निर्माण-अवस्था पर कर लगा है उसका अन्य सिलसिलोां में मह्तव हो 
सकता है| कच्चे माल या अभ-निर्मित वस्तु पर कर लगने से उत्पादक उसका उपयोग बचा 
कर करेंगे; ओर जहाँ उस माल का आयात होना हो वहा इसका पर्याप्त महत्व हो सकता है । 
फिर निर्माण की जितनी पहले की स्थिति पर कर लगे उतनी ही, निर्माण की हर अवस्था पर 
मूल्य में कुछ प्रतिशत बढ़ाते हुए “स्तूप का आकार बनने” की संभावना अधिक होती है । 
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दृष्टि से हम यह मान लेते हैं कि करारोपित वस्तु बनाने वाले उद्योग में पूर्ण 
स्पर्धा की अवस्था है (इस अर्थ में कि एक उत्पादक के उत्पादन में परिवत्तेन 
ग्राए तो कुल उत्पादत पझ उसका परिणाम उपेक्ष्य ही होगा); और उसके 
श्रागे यह कि परस्पर निकट संबंध से जुड़ी हुई न कोई वस्तुएँ हैं न उद्योग । 
चित्र १ में पप और मम सामान्य माशंलीय अर्थ में बाजार पूर्ति व 
मांग वक्त हैं | अतः पूर्ण स्पर्शा की अवस्था 
में त पूर्ण और स्थायी साम्य की स्थिति 
हुई । ग्रब यदि च त के परिभाण का कर 
ब्लागू किया जाए तो नया साम्य बिन्दु त 
होगा, चाहे कर उत्पादकों पर लागू किया 
जाए. (और पूर्ति वक्र पंप तक उठ आए) 
या उपभोक्ताओं पर (और मांग वक्त नीचे 
मम पर पहुँच जाए)। मांग व पूर्ति की 
सब सामान्य स्थितियों में त ट से ऊँचा शोर 
चित्र ? ह बाएँ को होगा, उपभोक्‍ताशों को प्रति इकाई 
अधिक मूल्य देना होगा और परिणामत:ः वे कम खरीदेंगे; उत्पादकों को कर 
मिलाकर अधिक मूल्य लेता होगा और परिणामत: वे कम बेचेंगे। बिक्री का 
परिमाण भ्र क से घट कर श्र ख हो जाएगा और मूल्य ८ क से बढ़ कर त ख । 
यही विश्लेषण (पूर्ति वक्त को नीचा करते हुए अथवा मांग वक्त को ऊँचा 
उठाते हुए) साहाय्य के ऊपर भी लागू किया जा सकता हैं । 





चित्र से स्पष्ट है कि इस प्रकार के करों और साहाय्यों का प्रभाव सीमान्‍्त 
की हलचल हीं है, वे उत्पादन और व्यय--व्यय दोनों प्रकार का, सामान्य 
भी और इस विशिष्ट दिशा में भी--सीमान्‍्तों पर ही सीधे पड़ते हैं और 
बचत के ऊपर भी । उत्पादन और उपभोग के सीमान्‍न्तों पर, क्रमश: कितना 
और किस दिशा में श्राथक समायोजन कर के परिणमस्वरू पकरना होगा, यह 
एक ओर तो मांग की लोच पर निर्भर है और दूसरी और इस पर कि कितनी 
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सुगमता अथवा कठिनाई से कारक श्रन्य कार्यो को (या अन्य कार्यों से) 
स्थानान्तरित किए जा सकते हे । 


शक के 


खर्च करने और बचत करने के सीमान्‍्तों में, परिणाम पर्याप्त मात्रा में, 
विभिन्‍न आय-स्तरों में करारोपित (या साहाय्य-प्राप्त) पदार्थे के उपभोग के 
वितरण पर *निर्भर होगा । जब उपभोग का अधिकांश निचले आय-वर्गों से 
हो जैसा कि सामान्य अवस्था में होता है क्योंकि जनसंख्या में अधिक भाग 
इन्हीं का रहता है, तब समायोजन उपभोग के सिर पड़गा और जब माँग का 
बड़ा भाग धनवान वर्ग से आता है तब कर कुछ मात्रा में बचत में से दिया 
जा सकता है । 


स्पष्टतया यह कह सकना शासन के लिए महत्त्व का है कि कर या सहाय्य 
में किसी परिवर्त्तन से किन सीमांतों पर सब से अधिक प्रभाव पड़ेगा । किसी 
अवसर पर उपभोग को रोकना आवश्यक हो सकता है, किसी अन्य अवसर 
पर उपभोग पर यथासंभव कम रोक लगने देते हुए राजस्व की एक राशि 
एकत्र करना वाछित हो सकता है या कभी बचत को कम करना । जब किसी 
ऐसी वस्तु पर कर लगाया जाता है जो उपभोग के सीमित क्षेत्र में काम आती 
है (जैसे चीनी) तब उसके उपरिक भार का अनुमान काफ़ी आसानी से लग 
जाबा है ओर प्रभावी भार का भविष्य कथन भी बहुत कठिन नहीं होता किन्तु 
जब किसी ऐसे पदार्थ या कारक पर कर लगाया जाता है जो उपभोग के बहुत 
बड़े क्षेत्र में काम आता है (उदाहरण के लिए, ईंधन) तब उपरिक भार 
स्थापित करना भी कठिन हो जाता है और प्रभावी भार की खोज तो संतोष- 
जनक ढंग से हो ही नहीं सकती । 

इन करों के विरुद्ध, जिन्हें कभी-कभी “सामान्य उत्पादन प्र लगे” कर 
कहा जाता है, वास्तविक आपत्ति यह नहीं है कि ये उत्पादन पर होते हैं जब 
कि अन्य उपभोग पर होते हँ--जैसा हमने देखा है सभी आंशिक कर उपभोग 
और उत्पादन दोनों पर पड़ते हँ---बल्कि यह कि उनके भार के विषय में 
प्रनिश्चितता होने के कारण वे किसी _द्विपूवंक तय की गई राजकोषीय नीति 
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में बैठायें नहीं जा सकते | यही कठिनाई उस समय भी आती है जब हम आय- 
पुनवितरण के कार्यक्रम काया झाथिक गतिविधि का स्तर ऊँचा रखने को 
किसी योजता का विचाद कर रहे होते हे । इसी तरह उन करों के विषय 
में रिघाद्रत ;789०६०) देता भी अ्रसंभव होता है जो निर्यात के लिए बनी 
वस्तुओं पर लगे होते हैं, जिसके कारण इन करों का प्रभाव निर्यात मूल्यों को 
बढ़ाने में होता है । 

३. बचलों का सिद्धान्त (प४6 एफ़०ए ०१ हिप्ाफोप४घ०७७)--फिर उस 
कर को लें जिसका भार मुख्यतः उपभोग की एक ही रेखा पर पड़ता है। चित्र 
-? से <्यप्ट है कि कर के पर्िगामस्वरूप मूल्य में वृद्धि उत्पादन में हुए परि- 
वत्तत के अनुपात में कम होगी या अधिक यह इस पर निरभर है कि माँग 
वक्र की लोच कम है था अधिक । यदि माँग वक्त बहुत लोचद्ार हो तो वस्तु 
के मल्च की बजाय अधिक असर उसकी विक्री पर होगा क्योंकि श्रपेक्षाकृत 
थोड़ी असुविधा से ही, उपभोक्ता श्रत्य किसी ढंग से अपनी आवश्यकताओं 
की एत्ति कर सकता है। तात्परय यह कि एक अर्थ में उसके लिए कर वैक- 
ल्पिक है | 


ग्रतारहवीं शताब्दी में उपभोग की वस्तुग्रों पर कर जँचते थे तो इसके 
कारणों में जितनी “सुविधा” (इस श्रर्थ में कि करदाता अनजाने में ही दे देता 
था) और "मितव्ययिता” (इस अर्थ में कि कोई बड़ा महगा राजस्व-यंत्र 
जरूरी नहीं होता था, कम से कम जब तक अवध व्यापार को प्रोत्माहन देने 
योग्य ऊँचे दर नहीं थे) थी उतनी ही उनकी यह दीखने वाली वेकल्पिकता 
भी थी। यह तो अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि करदाता को एक ऐसे 
कर में कुछ सुविधा रहती है जो साल -ें धीरे-धीरे दिया जा सकता है और 
इस वारश जिसके वाषिक या अधं-वाषिक दायित्व के लिए अच्छी बड़ी राशि 
बचा कर रखती नहीं पड़ती, जैसा आ्रय कर के लिए परम्परा से करना पड़ता 
रहा है | परन्तु आय-कर की यह त्रुटि आय के स्वामी के पास आय के पहुँचने 
से पहले ही कर की कटोती कर लेने के उपाय से दूर की जा सकती है । 
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आवधनिक प्रशासी प्रविधि के होने से व्यय करों में श्राय करों की अपेक्षा संग्रह- 
यविधा के लाभ नहीं रहे है जो पहले होते थे ! 


योंकि गासरों को राजस्व ग्रवश्यमेव चाहिए. व्यय करों के ऐच्छिक होने 
की “सुविधा” प्रनमात्र 3 । करदाता को होने वाली ऐसे कर की “असुव्रिधा 
के साथ जो उसे देना नही पड़ता ऐसे कर की अ्सविधा की जिससे वह बच 
नहीं सक्रता, तुलना करना ग्रनुचित है। ठीक तलना है उपभोक़्ताशों और 
उत्पादकों को. तरहिद गाने के अर्थ में, होने बाली सापेक्ष ह'नि की जो एक 
निश्चित राजस्द फिभिन्‍न उपायों से प्राप्त कुरने में ढोती है। यदि यह दलना 
की जाए तो हम देखेंगे कि अठारडवी सदी का निष्क्यं बिल्कुल अआ्रामक हो 
सकता हे । 

प्ावश्यक दा को एर ही ध्यग्त केन्द्रित करने के लिए हमें ऐसी अ्रवस्था से 
प्रारंभ करता चाहिए जिसमें लागत स्थिर है (चित्र म। 

) और पूर्ण स्पर्डा की तथा कारकों श्रथवा उत्पादित 8. 

वस्तुओं के संबद्ध न होने की हमारी पहले की छा 
धारग्तए भी स्थिए है । कर लगने से पूर्व क ट मूल्य न ज “मे 





च्कक ० ६ 5] पा ध | 
पर वस्तु अर क पर्मिारण में उपभाग को जाती हैँ । 
जब च त के परिमाण का कर लगता है तो उससे | 
नरणं॑तच राजस्व प्राप्त होगा, किन्तु साथ ही 
की लक न 
उपभोदता की बचत में तट च॑ के तिकोन जितनी अर 
कभी आ जाएगी। निष्कर्ष यह कि यदि शासन चित्र २ 





१. यदि कर हलका-सा है तो माशल के समान माँग बक्र और उपयोगिता वक्र को, धन 

को सीमान्त उपयोगिता स्थिर मान कर, एक ही कर देना न्‍्यायरंगत है परन्त माँग वक्र की 

उनने ही ७बिन्य के साथ सीमान्त तट्स्वता वक्त भी ले सकता हे जिससे कि यदि कोई 

आय प्रभाव? (४०0776 ७००) हो तो उसके लिए अवकाश छोड़ा जा सके । देखिए 

बे, #. सांके83 “एए6 पझ0प्र' 0075प्रणाक्ाड जिप्राफप३6४?, फि०एा6ए७ ए गि०0- 
7070 80प्रदां&8, ५०. #, +९०. , 
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करदाताओं की तुष्टि में आराई कमी के लिए राजस्व में से क्षतिपूरत्ति करता 
चाहे तो वह अपर्याप्त रहेगा । 

ग्रत: व्यय पर लगे झ्रांशिक करों के विरुद्ध एक प्रारम्भिक आपत्ति तो 
कल्याण के आधार पर है। वह यह कि उनसे करदाताओं की जितनी हानि 
होती है राजस्व को उतना लाभ नहीं होता । भ्रर्थात्‌ वे एडम स्थिथ के मित- 
व्ययिता के सिद्धांत के सही भाव अतिघोर का उल्लंघन करते हैं । अतः केवल 
कल्यारा के आधार पर भी (टपर्थात्‌ वितरणात्मक प्रश्नों को छोड़ कर भी) 
आंशिक व्यय करों के विरोध के लिए कारण है। माशेल और एजवर्थ ने इसे 
आरयकरों का समर्थक पक्ष मान लिया होता परन्तु हम आगे देखेंगे कि जब 
ग्राय कर का दर अधिक होता है तो उक्त युक्ति का बल कम हो जाता है। 

स्पष्ट है कि कुछ व्यय-कर बचत की अधिक हानि करेंगे ओर कुछ कम; 
इसलिए हमें और बारीकी से जाँच करनी होगी कि बचत की हानि किस पर 
निर्भर है । यदि हम यह मानें कि त च ट तिकोन ऋजुरेखीय (76०४ं।6७/") 
है (जेसा छोटे कर के लिए स्वाभाविक है), बचत की हानि--तिकोन का 
क्षेत्रल---बराबर होता है उपभोग किए गए परिमाण में कमी के आधे के, 
वस्तु के प्रति इकाई कर से गुणा करके, जब कि संग्रहीत राजस्व बराबर होता 
है कर के लगने के उपरान्त वस्तु पर खर्च हुई राशि को उसके दर से ग्रुणा 
करके । हम आ्रागें यह भी देख सकते हैं कि बचत की' हानि संग्रहीत राजस्व 
के साथ बदलेगी--उसी अनुपात में जो परिमाण में आए परिवत्तेन के अ्रध॑ का 
करारोपग के पश्चात्‌ कुल उपभोग के बीच में हो : 

बचत की हानि श्कख 
संग्रहीत राजस्व रञ्र के. 

यह ध्यान में आएगा कि दाएँ हाथ का अनुपात बराबर होता है माँग 
वक्र की लोच के अर्थ के साथ कर की राशि और खत हुई राशि के अनुपात 
से ग्रुणा करने के बाद जो फल होगा उसके : 

>> माँग की लोच ><संग्रहीत राजस्व 
हे खर्च हुई राशि 
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ग्रत: हम बचत की हानि को इस तरह लिख सकते है--- 
मम योग को लोच की लोच » (राजस्व) 
२ खर्चे हुई राशि ३ 

यह सूत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अ्रधिकांश अ्रवसरों पर संबंधित 
परिमारतों७ का पर्याप्त सांख्यिकीय परिशुद्धता ' के साथ अनुमान लगाया जा 
सकता है। किन्तु व्यवहार में एक उलझन प्रायः इस कारण उत्पन्न हो जाती 
है कि सीमांत लागत स्थिर नहीं रहती और इसलिए हमें पूत्ति वक्र की लोच 
और उत्पादक की बचत की हानि (उदाहरणार्थ, यदि उद्योग को काट कर 
कम किया जाए और उत्पादन-कारकों को अन्यन्न जाना पड़े तो उनके 
स्वामियों के उपाजन में आई कमी की क्षतिपूर्ति के लिए जितनी राशि आवश्यक 
होगी, वह) भी ध्यान में लेनी होगी | इस श्रवस्था में (देखिए चित्र ३, जिसमें 
वद्धंमान सीमान्त लागत दिखाई गई है), बचत की हानि (तट च) है: 

१ लल॒ (राजस्व) 
२ ल+ल'  खच्चे हुई राशि 

जिसमें ल है मांग की लोच और ल॑ पूत्ति की लोच । 

इस विश्लेषण का निष्कर्ष यह है कि किसी निश्चित राजस्व के लिए 
बचत की हानि उतनी ही अधिक होगी जितनी मांग अथवा पृत्ति की लोच 
ग्रधिक होगी, यदि उनमें से कोई पूर्णतया बेलोच 
हो तो बचत की हानि शून्य हो जाती है, और 
करारोपित पदार्थ के स्थान पर कोई भी भ्रन्य वस्तु णञ 
प्रतिस्थापित करने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती । 
व्यय कर करदाता से ली गई एक मुष्टि राशिया यप॑ 
एक ऐसे आय कर के समान हो जाता है जिसका 
उसकी काम करने की इच्छा पर कोई प्रभाव नहीं 
है । किन्तु सब सामान्य अवस्थाप्रों में आधिक्य की अ रसें क 
कुछ न कुछ हानि अवश्य होगी । यह हानि वस्तु चित्र ३ 
पर खर्च की गई राधि पर अर्थात्‌ उपभोग में उसके महत्त्व पर, भी निर्भर 
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करती है, परन्तु विपरीत क्रम से, यह इसलिए कि एक “अनावश्वक” वस्तु से 
एक दी हुई राशि राजस्व के रूप में एकत्र करने के लिए कर के बहुत ऊँचे 
दर लगाने होंगे; माँग अ्रश्नवा पूत्ति की लोच सामान्य होने पर बचन की हानि 
बहुत भारी होगी ! 

इसी विश्लेपण का यह भी निष्कर्ष झ्रागे निकलता है कि यदि कोई ऐसी 
वस्तु मिल जाए जिसकी पूर्ति या माँग पूर्णतया बेलोच हो, तो उसके द्वारा 
सारा या यथामस्भव अधिक राजस्व प्राप्त करने में बचतों की हानि कम से 
कम होगी । जब तक दोनों लोचों में स कोई एक बहुत कम है, यद्यपि बिल्कुल 
शूब्य न हो, तो भी यह उचित होगा कि यदि व्यय करों से कोई दी हुई राशि 
प्राप्त करती है, तो संबंधित पदार्थ पर भारी कर लादे जाएँ | 

इस नके के यीछे कि देश को अपनी सब सार्वजनिक सेवाश्रों का खर्च 
भूमि पर लगे एक अकेले कर से निकालना चाहिए, यही विचार है। चाहे 
भूमि की पूर्ति बहुत है और पूर्णतया बेलोच मानी जा सकती है, भूमि 
के सारे किरायों को सोख लेने वाला कर भी लगाया जाए तो वत्तंमान राज्यों 
की आ्रावशयकताश्ों के वित्त प्रवन्धों की दिशा में वह बहुल थोड़ा कार्य कर 
सकेगा | भवनों के किराये तो स्पष्टतया उसमें सम्मिलित नहीं क्रिए जा सकते 
क्योंकि उनकी पूति किसी तरह भी बेलोच नहीं मानी जा सकती । यहाँ कुछ 
प्रदव हैं जिन पर पूजीगत वस्तुओं के करारोपण का विचार करते हुए हमें 
फिर से आना होगा।' 

इस बात पर बल देना आ्रावश्यक है कि ये निष्कर्ष बचत की हानि मात्रा 
के प्रहन को लकर निकाले गए हैं । व्यवहार में, वितरणात्मक और सम्भवतः 

2. देखिए, ति०छाएए, “008 एछ070778 7 ७5७६४07 ?४०७१०5 8४0 ६98 
ए६७ए०७ एण967४०४व बा्वे 5प090ए आऑप्रध७09078,/ ठ. ९. छ8., 006800७7 
982. 

२. आनुपातिक आय कर का पक्त भी इसी तक पर आधारित किया जा सकता ढे, किन्तु 
क्रम वर्धभान आय कर के लिए ओचित्य का आधार दूसरा चाहिए । 


ही 
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भ्रन्य आथिक अथवा प्रश्ासी प्रहनों का भी महत्त्व हो सकता है। किन्तु जहाँ 
यह अधिक सामान्य रूप से लागू हो जाता है, उनके अतिरिक्त यह विश्लेषण 
| हमें विभिन्‍न व्ययकरों में चुनने का एक परिशुद्ध और व्यावहारिक उपाय 
उपलब्ध करवाता है, विशेषतया उनमें जिनका उपभोग में आय का बँटवारा 
एक दूसरे*से मिलता है और इसलिए जिनके विषय में वितरणात्मक आधार 
पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं प्राप्त होता है। 


४. एकाधिक(र में कर ([85७४०७ पाते०० ध०7००ण५ )--श्रब॒तक 
हम यह मान कर चले हैं कि करारोपित वस्तु बनाने वाले उद्योग में पूर्ण 
स्पर्द्धा की श्रवस्था है| स्पर्डा और एकाधिकर के बीच की विस्तृत मध्यभूमि 
की ओर मुड़ने से पहले, जिसमें वास्तविक जगत्‌ में औद्योगिक क्षेत्र का 
अधिकांश आ जाता है, सुविधा इसमें रहेगी कि हम पहले तुरन्त दूसरी सीमा 
पर पहुँच जाएँ और शुद्ध एकाधिकार का विचार कर लें जिसमें परस्पर-निर्भर 
वस्तुएँ ग्रथवा साधन न हों । एक ऐसी अवस्था की कल्पना करें जिसमें किसी 
इस प्रकार के पदार्थ का विक्रेता एक मात्र हो, जिसका अन्य वस्तुओं से कोई 
निकट सम्बन्ध नहीं है । ऐसी अ्रवस्था स्थानिक्र रूप में मिल सकती है और 
काफी समय तक जारी भी रह सकती है, जबकि स्थिति “स्वाभाविक” में एका- 
धिकार के कोई तत्त्व न हों। अर्थात्‌ इस विश्लेषण का क्षेत्र जितना पहली 
दृष्टि में दिखाई देता है इससे वास्तव में कहीं बड़ा है । 


यदि एकाधिकारी अपने लाभ को अश्रधिकतम कर रहा है (जैसा हमें 
मानकर चलना होगा) वह सीमान्‍्त प्राप्ति और सीमान्त लागत को बराबर 
कर रहा होगा । इसलिए जिस भी कर के लगने से सीमान्त इकाई को बाज्ञार 
में लाने की उसकी लागत बढ़ती है, वह उसके उत्पादन कम करने और मूल्य 
बढ़ाने के लिए कारण बसेगा। अल्प-काल को छोड़ कर यह उस कर के लिए 
भी सच है जो उसके उपरि व्यय पर पड़ता है और उसके लिए भी जो उसके 
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चालू व्यय पर पड़ता है।' उपभोक्‍ताञ्ों को किस सीमा तक नुकसान उठाना 
पड़ेगा यह इस पर निर्भेर है कि एकाधिकारी कहाँ तक एक ओर अपने कुल 
लाभ को बढ़ाए बिना और दूसरी श्रोर प्रतिस्पर्धियों को आकर्षित करके अ्रपनी 
एकाधिकार सत्ता को कम किए बिता, अपने विक्रय मूल्य को बढ़ा सकता है। 
बहुत से और भान्ति-भान्ति के परिणाम सम्भव हैं जिसके कारण दोनों हैं--- 
एकाधिकारी की अपनी लागत को घटाने बढ़ाने की असाधारण क्षमता और 
उसका बाज़ार पर नियन्त्रण । जैसे कई वर्ष पूर्व एजवर्थ ने कहा था, एका- 
घधिकार प्र कर लगाने में एक त्रुटि परिणाम-सम्बन्धी श्रनिश्चितता है । 


यदि हम यह मान लें कि एकाधिकारी के सामने जो माँग वक्त है बह 
सीधी रेखा है, और कि एकाधिकारी की सीमान्त लागत स्थिर है, सामान्य 
एकाधिकार सिद्धान्त से यह स्पष्ट है कि करारोपित वस्तु का मूल्य कर की 
मात्रा से आधा बढ़ाया जाएगा, जबकि स्पद्ध त्मक ग्रवस्था में वह उसके जितना 
बढ़ा दिया जाएगा। परन्तु माँग का इस प्रकार का स्वभाव मानकर चलने 
का कोई विशेष कारण नहीं है | यदि माँग वक्र में कुछ न्युबनता (७08०७०0) 
हो तो मूल्य उससे श्रधिक बढ़ा दिया जाएगा; वह न्युब्जता यदि ऐसी हो कि 
सम्बन्धित अभिसीमा में सीमान्त प्राप्ति वक्र और माँग वक्र समानान्तर हों, 
तब स्पद्धत्मिक स्थिति की तरह मूल्य में वृद्धि कर के बराबर होगी । 


परन्तु यदि हम यह मान लें कि माँग वक्र न केवल स्युब्ज है बल्कि स्थिर 
लोच वाला भी (जो कि कम से कम छोटे परिवत्तंनों के लिए उतना ही 


१. सिवाय जिसे “एलिजावीथन प्रकार” का कहा जा सके, ऐसे पक्के एकाधिकारी के, 
जिसमें एकाधिकारी उपरि व्यय पर आरयः किसी भी कर को ख्रीकार कर लेगा (जैसे उत्पादन 
का लाइसेंस), ओर उसकी मूल्य व उत्पादन नीति कर से अप्रमावित रहेगी। परम्परागत 
विश्लेषण में इस गकार के प्रायः अवास्तविक उदाहरण को अनुचित महत्त दिया गया है । 

२. चित्र २ के माँग व लागत वक्नों को एकाधिकार की स्थिति के समझ कर और 
परिणाम की चित्र २ के साथ दिए हुए विश्लेषण से तुलना करके स्थिति की बड़ी सरलता से 
कल्पना की जा सकती है । पूर्ण विश्लेषण के लिए देखिए ०. ॥809॥7809, 7"७ 
सरएणाठग्रंक् ए वएशर्५ेण७० (००प्राए०४ं४०७, पृ० ७६ व आगे | 
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सम्भव है जितना स्थिर ढाल व सीधी रेखा के रूप वाला माँग वक्र), तो हमें 
कहीं अधिक गम्भीर परिणाम प्राप्त होता है । तब मूल्य व सीमान्‍्त लागत का 
परस्पर अनुपात स्थिर रहेगा; क्योंकि सीमान्त प्राप्ति निश्चय ही मूल्य से 
केम होती है, इसलिए इसका अर्थ निश्चित ही यह होगा कि सीमान्‍्त प्राप्ति 
वक्र की ढाल माँग वक्र की ढाल से कम होगी, जिससे मूल्य कर की मात्रा से 
ग्रधिक बढ़ जाएगा--जोकि वास्तव में श्रन्यथा स्पष्ट है क्‍योंकि ग्रब मूल्य 
सीमान्त लागत (कर छोड़कर या मिला कर) में एक निश्चित प्रतिशतता जोड़ 
कर उसके बराबर होता है; कर लगने के बाद प्रतिशतता अधिक बड़ी ख्या 
से गिनी जाती है । यह उपकल्पना' उत्पादकों, के देखे गए व्यवहार के अनुसार 
ही दिखाई देती है । निर्माण की हर अवस्था फर कर के बदले में लाभ में एक 
निश्चित प्रतिशत की वृद्धि से ही उन करों के “स्तृपीकरण” (छजाणांतांणठ्) 
की क्रिया होती है जो उत्पादन प्रक्रिया की पहली अ्रवस्थाप्रों पर निर्धारित 
किए गए होते है । 

किन्तु एकाधिकार विश्लेषण का आध्िक महत्त्व पृथक्‌-पृथक पड़े हुए 
केवल कुछ एकाधिकारियों, जो सीमित कालों के लिए समाज पर दबाव डाल 
सकें, के श्रस्तित्व पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि पुस्तकों की पूर्ण स्पर्डा तथा शुद्ध 
एकाधिकार के मध्य के विशाल अन्‍न्तवेर्ती क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। जो 
स्पर्डाः्मक विश्लेषण हमने ऊपर किया है (देखिए चित्र ३) उसका एक 
महत्त्वपूर्ण विस्तार यह * बताता है कि एकाधिकार में आए किसी उद्योग का 
करारोपण जब पहले से घटाए हुए उत्पादन को और कम कर दे, तब वह 
समाज के लिए उन उद्योगों के करारोपण का अपेक्षा अधिक हानिकारक है 
जिनमें स्पर्डदा विद्यमान है । 

2 किसी अकथित कारण से श्रीमती रोबिन्सिन के ऊपर दिए उद्धरण में अपने 
विश्लेषण का स्थिर लोच के उदाहरण पर लागू करने के लिए विस्तार नहीं किया । 

२. अर्थात्‌ अल्पाधिकार में भी और शुद्ध एकाबिकार में भी। “अपूर्ण स्पद्धों? की स्थिति 
में इस अर्थ में कि उद्योग में प्रवेश अबाघ है भर उत्पादन में परिवत्त न फ्र्मों की संख्या के 
बदलने से होता है), चाहे मूल्य क्रम को सीमान्त लागत से अधिक होता है, फ़मे की औसत 
लागत है-उद्योग की प्रभावी सीमान्त लागत होती है ओर यह मूल्य से कम नहीं होती । 
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मान लीजिए (चित्र ४) एकाधिकार की कारंवाही के कारण जिस उद्योग 
पर कर लगाने का विचार है, उसका उत्पादन पहले से हो प्रशस्त स्थिति से 
एक मात्रा नीचे रोक दिया गया है, और बचतें तदनुसार तिकोन त चट के 
आक्मर जितनी कम कर दी गई हैं। अरब यदि कर लगे तो मूल्य बढ़कर 
क ब हो जाएगा और उत्पादन घट कर अर ब रह जाएगा। बचत्न की हानि 
अब (केवल इसी उद्योग का विचार करते हुए) तिकोन की बजाय समलम्ब 
(॥0०टांपा0) तट रक में मापी जाती है। और यह पूर्ण स्पर्डा में होने 
वाली बचत की हानि से अधिक है, जितना उत्पादन सें कर के कारण कमी 
आ्राती है उसे सीमान्त लागत और विक्रय मूल्य के कर पूर्व अन्तर से गुणा 
करने पर जो मिलता है उसके बैराबर । 
जब हम ऐसी स्थिति का विचार कर रहे हों जिसमें एकाधिकार के तत्त्व 
विद्यमान हैं तो हमें उत्पादन श्रथवा साधनों के सम्बन्ध की सम्भावना के लिए 
इस प्रकार सतक रहना होता है जैसे श॒ द्ध स्पर्डा की अ्रवस्था में प्रायः आवश्यक 
नहीं होता । इस बात का विभिन्‍न उद्योगों के मध्य में साधनों के बँटवारे के 
प्रश्न पर श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण असर हो सकता है । 
एकाधिकार का मौलिक सामाजिक व्यय यह है कि उसके कारण माधनों 
का नियोजन इस प्रकार का हो जाता है कि जिससे सामाजिक उत्पादन जितना 
होना सम्भव है उससे, कम रह जाता है । 
साधनों के इस प्रकार काम में लगाए जाने 
को बजाय कि हर काम में उत्पादन की 
सीमान्त इकाई का मूल्य उसकी लागत के 
ठीक बराबर हो, एकाधिकार में उत्पादन 
का विक्रय-मूल्य उद्योग के लिए कारकों के 
व्यय से पर्याप्त अधिक होता है। उद्योग में 
अ बपफ उत्पादन के विस्तार से यह अन्तर पाटना 
चित्र ४ सम्भव है। और इससे सामाजिक आय में 
बद्धि भी होगी। परन्तु इस अकार का विस्तार केवल मात्र आशिक साधनों से 
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नहीं होग। क्योंकि (नीचे की ओर ढाल वाले माँग बक्त के कारण ), हर नई 
इकाई के बिकने के साथ लाभ घटता है, सार्वजनिक प्रयत्न उस अन्तर को 
उत्पादन के विस्तार के द्वारा भरने की प्रवृत्ति रखता है । इसी कारण वह 
प्राय: एक सामाजिक सुधार होगा । 


यह तथ्य कि इस प्रकार से उद्योग का पुत््गंठत सामाजिक उत्पादन को 
बढ़ा देगा यह प्रकट करता है कि साधनों को ऐसे उद्योग में रखने का सामाजिक 
व्यय जिनमें उनका सीमान्त उत्पादन ग्न्यत्र जो सम्भव है उससे कम हो, तो 
यदि हम इस उद्योग के लिए साधनों की केवल निजी लागत को ही हिसाब में 
लें तो जितना दिखाई देगा उस से वास्तव में अधिक पड़ता है । विक्रय मूल्य 
और कारकों की लागत के भ्रन्तर की शुद्ध सामाजिक लागत का अनुमान करना 
हो तो हमें उद्योग को कारकों की निजी लागत क्या है इससे नहीं बल्कि उनके 
वत्तेमान नियोजन की समाज को सामाजिक लागत क्‍या है इससे हिसाब लगाना 
होगा । जहाँ भी निजी और सामाजिक लागत बत्रों में अन्तर होगा, यह 
सम्भावना रहेगी कि साधनों के पुनवितरण से सामाजिक उत्पादन बढ़ जाए । 


२. बढ़ती व घठती लागत (707683798 8०० ॥)7780/78 (080)--- 
इस संबन्ध में शासकीय कारंबाई की संभावना की ओर सब से पहले मार्शल 
ने ध्यान खींचा जब उन्होंने सुझाव दिया कि चढ़ते लागत-वक्र वाले उद्योगों 
पर कर लगाना चाहिए, और उनके अतिरिक्त साधनों को साहाय्य के द्वारा 
घटते लागत वक्र वाले उद्योगों की ओर भेज देना चाहिए | दोनों उद्योगों में 
विक्रय मूल्य को औसत लागत (किराया मिला कर) के बराबर मानते हुए 
(जो मार्शल की सामान्य धारणा है), एक बढ़ती हुई लागत वाला उद्योग 
शुद्ध स्पर्डा की स्थिति में कार्य करता होगा, जब कि बढ़ते हुए उत्पादन वाले 
उद्योग में एकाधिकार के कुछ तत्त्व दिखाई देंगे । बढ़ते उत्पादन वाले उद्योग 
लागत की दृष्टि से पर्याप्त मूल्यों पर अधिक साधनों को नियुक्त कर सकते 
हैँ और तिस पर भी, बढ़ा हुआ उत्पादन कम कीमतों पर बेच सकते हैँ, इसलिए 
बढ़ती लागत वाले उद्योग में साधनों को लगाए रखने का वास्तविक सामाजिक 

क् 
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व्यय इस खोये हुए अ्रवसर को भी हिसाब में लेने के लिए बढ़ाने की आव- 
दइयकता है। यदि बढ़ती लागत वाले उद्योग का लागत वक्र अपने वास्तविक 
सामाजिक स्तर तक बढ़ा दिया जाए तो साम्य बिन्दु, मालम पड़ने वाले प्रशस्त 
(०7०४४००७ ) से अधिक ऊँचा और श्रधिक बायें को होगा (उदाहरणार्थ 
चित्र ४ में च से ऊँचा और बाई श्रोर) जिसमें यह दिखाई देगा कि इस उद्योग 
में सामाजिक दृष्टि से जितना उत्पादन चाहिए इससे अधिक बढ़ा दिया गया 
है। इस प्रकार बढ़ती लागत वाले उद्योग में साधनों के निजी व सामाजिक 
व्ययों में अन्तर होता है। सीमात साधनों को इनसे हटा कर बढ़ते उत्पादन 
वाले उद्योग में हस्तान्तरित कहने से जिसमें ऐसा अन्तर नहीं होता, सामाजिक 
उत्पादन बढ़ेगा । 


चाहे माशलीय विश्लेषण अपनी श्रभिधारणागम्रों के श्रन्तर्गत पूर्णतया 
मान्य है परन्तु वह सारी बात नहीं कहता । बढती लागत एकाधिकार में भी 
हो सकती है और शुद्ध स्पर्धा में भी । यदि किसी उद्योग में विक्रय मूल्य और 
सीमांत लागत के मध्य में अ्रन्तर हो तो उसमें उत्पादन की वृद्धि से प्राय: 
सामाजिक सुधार होगा; ' परन्तु यदि शेष सारी की सारी श्रर्थ-व्यवस्था ऐसी 
अवस्था में कार्य नहीं कर रही है जिसमें मुल्य सीमांत लागत के बराबर है, 
तो विचाराधीन उद्योग के निजी और शुद्ध सामाजिक व्ययों में अन्तर होना 


१. जिस उद्योग को बढ़ाने या घयने की इच्छा हो उसके सामाजिक लागत वक्र को भ॑। 
बाह्य बचतों को समाविष्ट करने के लिए कुछ बदलने की आवश्यकता हो सकती है । जेसे एक 
उद्योग के विस्तार से ऐसे पूरक उद्योगों में भी विस्तार हो सकता है जिनमें प्रारम्भ में मूल्य 
सीमांत लागत से अधिक रहा हो । इस अवस्था में संबंधित उद्योग का सामाजिक लागत वक्त 
निजी लागत बक्र से नोचा होगा | यह उदाहरण “माशेलीय” बाहरी बचतो का हे जो व्यवस्था 
में कहीं न कही एकाधिकार तत्वों के अस्तित्व पर निभेर हैं, चाहे विचाराधीन उद्योग पूर्ण स्पर्डा 
की स्थिति में कार्य कर रहा हो । फर्म की निजी लेखा पद्धति के बाहिर पड़ने वाले प्रभावों पर जो 
बाहरी बचतें निर्भर होती हैं वे सवे व्यापक पूर्ण स्पद्धां की व्यवस्था में भी उपस्थित हो सकती हैं । 
यदि वे हों तो विचाराधीन उद्योग के सामाजिक लागत बक्र का उपयुक्त समायोजन करना भी 
आवश्यक है । 
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संभव है । इस कारण उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए तब तक पग नहीं 
उठाना चाहिए जब तक शुद्ध सामाजिक लागत वक्र का अनुमान नहीं कर 
, लिया जाता जिससे वृद्धि का ठीक लक्ष्य तय किया ब्जा सके । 


इस प्रकार ऐसे उद्योग का लागत वक्र निश्चित करते हुए जिसका विस्तार 
समाज के लिए लाभकारी हो सकता है, कारकों के दो समूहों को ध्यान में 
लेना होगा । पहला वह मात्रा जिस तक बेकार साधनों में से अधिक कारक 
इस उद्योग को प्राप्त हो सकते हें और दूसरा, अ्रन्य उद्योगों की प्रकृति और 
संगठन जिन से कारकों को हस्तांतरित क्रना होगा। जहाँ तक तो कारक 
बेकार साधनों में से उपलब्ध हो सकते हे, , पहले उद्योग का विस्तार निश्चय 
ही एक सुधार होगा । यदि अतिरिक्त कारकों का पर्याप्त भाग श्रन्य उद्योगों 
से खींचना आवश्यक हो तो दो विषयों का बड़ी सावधानतापूर्वक विचार 
करना होगा --(१) किस सीमा तक वे पुराने उद्योग के विशिष्ट हैं और बिना 
विशेष अ्सुविधा और व्यय के हिलाये नहीं जा सकते, और (२) जिन उद्योगों 
से उन्हें हिलाना सबसे उपयुक्त है उनमें एकाधिकार का अंश कितना है । पूर्व 
इसके कि ठीक नीति पक्‍की तरह निर्धारित की जाए, विभिन्‍न सम्बन्धित उद्योगों 
में विस्तार व संकुचन की क्रमशः: शुद्ध सामाजिक लागत (अथवा लाभ) को 
एक दूसरे के मिलान में तौलना होगा । 


अ्रत: राजकोषीय उपायों से कारकों के सफल पुनवितरण के लिए जो दार्ते 
हैं उनमें एक है उन सब उद्योगों की प्रौद्योगिक अ्रवस्थाश्रों का ज्ञान जिनका 
इस स्थानान्तरण में सम्बन्ध आने की संभावना है। किन्तु यह ज्ञान ऐसे ढंग 
का नहीं होता चाहिए जो शासन के लिए प्राप्त करना ही असंभव हो; फिर 
भी इस प्रकार की नीति को कार्यान्वित करने के प्रयास से पूर्व नए करों व 
साहाय्यों का पहले से करारोपित पदार्थों पर क्‍या प्रभाव पड़ेगा, यह भी 
विचार कर लेना चाहिए । 


६. कर क्षेत्र को गहनता और विस्तार बढ़ाना (]7#शाश्रा०७४४०० छत 
एड0०ा807 ० ४6 "७5 7१०१)--प्रभी तक हम ने एक अकेले कर को 
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पृथक्‌ रखते हुए उसके प्रभाव का विचार किया है। नए करों का पहले से 
विद्यमान करों के सम्बन्ध से भी विचार करना चाहिए। करों और साहाय्यों 
के द्वारा श्रौद्योगिक पुनर्गठन की नीति से शीघ्र ही अनेकानेक नवीव आरोपरा 
हो सकते हैं या पहले से विद्यमान आरोपरों को गहन किया जा सकता है।. 
अधिक सामान्यतया, यह जानना महत्त्वपर्ण है कि वत्तेमान करों के दरों के 
बढ़ाने से अथवा करों की अभिसीमा के विस्तार से बचतों की जो हानि पहले 
ही हो रही है वह कितनी बढ़ जाएगी । 


सौभाग्य से, जो नियम हमने स्थापित किया है वह हम यहाँ भी लागू कर 
सकते हैं। जो कर करदाता की दुष्टि में उससे एक एकमुष्टि राशि लिये 
जाने के ढंग से अधिक से अधिक मिलता होगा, वहु उपभोग और उत्पादन में 
सबसे कम गड़बड़ करेगा। इसका आशय यह है कि जहाँ बस्तुश्रों के पूरे 
समूह पर कर लग रहा हो, उस के दर इस प्रकार समायोजित होने चाहिएँ 
कि प्रत्येक वस्तु के उपभोग में कमी समान अनुपात से हो। परन्तु यह संभव 
है कि उस समूह की जिस पर कर लगाने का विचार है, कुछ वस्तुएँ परस्पर 
सम्बन्धित हों--या उपभोग में या उत्पादन में, चाहे एक दूसरे की प्रतिस्थापन 
वस्तुएँ (5प08#0४7६6७) होने के नाते या एक दूसरे की पूरक (जिससे एक के 
मूल्य में वृद्धि से दूसरे की माँग में कमी हो जाती हो) । इस अवस्था में हमें 
न केवल किसी पृथक्‌ रूप से ली हुई वस्तु की (माँग अथवा पूत्ति की) लोच 
का विचार करना होगा बल्कि उसके निकट की प्रतिस्थापन वस्तुओं अथवा 
पूरकों के संबन्ध में उसकी “मिश्रित” लोच (७088 ०७४४ंथंधए) से यदि वस्तुएँ 
अत्यन्त घनिष्ठतापूर्वक संबंधित हैँ तो दोनों में से किसी की पृथक रूप से 
देखी गई सीधी लोच की अपेक्षा उनकी परस्पर-मिश्रित लोच अधिक महत्त्व- 
पूर्ण हो सकती है । 


यदि वस्तुओं अथवा साधनों का एक समूह इस प्रकार से संबंधित है कि 
समान दर के कर से समूह में से प्रत्येक का मूल्य एक ही अनुपात में बढ़ता 
हैं (जैसा कि पूर्ण स्पर्द्धा की अ्रवस्था में निर्माण होने वाले उत्पादों पर यथा- 
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मूल्य कर लगने से लगभग हो सकता है), तो राजकोषीय दृष्टि से समूह को 
एक आशिक इकाई माना जा सकता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 
यदि हमें साथनों श्रथवा उत्पादकों का ऐसा समूह मिलता है जहाँ समूचे सम्‌ह 
की (पूर्ति अथवा माँग की) लोच बहुत कम है तो कर के क्षेत्र को सारे समृह 
जितना बजा देने में न केवल कोई हानि नहीं है, बल्कि उससे वास्तव में बचतों 
की हाति कम से कम हो जाएगी यदि उस समूह से यथासंभव राजस्व लिया 
जाए | इस विचार से वह क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाना चाहिए जिसमें कल्याण के 
ग्राधार पर आंशिक व्यय-कर स्वीकार्य हो सकते हैं । 


आ्रागे, जो समीकार (70०७४०7०४) हमने प्राप्त किए उनसे पता 
लगा था कि माँग की लोच दी होने पर एक वस्तु पर खर्च हुई राशि जैसे 
बढ़ती जाती है, वैसे बचत की हानि घटती जाती हैँ । भ्रतः इस बात 
की अपरीक्षय (७9770४) संभावना है कि किसी समूह की एक वस्तु से 
दूसरे तक कर को फैलाने से उसी वस्तु के करारोपण से बचत की जो हाचि 
होगी वह पहली से ही उतना राजस्व प्राप्त करने से होने वाली हानि की 
अपेक्षा कम होगी । यह तो तब भी सच हो सकता है जब समूह की वस्तुएँ 
इतने घनिष्ठ संवन्ध से ही जड़ी हुई न हों कि एक इकाई बन सके । यह समूह 
की माँग की लोच व अकेली उत्पाद की माँग की लोच के परस्पर संबंध पर ही 
निर्भर है। है 

यदि जिस वस्तु पर प्रारम्भ में कर है उसकी लोच शून्य के बराबर हो 
किन्तु समूह में से एक की लोच धन (छण०्ंधए०) (शून्य से अधिक ) हो तब 
समचे समह माँग की लोच धन होगी और कर को फंलाना एक भूल होगी । 
दूसरी ओर यदि दो वस्तुएँ हों जो एक दूसरे का स्थान ले सकती हे--इस 
अर्थ में कि किसी एक के मलय में कमी से प्रतिस्थापनात्मक समायोजन शुरू हो 
जाते हैं जो प्रन्य सामान्य वस्तुओं के सिर पर जितने होते हैं उससे अधिक 
दूसरी वस्तु के सिर पर होते हैं, तब इन दो के समूह की माँग की लोच 
निव्चय से दोनों में से किसी एक की लोच से कम होगी इस कारण दोनों 
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पर कर को फैलाने से लाभ होगा। यह पर्याप्त सीमा तक सत्य होगा चाहे 
दोनों वस्तुश्नों में संबंध जितना हम मानते आए हैं उससे कुछ ढीला भी हो । 

जहाँ स्पर्डा--पूर्ण अथवा अपूर्ण--की स्थिति में उद्योग कार्य कर रहे 
हों, जहाँ परिणामतः पूरे उद्योग की सीमांत लागत और मूल्य में कोई विशेष 
श्रन्तर नहीं, वहाँ यह विश्लेषण लागू होता है । किन्तु यदि एकाधिकार (जिसमें 
अल्पाधिकार भी है) की स्थिति हो, तो हमें स्मरण रखना होगा कि बचत की' 
एक कर पूर्व हानि भी है (वस्तु के उपभोवता एक तरह से पहले ही कर दे 
रहे होते हैं), इसलिए करोत्तर हानि अभ्रधिक गति से बढ़ेगी । अतः एकाधिकार 
की अवस्था में उत्पादित बस्तु तक कर-क्षेत्र को फेलाने अथवा एकाधिकार पर 
पहले से लगें कर के दर को बढ़ाने के विरुद्ध एक अपरीक्ष्य (छाप0५) युक्रित 
है। इसलिए इस प्रकार के पग के पक्ष में भ्रन्य युक्तियाँ बहुत प्रबल होनी 
चाहिए तभी यह वाँछनीय होगा । 

+ ७. श्रन्तर्राष्ट्रीय उलभनें ([04978४0१80  007ए080४0०78 ) ---भश्रभी 
तक हमने इस सम्भावना की उपेक्षा की है कि बाहर से आयात की गई वस्तुश्रों 
पर भी कर लगाए जा सकते हैं और निर्यात को भी करों द्वारा रोका और 
साहाय्यों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। स्पष्टतया, यहाँ हमें इन सम्भावनाओं 
का कुछ विचार करना चाहिए क्योंकि ये कर और साहाय्य प्राय: एक बार 
उपयोग में झ्राने वाली वस्तुओं पर ही पड़ते हैं । तो भी, यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय 





१. जि०6०ा॥एर के प्रते8७फ्ण॥8 प४७०४४०7 ?8०७१०5 (उ.प्र.) में दिए 
गणितोय विश्लेषण के विस्तार से यह दिखाया जा सकता है (या मुमे ऐसा बताया गया है), 
कि बस्तुओ्रों के समूह में यदि सभी पूर्ण स्पा की अवस्था में उत्पादित हो रही हों तो बचतों 
की सब से कम हानि करने वाली कर व्यवस्था वह होगी जो समूह की सब वरतुओं का उपभोग 
एक ही अनुपात में कम करेगी। ऊपर के निष्कृष इस सामान्य नियम के विशेष दृष्टान्त हैं : 
क्योंकि यदि समूह की किसी वस्तु की माँग अथवा पूर्ति पूर्णतया बेलोच हो तो उस पर 
लगाया गया कर उसके उपभोग को शुन्य से घटाए्गा; इसलिए अन्य वस्तुओं पर आदश कर 
शनन्‍्य होगा क्योंकि कोई धन (शून्य से अधिक) कर उनके उपभोग को कम करेगा, अथौत्‌ 
जितना पहली बरतु का उपभोग कम किया जा रहा है उससे अधिक घटाएगा । 
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राजकोषीय उपायों के द्वारा उठाए प्रदन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं, अपने विश्लेषण 
की इस अवस्था पर हमारे लिए इस विषय में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता 
. नहीं है । इसके दो कारण है । हे 

पहला तो यह कि अन्तर्राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वित करने के अनेक उप- 
लब्ध सावनों में से राजफीषीय नीति एक है। शासनों में प्रत्यक्ष करारों का 
गऔर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व विनिमय नीति का भी साथ-साथ विचार करना 
होता है अतः अकेली राजकोषीय नीति का पृथक विचार प्राय: सन्‍्तोषजनक 
नहीं होता | दूसरा यह कि आयात-वस्तुओं पर लगे कर जिस राजकोषीय नीति 
का अश्रंग होते हैं उससे पृथक्‌ चर्चा का विषय नहीं बन सकते, सिवा उन करों 
के जो विक्‍टोरियन “केवल राजस्व” प्रकार के न हों। चाहे प्रारम्भ में आयात 
कर का सीमित लक्ष्य गृह-उद्योग के कुछ अंश का संरक्षण ही हो (उदाहरणार्थ 
किसी “शिशु” उद्योग अथवा स्थापित उद्योगों के किसी पूरक उद्योग को 
विकास का गअ्रवसर देना) संरक्षण के विस्तार को रोकना शासनों के लिए 
कितना कठिन होता है यह कख्यात है | वास्तविकता तो यह है कि आयात- 
कर एक “व्यवस्था” का भाग ही मालूम देने लगते हूँ जैसा कि शब्द “टेरिफ़ 
(+&) से प्रकट ही है । 

घटना-क्रम प्रायः किस प्रकार होता है यह श्रन्तर्युद्ध काल के ब्रिटिश 
अनुभव से अच्छी तैरह प्रकट है।' भ्रवधि के प्रारम्भ में “मूल उद्योग” और 
“मकक्‍्कन्ना” करों के सीमित उपयोग से शुरू करके जो युद्ध काल के अनुभव के 
कारण हुप्ना, २० की दशाब्दी के मध्य में संरक्षण (श्री चर्चिल के अधीन ) 
विभिन्‍न दिशाश्रों में फेला और श्रन्त में (श्री चेम्बरलेन के अ्रधीन) १६३१ में 
एक “व्यवस्था” बन गया । प्रशुल्क “व्यवस्थाओ्रों” की चर्चा, अर्थव्यवस्था पर 
सावेजनिक वित्त के संकलित प्रभावों के क्षेत्र की वस्तु है न कि राजस्व संग्रह 
के विभिन्‍न उपायों के विश्लेषण की, जो हमारी खोज के वत्तमान भाग का 
विषय है । 

१. ब्रिटेन में संरक्षण के क्रमशः स्वीकरण के अधिक पूर्ण विवरण के लिए देखिए एऐं.६, 
मसरागर8, 776 अपा8706 ० छल87 (७०एथफ्राआथ्यां8, पृष्ठ २४० व आगे | 
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अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वस्तुओ्रों पर लगे व्यय-कर उपभोग व उत्पादन के 
और बचत (88&४0288) के सीमान्‍्तों पर पड़ते हैं ठीक उसी प्रकार जैसे इस 
ढंग के आन्तरिक कर। सदा की तरह हमें सम्बन्धित उद्योगों में एकाधिकार 
की मात्रा का ध्यान करना पड़ता है और साधनों श्रथवा उत्पादों के परस्पर 
सम्बन्ध के लिए सतर्क रहना होता है । किन्तु किसी भ्रन्तर्राष्ट्रीय कर का संकार्य॑ 
एक आच्तरिक शुल्क से कुछ बातों में भिन्‍न है । 

प्रथम तो यह कि कर से प्रभावित होने वाले कुछ उत्पादन सीमान्त विदेश 
में होंगे--कर लगाने वाले देश के नियन्त्रण से परे और उसकी सार्वजनिक 
वित्त-तीति से जो कुछ लाभ होने” वाले हों उनसे भी दूर। इसका अर्थ 
एक तरह तो यह है कि बचत की जो हानि कर के कारण होती है उसका एक 
भाग ही अपने राष्ट्र के व्यक्तियों पर पड़ेगा; किन्तु दूसरी ओर विशेषतया 
दीघंकाल में, करारोपण करने वाला देश विदेशों में अ्रपने ग्राहकों को हानि 
पहुँचा कर अपना भी नृकसान कर सकता है । 

एक दूसरा अन्तर करारोपित उद्योग के बाजार की दद्या पर कर के प्रभाव 
से सम्बन्ध रखता हैं । एक भय सदा रहता है कि एक व्यय कर करारोपित 
उद्योग में कहीं उत्पादकों की संख्या को इतना न घटा दे कि दुर्बल प्रतिस्पधियों 
के निकल जाने से, उनका बाजार प्र नियन्त्रण एकाधिकार के ढंग का हो 
जाए । इसके परिणामस्वरूप हो सकता है कि उपभोक्ताओं. को कर की मात्रा 
से अ्रधिक बढ़ाए हुए मूल्य देने पड़ें और कम उत्पादव हो जाए। उपभोक्ताओं 
को इस प्रकार की हानि प्रायः एक संरक्षणात्मक शुल्क के द्वारा होने की 
सम्भावना अधिक है क्योंकि देश के भ्रध्षिक व्यय वाले उत्पादकों के निकलने की 
बजाय कम व्यय वाले विदेशी उत्पादकों को बाजार से बाहिर कर दिया जाता 
है और अधिक व्यय वाले देशी उत्पादकों का संरक्षण होता है । 


अन्तर्राष्ट्रीय और आन्तरिक करों के मध्य में तीसरा अन्तर उनके व्यापार- 

अर्घ और भुगतान शेष पर पड़ने वाले प्रभाव से सम्बन्ध रखता है।यह भी 

ऐसा प्रशन है जिसका अधिक प्रसंग भाग ३ में ही झ्ाएगा; विदेशी संतुलन को 

प्रभाबित करने की एक योजनाबद्ध नीति हो तो उसमें प्रत्यक्ष कारंबाई के 
हि 


आंशिक व्ययन्करों का भार श्द8्‌ 


समर्थन सहित प्रशुल्क व्यवस्था की झ्रावश्यकता पड़ती है | तो भी, आयात में 
महत्त्व का स्थान रखने वाली एक वस्तु पर एक आयात कर लग जाने से भी 
विदेशी संतुलन पर ऐसे परिणाम हो सकते है जो क्ची तरह भी उपेक्ष्य न हों । 

किसी एक कर का व्यापार-प्र्थ और भुगतान शोष पर क्या प्रभाव होगा, 
यह दोनों'सम्बन्धित देशों में व्यय और माँग की सापेक्ष स्थिति पर निर्भर हैं । 
सामान्यतया, श्रायात पर लगा कर व्यापार-अश्रष॑ को सुधारता है और भुगतान 
शेष को बल देता है; निर्यात पर लगा वार व्यापार-अ्रधे को सुधारता है 
जबकि निर्यात को दिया गया साहाय्य इसे बिगाड़ने की सम्भावना रखता है 
चाहे वह भुगतान शेष को सुधार सकता है। ये सभी प्रभाव निष्फल या विपरीत 
हो सकते हैं यदि कर अ्रथवा साहाय्य प्रतिक्रिया को उभाड़ दें । 

मुक्त व्यापार के पुराने ब्रिटिश पक्ष के आधार में दो तक॑ थे। एक यह 
स्वेव्यापक सत्य कि पूर्ण स्पर्दा और पूर्ण सेवायुक्ति की अवस्था में कोई भी 
कर ग्रथवा साहाय्य राष्ट्रों तथा प्रदेशों में साधनों के योग्यतम बँटबारे में बाधा 
खड़ी करेगा। दूसरा तक पूर्णतया स्थानीय था क्योंकि ब्रिटिश आयात 
कर ग्रनिवार्य रूप से मुख्यतया श्रमिक वर्ग के उपभोग की वस्तुओ्नों पर पड़ते 
हैं, या कच्चे माल पर (कारण यह कि हमारे अधिकांश झायात इन्हीं दो प्रकारों 
के थे), इसलिए आयात करों का परिणाम अन्य देशों की तुलना में, ब्रिटिश 
निर्मित वस्तुओं के व्यय को बढ़ाने की शोर ही होता था, या तो कच्चे माल 
के मूल्य में वृद्धि के द्वारा या निर्माताओं को मजदूरी बढ़ाने पर विवश कर के । 

इसलिए विक्टोरियन युग वाले इस बात का ध्यान रखते थे कि केवल 
“राजस्व” के लिए आयात-शुल्क लगाए जाएँ; अर्थात्‌ कर या तो उन्हीं 
वस्तुओं पर लगाते थे जो देश में निर्मित नहीं हो सकती थीं (उदाहरणार्थ, 
तम्बाक्‌) या जिस वस्तु पर कर लगाने का प्रस्ताव होता था उसका उत्पादन 
यदि देश में पर्याप्त होता तो आयात-शुल्क के बराबर उत्पादन-शुल्क भी गृह 
उत्पादन पर लगा दिया जाता था ताकि उसे आयात-कर के कारण कोई लाभ 
न पहुँचे । पहले प्रकार के आयात-करों से देश के उत्पादकों की बचत पर कोई 
झसर नहीं होगा । यदि देश की माँग बेलोच हो तो उपभोक्ताओं की बचत पर 
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पड़ने वाला प्रभाव भी उपेक्ष्य ही होगा (यदि विदेशी पूर्ति बेलोच हो तो माँग 
वक्त चाहे कैसा भी हो, ग्रह-बचतों पर प्रभाव उपेक्षणीय ही होगा) | जब 
ग्रायात-करों के साथ ही उत्पादन-शुल्क लगें तो बचतों पर जो प्रभाव होगा वह 
समान लागत व माँग की स्थितियों में लगे पूर्णतया आत्तरिक कर से अधिक 
नहीं होगा, कम चाहे हो । है 

आ्राज के संसार में जिन अवस्थाओं में अबाध व्यापार स्वयमेव साधनों का 
योग्यतम बँटवारा कर सकेगा वे पूरी तरह उपलब्ध नहीं है । बहुत बार यह 
अ्रत्यधिक स्पष्ट दिखाई देता है कि साधनों का अन्तर्राष्ट्रीय बेटवारा एकाधिकार 
तत्त्वों अथवा राजनैतिक कार्रवाइयों के द्वारा पहले ही विकृृत किया जा चुका 
है । दूसरी ओर, वत्तमान अवस्थाओं में आयात-शुल्कों के द्वारा कोई देश अनेक 
प्रकार से लाभ उठा सकता है,' विशेषरूप से जब देश में बेकारी हो। 
और उन सब शुल्कों के कारण पनिवार्य रूप से विश्व की आ्रामदनियाँ कम 
नहीं होंगी । दृष्टान्त के लिए, यह सम्भव है कि कुछ आयात-शुल्क ऐसी 
राष्ट्रीय नीति का आवश्यक भाग हों जिसका करारोपित वस्तुश्नों के विदेशी 
प्रदायकों पर प्रभाव सब मिलकर अहितकर न हो । इसका कारण-कर लगाने 
वाले देश में, बढ़ी हुई गतिविधि का आयात की माँग पर होने वाला प्रभाव हो 
सकता है । 

इस प्रकार के विचारों के कारण इस पीढ़ी के अर्थशास्त्रियों ने जहाँ 
संरक्षणात्मक करों के प्रति अधिक सहिष्णुता का परिचय देता शुरू किया है 
वहाँ यह भी निर्विवाद है कि अन्तर्राष्ट्रीय कर आ्थिक नीति के उद्देश्यों की 
सिद्धि का एक भयप्रद रास्ता है। प्रतिक्रिया का भय जो कर के लाभों को 
समाप्त कर के अन्ततः विश्व को पहले से अधिक निर्धन कर सकता है, बहुत 
भारी होता है। दोनों ओर का हिसाब कर के देखें तो अन्तर्राष्ट्रीय कर विश्व 
व्यापार व उत्पादन को कम करने की प्रवृत्ति रखते हैँ । यदि राष्ट्रीय साम्य 
ऐसे उपायों से पुनःस्थापित करना सम्भव हो जो भन्तर्राष्ट्रीय माँग को घटाने 

की बजाय बढाएँ, तो स्पष्टतया वेसा करना श्रेयस्कर होगा । 


१ देशों के विकास में आयात-शुल्कों के उपयोग के लिए देखिए १८ वाँ अध्याय । 


अध्याय ११ 


पुँजोगत वस्तुओं पर व्यय-कर 
(0च्चोब्ए ॥95४९७ णा (4ए97 ७००05) 


१. स्थानीय दर और स्थावर-संपदा-कर (॥,008] ॥88668४8 970 २९७) 
78088 “95%६४ )-- जिन करों की चर्चा हम अब करेंगे वे बहुत पुराने उद्गम 
के हें; कई देशों में (जेसा हमने ब्रिठेत के बारे में देखा) वे सामान्य आय-कर 
के भी पहले रहे हैं । वे साधारणतया किसी न किसी ढंग से “स्थावर संपदा” 
ग्र्थात्‌ भूमि और भवनों से सम्बन्धित रहे हैं । विलियम तृतीय का भूमि कर 
और अ्रठा रहवीं सदी के भ्रंगीठा व खिड़की कर इस प्रकार के प्रतिनिधि उदाहरण 
हैं । स्थावर संपदा आज भी कर लगाने के लिए संपत्ति का सरलतम रूप है, 
जो राजस्व के निर्धारण वसंग्रह दोनों दृष्टियों से अपेक्षया आसान होता है ! 
वत्तमान युग में उपभोक्ताओं की पूँजीगत वस्तुएँ बढ़ कर अनेक प्रकार की 
हो जाने से इत आरांशिक करों का क्षेत्र बढ़ाना संभव हो गया है परन्तु आज भी 
स्थावर-संपदा-कर सब से प्रमुख हैँ । इस प्रकार का कर या तो किसी विशेष 
रूप में संपत्ति के उपभोग पर लग सकता है या उत्पादन में सामान्य अ्रथवा 
किन्‍्हीं उद्देश्यों के लिए उपभोग पर (दूसरे प्रकार के कर अन्य देशों में प्राय: 
मताधिका र-शुल्क (787०0॥786 60४68) अथवा प्‌ृथककररण-कर (86ए७7.६.00९ 
४85०8 ) कहलाते हैं |) किसी भी अवस्था में (जेसा अध्याय € की चर्चा से 
प्रकट होगा) उपरिक भार उपभोक्ता पर पड़ता है--संपत्ति द्वारा दी गई 
प्रत्यक्ष तुष्टि के उपभोक्‍ता पर अथवा उसकी सहायता से निर्मित वस्तुओं के 
उपभोक्‍ता पर | 


इससे ग्रधिक विरल आंशिक कर हैं जो विशेष प्रकार की संपत्ति (जैसे, 
दक्षिणी अफ्रीका की सोने और रत्नों की खानों) से प्राप्त श्राय (लाभ) पर 
लगाए जाते हैं। इस ढंग के श्रांशिक कर प्रशासकों द्वारा प्रत्यक्ष करों की श्रेणी 
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में रखे जाते हैं । और सामान्यतया उन करों में वे नहीं होंगे जिनका राजस्व 
राष्ट्रीय आय की “कारक व्यय” तथा “बाज़ार मूल्य” गरनाओं के मध्य का 
भ्रन्तर पूरा करता है। फिर भी उनका प्रभावी भार झ्राय करों की बजाय व्यय 
करों जैसा होता है । 

दूसरी ओर एक ब्रिटिश कर है (या था) जिसे “संपत्ति-कर* कहते हैं, जो 
शुद्ध श्र्थ में ग्राय-कर है । यह है सामान्य आय-कर की अनुसूची 'ए' (भूमि व 
भवनों के स्वामित्व से प्राप्त आय पर लागू) | आय कर को सामान्यतः पूर्ण 
करने के लिए इस अनुसूची की झ्रावश्यकता है । यदि इस खोत से प्राप्त धन- 
रूपी अथवा तुष्टिरूपी आय कद मुक्तत हो तो उस का अर्थ होगा आ्राय प्राप्ति के 
एक विद्येष ढंग के साहाय्य । संयुक्त राज्य में, जहाँ गृह स्वामियों को अपने 
गृहों से मिलने वाली श्राय कर-मुक्त होती है, वास्तव में इस प्रकार का एक 
सीमित साहाय्य उपलब्ध होता ही है और वह धनवानों हारा क्रम-वद्धंमान 
कराधान की उमग्रता को कम करने के लिए काम में लिया जा सकता है। 


स्थावर-संपदा के कर स्थानीय शासनों के राजस्व के स्रोत के नाते बहुत 
सामान्य रूप में प्रयुक्त होते हैं । यह कुछ तो ऐतिहासिक योगायोग के कारण 
हुआ । पुरातन परिवहन के दिलों में, सामूहिक सेवाओं के प्रबन्ध के लिए गाँवों 
श्र नगरों को अपने ही साधनों का सहारा लेता पड़ता था; तब स्थानीय 
संपत्ति ही स्पष्ठ कर-आ्राधार थी, और फिर विकास की उस अवस्था में कर- 
दान क्षमता की वह उचित सूचक भी थी। वह अवस्था ग्राज नहीं रही परन्तु 
इस प्रकार के स्थान-सीमित कर-ग्राधार की स्वतन्त्र प्रकृति के कारण स्थावर- 
संपदा-कर आज भी स्थानीय राजस्व का सुविधाजनक ख्ोत बने हुए हैं । इस 
बात की अधिक चर्चा हमें बाद में करनी होगी ।' 


भार के दृष्टिकोण से देखें तो, स्थानीय कार्यों के लिए इन करों के प्रयोग 
से एक नई उलभन उत्पन्न होती है। स्थानीय कर विभिन्‍न जिलों में अनि- 
वायतः भिन्‍न-भिन्‍न दरों पर लागू किए जाते हैं । इसलिए ग्रधिक ऊँचे दरों से 


१. देखिए अध्याय १५५ सैक्शन ५ ओर ६, 
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बचने के लिए कम दर वाले क्षेत्र में बदल लेने की संभावना करदाता के सामने 
सदेव रहती है और इस से स्थानीय कर-स्तरों में पहले से विद्यमान भेद के 
बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, और इसके उत्पादन-ख्रोतों-के वितरण पर दूरगामी 
परिणाम हो सकते हैं । 

स्थार्यी-उपयोग वस्तुओं पर लगे करों का काय॑ भअ्रन्य आंशिक करों के समान 
ही होता है। कर बढ़े तो बाज़ार मूल्य बढ़ता है, इससे माँग कम होती है 
और पदचात्‌ पूत्ति का पुनस्समायोजन और साधनों को बदल कर दूसरे कार्यों 
में चले जाने की इच्छा होती है । इसके विपरीत, कर कम होने से माँग का 
विस्तार होता है और साधन उस ओर आकष्रित होते हैं। परल्तु संपत्ति के 
स्थायी स्वरूप के कारण और कुछ उत्पादन की नई इकाइयों के बनने में 
जितना समय लगता है उसके कारण, किसी कर परिवत्तब के पूर्ति पर हुए 
प्रभाव को प्रकट होने में कुछ थोड़ा समय लगता है। उदाहरणार्थ, भवनों 
के वाषिक निर्माण अथवा ध्वंस के दर में किसी कर-प्रेरित परिवत्तेन से कुल 
भवनों की संख्या में बहुत थोड़ा अंतर आता है । परिणामतः, कार्य की प्रक्रिया 
की पहली अवस्थाओं का विश्लेषण करते समय हम पूत्ति को व्यवहार के सब 
प्रन्‍नों के लिए स्थिर मान कर चल सकते हैं! 


जब किसी एकल -उपयोग वस्तु पर कर लगता है तो मुख्य संयोजन आय 
के लेखा में होता है, करारोपित वस्तु के बनाने में काम आने वाले उपकरणों 
का पूँजी-मूल्य परोक्ष रूप से कम हो जाएगा। परन्तु प्रभाव की मर्यादा क्या 
होगी यह--माँग के प्रश्नों के अतिरिक्त कई कारणों पर निर्भर है, जैसे संयंत्र 
की ग्रायु और कितनी सीमा तक वह करारोपित उत्पादन-दिशा के लिए 
विशिष्ट है। बहुत करके, किसी विशेष प्रकार के पुँजी-यंत्र के पूंजी-मूल्यों 
पर संग्रहीत राजस्व के प्रति पौंड कोई बहुत अधिक प्रभाव नहीं होगा । 


जब कर प्रत्यक्ष पूँजीगत वस्॒तुश्रों पर ही लगाया जाता है तो बात बहुत 
भिन्न होती है। नियोजन लेखा में उनकी कीमतें तत्काल प्रभावित होंगी, और 
करारोपित उपकरण के उपयोग से प्राप्त होने वाली आय में कमी के कारश 
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जो प्रभाव होगा, उसके अतिरिक्त यह परिवत्तंत स्वतन्त्र रूप से भी उत्पादन 
पर असर करेगा। यदि करारोपित वस्तुएँ बहुत टिकाऊ हैं और कर के 
अनिश्चित काल तक रहने की आजा है तो परिवत्तेंन का पूवव प्रापित (डिस्काउँट 
किया हुआ) प्रभाव वत्तेमान पूंजीकृत मूल्य में बहुत अन्तर ला सकता है। 
दूसरी ओर यदि करारोपित वस्तुप्नरों की आयु कुछ वर्ष ही है और विशेषतया 
यदि कोई पुराने माल का संगठित बाज़ार नहीं है, तो पूँजी-मूल्यों पर 
प्रभाव उपेक्षणीय हो सकता है, और कर का कार्य एकल-उपयोग वस्तगओं के 
कर जैसा ही हो जाएगा। दूसरे प्रकार की स्थिति का उदाहरण वायरलेस 
“लाइसेंसों का है और स्थावर संधत्ति कर पहली चरम स्थिति के प्रतिनिधि हैँ । 


. एंक और उलभन इस बात से पंदा होती है कि दीर्घायु वाली वस्तुएँ 
स्वामियों के उपभोग में लगने की बजाय दूसरों को किराए पर दी जा सकती 
हैं, उत्पादन में सहायक होने के लिए या उपभोग के लिए (किसी भी स्थिति 
में स्वामी की दृष्टि में तो वे उत्पादन में ही लगी होंगी) । दीर्घायु वाली 
सम्पत्ति का एक ही पदार्थ--जेसे एक मकान, अपनी आयु में एक के बाद इस 
प्रकार कई बार पट्ट पर दिया जा सकता है, अथवा एक ही समय पर वह कई 
प्रकार के पट्टों पर भी चढ़ सकता है । श्रतः ऐसे लोगों की बड़ी संख्या हो 
सकती है जिनको स्थिति पर कर परिवत्तन का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। चाहे 
सब के सब एक साथ उस प्रभाव को अनुभव न करें---उदाहरणार्थ ६६६ वर्ष 
के भूमि के पट्ट दार के लिए पट्ट के प्रारम्भिक वर्षों में स्थानीय दरों की वृद्धि 
में कोई तात्कालिक रुचि नहीं हो सकती । 

जब सम्पत्ति सामान्यतया पट्ट' पर दी जाती हो तो कर चाहे स्वामी पर 
निर्धारित हो सकता है चाहे पट दार पर | अल्पकाल में निर्धारण पद्धति से 
प्रभावी भार में कुछ भ्रन्तर पड़ता है क्योंकि जब तक पढ्टों का पुनः समायोजन 
नहीं होता, कर परिवर्तेत का पूरा भार उस पक्ष पर ही पड़ता है जिस पर 
कर का निर्धारण हुआ हो । इस सम्बन्ध में कंभी-कभी आवश्यक होता है कि 
कर के कानूनी दायित्व और संग्रह की पद्धति में भेद किया जाए | इंगलैड और 
बेल्ज में स्थानीय दर मकान में रहने वाले पर या किरायेदार पर निर्धारित 
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होते हैं परन्तु सभी छोटे मकानों के दर मालिक देता है जो किराये के साथ 
उनका भी संग्रह कर लेता है। दूसरी झोर स्काटलैण्ड में मालिक व किरायेदार 
में दायित्व बैँटा होता है। अतः अंग्रेज भू-स्वामी दर वृद्धि होते ही वह पूरी 
की पूरी किरायेदार पर डाल सकता है यद्यपि निस्सन्देह वह सदा ऐसा करता 
नहीं है; स्कॉटलैण्ड का भूस्वामी नए पद्टे की व्यवस्था होने तक भूस्वामियों 
द्र लगे दरों के सम्बन्ध मे कुछ नहीं कर सकता। 

सम्पत्ति कर स्वामी के अतिरिक्त भी किसी पर निर्धारित हो सकता है 
यह सम्भावना एक और उलभन है। हाँ वह उपस्थित रहे चाहे न रहे । 
इसलिए सम्पत्ति कर कार्य के इस भाग, की चर्चा सम्पत्ति करों के 
अधिक सामान्य विश्लेषण को हाथ में लेने से पहिले कर लेना सुविधाजनक 
होगा । विश्लेषण को सरल करने के लिए हम सर्वप्रथम अपने ध्यात को उप- 
भोग में काम आने वाली सर्म्पात्ि पर लगे कर (जैसे निवास-स्थानों पर ब्रिटिश 
स्थानीय दर) तक सीमित रख सकते हैं । उसके आगे अभी हम यह भी मान 
लें कि मकानों की पूत्ति स्थिर है--जैसा होना अ्रल्पकाल के लिए तो 
ग्रावश्यक है ! 

२. स्थानीय दर और शुद्ध किरायों का समायोजन (॥,00७] 89068 «704 
30[ए0४४0०॥॥ 07 7१७४ ॥8००४४)--स्पष्ट है कि जिस समय कर में बदल होता 
है, किरायेदार (अभ्रथवा"स्काटलेण्ड में मालिक और किरायेदार दोनों) को दर 
में जो कुछ वृद्धि हुई हो वह भेलनी पड़ती है | वैसे ही दर कम हो जाएँ तो 
स्वामी किराये के पट्ट के जारी रहते किरायेदार के लिए अहितकर कोई बदल 
शर्तों में नहीं कर सकता । परन्तु वह समय बीतने के बाद प्रश्न यह उठता है 
कि क्‍या अपनी थोड़ी-थोड़ी आय और उससे भी कम जमापूजी के साथ किराये- 
दार इस स्थिति में होते हैँ कि दरों में वृद्धि के पश्चात्‌ भूस्वामियों को किराये 
घटाने के लिए विवश कर सकें, प्रथवा दरों में कमी के पश्चात्‌ किरायों को 

बढ़ने से रोक सके । 


१. ब्रिटिश क्र की अधिक चर्चा के लिए देखिए -0:8 (ठ. ३. और ए. ६&.), 
गृणा9 वाजंव>त०० 90 ॥.00%0 ३०068 |0 ७०३४ डिप॑६७॥. 
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यह तो स्पष्ट है कि मालिकों की आशिक स्थिति सामान्यतया अपने 
किरायेदारों की तुलना में मजबूत होती है, और उसके आगे किरायेदार एक 
प्रौर दृष्टि से घाटे की स्थिति में होते हैँ कि वे घरों में निश्चल हे । अगर वे 
घर छोड़ने का निश्चय करें तो उन्हें धन और सृविधा की हानि उठानी पड़ती 
हैं । कुछ तो ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें (जेसा हम देखेंगे) किरायेदार 
घर बदलने के लिए अ्रसाधारण रूप से अनिच्छुक होते हें और इस कारण छोड़ने 
की बजाय सकल किरायों (किराया जमा दर) में बहुत सी वृद्धि भी सहन कर 
लेंगे । किन्तु मालिकों की मजबूती उन्हें अवश्य ही एकाघिकार का दबाव 
डालने की स्थिति में रख देती,हो ऐसा नहीं है, साधारणतया ऐसे मकान 
ग्रथवा स्थान विरले ही होते हैँ जो इतने अश्रद्वितीय हों कि उनके जेसे दूसरे 
मिल हो न सकते हों । परिवार प्राय: एक ही मकान में अनिश्चित काल तक बने 
रहने का विचार नहीं रखते; पारिवारिक अवस्थाएँ और आय समय के साथ 
बदलती हैं और वास्तव में अ्रनृभव में यह आता है कि अधिकांश परिवार 
काफी जल्दी-जल्दी मकान बदलते हैँ ।' लन्दन में यह कहा जाता था औसत 
देखी जाए तो सारी जनसंख्या हर तीसरे वर्ष मकान बदल लेती है । 


यदि हम इस प्रकार सोचें कि दर में वृद्धि देने वाले के लिए वास्तविक 
आय में कमी के समानार्थक है, तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है । मकान के लिए 
चुकाया जाने वाला मूल्य उसकी आमदनी के हिसाब से जितना वह चाहता 
है उससे ग्रधिक है, इसलिए वह जितनी जल्‍दी अ्रवसर मिले अपने बजट का 
संतुलन दोबारा प्राप्त करना चाहता है--या तो शुद्ध किराये में कमी करवा 
कर या पहले से छोटा मकान लेकर । श्रत: जब दर बढ़ते रहे हों तो नए पढे 
लेने वाले कम (शुद्ध) किरायों के लिए आग्रह करेंगे । सभी किरायेदारों की 
खर्चे करने की शक्ति कम हो गई होगी इसलिए यह सोचने का कोई कारण 


१. अथ्थ-व्यवस्था में यदि किराया-नियन्त्रण बहुत परिमाण में हो, जिससे नियन्त्रित 
किरायों ओर खतन्त्र बाजार के सम्भाव्य किरायों में बहुत अन्तर आ जाए तो गतिशीलता में 
बड़ी कमी भा सकती है । 
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नहीं कि मालिकों को ऐसे किरायेदार मिल जाएँगे जो पुराने किरायों से संतुष्ट 
रहेंगे । इसलिए मालिकों को किरायों की कमी स्वीकार करनी होगी । 


किराये का समायोजन प्रत्यक्ष पैसे की छट के "रूप में ही हो यह ञ्रावश्यक 
नहीं है । मालिक द्वारा करवाई गई मरम्मत अथवा अन्य सेवाओं के गुण 
ग्रथवा परिमाण में परिवत्तेत से भी वही बात हो सकती है ।' दर बढ़ जाने 
के बाद मालिक को पुराने किराये पर पहले जैसा किरायेदार चाहे न मिले 
किन्तु सम्भव है वह अधिक बड़ी आय वाला ऐसा किरायेदार ढूँढ़ सके जो 
पहिले बड़े मकान में रहता रहा हो | शअ्रतः दरों के बढ़ने का बड़े मकानों पर 
छोटों की अपेक्षा भ्रधिक प्रभाव पड़ेगा किन्तु छोटे मकानों के किराये बढ़ने की 
प्रवत्ि माँग के उतकी ओर सरकने के बाद भी रह सकती है क्योंकि घर का 
व्यय साथ में किसी संवासी को रख कर भी कम किया जा सकता है । 


दरों में परिवत्तेत प्रानी और नई सम्पत्ति पर भी भिन्न प्रकार का 
प्रभाव डालता है । साधारणतया पुराने घरों से अधिक नए पसन्द किए जाते 
हैँ इसलिए दरों में कमी से, बदलकर नए घरों को जाने की लहर बढ़ेगी, और 
उनके बढ़ने से विपरीत परिणाम होगा । ब्रिटेन में, अन्तर्युद्ध काल में यह 
प्रवृत्ति बहुत कुछ इस तथ्य से निष्फल हो गई कि नए मकातों को चलाने का 
खर्चा कम था (और नौकरों के बिता अधिक सरलता से उनकी व्यवस्था हो 
जाती थी) और उसके अ्रतिरिक्‍त दरों के निर्धारण के लिए प्रायः उनका 
अपेक्षाकृत ग्रधोमूल्यन हुआ होता था ।' किन्तु सिद्धान्त रूप से दरों की कमी 
को पुराने मकानों की अपेक्षा नयों की मांग बढ़ानी चाहिए । 

कहाँ तक घरों के शुद्ध किराये (या अधिक स्थल ढेम से कहना हो तो, 
किराये पर चढ़ाने की शर्ते) कर-परिवत्तंन के बाद समायोजित होंगे यह 


की विनननकन 


१. दरों में परिवत्त न के तुरन्त बाद ही इस प्रकार का परिवत्त न हो सकता है, इसे कर के 
काय का एक भाग ही समझना चाहिए । 
२. देखिए मराकड (उ, 8. 90 ए. &.) 77१6 77079 0० ५शप्र४४०७ 
807 ०४78. 
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जिला के प्रकार पर भी निर्भर है। शुद्ध किरायों का जो पुनः: समायोजन सामूहिक 
दृष्टि से किरायेदारों का वर्ग मालिकों के वर्ग से निचोड़ सकेगा वह दरों की 
वृद्धि से अधिक हो सकता है (अ्रपक्षयी जिलों में इसकी संभावना है), उसके 
बराबर भी और कम भी । विकासी क्षेत्रों में शुद्ध किराये, दर बढ़ने के बाद 
भी, बढ़ते जा सकते हैं । किरायों के अन्तर से यह नहीं देखा जा«सकता कि 
मालिकों को दर बढ़ने के बाद समायोजन में कितना भाग लेना पड़ रहा है । 
इसका यदि कोई माप है तो वह है दर बढ़ने के बाद जो शुद्ध किराये रहते 
हैँ उनमें और अगर दरों में वृद्धि न होती तो जो शुद्ध किराये रहते उन दोनों 
के मध्य में अ्रन्तर । यदि इन दो में कुछ भी अंतर न हो केवल तभी कहा जा 
सकता है कि किरायेदार पर ही पुनः समायोजन का सारा भार पड़ा है । 
अपक्षयी (घटने वाला) क्षेत्र बह है जिससे जनसंख्या जा रही हो, 
इसलिए किसी भी समय कुछ ऐसे परिवार होंगे जो बदलने के व्यय को बहुत 
नहीं मार्नेंगे। उनके मन में वेसे भी शीघ्र ही स्थान बदलने का इरादा 
बना हुआ होता है, थोड़ा सा भी कारण उपस्थित होने पर उनको अ्रपनी 
योजना त्वरित करने की इच्छा हो जाती है। इस स्थिति में मालिक किरायों 
में कमी करने से इन्क्रार करने का सामर्थ्य नहीं रखेंगे । दूसरी ओर किसी 
विकासशील क्षेत्र में स्थान मिलना सरल नहीं होता और किरायेदारों को 
अपने मकान छोड़ने में श्रसाधारण हिचकिचाहट होती है। किरायेदारों श्र 
मकान मालिकों के ढंगों में स्थानीय अभ्रंतर गहनतर हो जाते हैं क्योंकि दर एक 
स्थानीय कर है जिसकी मात्रा स्थान-स्थान पर भिन्‍न-भिन्‍न होती है। अपक्षयी 
क्षेत्रों में ऊंचे दरों की ओर प्रवृत्ति होती है, और ऊंचे दरों से लोगों को छोड़ 
जाने की प्रेरणा मिलती है और इस तरह ह्वास शीघ्रतर होता है । विकासी 
प्रदेशों में दर कम होने की प्रवृत्ति होती है, और चाहे घरों की नई बस्तियों 
को सार्वजनिक सेवाएँ देने का प्रारम्भिक व्यय भारी होता है, सामान्यतया 
थोड़ी देर में ही, कर योग्य मूल्य के बढ़ने से उसकी क्षतिर्पत्ति हो जाती है । 
अतः, दरों में वृद्धि के पश्चात्‌ पुनः समायोजन किस सीमा तक, मालिकों 





१. या अधिक पूरणता से कहें तो किराये पर चढ़ाने की शुद्ध शर्तें। 
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के ऊपर ठसा जा सकता है, इस में एक महत्त्वपूर्ण स्थानीय अन्तर है। अपक्षयी 
क्षेत्रों में पर्याप्त भात्रा में ऐसा किया जा सकता है, परन्तु विकासी प्रदेशों में 
संभवत: बहुत कम । इसलिए अगर दर बढ़े, तो विकासी क्षेत्रों में किराये जितने 
होने थे उनसे कुछ कम तो होंगे परन्तु प्रायः बहुत नहीं । किन्तु अपक्षयी 
प्रदेशों में किराये कम होंगे न केवल इसलिए कि जिले का भविष्य उसे अना- 
कर्षक बना रहा है बल्कि इसलिए भी कि ऊंचे दर उन्हें लगातार नीचे दबा 
रहे हैं । 

एक और स्थिति है जिसमें किरायेदारों में दर बढ़ने के बाद भी मकानों 
को छोडने की असाधारण भमिमक होती द्वै। वह स्थिति है जिसमें लोगों को 
लाभकारी किरायों की कोई विद्येष स॒ब्धि हो, या किराया-नियंत्रण के 
प्रभावी कार्य के कारण या बस्तियों को स्थानीय परिषदों की नीति के कारण 
जिन्हें लाभकारी किरायों पर मकान मिले हुए हैं उन्हें दर बढ़ने के बाद समा- 
योजन का पूरा व्यय सहन करने के लिए तेयार रहना होगा, दूसरी ओर 
दर घटने की अवस्था में लाभ भी पूरा उन्हें ही होगा, जबकि श्रन्य प्रत्येक 
स्थिति में अपेक्षा यह रखनी चाहिए कि दरों में कमी आने के पश्चात्‌ मालिक 
शुद्ध किरायों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे--अश्रर्थात्‌ जितने वे दरों में कमी न 
होने पर रहते उससे भ्रधिक घटने का । दूसरे शब्दों में यह श्राशा श्रवश्य रखनी 
चाहिए कि जब अवसर आए किरायेदारों को अ्रपन्ती वास्तविक श्राय में हुई 
वृद्धि में से, जो दरों में कमी होने से उनके लिए होती है, मालिकों को भी 
हिस्सा देने के लिए कहा जायगा । 

वह प्रारम्भिक काल कितना होगा जिसके बाद किराये समायोजित होने 
लग पड़ेंगे ? यह स्वाभाविकतया इस पर निर्भर होगा कि किराए किस प्रकार 
का संविदा से लागू हैं। संविदा देश के एक भाग में कुछ होती है तो दूसरे में 
कुछ । संभवत: श्रमिक वर्ग के अधिकांश घर प्रति सप्ताह के हिसाब से लगे 
होते हैं किन्तु जब तक कर टिकने वाला न हो, उनमें परिवत्तंव नहीं होगा । 
कुछ भी हो किरायों के कम बदलने का स्वभाव कुख्यात है, परिणामतः 
किरायों की निश्चितता महीनों में समझती चाहिए बल्कि साल दो साल तक 


२०० सार्वजनिक वित्त 


जाने वाली न कि सप्ताहों तक सीमित । बड़े मकानों के लिए छ: या सात 
साल के पट्टे सामान्य हैं | अगर गृह के स्वामी के अतिरिक्त कोई भूमि को 
स्वामी है तो ग्रहस्वामी और भूस्वामी के मध्य में इसी प्रकार की समायोजन 
क्रिया भी अन्त में अ्रवश्य होगी परन्तु उसके लिए (औसत) बीस से चालीस 
वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद कुछ होगा । 9 


संपत्ति के स्वामियों पर कर-परिवरत्तन का प्रभाव पड़ता है, न केवल उन्हें 
जो किराये मिलते हें उनकी दृष्टि से वल्कि संभवत: श्रधिक महत्त्वपूर्ण, नई 
स्थिति के प्रति पूँजीकृत मूल्यों' के समायोजन से । दरों के बढ़ने से दूसरे प्रकार 
के नियोजन की तुलना में ग्रह सूंपत्ति का मूल्य तत्काल कम हो जाएगा । यह 
ऐसा ही है ज॑से मानो संपत्ति पर एक अ्रतिरिक्‍त भूमि-भाटक (870फ७वें 
7०0४) लग गया हो (और दर कम होने पर इसके उलट) । अतः दरों के 
बढ़ने से मकानों में नियोजन अपेक्षया कम आकर्षक हो जाता है जब तक फिर 
से साम्य स्थापित नहीं होता--जो प्रायः पूत्ति की श्रपेक्षा, रहने के स्थान की 
माँग के बढ़ जाने से होगा। अपक्षयी प्रदेशों में वह प्रसंग अ्रनिश्चित काल के 
लिए स्थगित रह सकता है । 


इस प्रकार ग्ृह-स्वामियों पर दरों के बढ़ने से दोहरी मार पड़ती है । न 
केवल आय खाते में उन्हें पुत समायोजन का प्रा खर्च, जब तक मकान उनका 
रहता है तब तक सहना पड़ेगा बल्कि उनकी संपत्ति का मूल्य भी घट जाता 
है। जब वे मकान बेचने के लिए निकलेंगे तब उसका मूल्य भी जो अन्यथा 
होता उससे, अतिरिक्त और अपेक्षित दरों के पूर्वप्रापित मूल्य के कारण, 
कम होगा । यहाँ भी मूल्य में वास्तविक परिवत्तंत भावी दर निर्धारण से 
ग्रधिक भी हो सकता है, कम भी और ठीक उतना भी, जिले के प्रकार के 

१. पुरानी परिभाषा में, पू जीक्षत मूल्यों में परिवत्त न का संपत्ति के बिक्री मूल्य में प्रति- 
बिम्बित होने को पू जीकरण (0७(908/28६0४) अथवा कर का संविलयन (208070४07) 
कहते हैं । जब कोई कर कुछ समय बिना दर में बदल के लागू रहा हो, तो सापेक्ष पू जी मूल्य 
क्र के साथ पूरी तरह समायोजित हो जाता है और इस अर्थ में, “पुराना कर, कर ही नहीं 


होता | 3) 


भर 
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अनुसार । इसके विपरीत, गृह स्वामियों को दर कम होने पर लाभ भी दोहरा 
ही होता है, आय खाते में अभिधारकों (००००७००४) के रूप में और पूजी 
खाते में मालिकों के रूप में । है 


३. स्थानीय दर और गृह निर्माण की मात्रा (7,0०७) 8७४९४ ७70 ४४० 
ए०ए०७७७ ० फ्रणोवांज8)--अभी तक हमने उस काल में ही घर के कार्य पर 
ध्यान केन्द्रित किया है जिसमें मकानों की पृत्ति में बदल होना संभव नहीं है 
इस कारण वत्तेमान घरों. के मूल्य (और किराये) केवल कर के परिवत्तन से 
प्रभावित होते हे, न कि घर के परिणामस्वरूप मकानों की संख्या में होने 
वाले परिवत्तंनों से । दरों में कमी नए निर्माण को प्रेरित करती है, क्योंकि 
उससे वह शुद्ध मूल्य बढ़ जाता है जो लोग घरों के लिए देने को प्रस्तुत है 
(स्वयं अपने निवास के लिए या दूसरों को किराये पर देने के लिए) कई 
मकान जो इसके पूर्व लाभदायक नहीं थे ग्रब लाभदायक हो जायेंगे । ठीक 
इसी कारण से, दरों में कमी वत्तमान घरों की मरम्मत को भी प्रोत्साहित 
करती है । 


जैसे-जेसे नए मकान बनते हैं, मकानों की पूर्ति बढ़ती जाती है और उनमें 
स्पर्द्धा के कारण किराये कम होते है । अ्रतः यदि पहले दोर (#॥७७) में, 
दरों में कमी से मालिकों के लाभ उठाने की कुछ संभावना है तो दूसरे दौर 
में (जो कालक्रम की बजाय तक॑ दृष्टि से ही उसके बाद आती है, क्योंकि 
दोनों एक साथ. भी चल सकते हैं) लाभ किरायेदारों को वापिस मिल जाता 
है । उसी प्रकार दरों की कमी से जो लाभ ग्रह-स्वामियों को प्राप्त होता है 
उसका कुछ भाग वे खो देते हैं जब निर्माण की बड़ी हुई गति से उनकी संपत्ति 
का मूल्य कम हो जाता है । 


बैसा ही क्र (यथोचित, परिवत्तंन के साथ) दरों के बढ़ने से चलता 
हैं । ग्रह-निर्माण की गति पर रोक लगेगी परिणामतः किरायेदारों का बढ़ा 
हुआ दर-दायित्व मालिकों पर डालने का सामर्थ्य, मकानों की कमी के कारण 
सीमित हो जाएगा। सामान्‍य दष्टि से देखते हए हम कह सकते हें कि यदि 
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नए निर्माण पर दरों का प्रभाव कम है तो उतका अधिकांश प्रभावी भार 
श्रत्त में मालिक पर पड़ जाएगा, किन्तु नए निर्माण पर यदि उनका प्रभाव 
बहुत है तो प्रभावी भारु का अधिकांश किरायेदार पर ही रहेगा । 


इसलिए, नए निर्माण के द्वारा होने वाली प्रतिक्रिया का विचार भी 
जिन परिणामों पर हम पहले पहुँच चुके हैं उन्हें ही पृष्ट करता है। किसी 
अपक्षयी प्रदेश में जहां अन्य कारणों से प्रभावी भार ग्रुह स्वामियों पर अकेले 
जाने की ग्रधिक संभावना है, वैसे भी निजी लाभ के लिए विशेष नव-निर्माण 
नहीं होगा । इसलिए दरों में बदल का नए निर्माण १र कम ही प्रभाव पड़ेगा 
और हमारा यह निष्कर्ष कि अभावी भार मुख्यवया मालिक पर रहेगा, यहाँ 
भी ठीक रहता है । 

किन्तु दूसरी ओर विकासी क्षेत्रों में, जहाँ किराया सम्बन्धी संविदाश्रों में 
कम परिवत्तंवतशीलता होने की सम्भावना है, किसी भी अग्रवस्था में दरों का 
मकानों के बिक्री मूल्यों पर प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार नए निर्माण की 
लाभदायकता पर असर होगा । ऐसे क्षेत्रों में, हर अवस्था में कुछ नया निर्माण 
तो होगा ही किन्तु लाभदायकता में ऐसे बदल से उसकी मात्रा में अ्रच्तर आ 
सकता है | इसलिए दोनों कारणों से प्रभावी भार किरायेदारों पर पड़ेगा । 


ग्रत: स्थानीय दर--या स्थावर सम्पदा पर लगा तत्समान कोई भी 
कर-एक दुष्टि से निर्माण पर लगा कर होता है, आर उसमें कमी का परिणाम 
एक प्रकार के गृह व्यवस्था-साहाय्य जेस! होगा। यदि नीति का लक्ष्य चए 
मकानों का निर्माण करवाना है, तो केवल उन्हीं पर साहाय्य देना दरों में कमी 
की श्रपेक्षा (जो उदाहरणार्थ, दरों की प्राप्ति से चलने वाली कुछ सेवाश्रो को 
केन्द्रीय राजस्व पर डाल कर हो सकता है), बहुत अधिक प्रभावी व राजस्व का 
मितव्ययी उप्राय है। दरों में कमी का अधिकांश निश्चय ही पुराने घरों के 
किरायेदारों (अथवा मालिकों ) को लाभ पहुँचाएगा। इस लाभ में नए मकान 
बनाने वालों को मिलने वाले हिस्से के ग्रवसर तक ही नए निर्माण का 
प्रोत्साहन सीमित होगा। 
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गृह-व्यवस्था-साहाय्य सर्वेप्रथम तो नए मकानों के निर्माताओं (निर्माण 
सामग्री के उत्पादकों सहित) और किराग्रेदारों को ही लाभ पहुँचाएगां । तो 
भी, क्योंकि नये निर्माण से सामान्यतया सब किरायों की कम होने की प्रवृत्ति 
होती है, इसलिए नए निर्माण के प्रोत्साहन से सभी किरायेदारों को परोक्ष 
लाभ होत# है! परन्तु अगर किसी प्रकार की निर्माण सामग्री अथवा श्रम की 
पूत्ति कम है और वह सुलभ नहीं है तो मकानों के निर्माण के लिए साहाय्य 
की प्रभाविता का कुछ भाग तो निर्माण व्यय बढ़ने में निष्फल हो जाएगा । 
यह तक साहाय्यों के विरुद्ध नहीं है बल्कि एक चेतावनी मात्र है कि निर्माण 
के विकास के लिए उठाए गए किसी भी » पग की सहायता करने के लिए 
प्रड्चनों को दूर करने और पूत्ति की लोच को बढ़ाने की दृष्टि से सीधी 
कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है ! 


ग्रपने विश्लेषण को घरों फे करों से हटाकर गश्रौद्योगिक और व्यवसायी 
सम्पत्ति के करों पर लागू करने के लिए इसके किसी बड़े विस्तार की ध्राव- 
श्यकता नहीं है । यह स्मरण होगा कि इस तरह के करों का उपरिक भार 
करारोपित भवनों की सहायता द्वारा उपलब्ध कराई गई वस्तुश्नों और सेवाश्रों 
के उपभोक्ताओं पर पड़ता है। यदि सम्पत्ति पट्ट पर दी हुई है तो सर्वप्रथम 
प्रभावी भार अभिधारक (06०एए७) पर होगा, ठीक मकानों के कर की 
तरह; बाद में मालिझछ और किरायेदार में एक समायोजन प्रक्रिया होगी, 
ठीक वैसी ही जैसी प्रक्रिया का विश्नेषण हमने अ्रभी किया है । परन्तु एक और 
सम्बन्ध का भी विचार हमें करना होगा, निर्माता अथवा व्यवसायी और 
उसके ग्राहकों अथवा वादार्थी (७४०४७) के मध्य में, जहाँ भवन पर स्वामित्व 
ग्रभिधारक का ही हो, व्यापारी-सम्पत्ति के दरों के प्रभावी भार के निर्णय में 
यही मुख्य प्रश्न होता है । 

उत्पादक को जो दर देने पड़ते हैँ, वे उसके लिए उपरि-व्यय होते हैं । 
ग्रल्पकाल में सम्भावना यह है कि वे लाभ में से दिए जाएँगे (कम से कम 
ग्राथिक दृष्टि से श॒द्ध प्रक्रिग यही होगी) किन्तु दीर्बकाल में, दर उन व्ययों 
में से होते हैं जो बिक्री मूल्य में से अवश्य निकलने चाहिएँ। उत्पादक के सामने 


२०४ सार्वजनिक वित्त 


दो मार्ग हें -भ्रतिरिक्त दर मूल्य में जोड़ देता भ्रथवा वहाँ से हटकर किसी 
दूसरे कार्य में अपने आप को लगा देना । कौन सा मार्ग अपनाया जाए, इसका 
निर्णय वह उस कर की. बातों को सोच कर ही करेगा जैसी एक बार 
के उपयोग वाली वस्तु पर एक नया कर लगाने पर अपना रास्ता चुनते समय 
उसके मन में रहेंगी--प्रर्थात्‌ पूत्ति और माँग की सापेक्ष लोच, ०एकाधिकार 
की मात्रा श्रौर कितनी सरलता से विशिष्ट (57०००)४००) साधन (उसकी 
अपनी योग्यता सहित) दूसरा ओर लगाए जा सकते हूँ । 


यदि हमारा सम्बन्ध ऐसे कर से है जिसकी कठोरता में स्थान-स्थान में 
बहुत अन्तर है तब इसका परयूप्त भय है कि उत्पादक ऊँचे दरों से बचने के 
लिए दूसरे क्षेत्र को चले जाने का प्रयत्न करें, या जिसकी अ्रधिक सम्भावना 
है, नए कारखाने केवल कम दर वालि क्षेत्रों में ही लगाएँ। स्थानीय वित्त की 
दृष्टि से एक कारखाने का बन्द होना, घरेलू दर-दाताओं के ऊँची दर वाले 
क्षेत्रों से श्रमिक निष्कासन की तुलना में श्रधिक गम्भीर बात है। उत्पादक के 
सामने तो शुद्ध आर्थिक हेतु ही होंगे और उनमें अपने पीछे जो बेकारी बह 
छोड़ जाएगा, उससे समाज को होने वाली हानि को वह नहीं गिनता है । यह 
भय उन प्रमुख कारणों में से था जिनके परिणामस्वरूप “भ्रौद्योगिक 
दायाप्तियों” (फ्रतप्डछंकक ॥००७१४४7०००४७) के (अर्थात्‌ उन भवनों के 
जिनमें कुछ निर्माण क्रिया होती थी) दर कम होकर १९२९ के दरों के 
दायित्व का ७५ प्रतिशत रह गए। उस पग से औद्योगिक उपरि व्यय के रूप 
में दरों का महत्त्व कम होकर न्यूनतम इन्द्रिय याह्य (फरामा।पाण 8वत्म)०) 
से भी कम रह गए, अधिक नहीं तो उस समय के लिए; चाहे उसके बाद 
जिन नगरों में कारखानों का कुल कर योग्य मुल्य में काफ़ी हिस्सा था उनमें 
अनुमात्रा दर पर्याप्त बढ़ गए हैं । ऐसे स्थानों पर अन्य व्यवसाय (विशेषतया 
दुकानों) के सिर पर भारी अतिरिक्त उपरि मार पड़ गया। उस व्यवसाय 
के दर पूरे रहे, जिसके दरों की कमी के सामान्य लाभ विशिष्ट स्थानीय हितों 
को हुई हानि के कारण आंशिक रूप में निष्फल हो गए। 
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४. श्रन्‍्य सम्पत्ति कर (000 ?7०9००७४७ए ४७5९४ )--जहाँ तक मता- 
धिकार-कर सम्पत्ति के भाटक-मृल्य पर लगाए जाते हैं, उनका कार्य, स्थावर 
सम्पत्ति के जिन करों की चर्चा हम कर चुके हैं उनके बिलकुल समान होता 
है। अन्तर केवल इतना होता है कि इनके मुख्य प्रभाव आशिक क्षेत्र के 
सम्बन्धित डाग तक ही सीमित रहते है । नया कर लगने की अवस्था में 
उस दिशा में माँग और परिणामतः उत्पादन रुकेगा और कर कम होने पर 
बढ़ेगा, जेसे किसी एक बार के उपयोग वाली वस्तु पर कर लगाने से होगा 
उसी के सदुश । किन्तु सम्भावना यह है कि मताधिकार कर लाभ के (पिछली 
प्राप्ति से लगाए गए) अनुमान पर आधारित हो | इस स्थिति में कर का कार्य 
सम्पत्ति पर चुनाव करके लगे (5०००४#४७) एक आय-कर से मिलता-जुलता 
होगा । यदि कर वत्तं मान दरों पर स्थायी होने की आशा न हो तो आगे का 
समय लेकर लाभ का ऐसा समायोजन करने का प्रयत्न होगा कि कुल जितना 
कर देना पड़ेगा वह कम से कम हो । 

कम टिकाऊ वस्तुओं पर करों (जैसे मोटर-बाहनों पर “लाइसैस” शुल्क) 
का भार स्थावर सम्पत्ति पर लगे वेसे ही करों से इस बात में भिन्‍न है कि 
इसमें पूजी-मूल्यों के परिवत्तंनों का आनुपातिक प्रभाव कम होता है । निजी 
प्रमोद-गाड़ियों के कर का कारये ग्ृह-स्वामियों के घरेलू दर के सदृश ही है, 
कर बढ़ने पर माँग के बड़ी और बढ़िया गाड़ियों से हटकर छोटी गाड़ियों की 
झोर जाने की, तथा कर के घटने से मृल्यवान गाड़ियों की माँग बढ़ने की, 
वैसी ही प्रवृत्ति यहाँ भी है। ठीक कौन से सूत्र से दायित्व निर्धारित होता है, 
यह इस सम्बन्ध में अत्यन्त श्रधिक महत्त्व रखता है क्‍योंकि निर्माता स्वाभा- 
विकतया रूपांक बदल कर “शुद्ध” झ्राकर्षकता (उपयोग के समाधान में से 
कर निकाल कर) को अधिकतम बनाने का प्रयत्न करेंगे। इसी तरह बसों 
औ्और टेक्सियों के “लाइसेंस” शूल्कों का कार्य, पटद्टे पर दी हुई सम्पत्ति पर 
लगे घरेलू दरों जैसा होता है जिसमें पट्टे को एक दीघेकालीन व स्थायी 
संविदा की बजाय अल्पकालीन संविदाश्ं की एक श्वृंखला समझना चाहिए । 
अन्त में लारियों और डिलिवरी-गाड़ियों जैसे वाहनों के लाइसैंस, उत्पादन में 
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लगे भवनों के करों से मिलते हैं । परन्तु इन सब का पूंजी-प्रभाव की दृष्टि 
से विशेष महत्त्व नहीं है । 

, पूंजी वस्तुओ्रों पर प्रत्यक्ष लगे करों के भार को छोड़ से पहले एक और 
बात ध्यान देने योग्य है। जैसा हमने देखा है ब्रिटिश स्थानीय दर किरायों के 
सम्बन्ध में निर्धारित होता हैं, श्र्थात्‌ बह वाषिक मूल्यों पर आधारित है। 
अधिकांश अन्य देशों में इस प्रकार का कर सम्पत्ति के बिक्री मूल्य पर आधारित 
होता है, अर्थात्‌ पूंजी-मूल्य पर । यहाँ एक मूलभूत सैद्धान्तिक प्रभेद है यद्यपि 
व्यवहार में उसके कारण प्रायः मूल्यांकन अथवा भार में कोई बहुत बड़ा 
अन्तर नही ग्राता । वाधिक मूल्य, स्थिति को जैसी है वैसा स्वीकार कर लेते 
हैं गौर आगामी फल के मूल्प्रों का कोई विचार नही करते; किन्तु बिक्री 
मूल्य न केवल सम्पत्ति के वत्तेमान किराये को हिसाब में लेते हैँ बल्कि बाजार 
में सम्पत्ति या पास-पड़ोस के अपेक्षित विकास का अनुमान लगाकर भविष्य 
के कियायों के बारे में जो आशा बनती हो, उसका भी । इस सम्भावना के 
लिए निस्सन्देह गुंजायश छोड़ी जाती है कि वे आशाएँ कुछ काल तक पूरी 
न हों, ओर इतना बढ़ा उनमें से काट लिया जाता है । 


जहाँ सामान्यतया सम्पत्ति किराये चढ़ाई ही नहीं जाती, वहाँ स्वाभाविक- 
तया अनिवाय है कि कर-ग्राधार मूलधन हो न कि वाषिक मूल्य। एक 
विकासी देश में यह निश्चित रूप से लाभदायक होता है क्योंकि मूल्य बढ़ने 
को आशा काफ़ो होती है और वह निस्‍्सन्‍्देह कर में समाविष्ट होनी चाहिए । 
परन्तु सामान्यतः पूंजी-मूल्यों का ठीक निर्धारण वाधिक मृत्यों की श्रपेक्षा 
अधिक कठिन होता है; किसी हाल की बिकी हुई सम्पत्ति का पड़ोस की अन्य 
सम्पत्तियों के वत्तमान मूल्यों को आँकने के लिए ठीक सूचक होना कोई ज़रूरी 
नहीं है । इस कारण मूल्यांकन में श्रभिमत ([ंप्रतढुछ७०४) का एक तत्त्व 
प्रवेश कर जाता है जो वाषिक मूल्यांकन में अनुपस्थित रहता है, कम से कम 
जहाँ व्यापक भाटक-नियन्त्रण (5७70 ००॥४००)) नहीं है। इस से ग्रनिश्चितता 
उत्पन्न होती है और व्यज्ञति-निरपेक्षता में कमी आती है । 

मूल-मूल्य आधार का ही एक्‌ प्रकार है जिसे स्थान-मूल्यों (889 ४७॥००४ ) 
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किक ५ 


का करारोपण कहा जाता है। इस उपाय में कर को स्थान मात्र के “जी 
मूल्य पर आधारित करने का प्रयत्न किया जाता है और या तो इसके भवनों 
गऔर इसमें जो अन्य सुधार हुए हों उनकी उपेक्षा की जाती है, या उनका 
मूल्यांकन पृथक्‌ कर के उन पर हल्का कर लगाया जाता है। स्थान- 
मृल्य-कराधाव (&606 ए७)7९ ८०००४००) के दो संभव लक्ष्य हो सकते हैं । 
एक तो यह कि स्थान पर खड़े किये गए भवन के ग्रुणदोष का कर के दायित्व 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसलिए जिस प्रकार के भवन से सब से अधिक 
प्राप्त की आशा होगी उसके निर्माण में कर के कारण कोई अ्रवरोध नहीं 
प्राएगा । कर में यदि भवन समाविष्ट होता तो जो भवन बनता उससे यह जो 
वास्तव में बना है बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी । किन्तु इस की कुछ 
संभावना दीखती है कि यह भी यदि कर के नीचे आता तो जैसा होता 
उससे अच्छा या बड़ा हो। दूसरा लक्ष्य यह कि स्थान-मूल्य-कराधान (यह 
मानते हुए कि मूल्यांकन ठीक हो गया है) के द्वारा पड़ोस के विस्तार से स्थान 
के मूल्य में होने वाली वृद्धि भी राजस्व के अन्तर्गत आ सकेगी जो वृद्धि जहाँ तक 
सँपत्ति के वेयक्तिक स्वाप्री का संबंध है, “अनाजित” (प्र7०४7४००१ ) होती है । 
इस प्रकार स्थान-मूल्य कराधान “आशिक किराये” अथवा बचत (8प7एपर8) 
के सिद्धान्त पर आधारित है, जो (भूमि आदि) किसी स्थिर पूत्ति वाले साधन 
के स्वामी को उस साथरू की सहायता से उत्पादित वस्तुओ्नों की माँग बढ़ने पर, 
प्राप्त होती है। इस प्रकार के कर का ग्रुग यह है कि उत्पादनशीलता पर 
तब तक कोई उसका हानिकारक प्रभाव नहीं होता, जब तक कि वह वास्तव 
में शुद्ध आथिक बचत निर्धारित हो । 

मूल्य में हुई वृद्धि, स्थान और भवन के पूँजी-मूल्य पर आधारित कुशल 
मूल्याँकन से भी प्राप्त हो सकती है परन्तु उसमें उत्पादक के उद्यम का परिणाम 
निश्चित रूप से कर में सम्मिलित होने के कारण उसके उत्पादनीय प्रभाव 
भी होंगे । 

स्थान-मूल्य कराधान की कठिनाई वास्तविक मूल्यांकन में ही आती है। 
केवल खाली स्थान ही पृथक्‌ बिकते हैं और तब भी उनमें किए गए सुधार 
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प्रायः समाविष्ट रहते हैं । शेष सब में स्थान और सुधार की मिली हुई इकाई ही 
बाजार में ग्राती है और परिणामतः केवल इसी के संबंध में बाजार साक्षी 
उपलब्ध हो सकती है। एक बार एक स्थान पर कोई भवन खड़ा हो जाए तो 
कुल के मूल्य में स्थान और भवन दोनों के पृथक्‌ योगदान को स्थापित करने 
का कोई व्यक्ति-निरपेक्ष उपाय नहीं है, भले ही उन्हें तके में पृथक्‌ किया भी 
जा सके जो कि निश्चित कदापि नहीं है। अतः बाजार साक्षी की जिसके 
आधार प्र स्थान-मूल्यांकन हो सकता है--सदा कमी रहती है । इस कारण 
मूल्यांकन में मनमानी का अंश आ। जाता है, जो कि पूर्ण पूंजी मूल्यांकनों में 
हमने जितना ग्राता देखा है उसके अतिरिक्त है। इन अन्तिम पूर्ण मूल्यांकनों में 
मूल्याँकन करने वाले का कार्य बाजार के निर्णय की विवेचना मात्र करना होता 
है, किन्तु जब वह भवन सहित स्थान का मूल्यांकन करता है तो कल्पना का 
कहीं अधिक काम पड़ता है और उसके मूल्यांकन के विरुद्ध अपील लगभग 
असंभव ही होती है । 

स्थान-मूल्यांकन में, मूल्य निश्चित करने वाले को न केवल भावी विकास 
का भविष्यदर्शी बनना पड़ता है, बल्कि वह कब होगा इसकी भी निश्चित 
धारणा बनानी होती है; इसमें गलती लगने से स्थान के वत्तेमान ब्रा काठे 
हुए मूल्य ([0768806 त8007706त ४७४७) में पर्याप्त अन्तर आ सकता है। 
यदि भूल अति आश्यावाद की है तो करदाता के लिए बहुत कठिनाई झा सकती 
है क्योंकि उस पर जितनी झ्राय के लिए कर लांद दिया गया है उतनी प्राप्त 
करने का उसके पास कोई उपाय नहीं होगा । व्यवहार में यह दिखाई देता है कि 
जिन देशों में स्थान-मूल्यांकन-करा रोपण का अनुभव सब से अधिक सन्तोषजनक 
रहा है (न्यूजीलेंड ओर डेनमा्क) वहाँ मूल्याँकन बड़े उदार पढद्टे के साथ 
करने की प्रवृत्ति रही है । किन्तु इस उपाय से राजस्व-संभाव्य निस्सन्देह बहुत 
कम हो सकता है और यह कमी सुधारों की छूट से कर-आधार के संकीर्ण हो 
जाने के कारण जो न्यूनता आएगी, उसके अतिरिवत होगी । 

स्थान-मूल्य करारोपण की कठिताइयों को देखते हुए और राजस्व की 
भारी आवश्यकता की दृष्टि से, विकासशील देशों के लिए संभवतः यही उचित 
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होगा कि पूर्ण पूंजी-मूल्यांकनों के अन्तर्गत ही अपेक्षित विकास-मूल्यों पर कर 
लगा कर समाधान कर लें। यदि विशिष्ट प्रकार के विकास को प्रोत्साहित 
करने की नीति हो तो 'रिवेट' के घटाए हुए दरों के द्वारा इसका प्रबन्ध किया 
जा सकता है !। 


यदि किसी पहले से विकसित और प्राय: स्थिर जनसंख्या वाले देश्ष में 
बदल कर स्थान-मूल्य कर लागू करने का प्रयत्त हो तो एक ओर मूल्यांकन के 
खर्चे और कठिनाइयाँ, और दूसरी ओर बड़े दर मुल्यवान भवनों के स्वामियों 
को जो छप्पर फाड़ कर थश्राने वाला लाभ प्राप्त होगा उसकी तुलना में 
जो उत्पादनीय लाभ होंगे वे बहुत कम सिद्ध होंगे, विशेवत: इस कारण कि 
वे भी पूरे तभी होंगे जब कर केवल शुद्ध श्राथिक किराये पर ही निर्धारित 
किया गया हो । यदि नया कर पूरी इकाई के मूल्य, वाधिक अथवा मूल, पर 
लगे किसी कर के स्थान पर हो तब राजस्व की पर्याप्त हानि भी उठानी पड़ेगी 
जिसे ऐसे देश में अ्रपेक्षित विकास-मूल्यों के समावेश से पूरा करना कठिन 
होगा | जैसा वर्तमान शताब्दी के आरम्भ में एजवर्थ ने कहा था, जब “अनाजित 
वृद्धि” (प्रा०8०॥०१ 770077०70) पर उदारदलीय कर राजनीतिक तके- 
वितक का केन्द्र बना हुआ्ना था, ब्रिटेन में इस प्रकार के कर के विरुद्ध मौलिक 
आपत्ति यह है कि “इसमें प॑सा ही नहीं है ।”' 

स्थान के पूरे मूल्य पर कर निर्धारित हो सकते हैं, परन्तु स्थान-मृल्यांकन 
का मौलिक उद्देश्य है उस “आश्िक किराये” था बचत पर कर लगाने की 
व्यवस्था करना जो ऐसे साधन (जेसे भूमि) के स्वामी को प्राप्त होता है 
जिसकी कुल पृूत्ति स्थिर हो, जेसे जैसे संबंधित साधन की सहायता से बनने 
वाले पदार्थों की मांग बढ़ती जाती है। जैसा १८४० की दणाब्दी में मिल ने 
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संकेत किया था, यह “भिन्‍नक कराधान का बहुत उपयुक्त विषय” है ।* यदि 
उस पर कर लग सके तो उस कर में दोहरा ग्रुण होता है। प्रथम संपत्ति के 
मूल्य में जो वृद्धि स्थानीय समाज के विस्तार के कारण हुई है न कि स्वामी 
के परिश्रम के कारण, उसे वह समाज के लिए ही प्राप्त कर लेता है। द्वितीय, 
मूल्य की वृद्धि क्योंकि स्वामी द्वारा अनाजित होती है इसलिए कर का उद्यम 
पर कोई निरोधक प्रभाव नहीं हो सकता। यह परिणाम ठीक तरह प्राप्त 
करने के लिए स्थान की मूल अथवा “सुधार रहित” अवस्था (जेसी शुरू में 
प्रकृति ने बनाई) के मूल्य का अनुमान लगाना श्नौर मूल्य की केवल उस वृद्धि 
पर ही कर लगाना, जो समाज की गतिविधि के कारण हुई हो, आवश्यक 
होता है । 

नए देशों में, जहाँ ग्रविकसित स्थानों का बिक्री-मूल्य आधार प्राप्त करना 
संभव हुआ है, और जहाँ बिकास तीब्रतापूर्वक होता रहा है, इस प्रकार के 
करों का पर्याप्त उपयोग किया गया है | 


१. देखिये अध्याय ८ 


अध्याय १५२ 


गुद्ध आय और लाभ पर सामान्य कर 


(एशाश'शनों ॥95९5 0॥ 'ि९६ 00706 &॥व 270#5) 

१. आय और व्यय करों के कल्यारकारी प्रभाव की तुलना (7फ७ 
जफ़ा५रा86 ग्रि०03 ० गंश॥008७. बषते छ9प08ए 79568 (07709786 ) --- 
व्यय करों में, व्यक्ति व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाले दर में अन्तर नहीं होता; 
व्यक्ति का दायित्व भिन्‍न होता है तो करारोपित वस्तुग्रों के खरीदे गए 
परिमाण अ्रथवा ग्रुण में भिन्‍नता के कारण । इसके विषरीत आय और पूंजी 
करों में हुर करदाता के दायित्व की, उसके धन व परिस्थितियों के अनुसार 
पृथक्‌ गणना करनी होती है । 

वैयक्तिक आय कर के लिए, इस गरशता के पहले दो प्रारम्भिक प्रदनों 
का निर्णय करना आवश्यक होता है । पहला आय खाते में होने वाली प्राप्तियों 
को पँजी खाते की प्राप्तियों से पृथक्‌ करना होगा (क्योंकि ठीक आय-कर में 
केवल प्रथम प्रकार की प्राप्तियों पर कर लगाने का प्रयत्न होता है) ; दूसरा 
इस बारे में निर्णाय करुना पड़ता है कि व्यक्ति की सकल प्राप्ति को शुद्ध आय 
में परिवर्तित करने के लिए, जो उसके दायित्व का आधार होता है, कौन- 
कौन से खर्च की अनुज्ञा होनी चाहिए। ब्रिटिश आय-कर में एक और ग्रवस्था 


मामा ४४४४७४७७४ 


2. आर्थिक दृष्टिकोण से आय की सम्भवतः सबसे अच्छी परिसापा है, वह राशि जिस 
का किसी काल में, अपनी कुल सम्पत्ति (पूंजी) कम किए बिना, स्वामी उपभोग कर सकता 
है | देखिए ठ. ३. सरांछांए5, एकवप6 पते (४०७४७7 प्रष्ठ १७२. कई अवस्थाओं में 
इसमें कुछ पूजी-प्राप्तिवा भी आ जाती हैं। जैसा हम आगे देखेंगे (अध्याय १३) पूजी 
प्राप्तियों पर, हानि के लिए पर्याप्त ऋतिपूर्ति देते हुए, प्रभावी वसमस्याय्य सामान्य कर को 
क्रियान्वित करने में मारी प्रशासी व प्रावेधिक कठिनाइथाँ आती हैं। दूसरा ओर, दाय-करों के 
द्वारा, कुल पू जो (जीवन-काल में हुई प्राप्तियां मिलाकर) का प्रभावी क्रारोपण सरल भी होता 
है ओर समन्याय्य भी | 


२१२ सावेजनिक वित्त 


भी जरूरी होती है । वह है शुद्ध (अथवा “वास्तविक” ) आय में कुछ छूटों व 
साहाय्यों के लिए कटौती कर के, जिन की योजना करदाता की व्यक्तिगत 
परिस्थितियों का हिसाब करने के लिए की गई होती है, उसे “कर योग्य 
आय में बदलना । इनकी विस्तृत चर्चा हम बाद में करेंगे । 


आकस्मिक पूजी प्राप्तियों से आय-प्रवाह का भेद करना प्रायः कठिन नहीं 
होता । हाँ, दोनों की सीमा पर के कुछ उदाहरण सदा होते हैं जो कष्ट दे 
सकते हैं -उदाहरागार्थ जहाँ आय सामान्यतया एक के बाद एक कई पँजी 
सौदों के सिलसिले से ही प्राप्त होती है (जैसे स्कनन्‍्ध-वरिकक्‍त, स्टॉक-आढ़ती 
की आय ) । इस प्रकार की स्थित्ति में तो पृजी-प्राप्तियों को भी आय मानकर 
उन पर कर लगाना बिलकुल उचित है । एक दूसरे प्रकार की कठिनाई आ्राती 
है क्योंकि कभी-कभी यह करदाताओं के हाथ की बात होती है कि श्राय को 
पूंजी-प्राप्ति का रूप दे दें (उदाहरणार्थ जिन फर्मो में उनका निर्णायक 
प्रभाव हो, उनसे लाभाँश की जगह बोनस पूँजी वितरण प्राप्त करने की 
व्यवस्था करके ) । इस प्रकार की पूंजी प्राप्तियाँ वास्तविक श्रर्थों में आय होती 
हैं और इन पर कर लगाना चाहिए किन्तु खोज करके उनका पता लगाना 
सदा सरल नहीं होता । अधिकर का जो अपवंचन होता है उसका अधिकांश 
बहुत कर के इसी तरह का होता है । इस प्रकार के कर अबवंचन को रोकने 
का उपयुक्त उपाय ग्राय कर को फैला कर सामान्‍य पूंजी प्राप्तियों पर लागू 
कर देना नहीं है, किन्तु कोई कार्य दक्ष राजस्व विभाग आय कर के कलेवर के 
अन्दर ही ग्राय की जगह पूँजी प्राप्तियों को देने की विशिष्ट रीतियों पर कर 
लगाने के साधन ढूंढ सकता है । 

सकल आय को शुद्ध ग्राय में बदलने के लिए जिन खर्चों के लिए छट देनी 
चाहिए उनके निर्णय की प्रक्रिया में श्रधिक सामान्य कठिनाइयाँ उत्पन्न होती 
हैं । व्यवहार में “व्यक्तिगत” खर्च राजस्व अधिकारियों द्वारा काफी रूढ ढंग 
से तय किए जाते हैं । ब्रिटेन में, उनमें उपजीविका और निर्वाह व्यय के लिए 


लिन तन 





बन नर, 
कं 
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एक सीमित छूट (जैसे कारीगर द्वारा लगाए गए उपकरण, जीवन बीमे की 
किस्त और रहने के मकान पर बंधक-ब्याज) भी सभ्मिलित है परन्तु व्यवसाय 
में स्थान प्राप्त करने का व्यय उसमें नहीं है | ब्रिटिश आय कर के अवेयक्तिक 
(707-7०780708) ) भाग के लिए व्यापारी फर्म को छोड़े जाने वाले खर्चे भी 
रूढ़ पद्धति से ही निश्चित किए जाते हैँ। जो राजस्व अधिकारी स्वीकार्य 
मानते हें वे आवश्यक नहीं है कि वहीं हों जिन्हें कोई लेखापाल अथवा कोई 
ग्रथशास्त्री उपयुक्त मानेगा और इस कारण कर का कोई निश्चित दर जितना 
होना चाहिए उससे अधिक भारी हो सकता! है । यह एक महत्त्वपूर्ण पद है जिस 
पर हमें बाद में फिर लौटठना होगा । न 

आ्राय-कर के निर्धारण में सबसे अधिक गम्भीर प्रावेधिक कठिनाइयाँ 
प्राय: छोटी फर्म की व्यय, लाभ और बेयक्तिक आय में भेद करते समय खड़। 
होती हैँ । इस प्रकार के व्यवसायों द्वारा काम में लाई जाने वाली घटिया लेखा 
पद्धतियों के कारण कई देशों में कर के काफी बड़े दायित्व से लोग बच जाते 
हैं। इस अपवंचन के कारण जो असाम्य उत्पन्त हुआ वह, ब्रिटेन व अन्य देशों 
में जिस समय आय-कर पहले पहल लगा उस समय उसकी अप्रियता के बड़े 
कारणों में से था। अरब वह कठिनाई बहुत कुछ दूर हो चुकी है, कम से कम 
ब्रिठेत में तो, कुछ तो सामान्य फर्म के झ्राकार के बढ़ जाने और पारिवारिक 
स्वामित्व के हास के कारण और कुछ व्यापारिक लेखा पद्धति की प्रविधि में 
सुधार के कारण । कम' से कम श्रग्रगण्य औद्योगिक देशों में तो अरब आ्राय-कर 
ग्रन्तर्वेबक्तिक साम्य (7067-0७78009) ९१एां४ए )के ऊँचे स्तर पर संग्रह किया 
जाता है, चाहे फिर उसमें जिन रूढ़ियों का पालन किया जाता है उनमें आाथिक 
दृष्टि से अभी सुधार की ग्रावश्यकता होगी । 

आय-कर अनिवाये रूप से पूंजी-करों से जुड़े होते हे, न केवल इसलिए कि 
पूँजी प्राप्तियाँ कई बार आय से पृथक नहीं की जा सकतीं बल्कि इस कारण 
भी कि दोनों प्रकार के कर व्यक्ति की कुल सम्पत्ति पर समान ढंग से आधा- 
रित होते हैं--एक उसके वा्िक मूल्य पर दूसरा उसके पूजी-मूल्य पर । व्यव- 
हार में तो दोनों प्रकार के करों का सम्बन्ध वास्तव में बहुत ही घनिष्ठ होता 


२१४ प्षावजनिक वित्त 


है क्योंकि आय पर निर्धारित कर चाहे यथार्थ में पंजी में से दिया जा सकता 
है और इसी प्रकार पूंजी कर आराय में से । अरब जैसे युद्धकाल में एक - अस्थायी 
उच्च आय-कर उपभोग में नउतनी कमी लाए बिना भी परिसम्पत्‌ बेचकर 
जुकाया जा सकता है, और इसी तरह साल के बाद प्रतिवर्ष लगा पूँजी-कर 
आय में से दिया जाने की प्रवृत्ति होगी । किसी तरह हो, यदि प्रत्येक करदाता 
से उतना ही राजस्व हरसाल निचोड़ा जाए तो भी पूँजी पर निर्धारित कर 
का प्रभावी भार अधिक सामान्य ढंग से निर्धारित आाय-कर के प्रभावी भार से 
भिन्‍न होगा और भिन्‍तता महत्त्वशन्य नहीं होगी । अतः हमने न केवल इसका 
विचार करना है कि कर दिया कैसे जाता है बल्कि इसका भी कि वह निर्धारित 
केसे होता है । 

आय और पूँजी के सामान्य करों के कार्य का विश्लेषण करते हुए हमें 
“एक समय पर एक चीज” की अपनी (आंशिक) पद्धति के अनुसार ही चलते 
रहना होगा इस भ्रर्थ में कि भ्रभी भी हमारा राजस्व के संवितरण के प्रभावों 
के साथ कोई संबंध नही है । हमने देखा है कि एक विशिष्ट कर के राजस्व 
में से होने वाले व्यय की पृथक चर्चा हम केवल पृथक रक्षित कर के लिए कर 
सकते हैं, श्रर्थात्‌ राजस्व के बॉँटवारे का सारा विषय तब तक नहीं लिया 
जा सकता जब तक हम अथ॑-व्यवस्था में सार्वजनिक वित्त की चर्चा प्रारम्भ नहीं 
करते । तो भी हमारा विश्लेषण इस शर्थ में तो अश्रब व्यवद्य सामास्‍्य होना 
चाहिए कि अब हम अपने ध्यान को बाजार विशेष में होने वाले परिवत्तनों 
तक सीमित नहीं रख सकते; अश्रव तो हमें उपभोग और नियोजन श्र॒र्थात्‌ राष्ट्रीय 
झ्राय के आकार का निर्णय करने वाले कारकों की सामान्य गति पर कराधान 
के प्रभाव की चर्चा अवश्य करनी होगी । 


व्यय करों (देखिये अध्याय १०) की तुलना में आय करों के अनुकूल 


१. इस स्थिति के कारण कर्मी-कमी युद्ध काल में पूंजी आरोपण (०७०//9] ॥6ए9) 
की मांग उठी है । हम आगे देखेंगे (देखिए अध्याय १३, सेक्शन २) कि उपभोग और मूल्यों 
के नियन्त्रण की दृष्टि से वह प्रभाव-रहित होगा बल्कि उसका असर उलट भी हो सकता है । वह 
आरोपण दाता कहो तक ऋण ले सकते, हैं, इस पर निर्भर होगा । 


शुद्ध श्राय और लाभ पर सामान्य कर ३१५ 


“क्लासिकल” (०952०) ) (बल्कि विक्टोरियन ) पक्ष इस अ्रन्तर्निहित मान्यता 
को लेकर चलता था कि जब करदाता के सामने एक निदद्दित राजस्व के 
लिए, श्रांशिक व्यय-कर अथवा श्राय-कर के मध्य में विकल्प हो तो दोनों 
दिशाग्रों में उसका प्रारभिक दायित्व शून्य होता है। इस अवस्था में यह धारणा 
ठीक है कि वह आय कर को पसन्द करेगा । एक तो विकल्प से उसके व्यय 
के वितरण में कोई गड़बड़ नहीं होगी । दूसरा, उसका देने वाले पर प्रभाव 
भी कम पड़ेगा क्योंकि बराबर राजस्व संग्रह करने के लिए यह लगभग निश्चित 
है कि आय कर का दर व्यय कर के दर से कम होगा। वास्तव में इसकी 
संभावता बहुत नहीं है कि उसे झाय-करः देने से कार्य और विश्वाम के लिए 
अपनी सापेक्ष पसन्द में कोई बदल होता हुआ 'अ्रनुभव होगा, इसलिए उसे बचत 
की भी कोई हानि नहीं होगी । 


यह निष्कर्ष कि आय-कर से बचत की कोई हानि नहीं होती, आय प्राप्त 
करने के खर्चों की अपेक्षा पर मौलिक रूप से निर्भर है। वे खर्चे हें व्यक्ति 
की टूट फूट और कार्य को मानसिक अनुपयोगिता (5प्रोञु|००४४० तांडप्।0ए) । 
ग्रतः वह निष्कर्ष कार्य से प्राप्त होने वाली आय के कर के लिए केवल तभी 
सर्वथा ठीक है जब उसके दर साधारण हों और उससे भी भ्रधिक जब कर- 
दाता के पास अपने प्रयत्न को बदल कर आय को बदलने का कोई अवसर 
न हो । इस अवस्था में प्रतिस्थापना प्रभाव (8प्र/890प्रध्ंणत ४ग००४७) कुछ 
नहीं होते और आयकर एक “एकसुष्टि” कर से जो उत्पादनीय दृष्टिकोण 
के साथ हमने देखा है, कि आदर्श है, मिलता जुलता है। फिर भी कई परि- 
स्थितियों में यह सच है कि व्यय-करों से ग्राय-करों को बदलने से संतुष्टि में 
वृद्धि होगी । परन्तु उसके प्रमुख लाभ वितरण के क्षेत्र में ढूंढने होंगे । 
व्यय-करों के राजस्व का भारी अधिकांश न्‍्यून झ्राय-वर्गों से (केवल मात्र 
उनकी संख्या अधिक होने के कारण) प्राप्त होता है। दूसरी ओर आय करों 
का राजस्व प्रमुख रूप से उनकी आय अधिक होने के कारण ऊपर के आय 





१. उसके “भहत््त”? के कारण, देखिए अध्याय १० । 
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वर्गों से आता है। अतः व्यय-करों से ग्राय-करों को परिवत्तेत, कर-व्यवस्था 
को काफी कम प्रतिगामी बना देगा और कराधान को करदान क्षमता के 
साथ अधिक अच्छी प्रकार संबंधित कर देगा । राजस्व के इस आय-वितरण 
का परिणाम यह भी है कि व्यय-कर उपभोग के सिर पर दिए जाने की 
प्रवृत्ति होती है जब कि आय-कर कम से कम अंशत: बचत के सिर पर । इस- 
लिए आय-करों को बदलने से अर्थ-व्यवस्था में खर्च करने को प्रोत्साहन मिलेगा 
क्योंकि न्‍्यूबन आय-वर्गों को अ्रधिक खर्च करने का अवसर मिलेगा और 
उच्च आय-वर्गों का, खर्च को पहले से कम करने का कोई विशेष प्रयत्न नहीं 
होगा । इसके विपरीत निस्संदेह, यह है कि उच्च और क्रमवरद्धमान आय-कर, 
बचत को रोकने की प्रवृत्ति रखते है, एक तो बड़ी बचत करने वालों की 
आयों को कम करके और दूसरा अ्रधिक खर्च करने वालों पर करों का भार 
कम कर के । दोनों ओर के खतरों को समभने के लिए और यह ॒ निर्णय करने 
के लिए कि वे कहाँ तक कर में आन्तरिक सुधारों के द्वारा कम किए जा 
सकते है, यह उचित होगा कि हम परंपरागत ब्रिटिश आाय-कर की कुछ न 
कुछ विशेषतापूर्ण रचना का परीक्षण कर लें । 

२. ब्रिटिश आय-कर की रचना (796 8ए७प्रा'.8 ० ऐल्रंड0 [7007० 
95)--१६१० में अधिकर (8779०7४७5) के लागू होने के बाद से ब्रिटिश 
आय में तीन स्पष्टतया पृथक्‌ तत्त्व हैं: () एक ब्यून मुक्ति परिसीमा 
(]0ए9 €5९7०7०४०० ॥#770 ) के ऊपर सब वयक्तिक आयों पर एक “स्टेंडडे 
दर से निर्धारित एक सीधा समानुपातिक (09००७) कर । 
() उसी “प्रतिमान” दर से निर्धारित, सभी फर्मों के अवितरित लाभ 
पर एक कर। (7) आय की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ काफी तेजी से बढ़ने 
वाले दरों से निर्धारित, वेयक्तिक आयों पर एक क्रमवरद्धमान अधिकर | 
प्रशासनीय दृष्टि से, इस प्रकार ब्रिटिश आय कर तीन पृथक कर हैं किन्तु 
आशिक दृष्टि से उसमें केवल दो कर हैं, एक न्यून मुक्ति परिसीमा सहित एक 


चश्मा 


१. “्यून दरों? और “छूटों” अथवा “सहायताओं” से संबंधित उलमनों को छोड़ 
क्र । देखिए पृष्ठ २१८,२१६,२२० व उसके आगे । 
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क्रमवर््धमान वेयक्तिक आय कर और कारबार पर एक समानुपातिक कर । 
तीन प्रशासी तत्त्वों में से पहले दो मूल आय-कर के सीधे वंशज हें; तीसरा 
१६१० के उदारदलीय शासन के अधिकर का उत्तराखिकारी है पर उस समय 
मुक्ति परिसीमा ५००० पौंड थी । 

अ्रधिकर की अभिसीमा में श्राने वालों का, कर के दो वैयक्तिक तत्त्वों 
को दायित्व, कर दाता द्वारा हर वित्तीय वर्ष के आरन्भ होते ही दी गई कुल 
श्राय की विवरणी के आधार पर, एक ही वार निब्चित हो जाता है, परन्तु 
आय-कर और अधिकर का संग्रह दो भागों में होता है।। अधिकर आ्राय कर 
के एक साल पीछे देना होता है। दूसरी तरेफ आय कर (अधिकर से उसे 
पृथक्‌ करते हुए) के वैयक्तिक और अ्रवैयरक्तिक राजस्व का बड़ा भाग एक 
बड़ी सरल युक्‍क्ति से इकट्ठा संग्रह हो जाता है । फर्मो के कुल लाभ स्टेंडर्ड दर 
पर करारोपित होते हैं और कर की राशि काटने के बाद हिस्सेदारों को शुद्ध 
लाभाँश वितरित किये जाते हैं । 

यह “स्रोत पर कटौती” (6०१००४४०० ७४ 50प्रा०७) वैयक्तिक कर के 
दायित्व के निभाने की ओर पहला पग है; बाद में प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति 
का, उसकी श्राय विवरणी और जो कुछ छूट उसे मिल सकती है उसको ध्यान 
में लेकर, अतिरिक्त भुगतान अथवा वापसी (उसके कर की ठीक दर स्टैंडर्ड 
दर से कम है या ज्यादा, इसके अनुसार देख कर) समायोजन हो जाता है। 
संग्रह की यह पद्धति, उस अ्रपतंचन के विरुद्ध महत्त्वपूर्ण बचाव है जो कर- 
दाता के द्वारा संपत्ति से प्राप्त संपूर्ण आय विवरणी में न दिए जाने के कारण 
हो जाता है । यदि स्टेंडर्ड दर काफी उच्च हैँ तो उसका यह भी मतलब है 
कि राजस्व का एक बड़ा भाग थोड़े समय की देर के साथ इस प्रकार बिना 
कष्ट दिए संग्रह हो जाता है | 

ब्रिटिश आय कर ने करदाता की देन की योग्यता का (न केवल प्राप्तियों 
के हिसाब से, बल्कि उसकी आवश्यकताओं के हिसाब से भी) विचार करने 


१. यदि करदाता को साथ ही पी० ए० वाई० ई० (२8४ 88 ए०प शिक्षा) के 
अन्तगत भी कर लग रहा है तो तीन | देखिए नीचे पृष्ठ २२३ व उसके आगे । 
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का सदा प्रयत्न किया है। कुछ छोटी छठें तो पिट्ठ के ग्राय कर के समय ही 
उसकी एक विशेषता रही है श्लौर उनका दावा करने के लिए कुल आय की 
विवरणी देने की पद्धति करदाता को अपनी संपूर्ण श्राय प्रकट करने 
के लिए तैयार करने के बास्ते कुटिलतापूर्वक काम में लाई गईं। यह प्रक्रिया 
एक प्रभावी और साम्यपूर्णो आय कर का ग्रनिवाय अंग अनुभक द्वारा सिद्ध 
हो चुका है । अन्तर्युद्ध काल के प्रारम्भ से ले कर, करदाता शौर उसकी 
पत्नी के लिए “बेयक्तिक” छुट के भ्तिरिक्त, बच्चों और प्रन्य अवलंबियों 
के लिए सहायता के रूप में निश्चित राशियाँ दी गई है । फिर, एक श्रधिकतम 
मर्यादा तक, एक प्रतिशतता छूट (9९70९9/826 &0फ्&7०७) कार्य से प्राप्त 
ग्राय पर दी जाती है और ईस प्रकार विनियोग पर निर्वाह करने वाल 
(7«॥४०/) वर्ग के विरुद्ध विभेद किया जाता है; इस तरह की छूट न्यून 
आय कर वर्गों में जो वद्धावस्था पैंशन पाने वाले हैं उन तक “वय-सहायता” 
(92० 7०8) के रूप में फैला दी गई है । 

इस प्रकार की सहायताओ्ं के परिणामस्वरूप कर को आवश्यकताओं 
ओर आय-करों के साथ क्रमवद्ध मान बना दिया गया है। करदान क्षमता के 
साथ उसका संबंध भी दो अन्य प्रकारों से सुधर गया है। प्रथम, श्रधिकांश 
करदाताग्रों के लिए प्रभावी मुक्ति-परिसीमा नाम' मात्र सीमा से काफी ऊपर 
कर दी गई है । जैसे १६५३-५४ में जब संविहित (8/8670०79) मुक्ति परि- 
सीमा १२५ पौंड थी, तीन बच्चों वाले एक विवाहित युगल की आय यदि 
६०० पोंड से अधिक नहीं थी तो वह कर से लगभग मुक्त ही था। १६३८ 
में यह बिन्दु ५०० पौंड पर आता था किन्तु युद्धपूर्व पांडों में कहीं ऊँची मुक्ति 
परिसीमा भ्न्तनिहित थी, द्वितीय, उस क्षेत्र में भी जिस में नाममात्र दरों में 
कोई अन्तर नहीं है, कर में उत्तरोत्तर वृद्धि का एक सामान्य तत्त्व प्रविष्ट 
करा दिया जाता है। इस प्रकार आ्राय के न्यूनतर क्षेत्रों में सहायतांग्रों का 
प्रभाव बहुत महत्त्वपूर्ण है किन्तु ज्यों-ज्यों ग्राय बढ़ती जाती है वे धीरे-धीरे 
महत्त्वशून्य हो जाते हैं । 


१, देखिए श्रध्याय ८५। 
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किन्तु वैयक्तिक आ्राय-कर में उत्तरोत्तर वृद्धि, मुख्यतया आय में प्रत्येक 
वृद्धि के साथ उच्चतर दर लागू करने की युक्‍क्ति के द्वारा प्राप्त की जाती है 
(यह युवित अब प्राय. ऋ्रमवद्ध मान करों में प्रयुक्त की जाती है )। “आय- 
कर क्षेत्र में (अर्थात्‌ अधिकर मुक्ति परिसीमा के नीचे) परंपरा से ऐसे दो 
पृ (8००७) रहे हैं जो क्रमश: “न्यून-दर” और “स्टेडड दर” कहलाते हैं । 
(१६४१ के दूसरे बजट में एक द्वितीय न्यून दर प्रचलित की गई और बाद 
में तृतीय भी) अधिकर क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि अरब ग्यारह परगों के द्वारा 
प्राप्त की जाती है । 

जब कर के ये क्रम-दर या सीमांत दर करूदाता की कुल आय पर औसत 
बता कर दिखाए जाएं तो उसके कर-दायित्व की' वृद्धि उसकी श्राय के बढ़ने के 
साथ एक लगभग सरल बक्र के अनुसार चलती है । यह स्थिति आगे के चित्र में 
दिखाई गई है जिसमें श्र, #, ब और ब' १६५३-५४ में कर के क्रमशः सीमांत 
और औसत (अथवा प्रभावी) दर जो एक अकेले सर्वे नियोजन आय वाले व्यक्ति 
और तीन श्रवलंबी बच्चों वाले एक विवाहित युगल के लिए थे। तुलनात्मक 
उहेश्य स १६३८ का श्र वक्र भी रखा गया है । 

वर्योंकि सीमांत वक्र पूरा रास्ता ऊपर उठते जाते हैं, औसत वक्र अनिवार्य 
रूप से उनके नीचे ही रहते हैं, किन्तु आय के बढ़ने के साथ वक्र एक दूसरे के 
निकट आते जाते हैं [पर मिलते नहीं--क्योंकि एक निश्चित सीमा है 
(१०० प्रतिशत) जिसके ऊपर सीमांत वक्र नहीं ज। सकता । जब यह बिन्दु 
पहुँचने के समीप हो भी तो (जंसा १६४१ से वह है) कर को, न्यूनतर झाय 
स्तर पर अधिकतम दर लगा कर, अ्रधिक क्रमवर्धेमान बनाया जा सकता है । 

३. कर के उच्च दरों का उद्दीषक तथा उद्यम पर प्रभाव (7४० 
ए86०७ ० लीशा पड एिक्वाट8 00 गाएथाएए० धर पि/शफापं8०)-- 
सामान्य रूप से यह कहना सम्भव नहीं है कि कर के दरों में किसी एक दिए 
हुए परिवर्तन से करदाता परिश्रम पहले की अपेक्षा अधिक करेगा या कम । 
हाँ, हम यह नियम तो बना सकते है कि जहाँ कोई परिवत्तेन औसत प्राप्ति 
की अपेक्षा सीमांत प्राप्ति पर अधिक प्रभाव डालेगा वहाँ उसकी प्रतिक्रिया 
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ग्रधिक तीत्र होगी क्योंकि उस पर प्रभाव अधिक प्रत्यक्ष और तात्कालिक है । 
सीमांतव व औसत दरों में थदि बहुत अन्तर होगा तो सीमान्त प्रयास पर 
अपेक्षाकृत भारी कर होने के कारण वह अनुद्दीपक , (6870७7४४७ ) होने 
की प्रवृत्ति रखेगा । अतः आय-मानदण्ड के भिन्‍त-भिन्‍न बिन्दुश्रों पर आय-कर 
के सीमान्त और औसत दरों के ग्रच्तर को काफ़ी महत्त्व प्राप्त हो जाता है। 
यह दिखाई देगा कि अन्तर वहाँ जहाँ श्राय-कर का दायित्व शुरू होता है 
और वहाँ जहाँ श्रधिकर का दायित्व शुरू होता है. वहाँ विशेष बड़ा है। स्पष्ट 
है कि इन दो में से पहला बिन्दु उद्दीपक की दृष्टि से अधिक महत्त्व रखता है, 
किन्तु गत वर्षो में इस स्थान पर स्थिति “न्यून दरों” के गुणन से काफ़ी सुधर 
गई है और सीमान्त व औसत इतने समीप कर दिए गए हैं जितने पहले 
नहीं थे । 

सीमान्त और औसत दरों में कर-रचना में होने वाले परिवत्तनों से जो 
सापेक्ष बदल आते हैं उनके विषय में किस रूप में सहायता दी जाती है, 
उसका महत्त्व है। वेयक्तिक और अवलम्बियों के 'रिबेट' के सर्वसमान होने 
के कारण केवल औसत दरों पर आघात करते हैं। दूसरी ओर अजित आय 
और वय-सहायताएँ (७8० 7०४०४) प्रतिशतता होने के कारण सीमान्‍्त 
दरों पर परिणाम करती हैं और कर के दर में सीधी कमी के बरावर 
होती हैं जो दायित्व के ,निचली अभिसीमा में विशेष उल्लेखनीय होती है । 
इस प्रकार ये सहायताएँ दोहरा काम करती है : नियोजन आय के विरुद्ध 
विभेद करने के वितरणात्मक लक्ष्य के अतिरिक्त, सहायताओं में वृद्धि के 
निश्चित रूप से उद्दीपक होने की सम्भावना है। ये दोनों लक्ष्य अधिक अच्छी 
तरह सेवित होंगे यदि अजित आय सहायता अधिकर के क्षेत्र में भी जारी 
रहे। जो स्थिति आज है उसमें विभेद थोड़ी सम्पत्ति के स्वामी के विरुद्ध है 
न कि विद्ञाल सम्पत्ति के---जब तक हम मृत्यु करों के प्रइन पर नहीं झाते । 

युद्ध-पू्वें अवस्था की तुलना में ब्रिटिश आय-कर का स्वरूप काफ़ी बदल 
गया है। १९३० की दशाब्दी में जब करदाता केवल ३८ लाख थे, यह मूलतः 
एक माध्यमिक व उच्च आय शुल्क था, जब कि अधिकर के नीचे केवल धनी 
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आते थे। प्रथम प्रभावी युद्धबजट के साथ मुक्ति परिसीमा घट गई और 
सहायताएँ कम कर दी गईं। इस प्रकार झ्राय-कर एक जनता-कर बन गया 
जिसका दायित्व साप्ताहिक भतिजीवियों (क़३8० ०&7०७००७) की विशाल 
संख्या पर आ गया । साथ ही मुद्रा के मूल्य में कमी से मध्यम आय की 
विशाल संख्या अधिकर के क्षेत्र में आरा गई । १६९५० की दश्शाब्दी के प्रारम्भिक 
वर्षों में, युद्धक्‍ालीन दरों के कम होने के बाद भी १६० लाख से भ्रधिक कर 
के दायी निकले और उनके अतिरिक्त बहुतेरे “सीमान्त' लोगों पर भ्रस्थायी 
निर्धारण किया गया। कर के स्वरूप में यह परिवत्तेन जान-बूककर किया 
गया । यह युद्धोद्गत आ्रायों के प्राप्त कर्त्ताश्ों को मानो बोली देकर कीमतें 
बढ़ा देने से रोकने के हेतु से बलात्‌ बचत करने, और यद्ध-प्रयास के लिए 
साधनों को मुक्त करने की दृष्टि से किया गया। 

युद्ध के बाद भी रफीति का दबाव जारी रहा किन्तु साप्ताहिक भृति- 
जीवियों पर आाय-कर का शअनुद्दीपक परिणाम, जो युद्ध की अवस्था में 
उपेक्षणीय था, अरब एक गम्भीर प्रदन बन गया । इस कारण गाड़ी को उलठा 
चलाया गया . मुक्ति परिसीमाएँ ऊँची उठाई गई और सहायताएँ बार-बार 
बढ़ाई गईं : दो नवमांश पर अजित आय व वय सहायताएँ पहले किसी भी 
काल से ऊँचे दर पर स्थिर हैं। अ्रतः सहायताग्रों का संकलित प्रभाव एक नया 
महत्त्व प्राप्त कर गया है | यह पी० ए० वाई० ई० (९8४ 88 ए०प िक्षाप् ) 
पद्धति द्वारा ओर भी बढ़ा दिया गया है जिसके ग्रनुसार १६४३ से सभी वेतन 
ब भूतिजीवियों से कर लिया जाता रहा है। इसका महत्त्व समझने के लिए 
पहले संक्षेप में उच सिद्धान्तों का परीक्षण करना आवश्यक है जिन के अनुसार 
पी० ए० वाई० ई० का कार्य चलता है । 

कर में साप्ताहिक भूतिजीवियों के समावेज से यह ग्रावश्यक हो गया कि 
(अमरीकन शब्द प्रयोग के अनुसार) “साथ-साथ रोक रखने” ((प्राकशा 
ए|77ण१ंण8) की एक पद्धति चलाई जाए क्योंकि उनसे यह आशा नहीं 
रखी जा सकती कि ग्रद्ध वाषिक या त्रेमासिक भुगतान के लिए आवश्यक 
नकदी जमा करते रहें । प्रशासी सुविधा के लिए पद्धति को विस्तृत 
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करके भृूतिजीवियों पर भी लागू कर दिया गया चाहे उनमें से ऊपरी 
श्रेणियों पर रोका गया कर तो प्रायः कुल दायित्व में से ही भुगतान 
होगा । पी० ए० वाई० ई० चाल आय पर आ्रधारित*है इसलिए कर भुगतान 
यथासम्भव६राष्ट्रीय मुद्रा आय के साथ मानों कदम मिलाकर ही चलता है 
और इस प्रकार एक अच्छा, स्थायीकरण का परिणाम प्राप्त होता है। 
प्रत्येक भुति-अवधि के लिए सारे वित्त वर्ष के दायित्व का औसत निकाल 
लिया जाता है। अ्रतः आधार वाधषिक ही है न कि किसी काल-विशेष की 
आय । इसका श्रर्थ यह होता है कि वर्ष में घटती बढ़ती रहने वाली झ्ाय में 
से भी जो कर दिया जाता है वह बराबर नियमित आय की अपेक्षा अधिक 
नहीं होता । यह बात खण्ड कर्मकारों (००७ छ०एे८७०४) के लिए महत्त्व 
रखती है । इसका श्रर्थ यह भी है कि हर भूति-प्रवधि की समाप्ति पर करदाता 
का राजस्व-प्राधिकारियों के साथ हिसाब बराबर हो जाता है; साधारणतया 
जब वित्त-बर्ष का अन्त आएगा उस समय उसने राजस्व वालों को नक्‌छ 
देना होगा न लेना | श्रतः पद्धति बहुत साम्यपूर्ण है । 


किन्तु पी० ए० वाई० ई० कई प्रकार से अनुद्दीपकफ (0श्रांप्र०७॥४४०७ ) 
है। मूल बात यह है कि वेयक्तिक (अवलंबियों की) सहायताएं कंसे दी 
जाती हैं । माना यह जाता है कि वे वर्ष भर में नियमपुर्वक प्रति सप्ताह में 
एक बावनवाँ भाग इस «दर से उपाजित (»&०००७०) होती हैं। अतः किसी 
सप्ताह में जब प्राप्ति औसत से कम होती है तब सम्भावना हो सकती है कि 
करदाता को जो सहायताएँ मिलनी चाहिएँ वे सब न मिलें। तब वे जमे हुए 
कर-दायित्व के विरुद्ध लगा दी जाती हैँ; एक तरह से उन्हें “हानि मान 
लिया जाता है जिसे आवश्यक हो तो वर्ष के अन्त तक आगे ले जाया जाता 
है । जब ग्राय कम होती है तो न्यूनतर औसत दर के साथ समायोजन का 
और उपाजित सहायताञों का संकलित प्रभाव होता है अनुपस्थित रहने वाले 
श्रमिक को एक प्रकार की “वेतन सहित छुट्टी” उपलब्ध कराना | अगर वित्त 
वर्ष के अन्दर कार्य पूरी तरह रुक जाए तो उसको कई सप्ताहों के लिए 
पर्याप्त प्रतिशोधन दिलवा सकता है। साम्य और प्रभावा माँग के स्थायित्व 
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की दृष्टि से इस परिणाम की प्रशंसा में बहुत कुछ कहा जा सकता है। परन्तु 
उसमें ग्रनुद्दीपक की गम्भीर सम्भावना है। दूसरी ओर किसी भी सप्ताह में 
कार्य श्रोसत से ग्रधिक हग्ना तो तत्काल अधिक कर तो ले लिया जाएगा; 
ग्रतः पी० ए० वाई० ई० से, जब भी आयों में काफ़ी उतार-चढ़श हो तो, 
अनुद्दीपक का भय होता है । ह 

इस त्रुटि के अतिरिकत, पी० ए० वाई० ई० का प्रशासन सरल नहीं है । 
सहायताओं के साप्ताहिक आधार के कारणा वर्ष के प्रत्येक सप्ताह के लिए 
पृथक “सारणी” की आवश्यकता पड़ती है, जब कि सहायताशों के विभिन्‍न 
मिश्रणों के कारण हर करदाता के दायित्व की किप्ती “संकेतावलि” के 
अनुसार गणना की आवश्यकता होती है। पद्धति के प्रारम्भ से श्न्तर्देशीय 
राजस्व (विभाग) ने अवसर का लाभ उठा कर एक ओर जिन ख़र्चों के लिए 
करदाता को छूट मिलनी है (जैसे बंधक-ब्याज अ्रथवा बीमा किस्तें) उनमें 
“संकेत बन्चन (००१४४ 0) का निर्णय किया और दूसरी ओर न्यूनतर आय- 
वर्गो में प्रायः मिलने वाली सम्पत्ति आय की कुछ मदों का (जैसे युद्ध-ऋण- 
ब्याज और ऐसे मकान को आाकलित ग्राय जो करदाता के स्वामित्व में है और 
निवास के काम भी श्राता है) । काल के प्रवाह में १७० से अधिक भिन्न-भिन्न 
संकेतावलियाँ (००0०४) बनाई गई है। इन संकेतावलियों और सारणियों 
(००१6४ ७70 $90]०89) का सारा प्रबन्ध जिससे साप्ताहिक कर-दायित्व की 
गणना हो सके, मालिकों के ऊपर पडता है। यह एक ऐसा सामाजिक व्यय है 
जिसे किसी भी तरह उपेक्ष्य नहीं समझा जा सकता । फिर, कर में परिवत्त॑त 
आने के बाद संकेतावलियों श्रोर सारणियों की पुनर्गणना की जटिलता इतनी 
होती है कि कोई पर्वित्तेत कम से कम तीन महीने के विलम्ब के बाद ही 
लागू किया जा सकता है। ग्रत: साथ-साथ रोक रखने की पद्धति की स्थायित्व 
के उपाय के रूप में जो उपयोगिता है उसकी प्रशासी स॒विधा के लिए कछ 
सीमा तक बलि चढ़ा दी जाती है। ह हु 

इसके अनुद्दीपक प्रभाव और जठिलता इन दोनों को देखते हुए पी० ए० 
वाई० ई० के सुधार की एक स्पष्ट आवश्यकता है। किन्तु इसमें कुछ भी 
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परिवत्तंन करते हुए इसकी दो विश्ेषताएँ ऐसी हैं जिनको छोड़ देना दुर्भाग्य 
की बात होगी--दायित्व का वाधिक आधार और करदाता व राजस्व प्राधि- 
कारियों के मध्य में एक पर्याप्त निकट सन्तुलन का बनाए रखना। इन 
सीमाओं के भीतर भी सुधार की गई दिश्ञाश्रों में कल्पना की जा सकती है । 
जैसे एक उपाय हो सकता है संयुक्त राज्य के अन्दर चलने वाली पद्धति के 
सद॒श. एक अभ्रधिक सरल प्रणाली का उपयोग करना | वहाँ पारिवारिक 
सहायताओं का कुछ सर्वे समान राशियों (५०० डालर) के रूप में प्रमापी- 
करणा कर दिया गया है, और वर्ष की अनुमानित आय की साप्ताहिक औसत 
पर हर सप्ताह कर काट लिया जाता है। यह* दावा किया जाता है कि इसका 
कोई अनुद्दीपक प्रभाव नहीं होता, और यह इतनी साम्यपूर्ण भी दिखाई देता 
है कि स्वीकार्य हो सके, यद्यपि यह सच है कि वित्त वर्ष का अन्त साधारगा- 
तया ज्यादा रोक लिये गये कर की पर्याप्त मात्रा में वापसी से होता है । 

एक और विकल्प जो प्रशासन में सरल है और जो सीमांत और औसत 
दरों के अन्तर का अनुद्ीपक प्रभाव भी पूरी तरह दूर कर देगा, यह है कि 
श्राय के प्रथम क्ष पॉंड पर ('क्ष' को ५०० पौंड के बराबर मानते हुए) 
एक सर्वेसमान प्रतिशत दर लिया जाए; सहायताएँ प्रतिशतता कटौती के रूप 
में दी जा सकती हैं जो प्रबन्ध वर्तमान पद्धति से अश्रधिक साम्यपूर्ण होगा | 
इस प्रकार के “सरल कुर के द्वारा प्रश्न का एक बहुत सुथरा हल प्राप्त 
हो सकता है यदि आय-कर के साथ, एक ओर सामाजिक बीमा के ग्रंशदान 
और दूसरी ओर सामाजिक बीमा लाभ--जेंसे पारिवारिक छुटें--जो इस 
समय दो बार दी जाती हैं, विधायक सामाजिक सुरक्षा भुगतानों के और 
नकारात्मक आय-कर रिबेटों के रूप में, मिला दिए जाएँ, इस मिलन से 
पर्याप्त प्रशासी बचत हो जाएगी । और भी, यदि सामाजिक बीमा के प्रति 
प्रंशदानों को वत्तेमान सर्वसमान राशियों के प्रतिशत के रूप में रूपान्तरित 
कर दिया जाए, तो च्यून दरों के रह होने से झआाय-कर की निचले सिरे पर 
उत्तरोतर वृद्धि में जो कमी आई है उसका डक दूर हो जाएगा। किन्तु, 
क्योंकि बहुत से कर्मचारी, सामाजिक सुरक्षा अंशदानों की परम्परागत पद़ति 
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को कर की बजाय .बीमे की किस्त मानते हैं, जिसके कारण ग्रंशदाता को 
लाभ ग्रधिकार के रूप में मिलते हैं न कि साहाय्य के रूप में, इसलिए समस्या 
के इस समाधान के लिए झहमति प्राप्त करना आसान नहीं होगा । 

पी० ए० वाई० ई० के सुधार के पक्ष में बल है ही, किन्तु दृश्चरी ओर 
भी कुछ बातें कही जा सकती हैं । यह कदापि निश्चित नहीं है कि सम्भाव्य 
अनुद्रीपक प्रभाव सामान्य अवस्था में वाध्तविक कहाँ तक होते हैं । प्रश्न की 
प्रकृति ही ऐसी है कि सांख्यिकी पुष्टि प्राप्त करना असंभव है चाहे भली 
प्रकार अभिपुष्ट आकस्मिक उदाहरण (8०98॥870४9९० 0७808] 7786&70088 ) 
सदा उपलब्ध रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कार्य करने की इच्छा युद्ध 
के तुरन्त बाद निम्नतम थी, युद्ध की थकान, दुकानों में उपलब्ध वस्तुओ्रों की 
तुलना में धन की बहुलता शऔऔर काम से अनुपस्थिति के कारण हटाए जाने की 
उपेक्षणीय संभावना ने पी० ए० वाई० ई० के साथ मिलकर एक मूलत: प्रनु- 
दीपक स्थिति निर्माण कर दी। अधिक सामान्य काल में अधिकांश मजदूरी 
गौर वेतन पाने वालों के पास प्रयत्न में बदल के द्वारा आय में परिवत्तेन करने 
के अवसर बहुत नहीं होते । ह 

उससे बढ़कर यह है कि संकेत बन्धन पद्धति (०००8 8ए8(७४ ) की 
ऊपर से दीखने वाली जठिलताएँ वास्तव में श्रन्तर्देशीय राजस्व द्वारा एक 
महान्‌ प्रशासी सरलीकररण के रूप में बदल दी गई हैं ॥ एक बार ठीक संकेता- 
वलि पहचान ली जाए (और प्रायः यह सदा ही कर-दाता के हित में होता 
है कि पहचान ठीऋ हो), तो करदाताश्रों के विशाल बहुमत से आ्राय की कोई 
विवरणी लेने की आवश्यकता नहीं रहती । अमरीका की “सरल” पद्धति में 
भी प्रत्येक करदाता के लिए हर साल विवरणी प्रस्तुत करना अ्रपरिहाय होता 
है। फिर, यान्त्रिक प्रतिभा ने शीघ्र ही फ़मों को पी० ए० वाई० ई० मशीनें 
उपलब्ध करा दीं जो अनिपुण क्लर्को द्वारा भी चलाई जा सकती हैं । इस 
कारण पी० ए० वाई० ई० के सुधार के पक्ष में दी जाने वाली युक्तियों में 
ग्राज उतनी तीव्रता नहीं जितनी कुछ वर्ष पूर्व थी। किन्तु इससे पद्धति के 
वास्तविक दोष हमारी दृष्टि से श्रोभल नहीं हो जाने चाहिए, विशेषतया जैसे 
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यह साप्ताहिक वेतन-स्तर के ऊपर की झाय वालों पर लागू होती है जिनकी 
आ्राय के एक भाग का पी० ए , वाई० ई० द्वारा निर्धारण करदाता के लिए 
अपने बचे हुए दायित्व का अनुमान लगभग असम्भव बना देता है | 

यद्यपि ईनिचले श्राय-वर्ग सम्भवत: आय-कर के रूप के विषय में विशेष रूप 
से चिन्ता करते हैं, मध्यम और उच्च अभिसीमाश्रों में कर के ऊँचे दर अतु- 
द्वीपषक हो सकते हैं चाहे वे सीमांत दरों पर ग्राघात करें अथवा औसत दरों 
पर । अधिक संभावना यह है कि परिणाम अधिकतम परिश्रम करने में किक 
का रूप ले ले, अथवा जायद अ्रश्चिक वेतन दिलाने वाले आगे क्रे प्रशिक्षण 
को प्राप्त करने में संकोच का, बजाय काम से अ्रनुपस्थिति या इनकार के, तो 
भी उस कारण वह राष्ट्रीय उत्पादन की दृष्टि से हानिकर ही है। अ्रविक 
स्पष्ट यह है कि जो दर उचित माने जाते हैं उनसे अधिक हों तो परिणाम 
अनेक प्रकार से कानूनी अपवंचनों के रूप में सामने आरा सकता है, उदाहरणार्थ 
व्यय लेखा में, जो पूरा का पूरा राजस्व प्राधिकारियों के परीक्षण के नीचे, 
कठिनाई के बिना, नहीं लाया जा सकता । 

सबसे बढ़कर उच्च गाय स्तरों पर कर के ऊंचे दरों ने, अन्य किसी भी 
कारक से अ्रधिक शुद्ध वेयक्तिक बचत (8४788) को समाप्तप्राय कर 
दिया है और कभी-कभी अपसंचय तक को बढ़ावा दिया है--कम' से कम 
अल्पकाल में । किन्तु इसूके लिए ऊंचे मृत्यु कर भी उत्तरदायी है । वेयवितिक 
बचतों का ह्वास दो दृष्टियों से चिन्ता का विषय है । स्वेच्छिक बचतें साधनों 
को मुक्त कर के सार्वजनिक नियोजन के कार्यक्रम की सहायता करती हैं 
ग्रन्यथा मुद्रा स्फीति से बचना हो तो उन साधनों को बजट आाधिक्य के द्वारा 
प्राप्त करना पड़ता है। विजी फ़र्मों को ऋण रूप में मिल कर के वेयवितक 
बचतें अब भी नए उद्यम के विरतार के लिए “उपक्रम” (ए०७४४ए८७) पँजी का 
एक महत्त्वपूर्ण स्रोत बन सकती हैं । यह ऐसा नियोजन है जिसका वित्त प्रवन्ध 
छोटी और अल्यायु होते हुए कोई फ़र्मं अपने आप से नहीं कर सकती ! 

किन्तु वत्तेमान अ्रवस्था में धनिकों के उच्च करारोपण का सामान्‍्यतया 
नियोजन के प्रश्न से बहुत कम सम्बन्ध श्राता है। नियोजन संचालक मण्डलों 
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के निर्णयों से होता है और साधारणंतया धनिकों क्री वैयक्रितक बचतों के प्रत्यक्ष 
उपयोग से नहीं, फ़र्मो के संचित आरक्षितों (8०४००४९४७) में से उसकी वित्त 
व्यवस्था होती है। इसलिए विचारणीय जिषय इस सम्बन्ध में वेयक्तिक कर 
नहीं है, बल्कि अवितरित लाभ पर के स्टेन्डडें दर का नियोजन और्' उद्यम पर 
निरोधक प्रभाव । यह दो दिश्वाश्रों में ग्रनुभव किया जा सकता है, एक मूलतः: 
कर की अपनी ऊँचाई पर निर्भर है, दूसरी प्रस्तावित नियोजन के प्रकार पर । 

इनमें से प्रथम का कार्यकरण देखने के लिए एक फ़र्म का उदाहरण लें 
जो १०,००० पौंड के नए उपकरण को जगाने के विषय पर विचार कर रही 
है। यदि फ़र्म आवश्यक पूँजी - ५ प्रतिशत पर ऋण ले सकती है, तो ऋण के 
ब्याज का ५०० पौंड (और उपकरण प्र आवश्यक अवमूल्यन श्रभ्यंश भी ), 
नियोजन से कुछ भी बुद्ध लाभ मिलने के पूर्व प्राप्त होना चाहिए । यदि 
2०० पॉड से अधिक के शुद्ध लाभ की सम्भावना हो भी तो यह शक्‍्यता भी 
सदा रहती ही है कि प्राप्ति उससे कप हो जिस अबस्था में नियोजन का 
परिणाम शुद्ध-हानि के रूप में होगा, इसलिए अपेक्षित लाभ इस संभावना की 
क्षतिपत्ति करने के लिए पर्याप्त होता चाहिए। मान लीजिए ६०० पौंड की 
प्राप्ति की अधिकतम आजा, हानि की संभावना का हिसाब करते हुए पर्याप्त 
समभ ली जाती है। किन्तु यह ६०० पौंड कर देने के बाद शुद्ध लाभ है । 
यदि कर की दर पौंड में ५ शिलिंग हो तो कर पूर्ण नियोजन के उपयुक्त होने 
के लिए आवश्यक कर-पूर्वे लाभ ६३३ पौंड होता चाहिए । किन्तु यदि कर 
का दर १० शिलिग प्रति पौड है तो कर-पूर्व लाभ ७०० पौंड होना आवश्यक 
हैं । ऐसे नियोजन जिन से ७ प्रतिशत प्राप्ति की अधिक आशा हो आसानी 
में नहीं मिलते । कर के ऊँचे दर कई आशापूर्ण श्रौद्योगिक' अवसरों का गला 
अवश्य ही घोंट देते हैं । 

इसी प्रकार का तक संचित ग्रारक्षितों से नए तियोजन के वित्त-प्रबन्ध 
पर भी लागू किया जा सकता है, अन्तर इतना ही है कि व्याज निकाल कर 
शुद्ध लाभ के स्थान पर, यहाँ उपयुवत गणना होगी नए नियोजन से अपैक्षित 
शुद्ध लाभ (कर निकाल कर) _ ओर उस धन के अच्य प्रयोग [ उदाहर॑णर्थि 
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प्रतिभूतियाँ (86०प्रापंध०8) खरीदने पर | से जो प्राप्ति (वह भी कर निकाल 
कर) हो सकती है--उन दोनों के मध्य अन्तर की । यह भी उतना ही सत्य 
है कि (कर-पूर्व ) लाभ में जो वृद्धि, नियोजन के ज्ाभदायक् होने के लिए 
आवश्यक श्र वह कर के दर में वृद्धि के साथ आनुपातिक (7०907४०7७/०५) 
से अधिक बढ़ती है । 

व्यवहार में, एक फ़र्म के सामने एकमात्र अपेक्षित लाभ-दर नहीं, संभव 
परिणामों की एक श्रेणी उपस्थित रहती है जिन्हें एक वक्त पर चित्रित किया जा 
सकता है, श्रशुद्धि के सामान्य बक़ के समान | जोखिम वाले अपरोक्षित प्रकार 
के नियोजन के विषय में जहाँ परिणाम के सम्बन्ध में बहुत अ्रनिश्चितता हो, 
श्र्थात्‌ बहुत बड़े लाभ की कूछ आशा किन्तु हानि की भी बहुत संभावना 
दिखाई दे, वक्र चौड़ा और चपटा होने की प्रवृत्ति होगी | सुरक्षित नियोजनों 
के बारे में, जिनमें क्षेत्र की नवीनता नहीं है, हानि की संभावना उपेक्षणीय 
होगी ओर बहुत विश्वास के साथ उस प्राप्ति-दर की अपेक्षा रखी जाएगी 
जिसकी अधिकतम आशा है। परिणामतः उनमें वक्त संकीर्ण और कुबड़ा 
होगा । 

लाभ पर अतिरिक्त कर लगने से श्रपेक्षित प्राप्तियों के बक्र पर यह प्रभाव 
पड़ेगा कि वक्र सदारीर बायी ओर सरक जाएगा । परन्तु उस के स्वरूप या 
हानि की सम्भावना हमें कोई अन्तर नहीं आएगा। जोखिम वाले नियोजन के 
वक्र में बहुत अधिक लाभ की सभावना जो हाति की बहुत संभावना का 
संतुलन करती थी इस प्रकार कट जाती हैं और परिणामस्वरूप पलड़ा उसके 
विरुद्ध भुक जाता है, जब कि अपेक्षया शअ्रश्रभावित होने के कारण सुरक्षित 
नियोजन अधिक आकर्षक हो जाएगा। उच्च लाभ करों का “उपक्रम पूजी 
के विरुद्ध विभेद, जो देश झ्राधुनिक विकास के साथ-साथ आगे बढ़ना चाहता 
है उसके लिए चिन्ता का विषय है। किसी स्थापित औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 
के लिए जिसमें सब प्रकार के श्रौद्योगिक उपकरण भरपूर उपलब्ध हैं और 
इस कारण जहाँ नवीन उद्यम को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है, यह 
चिन्ता संभवतः और भी अधिक होगी । इस कर-प्रभाव का व्यापार चक्र के 
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साथ भी सम्बन्ध है; मंदी में अपेक्षित प्राप्तियों के वक्र चपडे हो जाने की 
प्रवृत्ति रखते हैं, कई सामान्यतया “सुरक्षित” नियोजन “जोखिम वाली श्रेणी 
में पहुँच जाते हैं । 


४४ 


परत: अवितरित लाभ पर कर का उच्च दर आर्थिक दृष्टि रे भ्रवांडनीय 
है इसका कम से कम घटिया परिणाम यदि कोई है तो यह कि श्रारक्षितों 
में कटौती करता है और इस प्रकार संयंत्र के आधुनिकीकरण के मार्ग में बाघा 
बनता है और निक्ृष्टतम यह कि यह उद्यम और खोज पर एक प्रबल रोक 
बन सकता है । फिर भी अ्रवितरित लाभ को कराधान से पूर्णतया मुक्त रखना 
जिसका सुझाव कभी-कभी संयुक्त राज्य में दिया जाता है, वांछनीय नहीं है । 
अवितरित लाभ का कर वैयक्तिक कर की ही पूर्णता है। यद्यपि वे इसको 
उपभोग में काम नहीं ला सकते, तो भी लाभ व्यवसाय के स्वामियों (प्रायः 
सामान्य हिस्सेदारों) को श्राय ही होता है और परिसंपत्‌ के किसी ठीक लेखा 
में उनके नाम पर डाला जाना चाहिए ।' इस श्राय को कर से मुक्त रखने 
से, बोनस बाँट कर निजी कर का अ्रपवंचन करने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाएगी | 
और भी, यदि अवितरित लाभ पर शून्य अ्रथवा कर की नाममात्र दर लगाई 
जाएगी तो वास्तविक नियोजन को कोई विश्येष प्रोत्साहन न मिलते हुए आर- 
क्षितों का संचय मात्र बढ़ेगा । 


इसलिए अ्रवितरित करों पर कर का उद्देश्य यह होना चाहिए कि उत्पादन 
पर और विद्येवतया संयंत्र के आधुनिकीकरण पर यथासंभव कम रोक लगे, 
जिस बात की वेयवितक कर की पूर्णता के साथ संगति है; और यदि संभव 
हो तो उद्यम और खोज का विधायक प्रोत्साहन मिले । इसमें यह शअन्तहित 
है कि यह वैयक्तिक कर का स्टेन्डर्ड दर ऊँचा है और प्रशासी सुविधा की 
दृष्टि से अवेयवितक कर के लिए भी वही दर रखने की इच्छा है तो पर्याप्त 
रिबेट उपलब्ध होती चाहिए, न केवल अप्रचलन और ट्ट-फूट के लिए अपितु 
नवीन नियोजन और खोज के लिए भी । बढ़ते हुए मूल्यों के समय जब आय 


जन ला ररकनककनमजा 


१. देखिये अध्याय १६ । 
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कर में से श्रवम्ल्यन के लिए दी गई छट, उपकरण के पजी मलयों पर झ्राधारित 
होने के कारण प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक धन से वहुत कम पड़ रही हो 
तब यह और भी .जरूरी है। १६४५ के आ्राय कर अधिनियम से लेकर एक 
ऐसा कक घड उपाय निकाला गया है जो दोनों काम .करता है « वह है 
“प्रारम्भिक छूटों की पद्धति जिसमें कूल अंवमृल्यन छूट का पर्याप्त बड़ा भाग 
(एक समय ४० प्रतिशत तक) उपकरण के जीवन काल के पहले. वर्ष में ही 
उपलब्ध करा दिया गया। दीघेकाल में यह छूट कर-दायित्व को कम नहीं 
करती, यह तो राजकोष से एक ब्याज-रहित ऋण बन जाती है। किन्तु जहाँ 
ग्रच्छे बड़े पैमाने पर नियोजन किया जा रहा है वहाँ इसका परिणाम होता 
है कर-दायित्व का स्थगन (9080.07०07०7६ ७ ४85 ॥%09॥09) -- कभी-कभी ह 
तो अ्रतिश्चित काल तक । प्रारम्भिक छूटों के दरों में परिवत्तेन भी फ़र्मों के 
पूँजी निर्माण के दर को निश्चित करने वाला एक महत्त्वपूर्ण कारक अनुभव 
किया गया है; इस प्रकार के एक उपयोगी स्थायिकारी (४089)7०7०) का 
कार्य कर सकते हैं । परन्तु यह ऐसा विषय है जिस पर हमें भाग , ३.में लौट 
कर आना होगा.। 


४. लाभ का आपातिक करारोपरण (7फ० फऋशलाठुशालए 8७४४० 
ए7०0008 ) -परम्परा से ब्रिढेत में व्यावसायिक लाभ का करारोपरा पूर्णतया 
आय-कर में सम्मिलित रहा है; अधिकतर श्रन्य देशों में ग्राय-कर निजी आयों 
तक सीमित रहा है और निगमित व्यवसाय के लिए एक पृथक्‌ कम्पनी-कर 
लगाया जाता है। इस पद्धति की तुलना में ब्रिटिश ढंग में कम से कम तीन 
स्पष्ट लाभ हैं । पहला वैयक्तिक और अवेयक्तिक करों के एकीकरण और 
अवितरित लाभ के “ह्टैंडडें दर” पर करारोपण से, कर “स्रोत पर” 'लगाते 
हुए लाभाँशों और तत्समान शोधनों में से-स्ट्रैंडडं-<दर पर कर रोक लेने से 
सस्पत्ति-प्राय का करारोपण सुगम हो जाता है। इस प्रकार राजस्व को एक 
बड़ी राशि शी घ्रतापूर्वक और अपवंचन के भ्रय के बिना संग्रह हो जाती है। 
वैयत्रितक करदाताग्ं के लिए -यह रोकना अन्तिम भुगतान के लिए पहला पग 
है;..अमरीकी .दाब्द प्रयोग में.यह इसके ग्रति “१०० अतिशत साख” है । अ्रन्तिम 
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निबटारा होता है जब करदाता कुछ और शेष भुगतान करे तब, या वापसी 
का दावा करे जिसका अधिकार इस पर निर्भर है कि उस पर लागू होने वाली 
कर की ठीक प्रभावी दर स्टैंड दर से ऊपर है या नीचे । 


दूसरा यह भी देखने में ग्राएपा कि उसी लाभ पर दोहरा करा#पण नहीं 
होता । इसलिए इसकी गणना करना कि अवितरित लाभ वास्तव में कितना 
कर दे रहे हैं आसान होता है, और अ्वमृल्यन के लिए उचित समायोजन आदि 
बद्धिपुवक किया जा सकता है। तीसरा, सिद्धान्त रूप से निगर्मित और 
श्रतिगमित लाभों में कोई अन्तर नहीं है, इसलिए निगमन में ऐसा कोई अड़- 
चन नहीं आती जंसी अन्य देशों में प्राय: श्रनुभव की जाती है । छोटी फर्म 
लिए कई जोखिमों के विरुद्ध यह एक महत्त्व का बीमा है । इसमें कोई शका 
नहीं कि सब सामान्य अवस्थाग्रों के लिए लाभ के करारोपण की यह पद्धति 
ग्रन्य किसी से भी अधिक कार्यदक्ष और न्याय्य है ।' 


किन्तु आ्रापातकालीन अवस्था में स्थायित्व के आधार पर, और शायद 
साम्य के श्राधार पर भी यह आवश्यक हो जाता है कि लाभ पर अधिक कर 
लगाया जाए। यह इस बात का पक्का प्रबन्ध करने के लिए होता है कि फरमें 
या हिस्सेदार अपनी आमदनी को खर्च न करें, क्योंकि उस अवस्था में उसका 
बचाना अपरिहाय है। १६१४-१८ के महायुद्ध में यह प्रइहन एक अ्रतिरिक्‍्त 


१. सावेजनिक कित्त द्वारा आय के पुनवितरण को जो बहुत अधिक पूर्वता देते हैं थे 
यह युक्‍्ति देते हें कि अधिक बड़े सम्पत्ति-लामों पर, जितना केवल आय-कर से ही लिया जा 
सकेगा उससे अधिक कर लगाने के लिए एक अतिरिक्त लाभ कर आवश्यक है, जिससे खर्च 
के लिए उपलब्ध (0890890]6) आय पर १०० प्रतिशत से अधिक प्रभावी क्र लग जाए | 
इस नीति का निर्धारण करते हुए यह झुलाना नहीं चाहिए कि कम सम्पत्ति-आय की अधिक 
आय की अपेक्षा सापेक्ष हानि ज्यादा होगी। आगे, अ्रवितरित लाभों के उच्च करारोपण के 
पक्ष में निवल उत्पादनीय युक्तियों को देखते हुए, सामान्य कर-रचना के एक भाग के रूप में 
एसी नीति का ओचित्य संदेहास्पद है । 


२. जिस प्रकार आय-कर आज चलता है, लाभ की धोषणा और उसके करारोपण के 
मध्य में एक वर्ष का समय रहता है, एक पृथक लाभ कर होता तो वह अधिक शीघ्रतापूर्वक 
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लाभ कर लगा कर हल किया गया । वह कर युद्धकालीन लाभ और युद्ध-पूर्व 
लाभ के अन्तर पर लगाया गया या अपवादरूप उदाहरणों में जहाँ युद्ध-षूर्व 
का कोई विश्वसनीय प्रभाव उपलब्ध नहीं था वहाँ घरिसम्पत्‌ के मूल्याँकन से 
मापी गशै| व्यवसाय में “लगाई गई पंजी” के लिए एक स्टैंडड्ड प्र.प्ति निश्चित 
करके, उससे जितना लाभ अधिक हुआ हो, उस पर । इस प्रकार का आपा- 
तिक करारोपण अंशतः इस कारण किया गया क्योंकि यह बहुत क्षेत्रों में 
अ्रनुभव किया जा रहा था कि युद्ध में से, दूसरे लोगों के सिर पर, बहुत भारी 
लाभ कमाए जा रहे हैं। यह वस्तुस्थिति तो थी परन्तु इसका बड़ा कारण 
युद्ध-पूर्व करों का निम्न स्तर, (कितनी तीज्रता से करों की वृद्धि सहन की 
जाएगी उसकी भी एक सीमा है) और नियोजन के भौतिक नियन्त्रण की किसी 
प्रभावी पद्धति का न होना था। अंशत:ः कुछ यह भी अनुभव किया जा रहा था 
कि अतिरिक्त लाभ पूर्णतया शासन के आदेशों (०१७७) के कारण 
थे, इसलिए उन पर कर लगने से उद्यम को कोई हानि नहीं होगी। १६३६- 
४५ के महायुद्ध में, एक अतिरिक्त लाभ कर पहले श्रतिरिक्त लाभ शुल्क से 
ग्रधिक कठोर और अधिक ऊँचे दर वाला--युद्ध के प्रारम्भ काल में ही लगा 
दिया गया । एक वर्ष चलने के बाद उसके दर को बढ़ाकर १०० प्रतिशत कर 
दिया गया । 


इसमें कोई संदेह बहीं कि जिन परिस्थितियों में वे लागू किए गए उनमें 
अतिरिक्त लाभ शुल्क और अतिरिक्त लाभ कर दोनों बलातू संचित (07060 
8७78 ) के प्रबल यन्त्र सिद्ध हुए और इस प्रकार स्थूल रूप में उससे उनका 
उद्देश्य प्राप्त हो गया । किन्तु वे मूलतः ही मोंडे और बुरे कर थे, पिछले अनुभव 
से लाभ उठाकर अगली किसी आपातिक स्थिति में इनके उद्देश्यों को प्राप्त 


हलककन+ 3. जे अत कतानयी ज>०रभ# अबानन हर का 2५4 ऑकक- “० 


और इसलिए अधिक उपयोगितापूर्वक कार्य कर सकता | किन्तु प्रशासन में बहुत अधिक 
अव्यवस्था के बिना आय-कर के अन्तर्गत ही लाभ पर अधिक शीघ्रता से कर लिया जा 
सकता है । 

१. दोनों महायुद्धों के अतिरिक्त लाभ करों के विस्तृत विवरण के लिए देखिए, 085, 
प्राढ8, पे डि080988: 76 प७७०४४०आक 67 ७7० ४००४४. 
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'करने के अ्रधिक अच्छे- उपाय ढूँढ़ लिये जाएँ यह सम्भव है । द्वितीय विश्वयुद्ध 
के दिनों में तथा युद्ध के तुरन्त बाद के वर्षों में भौतिक नियन्त्रण चलाने का जो 
विशाल अनुभव प्राप्त किया गया, और जिसके कारण किसी भावी आपातिक 
स्थिति में राजकोषीय साधनों पर उतना अधिक निर्भर रहने की क्ीविश्यकता 
नहीं रही, उसकी दृष्टि से इसकी झराशा और भी अधिक है। 

ग्रतिरिक्त लाभ कर बुरे हैं क्योंकि कुल लाभ पर लगे प्रतिशत कर की 
श्रपेक्षा प्रयत्न और उद्यम पर इनका बहुत अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। 
युद्ध-काल में भी इस बात का महत्त्व है । ये कर इसलिए भी बुरे हैँ कि करयोग्य 
आ्राधिक्य को टालने के लिए व्यय को फैलाने के प्रयत्न को इसमें बहुत प्रोत्साहन 
मिलता है, और यह ढंग बरद॑ना युद्ध आदेशों की भगदड़ में होता भी अत्यन्त 
सरल है। कृप्रबन्ध और फिजूलखर्ची की जो आदतें युद्धकाल में बन जाती हें, 
वे समय के सामान्य हो जाने के बाद भी आसानी से छुटती नहीं । श्रतिरिक्‍त 
लाभ कर के ये १रिणाम और भी अधिक होते हे क्योंकि कर अस्थायी है यह 
सब लोग जानते है ! युद्ध-काल में, ऐसे व्यय करना, जिनका लाभ युद्धोपरान्त 
हो, बहुत भ्रधिक श्रच्छे लगने लगते हैं । 

शीत युद्ध के गौरा आपात में एक अ्रतिरिक्त आ्राय-कर व्यवहायें नहीं है। 
तब साधारण लाभ जिस मात्रा में श।/सकीय आदेशों के कारण होते हैं उससे 
भ्रधिक उद्यम और परिश्रमशीलता के, इसलिए किसी अतिरिक्त आय-कर के 
भीषण सीमान्त प्रभाव असह्य हो जाते हैं ।| तो भी लाभ पर किसी प्रकार 
का आशु-कार्यकारी आरोपण, एक अतिरिक्त कर के रूप में आवश्यक्र हो 
सकता है । इस परिस्थिति में उत्तर निस्सन्देह सभी लाभों पर एक सीधा प्रति- 

१. यह संसद की सदबुद्धि से भी प्रकट हुआ जब #६३७ में चॉसलर (श्री नेविल चेम्बर 
लेन) ने जिस अतिरिक्त आय-कर का पुनश्शस्त्रीकरण के. काल में स्थायित् बनाए रखने के 
लिए प्रस्ताव किया था, उसकी जगह कुल लाभ पर एक सवंसमान प्रतिशतता (एन० डी० सी०) 
कर लगा दिया । १६५२ में कुछ देसी ही परिस्थितियों में कंज़रवेटिव” दल ने भी चुनाव-वचन 
का पालन करने के लिए एक अतिरिक्त लाम आरोपण लगाने पर अपने आपको विवश पाया । 
उनमें यह समझ अवश्य थी कि उसे जितना थोड़े काल का ओर नरम वे रख सकते थे वैसा 
उन्होंने रखा । 
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गतता कर ही है ! श्रागे किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त लाभ कर के दृष्परि- 
णामों को देखते हुए, यह बहुत सम्भव है कि किसी बड़े आपात का सर्वोत्तम 
हल भी कुल लाभों के एक कर का सहारा लेता ही द्वो, बजाय उसे जहाँ लाभ 
“अर्तिि रू त” की परिभाषा में नहीं आते वहाँ एक अतिरिक्त बचाव के रूप में 
प्रयोग करने के (जैसा द्वितीय विश्वयुद्ध में एन० डी० सी० से किया गया ।) 
यह इसलिए भी कि किसी भावी श्रापात में (अ्रत्य साधनों के उपलब्ध होने के 
कारण) इसे स्थायीकरण का कार्य कम मात्रा में करना होगा । 

किन्तु १६४७ से ब्रिटेन में कूल लाभों पर एक पृथक कर भी चल रहा है 
जिसे निश्चय ही सामान्यतया अस्थायी नहीं समभा जाता । और उसे ऐसे काल 
में भी जारी रखा गया है जो सारा का सारा एक गौरा आपात भी कहला नहीं 
सकता । इसलिए हमें संक्षेप में उसकी कारण मीमाँसा जानती होगी । युद्धोत्तर 
लाभ-कर का प्रथम लक्ष्य तो मुख्यतथा राजस्व-संग्रह करना ही था; यह स्पष्ट 
था कोई विकल्प न रहा तो ४ करोड़ पौंड से अविक की जो राशि समाप्त 
हो चुके श्रतिरिक्त लाभ कर से प्राप्त होती थी, उसकी हानि बजट को ध्वस्त 
कर देती । और उसे केवल आय-कर में से पूरा करना लगभग निद्चित रूप से 
ग्रव्यवहारय था । यदि प्रारम्भ में ही नहीं थे तो जल्दी ही दो और उद्देश्य भी 
इसके लिए ढूंढ़ लिये गए । 

नया लाभ-कर अपने पूवेंज एन० डी० सी० स न केवल अधिक विस्तृत 
क्षेत्र होने में भिन्‍्त था, अपितु वितरित और रोके गए लाभों पर भिन्न-भिन्न 
दरों से निर्धारित होने में भी, अथवा यह कहें कि वह वितरित लाभों पर एक 
दर मे निर्धारित होता था और रोके गए लाभ पर कुछ “अवितरणात्मक 
सहायता (/ऋठ्म-तां#शं०प्रणं०णा8! 7०४०) दी जाती थी । समय बीतने के 
साथ, इस अन्तर को कई बार फंलाया गया जब तक कि वह ४० प्रतिशत पर 
न पहुँच गया (वितरित लाभों पर ५० प्रतिशत और रोके गए लाभों पर १० 
प्रतिशत) । इस अन्तर ने दो काम किए : एक तो जितना एक सर्वेसमान 
प्रतिशतता करती उससे अधिक इसने सम्पत्ति आय के विरुद्ध विभेद किया; 
दूसरा आरक्षितों (#४९७०४९४) के संचय को प्रोत्साहन मिला | इसी नीति का 
ऐच्छिक “लाभाँशस्यान” (9 एं0०00 ए7०६०४०) ने और भी समर्थन किया । 
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हमने उत्पादन के ग्राधार पर इस पहले उद्देश्य की वेधता में शंका करने का 
कारण देखा साथ ही आ्रारक्षितों का संग्रह मात्र पूंजी निर्माण के लिए केवल एक 
परोक्ष प्रोत्साहन है--इस .अर्थ में कि फर्मों को जब वे तरल (॥0५ण०ं१) हों उस 
स्थिति में, उस स्थिति की अपेक्षा जब उन्हें ऋण लेना पड़ता है नियों गान प्रवृत्ति 
अधिक अनुभव हो सकती है । इसके विरुद्ध पलड़े में नियोजन करने वाली जनता 
की जब बहुत कम लाभाँशों की आशा रखी जा सकती है तो प्रतिभूतियाँ खरीदने 
के लिए बढ़ी हुई अनिच्छा को रखना होगा । यदि नियोजन-दर बढ़ाना ही उदंधश्य 
हो तो प्रारम्भिक छूटों के द्वारा पूंजी निर्माण को दिया गया प्रत्यक्ष प्रोत्साहन 
निश्चित रूप से अधिक कर्मंदक्ष होगा | किन्तु वितरित और रोके गए लाभों में 
विभेद-प्रयत्न के विरुद्ध निर्णायक युक्ति है वह दायित्व जो वर्षानुवर्ष फर्म पर 
ग्रवितरणात्मक सहायता की वापसी के रूप में जमा होता जाता है, जब भी 
कभी चालू वर्ष के लाभ से कुछ अ्रधिक बाँटने का विचार किया जाए, (जो कि 
फर्म, और सामान्य आ्राथिक स्थायित्व, दोनों के हित में बहुत बार वॉछनीय हो 
सकता है) । निस्सन्देह यह अपरिहार्य है कि अ्रन्तर्देशीय राजस्व पृष्ठ-सहायता 
(98०८ 7००१) वापिस माँगे अन्यथा कोई फर्म सफलतापूर्वक कर के ऊँचे दरों 
का अपवंचन कर सकती है । 

अतः यह रपष्ट मालूम होता है कि कोई लाभ-कर जो वितरित और रोके 
हुए लाभों में विभेद का प्रयत्त करता है, अ्रतिरिबत क्ञाभ-कर की तरह बहुत 
सीमित काल के लिए काम भा सकता है। इस शर्ते के बिना १६४७ के बाद 
का लाभ-कर अपने बहुत से आकर्षण को खो देता | इस खोज से निराशा 
उत्पन्त होने का कोई कारण नहीं क्‍योंकि जैसा हमने देखा है, सब सामान्य 
परिस्थितियों में इसके उत्पादनीय प्रभाव और अ्रधिकाँश वितरणात्मक प्रभाव 
एकल संकलित आय कर को परम्परागत पद्धति से अ्रधिक अच्छी प्रकार प्राप्त 
हो सकते हैं । ह 


१. लाभ कर के विभेद से उत्पन्न होने वाली उलभानों के अच्छे विवरण के लिए देखिए, 
[709 ॥स्‍00707780 ०7०. 95], विशेषतया २ नवम्बर | 


ग्रध्याय १३ 


पूजी-आशररोपण और पँजी-कर 
(97 ॥,6एं९४ 570 (४फ़ाधो 795९४) 


१. श्राय और पूँजी करों को तुलना (]700706 800 (0४७08) 85७४ 
(०00७७7/७१ )--शुद्ध श्राय और लाभ के करों को छोड़कर जिनका हमने 
पिछले ग्रध्याय में परीक्षण किया, सामान्य करों की दूसरी बड़ी श्रेणी में के कर 
हैं जो करदाता के मूल घन (भ्रथवा कूल सम्पत्ति) के अ्रनुसार निर्धारित होते 
हैं। जो लाभ झाय-करों को व्यय-करों की तुलना में हैं, वे पजी करों को भी 
हैँ) वे करदान-क्षमता के अनुसार बारीकी से समायोजित किए जा सकते हैं 
यद्यपि इनका बिल्कुल ठीक समायोजन कठिन होता है क्योंकि समान पूंजी सदा 
बराबर आय नहीं देती । 


पूंजी का स्वामित्व व्यवित को, पूंजी के प्रयोग से मिलने वाली ग्राय के 
अतिरिक्त सामाजिक और आर्थिक लाभ पहुँचाता है--सुरक्षा के रूप में और 
अवसर के रूप में इस अतिरिक्त लाभ को हम सम्भवत: “पूँजीपति की बचत” 
यह नाम दे सकते हैं । इसमें कुछ भी आइचय नहीं कि इस “पूंजीपति की 
बचत” को बहुत पहले ही “भिन्‍तक कशारोपण के लिए उपयुक्त विषय” 
स्वीकार कर लिया गया, और जैसा हमने देखा ब्रिटेन में सबेप्रथम क्रमवर््धमभान 
कर इस पर ही लगा । 

आगे, यह भी कहा गया कि आयों की अभ्रसमता का सबसे बड़ा कारण दाय 
की असमता है । और इस कारक के विहद्ध, ऐसी पुनवितरण की नीति जो 
क्रम-वरद्धमाव पूंजी करों का पर्याप्त उपयोग न करे, विशेष कुछ कर नहीं 
पाएगी । अन्त में यह बात है जिसे हमने महत्त्वपूर्ण पाया है कि जहाँ ऊँचे आय- 

१. जेसा सुझाव जे० एस० मिल ने दिया । 

२. देखिए [087009, 706 ा०थुप४आ५0 0 ॥70०च्र688, 
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कर उद्दीपक और उद्यम को हतोत्साहित करते हैँ और अपवंचन को बढ़ावा , 
देते हैं, वहाँ पूंजी कर [आय में से दिए जाने वाले आवर्ती (॥८०ए०७०४) पूँजी 
कर भी | इस प्रकार का परिणाम दें इसकी सम्भावना बहुत कम है क्योंकि कर 
का आधार भूतकाल के कृत्य से सम्बन्धित है न कि वर्तमान प्रयास से /* 


अत: पूंजी करों के समर्थन में एक निगम्य पक्ष (७900४ ०७४७) हैं, 
विशेषतया जहाँ आ्राय-कर के दर अन्यथा बहुत ऊँचे होंगे। इसके विरुद्ध एक 
सम्भवनीय दोष रखना चाहिए जिसने भूतकाल में पर्याप्त ध्यान आकर्षित 
किया । यदि पूँजी करों के साथ ही वास्तविक नियोजन में क्षतिपूरक वृद्धि न 
हो, उनका परिणाम “पूंजी का - उपभोग” हो सकता है--पअश्रर्थात्‌ समाज के 
वत्तमान कांल के उपबन्ध (70रांआं००) की अपेक्षा भविष्य के उपबन्ध में छास । 
यह तभी होगा जब भ्रर्थ-व्यवस्था में कहीं न कहीं, करदाता की पूंजी में हुई कमी 
के बराबर, बचत न हो जाए--जिस स्थिति की बहुत सम्भावना नहीं है जब 
तक पूंजी कर बहुत भारी न हो । कुछ भी हो, यह प्ररन दीव॑काल का है, यदि 
किसी बड़े परिमाण में पूंजी का उपभोग होता दिखाई देगा तो नए सार्वजनिक 
नियोजन के द्वारा कमी पूरी की जा सकती है । 


यद्यपि अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से पूंजी-करों का पक्ष अच्छा मालूम पड़ता 
है, तो भी हमें करदाताओ्ं की वरीयताग्रों (970०(०००7०९४) की चिन्ता करनी 
होगी । यदि उसे आज के एक निश्चित मूल्य का उसके जीवन काल तक फैला 
हुआ कर देयक दे दिया जाए, तो वह अपना दायित्व चुकाने का कौन सा ढंग 
पसन्द करेगा ? व्यय-करों से उत्पन्न बचत की हानि का जो विश्लेषण हमने 
किया है उससे दीखता है कि वह प्राय: शासन द्वारा चुनी हुई किसी खास श्रेणी 
की वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय-कर देने की अपेक्षा एक सीधा आय-कर देना 
पसन्द करेगा। क्या अ्रब भी वह प्रत्यक्ष आय-कर को अपनी सम्पत्ति का एक 
भाग दे देने की ग्रपेक्षा जिसमें ग्रायः अ्रपेक्षतया सुरक्षित बनी रहेगी, पसन्द 
करेगा ? यह प्रश्न है जिसकी ओर अरब हमें मुड़ना होगा । 

इस प्रश्न की खोज करते हुए मूलतः: एक बार लगाए गए पूंजी करों से हो 
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हमारा सम्बन्ध आएगा, जिन्हें प्राय: पूँजी आ्ररोपण कहा जाता है ।' आरोपण 
का अ्रनपेक्षित रूप यह अनिवाये कर देता है कि मुख्य रूप से परिसम्पत बेच 
कर ही उसे चुकाया जाए। दूसरी सब अवस्थाप्रों में कर्रदाता के पास कुछ अव- 
सर होता है कि आय में से अपने दायित्व के लिए व्यवस्था करे; इस प्रकार 
पँजी कर भी कुछ न कुछ मात्रा में आयकर का ही एक प्रकार बन जाता है। 
ऐसे पूंजी आरोपरों का इतिहास बहुत थोड़ा है, जो वा“तब में योजना के 
प्रनुसार ही कार्यान्वित हुए, इसलिए यदि हमारा सम्बन्ध केवल यहीं तक होता 
तो हमारे प्रइन का क्षेत्र केवल सेद्धान्तिक ही रह जाता | किन्तु मृत्यु कर, कम 
से कम श्राज के समान ऊँचे दर ब्रिटेन में जब से लागू हैं, तब से, पूँजी आरो- 
पणों से इतना मिलते हैं कि इन्हें पँँजी में से दिए करों के विश्लेषण में सम्मि- 
लित करना उचित है | 


क्योंकि मृत्यु करों के दायित्व की बात लोगों को पहले से मालूम होती 
है, इसलिए उनके लिए संभव होता है कि मृत्यु कर लगभग पूरे के पूरे पूर्ण 
या अपूर्ण कर-दायित्व निकाल कर संपत्ति के मृत्यु काल के मूल्य का बीमा 
करवा कर, श्राय में से “चुका” दें। छोटी अथवा मध्यम संपदाश्ं के स्वामी 
इस प्रकार मृत्यु कर के दायित्व को श्रग्रिम उतार सकते हैं, किन्तु बड़ी संपदाश्रों 
के दरों की उत्तरोत्तर वृद्धि इतनी तीक्ष्ण होती है कि उनके स्वामी यदि इस 
प्रकार अपना दायित्व चुकाने का प्रयत्न करते तो जीवन में उनके लिए निर्वाह 
के लिए पर्याप्त न बचता । इसलिए लोगों के सामने मृत्यु करों को पूर्ण श्रथवा 
आंशिक रूप में ग्रायकर मानने का अवसर है; किन्तु आंकड़े स्पष्ट रूप से 
यह सिद्ध करते हैं कि वे इस अवसर का लाभ नहीं उठाते | वास्तविकता यह 
है कि मृत्यु करों के विरुद्ध बीमा करना बहुत असामान्य है। श्रतः उन्हें पूंजी 
आरोपण मानना बिलकुल उचित है । 


हनन अपन लक नानक निनाउक 





(लिन ललिकनननकनन++-क-नलननथ्फा, 


१. व्यवहार में करदाताओं के लिए अपना दायित्व किस्तों में चुका सकने का प्रबन्ध 
प्रायः करना पड़ता है क्योंकि अन्यथा विवशता से सम्पत्ति को बेचने के कारण पूजी के मूल्य 
अनुचित रूप से गिर जाएँगे, किन्तु सभी किस्तें एक मूल्यांकन पर, ही निर्भर द्ोती हैं । 
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करदाता की एकबारगी आरोपरा के लिए वरीयता की उसकी वाधिक 
कर के लिए वरीयता के साथ तुलना दोनों को एक सांके आधार (या पूंजी 
मूल्य या वाधिक मूल्य) प्र लाए बिना नहीं की जा सकती । मृत्यु कर दागित्व 
को वाधिक कर के रूप में प्रकट करने के कई उपाय सुझाए गए ४।' पूंजी 
आरोपण को वाधषिक कर के रूप में बताने का कोई उपाय पूर्णतया संतोष- 
जनक और निरंकुश तत्त्वों अ्यवा श्रभिधारणाग्रों से पुरी तरह मुक्त नहीं हो 
सकता क्योंकि पूँजी में से दिए जाने वाले कर में हम भविष्य से सम्बन्धित 
होते हैं और भविष्य हमेशा ग्रनिद्चित रहता है । किन्तु वरीयताओों का सापेक्ष 
ग्रनुमान करने के लिए जिसे “आाय-प्रवाह” पद्धति' कहां जा सकता है वह सब 
से अधिक समाधानकारक है । 

इस उपाय का ढंग यह है कि किसी संपदा पर मत्यु करों की अपेक्षा को 
(न केवल वर्तमान स्वामी के मरने पर जो दायित्व होगा वह बल्कि बाद 
के सभी हस्तान्तरणों पर भी), समात वार्षिक भुगतानों के एक सनातन 
प्रवाह के रूप में प्रकट किया जाता है और इस प्रवाह के आकार की (श्रर्थात्‌ 
उसके वत्तेमान पूंजी-मूल्य) की एक सनातन झाय कर के आकार के साथ 
तुलना का जाती है । 


नरक न नालमकललभनननन मेक पत--3 कलम न. भलातपीनाकअक- 


१. देखिए अध्याय १६, अनुभाग २. 

२. देखिए एप. 7७॥007, “7४6 ॥000776 ऊ्रेफते6&ह 0६ एशए६) 785०8 7, 
०एां०ज़ 0 ॥700007॥0 80प्रत68, +* (2). 

३. मृत्यु कर प्रवाह की गणना का सिद्धान्त निम्न है: जब कोई व्यक्ति संपदा दाय पाता 
तो वह उसके साथ भावी मृत्यु करों का कुछ दायित्व भी दाय पाता है। यह दायित्व जागीर 
प्र एक स्थिर प्रभार माना जा सकता है (बंधक से मिलता-जुलता सिवाय इसके कि इस पर 
ब्याज नहीं होता) । यदि जागीर के मूल्य को 'क' कहा जाए और उस से प्राप्ति की दर को 
4? तब संपत्ति से प्राप्त आय क ३? हुईं। यदि जृत्यु करों में देय पू जी मूल्य का प्रभाग ढ! 
है तो 'क द ३? वत्त मान स्वामी के लिए जीवन ब्याज के समान है । उसकी भी मृत्यु के बाद 
संपदा की कीमत (क--क द) होगी ओर उसके उत्तराधिकारी को (क--क दो द ३ जीवन 
ब्याज मिलेगा। इसी हिसाब से आगे भी, जब कि हर हस्तान्तरण पर संपदा छोटी होती जाती 
है। (एक के बाद एक्र उत्तराधिकारी अपने जीवन-काल में संपदा के मूल्य को बढ़ा सकूते दे 


न 


निजी जीनत जलन, 
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मात लीजिए करदाता के सामने विकल्प है--मृत्यु करो के रूप में देनगियों 
का एक प्रनन्त प्रवाह जिनसे जागीर के मल्य में क्रिक क्लास आता जाता है 
एक ओर है और दूसरी ओर एक आय कर जो पजी को अक्षय छोड़ देता 
स्पष्ट है किग्राय कर का कोई दर तो अ्रवश्य होगा जिसे वह श्रपने उत्रा- 
घधिकारी को घटी हुई जागीर देने की आवश्यकता की तुलना में पसंद करेगा; 
प्रतः कोई दर ऐसा भी श्रवश्य होना चाहिये (जिसे हम “क्षतिप्रक आयकर” 
का ताम दे सकते हैं) जिससे उसे तुष्टि की बिल्कुल समान हानि हो । उसका 
वत्तमान बाज़ार मूल्य मृत्यु-कर दायित्व के वत्तमान बाजार मूल्य से कम होने 
की संभावता है या अधिक ? पहले तो प्रदन को विपरीत दिशा से देखें। 
मान लीजिए करदाता को मृत्यु-करों और उतने ही वत्तमान बाजार मूल्य के 
प्राय कर (जो राजस्व प्राधिकारियों के लिए बराबर मूल्य का होगा) में चुनने 
का अवसर दिया जाए; उसे हम समान (€तुष्राए४०/४) आयकर” कह 
सकते हैं । राजस्ब के लिए क्षतिपूरक आय कर की अपेक्षा यह अधिक मूल्यवान्‌ 
होगा या कम ? 

आय-कर और मृत्यु-करों के मध्य में करदाता की वरीयता इस पर निर्भर 
है कि वह अपने मृत्यु-कर दायित्व का वत्तंमान मूल्य निकालने के लिए किस 
दर पर बट्टा काठता है। अब मृत्यु-करों की श्रत्य सब करों से विलक्षणता 
यह है कि उन के लिए पझ्लंपत्ति के वत्तेमान स्वामी की ओर से आय या पूँजी 
के किसी वैयक्तिक समर्पण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए संभावना यह 
मालम होती है कि करदाता मुत्यु-करों के अपने भावी दायित्व का काफ़ी ऊँचे 
दर से बद्ठा काटेगा, जो बाज़ार दर जितनी होने की संभावना है उससे स्पष्ट- 


इस तथ्य के लिए हम अवकाश रख सकते हैं यद्यपि वह अधिक जटिल हो जाएगा। ) यह बाव 
ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक हस्तान्तरण पर उत्तरोत्तर मृत्यु कर देने से, जैसे नंपदा का 
मूल्य घटता जाता है, उस पर का करूदायित्व (आय कर ओर मृत्यु कर दोनों के विषय में) 
आ्रनुपातिक से अधिक धट्ता जाता है. क्योंकि वह क्रमवद्ध मान करों को अनुसूचियों में निचले 
स्तरों पर पहुँचती जाती है । मृत्यु करों के कारण पूंजी-मूल्य में हुईं कमी के लिए यह कुछ 
ज्तिपूत्ति है । देखिए 407 उद्घत स्थान पर । 
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तया ऊँची होगी, इसका ध्वनितार्थ यह है कि संपदा के स्वामी का मृत्यु-कर 
मूल्य-सम्बन्धी अनुमान जितना बाज़ार (या राजस्व विभाग) लगाएगा, उससे 
कभ है। बाज़ार-मूल्यांकनों के हिसाब से संपदाश्रों के स्वामी उनका अधोमूल्यन 
करते हैं। परिणामस्वरूप जिस आय-कर का संपत्ति के स्वामी केःलिए वही 
मूल्य है (क्षतिपूरक आयकर) वह राजस्व के लिए मृत्यु-करों (अथवा समान 
ग्राय-कर) की अपेक्षा कम लाभदायक होगा। शासन मृत्यु कर लगा कर 
ग्रधिक लाभ उठा सकता है बजाय उस आय-कर के जो करदाता की तुष्टि की 
समान हानि करता है । 


क्या करदाता की उसके -जीवन-काल में चुकाए जाने वाले एकबारगी 
ग्रारोपण के लिए प्रतिक्रिया वैसी ही होने की संभावना है जैसी मृत्यु-करों के 
लिए। हम पर्याप्त निश्चयपृ्व॑ंक कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है। श्रारोपण देने 
से श्राय में कमी तो आती ही है, किन्तु उससे बहुत भ्रधिक महत्त्वपूर्ण है उस 
से होने वाली अ्रवसर और सुरक्षा की हानि। संभावना यह है कि अधिकांश 
करदाता ऐसे पर्याप्त कठोर आय-कर को सहन करने के लिए तैयार होंगे जो 
उनके जीवनकाल में उनकी “पूजीपति की बचत” को बना रहने दे । परि- 
णामतः बहुत संभव है कि क्षतिपूरक आय-कर से राजस्व को जो लाभ है 
वह समान आय-कर से होने वाले लाभ से अधिक होगा (जिसमें अच्तरनिहित 
है राजस्व को उतना ही लाभ जितना आरोपण से होता है) । 


अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मृत्युकर आय-कर से अच्छे 
हैं, इस श्रर्थ में कि उनके द्वारा श्राय-कर की अपेक्षा करदाता की तुष्टि की 
कम हानि करते हुए, शासन एक निश्चित राजस्व प्राप्त कर सकता है। उसी 
श्र्थ में, एक पजी-आरोपरण जो करदाता के जीवनकाल में लिया जाता है, 
आय-कर की तुलना में घटिया है। जो शासन आरोपर लगाने का हठ करता 
है जब कि वह झ्राय-कर भी लगा सकता है, वह करदाता की तुष्टि की कम 
हानि करने वाली पद्धति से एक नियत राजस्व प्राप्त करने के अवसर को व्यर्थ 
में गंवा रहा है । 
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२. पूँजी करों और आरोपरों के आर्थिक प्रभाव (पफ० म००४०7रं० 
छर्जी००४४ ० 08५७ 795०३ 8००१ ,60०७)--हे मने देखा है कि पूँणी की एक 
एकल देनगी (अंग्र8)० ०७068) 989५77०70) को और झाय-कर को इतनी परि- 
शुद्धता के भाय एक साँके आवार पर लाया जा सकता है कि करदाताश्रों की 
वरीयताग्रों की बुद्धिपूर्ण तुलवा की जा सके। मृत्यु-करों और आय-कर के आ्थिक 
प्रभावों की प्रत्यक्ष तुलता॒ की जा सकती है क्योंकि मृत्यु कर राजस्व का एक 
नियमित (और वास्तव में प्राय: स्थिर) भाग है। पूरी अर्थव्यवस्था के लिए 
उनका प्रभाव वाधिक कर के जैसा है न कि एक एकबारगी आरोपण (०8०४- 
07-9)] ७ए४) जेसा | यद्यपि मृत्यु-कर सम्बन्धित संपदा की पूंजी में से ही 
मुख्यतः दिए जाते हैं, तो भी यदि समाज की वाधिक बचतें इतनी हों कि जो 
कोई परिसंपत्‌ मृत्यु-करों के भुगतान के लिए बेची जाएँ उनको पूरा करके कुछ 
बच रहें, और पूर्ण अ्र्थ॑-व्यवस्था के लिए, राष्ट्रीय पूँजी में कोई कमी न 
आए, तो मृत्यु-कर आय में से दिए जाते है, त कि पूँजी में से । 

यदि मृत्यु-करों के कारण समूची अर्थ-व्यवस्था में पूंजी का उपभोग नहीं 
होता तो उनके मुख्य आशिक प्रभाव वे होंगे जो कर के कार्य से, संपत्ति के 
वितरण में धीरे-धीरे आने वाली अ्रधिक समानता के द्वारा पैदा होते हैं । यह 
अधिक न्याय्य वितरण सामाजिक न्याय की कल्पना के अनुसार है; स्थल रूप 
से, इससे अनुपयुक्त आ्राथिक परिणाम होने की संभावना नहीं है, और जिस 
अरथ-व्यवस्था में बचत के अतिशय (०र७४७णंए४8) का भय हो वहाँ यह 
उपभोग में स्थिरता लाने की प्रवृत्ति रखेगा | दूसरी ओर ब्रिटेन में संपत्ति की 
ऊपरी परतों में मृत्युकरों की ऋ्रम-वृद्धि इतनी अधिक हो गई है (जो कुल 
जागीर का ८० प्रतिशत तक हो जाती है) कि संपत्ति के विसर्जन की क्रिया 
बहुत, और बचतों की सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से संभवत: भयानक सीमा 
तक बढ़ गई है । 

मृत्युकरों का भू-सम्पदा के लिए विधटनकारी प्रभाव पहले ध्यान में 
ग्राया । कारण यह संपत्ति का असामान्यतः: अ्रतरल स्वरूप और परिणाम में 
मृत्युकरों को चुकाने के लिए हुई लाचारी की बिक्रियों के कारण आई मूल्य 
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की कमी, कम से कम आंशिक रूप में कृषि को पूजी के उस हास के लिए 
उत्तरदायी थी जो अन्तर्युद्ध काल में हुआ । किन्तु यह मानना होगा कि इस 
हास का पर्याप्त भाग कृषि उत्पादकों के घटे हुए मूल्यों के कारण संभवत: 
स्वतन्त्र रूप से भी हो जाता। मृत्यु-करों का यह पक्ष १६९५० कौ दशाब्दी 
में संभवतः कम महत्त्व का है, कुछ तो इस कारण कि अधिकांश बड़ी संपदाश्रों 
की सीमित (॥7॥8०0) कम्पतनियाँ बन गई है झोर मृत्यु-करों का भार वैय- 
क्तिक हिस्सों तक संकृचित हो गया है, और कुछ इस कारण कि राज्य अब 
भूमि के स्वामियों को उनकी कृषि-सम्बन्धी पूंजी बनाए रखने में बहुत सहा- 
यता देता है । ५ 

श्राज के स्तर पर मृत्यु-करों के विरुद्ध अधिक ठोस युक्ति वह कठिनाई 
है जो छोटे खेतों को हो सकती है त केवल नई पूँजी के निर्माण में (जो मूलतः 
वैयक्तिक बचत के ह्वास का परिणाम है और इसलिए जिसके वास्ते केवल 
ग्रांशिक जप में ही मृत्यु-कर जिम्मेवार हैं) बल्कि वास्तव में विद्यमान पूंजी 
को बनाए रखने में भी । जब कोई डायरेक्टर, जो बड़। हिस्सेदार भी है मर 
जाता है तो फ़र्म के पास इतना पैसा चाहे न हो कि उसका दायित्व, व्यापार 
में लगाए उत्पादनीय उपकरण में से कुछ बेचे बिना, चुकाया जा सके । इस 
प्रक्रिया से स्पष्टतया फ़र्म का सम्पूर्ण ग्राथिक ढाँचा बिखर सकता है। यह 
कठिनाई काफ़ी कम हो जाती यदि राजस्व प्राधिकाश्मयों को मृत्यु-कर किस्तों 
में स्वीकार करने की भनुज्ञा होती 

एक एकबारगी आरोपरणा के श्राथिक प्रभाव, जो करदाताग्रों के जीवन-काल 
में लागू किया गया हो, सुगमता से अनुमान नहीं किए जा सकते । वे समय 
पग्रौर स्थान की विशेष परिस्थितियों पर राजनैतिक व राजकोषीय परि- 
स्थितियों और संस्थात्रों पर और आथिक अवस्था पर अत्यधिक निर्भर हैं । 
ग्रारोपण के लिए बड़ा मेँहगा प्रशासी यन्त्र चाहिए इसलिए शुद्ध राजनैतिक 
दृष्टिकोर के अतिरिक्त किसी भी दृष्टिकोण से उपयुक्त होने के लिए वह 
इतना बड़ा अवश्य होना चाहिए कि वास्तव में प्रभावी राजस्व लाए। अतः 
आरोपरा प्र्थ-निकाय (90697 ०००१००४०) पर एक बड़ी शल्यक्रिया के समान 
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है; वह या इस पार करेगा या उस पार, या स्वस्थ करेगा या समाप्त, इसलिए 
नियमित खुराक अथवा मालिश का जो असर सामान्य कर-रचना के द्वारा 
होता है उससे इसके परिणाम बहुत भिन्‍न होंगे। ज़ित आरोपरों का प्रयास 
हुआ है या योजना बनी है उनमें से अधिकांश का झ्ाकार इतना विशज्ञाल 
रहा है कि उससे सामान्य सार्वजनिक वित्त के भ्रधिकतर प्रभाव तो उस समय 
के लिए धूल ही गए । 


सिद्धान्त रूप से, झ्रारोपण के प्रारंभिक प्रभाव अपस्फायी (6७8 ४0797ए) 
होने की अ्रपेक्षा होती है, कारण और कुछ नहीं तो व्यापार योजनाओं और 
पूँजी बाजारों में आरोपणा के कारण आारोपश[दाता अपना दायित्व चुका सके, 
इसलिए पूँजी हस्तान्तरणों की जो बाढ़ आरा जाती है उस से उत्पन्त अरव्यवस्था 
है । इस कारण से युद्ध के तुरन्त बाद के काल में, युद्धनवित्त की जो अ्रपरिहार्य 
देन होती है उस मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के निरोध के लिए आरोपरा का प्रस्ताव 
स्वाभाविक है | प्रत्यक्ष व्यवहार में इन परिस्थित्तियों में लगाए आरोपरों का 
वांछित प्रभाव होने के स्थान पर विपरीत भी हो सकता है; १६२० की दशाब्दी 
में जिन-जिन देशों ने आरोपराण लगाने का प्रयत्न किया प्राय: सभी का निश्चित 
रूपेण यही अनुभव रहा।' यदि, जैसा प्राय. होता है, आरोपरणदाताश्रों 
को अपने दायित्व ऐसे रूप में चुकाने के लिए कि जिसकी व्यवस्था शासन के 
लिए संभव हो, ऋण «सुविधाएँ उपलब्ध करानी पड़ें, और यदि वास्तव में 
आरोपरा का पर्याप्त भाग इस प्रकार नए ऋण में से चुकाया जा रहा हो तो 


१. १६१४-१८ के महायुड के पश्चात्‌ युद्ध संपत्ति-संबंधी समिति के लिए ब्रिटिश 
राजस्व प्राधिकारियों द्वारा तैयार की गईं, आरोपण की योजना में आरोपरणादाताओं की 
अनुमानित संख्या किसी एक वर्ष में जितनी संपदाओं पर झत्युकर दिये गए थे उसका 
पांचगुना थी यद्यपि अपेक्षया उच्च मुक्ति परिसीमा (५००० पोड) रखी गई थी। अ्रस्तावित दरों 
पर पूजी की जो मात्रा समर्पित होनी थी वह स॒त्यु करों में प्रतिवर्ष समर्पित होने वाली राशि का 
अनुमानतः तीस से चालीस युना थी | 

२. देखिए, नीकड छछाते डि0888, 6 79580४0॥ ० ए% ए०७/४७ 
उ० ग्र०, पृष्ठ २५३--४५ । 
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परिणाम अपस्फायी कदापि नहीं होगा। उसके वैसा होने की संभावना 
उतनी ही नगण्य है जितनी युद्ध काल में लगाये गए आरोपरा की है । 

किन्तु, १९२० की रशाब्दी के आरोपणों के उम्रतापूर्ण स्फीति के उपबन्ध 
बन जाने का मुख्य कारण था शासनों द्वारा पर्याप्त विनिमय निय॑न्त्रण लागू 
न कर सकना जिससे पजी के पलायन ने शासनों के लिए अपनी चालू 
आवश्यकताओं की खातिर अ्रपता ऋण और भी अधिक गति से बढ़ाना 
आवश्यक कर दिया (या तो कर्जो के द्वारा या जो अधिक संभव था, कागजी 
नोट बढ़ा कर) । विनिमय-नियन्त्रण के लिए अधिक अच्छा यन्त्र होने पर भी 
आरोपण कठिनाई से संभलने वाला औजार है और पहले इसके बारे में 
पक्का कर लेना चाहिए कि एक तो जिन उद्देश्यों के लिए उन्हें लगाया जा रहा 
है वे वास्तव में आवश्यक है और दूसरा कि वे अधिक नरम उपायों द्वारा प्राप्त 
नहीं किए जा सकते । 

पूंजी भ्रारोपण ग्रसाधारण उपाय है, केवल अ्रसामान्य श्रापातों में ही वे 
चर्चा का प्रमुख विषय बनते हैं | श्रापात के रहते एक आरोपरा को कार्यान्वित 
करना किसी प्रकार भी अ्रव्यवहायं ही होगा, और यह साधारणतया स्वीकार 
किया जाता है कि युद्धकाल में भी इसका चालू झ्रावश्यकताञ्रों के लिए सुर- 
क्षित उपयोग नहीं किया जा सकता। किन्तु एक बार आपात बीत चुकने 
प्र उसके चलते जो ऋण जमा हो गया है उस पत्थर क्रो देश के गले से उता- 
रने के उपाय के रूप में, एक आरोपरा का सुझाव अवश्य दिया जा सकता है।' 
जब राष्ट्रीय ऋण का एक बड़ा भाग चुका देने के लिए एक आरोपणशा का 
समर्थन किया जाता है तब वास्तव में दो युक्तियाँ उसमें लगती है, एक यह 
कि ऋण का मूल्य बहुत अधिक है, दूसरा यह्‌ कि उसका वाधिक व्यय बहुत 
भारी है। 


१. युद्ध-काल में अनुचित लाभ कमाने वालों पर विलंबित न्याय थोपने के लिए एक 
साधन के रुप में भी आरोपण की इच्छा की जा सकती है । कोई ऐसा आरोपण जो आपात 
में हुईं संपत्ति की वृद्धि तक ही सीमित हो, अपना खचे भी निकाल नहीं सकता इसलिए व्यवहार 
में वृद्धिआरोपण के साथ ही प्रायः संपत्ति पर सामान्य आरोपण भी लगता है । 
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बहुत बड़े राष्ट्रीय ऋण का भी एक अच्छा भाग चुका देना वाँछनीय है 
यह स्वयमेव सिद्ध नहीं दिखाई देता जब हम यह विचार करते है कि निजी 
सम्पत्ति का इतने बड़े परिमाण में विनाश, जब कार्मरूप लेगा तो उसके परि- 
गाम अवरैयमेव बहुत अ्रव्यवस्था उत्पन्त करने वाले और पअपस्फायी होंगे । क्या 
यह वाच्छनीय है कि श्रसामान्य प्रयास करके ऋण चुका दिया जाए ? और 
यदि है तो कब ? इस प्रइन में सावेजनिक वित्त की सारी नीति और उसका 
राष्ट्रीय आय से सम्बन्ध सब श्रा जाता है। अतः यह ऐसा विषय है जिसका 
हमें बाद में अधिक सम्पूर्णता से विचार करना होगा ।' ऋणा का वाधिक भार 
(इसके वित्त प्रबन्ध के लिए जो आय-कर श्रावश्यक होता है उसके रूप में) 
बहुत है, इस आधार पर आरोपरा के पश्ष में जौ युक्ति है वह अ्रधिक ठोस है । 
आरोपरा का पक्ष मूलतः: वही है जो ऊंचे आाय-कर का विपक्ष है और उसमें, 
जैसा हमने देखा है, पर्याप्त बल है । 

यदि आरोपण का लक्ष्य श्राय कर में कमी के लिए रास्ता बनाना है 
तब उसकी निपुणता इसी से मापी जाएगी कि ऋण चुका देने से राजस्व 
प्रभार में कितनी शुद्ध बचत हुई है । और किसी दिए हुए आकार के आरोपण 
के लिए बहु बचत तीन साधनों पर निर्भर है: प्रथम, ऋणा पर जो ब्याज 
देना पड़ता है उसका दर (जिससे यह तय होता है कि ऋण के लिए कितनी 
राशि ब्याज रूप में चाहिए होगी श्रर्थात्‌ यह कि ऋण चुका देने से कितना 
राजस्व बचेगा । द्वितीय, ऋण ब्याज कहाँ तक आय-कर के श्रधीन है और 
ऋषा की पूँजी के धारक कहाँ तक ञ्राय-करदाता हे--जिससे यह निश्चित 
होगा कि ऋर-धारी किस मात्रा में अ्रपने कर-शोधन के द्वारा स्वयं ही अपना 
ब्याज प्रस्तुत कर देंगे। तृतीय, किस सीमा तक राजस्व सामान्यतया क्रम- 
वद्धंमान कराधान (आय-कर व मृत्यु-शुल्कों) पर निर्भर है क्‍योंकि इनके 
राजस्व में भारी कमी श्रा जाएगी जब करयोग्य सम्पत्ति के रूप में ऋण 
आग्ौर करयोग्य आय के रूप में उसका ब्याज--दोनों लुप्त हो जाएँगे । 


१. देखिए अध्याय १६ । 
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ब्रिटेन में ये सब कारक श्रव आरोपण के प्रतिकूल पड़ते हैँ । राष्ट्रीय 
ऋणा के ब्याज पर आ्राय-कर लगते हैँ और जैसा कि हम जानते हैं राजस्व 
क्रमवरद्धमान करों पर बहुत निर्भर है इसलिए अधिकर और मृत्यु-शुल्कों से 
होने वाली प्राप्ति में जो कमी आएगी वह भारी होगी। परिशामस्वरूप, 
ऋणा का एक बड़ा भाग (मान लीजिए पूँजी का ५० प्रतिशत) चुका देने से 
भी आय-कर में साधारण ही कमी सम्भव होगी । “२० की दशाब्दी में, 
/४० ग्रथवा “५० की दशाब्दी की अपेक्षा राजकोषीय स्थिति आरोपरा के 
अ्रधिक अनुकूल थी वयोंकि ऋण पर औसत ब्याज पर्याप्त अधिक था और 
कराधान की क्रमवृद्धि (97०87०8०७) कम प्रपाती (४०००) थी । 

राजक्रीषीय स्थिति और ऋण-घारण (१७०६ ४००४४४8४) किस प्रकार 
"टा हुआ्ला है यह दिया हुआ हो तो राजस्व-देय में जो बचत पूंजी आरोपर| के 
द्वारा होगी वह आरोपण की रचता पर निर्भर है श्रर्थात्‌ मुक्ति परिसीमा 
कितनी ऊँची और क्रम-वृद्धि कितनी प्रपाती है इस पर मुक्ति परिसीमा जितनी 
नीची रखी गई होगी और क्रम-बुद्धि जितनी धीमी होगी, क्रमवद्धेमान करों 
के दरों को, मल के चुकाने से ऋण-सेवा में आई कमी के कारण उतना ही 
अ्रधिक घटाया जा सकेगा । यह इस कारण है कि उन नागरिकों द्वारा पूंजी 
के समरपेंण से जिन से शासन को अपने अ्रधिकर व मृत्यु-शुल्कों की प्राप्ति 
का बहुत थोड़ा भाग मिलता है, इन करों के भावी सजस्व में विशेष क्षीणता 
नहीं आएगी । ब्रिटेन में जेसी स्थिति है उसमें भी एक अनुपाती आरोपरा से 
आय-कर में पर्याप्त कभी की जा सकती है, जो उस कमी से लगभग दुगुनी 
होगी जो वत्तमान मृत्यु-शुल्कों के तुल्य क्रम'वृद्धि वाले श्रारोपण के द्वारा की 
ज! सकेगी । किन्तु एक अनुपाती आरोपण सामाजिक न्याय के विचारों के 


१. 06 7०७5%०४४०४७ ० ७४०७७ ए०७॥४, में १६३८ के सम्पत्ति-वितरण और 
आय-कर की रचना के आधार पर एक अनुमान लगाया गया था; आयन-कर में शुद्ध व्चत 
पोंड में ६ पेंस से अधिक नहीं था। १६४० की दशाब्दी में ब्याज दरों मे! निरन्तर कमी 
ओर कर प्रगामिता में वृद्धि ने उसे अवश्य ओर भी पर्याप्त कम कर दिया होगा । देखिए 
06 व95०७४0% ० ०७०७ ४४००॥४४, उ० ग्र० अध्याय २६ । 
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अनुकूल न हो यह हो सकता है ! वह आरोपण के समय से प्रारम्भ करके 
तब तक के लिए जब तक नई बचत से पूँजी की कमी पूरी नहीं हो जाती, 
कर-रचना की क्रम-वृद्धि के समान ही होगा । 


३. पूँजी करों और आरोपणों की प्रधिधि (प्र ॥6०जंवुण्० ० 
09.09 ४5८४ &70 ॥,०ए7९8)--यह मान लेने के बाद कि स्थिति अनुकूल 
है (विशेषतया यह कि आरोपण को पूंजीपति स्वीकार कर लेते है) शौर यह 
निर्णय कर लिया गया है कि आरोपण लगाया जाएं, उस अवस्था में उसके 
निर्धारण और भुगतान में जो प्रावेधिक प्रश्न खड़े होंगे उनका विचार हमने 
अ्रभी करना है। जहाँ तक निर्धारण का सम्बन्ध है, मृत्यु-शल्क्रों के समान 
दूसरे पजी-करों में और आरोंपण में केवल मात्रा का ही अन्तर हैं। सभी 
पूँजी-करों और वास्तव में सभी सम्पत्ति-करों के मार्ग में मौलिक बाधा है 
सम्बन्धित सम्पत्ति का उचित मृल्य खोजने की कठिनाई और खर्चे । 


ब्रिटिश मृत्यु-शुल्कों के विषय में तो मूल्यांकन की एक विश्वस्त और 
न्याय प्रविधि धीरे-धीरे निभित हो गई है । मूल्यांकन निष्पादकों के प्रविवरणों 
(७:७९०॥४००3 ए&प्7७७) के श्राधार पर जिनका श्रन्तर्देशीय राजस्व प्राधिकारी 
परीक्षण करते हैं, किया जाता है। सम्पत्ति का पर्याप्त अनुपात प्रातभूतियों 
(86०प्र7868) के रूप में होता है जिनका भाव स्टॉक एक्सचेंज (8६0० 
०5०४०7४९) पर कहा जाता है, और जिनके विश्वस्त बिक्री मूल्य सुगमता 
से मिल जाते हैं। घरेलू वस्तुओं, पुरातन पदार्थों, आभूषर्गों आदि के लिए 
व्यावसायिक मूल्य निर्धारक मिल जाते हैं । स्थावर सम्पदा के मृत्यांकन में 
श्रधिक कठिनाई श्राती है परन्तु सब से बढ़कर कठिनाई छोटे व्यवसायों हे 
हिस्सों ग्रथवा परिसंपत्‌ के सम्बन्ध में उत्पन्न होती है। बहुत कम लेखापालों, 
निष्पादकों (०८०००४०७४) शौर अन्तर्देशीय राजस्व के मध्य में लम्बी वार्ता के 
पश्चात्‌ ही मूल्यों पर समभौता होता है (श्रोर परिशामतः दायित्व निश्चित 


१. मूल्यांकन के यन्त्रों के अधिक सविस्तर परीक्षण द्े लिए देखिए कीएड छाते 
(२086088 उ० ग्र० अ्रध्याय २८ | 
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होता है) । मृत्यु शुल्कों के विषय में छोटी फर्म को होने वाली जिस कठिनाई 
की चर्चा हमने पृष्ठ २४४ पर की थी, उसके अतिरिक्त यह एक और 
मुश्किल है । हे 

तो भी, मृत्यु-शुल्कों के लिए मूल्यांकन अपेक्षतयया सरल मामला है । 
प्रतिवर्ष जिन सम्वदाद्रों का प्रश्न उठता है उनकी संख्या प्राय: स्थिर ही है 
ओर अधिकांश वर्षो में पूंजी-मूल्य पर्याप्त स्थायित्व रखते हैं जिससे मृत्यु के 
कुछ काल बाद तक भी यदि दायित्व का निर्णय न हो सके तो कोई विशेष 
कठिनाई उत्पन्न नहीं होती । यदि सम्पत्ति के कुछ ऐसे प्रकार है जिनके लिए 
काम में लाई गई मूल्यांकन पद्धति बिलकुल निर्दोष नहीं है तो कम से कम 
सम्पदाओं के स्वामी तो जीवित होते नहीं जो शिकायत करेंगे, और वैसी 
अन्य सम्पदाओं से तुलना सुगम नहीं है । किन्तु इसमें तनिक भी शंका नहीं 
कि ब्रिटिश मृत्युनुल्क जिस साम्य व मितव्ययिता से संग्रह होते हे वह अन्य 
किसी भी कर से कम नहीं है । 

जब एकवारगी-श्रारोपण के लिए मूल्यांकन करना हो तो इन अनुकूल 
प्रावेधिक कारकों में से विरले ही उपस्थित रहेंगे। प्रथम तो कार्य की 
विशालता इतनी है कि पर्याप्त संख्या में अनुभवी मृत्य निर्धारक उपलब्ध 
नहीं हो सकते (शासन को, यदि उसने स्वयं मूल्यांकन करना है अथवा 
सम्पत्ति-स्वामियों को यदि उनको विवरणिणयाँ प्रस्तुत करनी पड़ती हैं) जिससे 
कि अल्पकाब में ही मूल्यांकन सम्पन्त हो सके । यह महत्त्व की बात है क्योंकि 
आरोपरा अस्थिर कीमतों की स्थिति में ही लगने की सम्भावना है। द्र तगति 
से बदलने वाली कीमतें उचित मूल्यांकस की कठिनाई को ही नहीं बढ़ातीं, 
वे अपना दायित्व शीघ्रता से चुकाने वालों में और उन लोगों में जो भुगतान 
को जहाँ तक बने टालते रहते हैँ, बहुत श्रसाम्य उत्पन्न कर देती हैं । 

मूल्यांकन और निर्धारण की समस्याओं से पार पा लेने के बाद भी एक 
कठिनाई शेष रहती है (जो मृत्यु-शुल्कों के विषय में उपेक्ष्य है)। वह है 
सम्पत्ति की बहुत बड़ी मात्रा के हस्तान्तरण को बलाद्‌ विक्रय (070०0 8&]68) 
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का आवश्यकता के बिता संविलीय (७9809) करना और इस प्रकार उनके 
कारण यदि कीमतों में सामान्य कमी नहीं तो विभिन्‍न प्रकार की सम्पत्ति 
के मूल्यों में जो सापेक्ष परिवत्तन श्रा सकता है उसे दूर रखना । यदि आरोपण- 
दाताओं के पास उनका दायित्व पूरा करने योग्य युद्ध-ऋछरा हो तो हस्तान्तरण 
का प्रइत अपेक्षया सरल होता है : परन्तु ऐसा होता बड़ी श्रसाधारण स्थिति 
होगी, और यदि हो भी तो श्रपनी तरलतम परिसम्पत्‌ (77086 [0णंते ७8868) 
को छोड़ देने के लिए वे चाहे तेयार ही न हों। अतः शासन को शोधन के 
अनेक वैकल्पिक उपायों के लिए प्रबन्ध करना होगा और सम्भव है उसे 
अस्थायी रूप में भाँति-भाँति की सम्पत्ति को, समाज के हित की दृष्टि से 
मूल्यों को सहायता देने के वास्ते स्वयं भ्पने हाथ में ले लेने के लिए भी तैयार 
रहना पड़े । 

इन कठिनाइयों की दृष्टि से जब आरोपरणा का निर्माण हो गया हो, तो 
मुल्यांकन के नमन उपायों को अपनाने और संग्रह के हलके स्तर से समाधान 
कर लेने का एक बड़ा प्रलोभन होता है। जैसे, बाज़ार मूल्पों की खोज करने की 
बजाय सम्पत्ति के मूल्य का--प्रायः आय-कर-विवरणशियों के झाधार पर, जो 
स्वयं निर्दोष नहीं होगीं' बैठे बिठाये आ्राय से “अनुमान” कर लिया जाए यह 
सम्भव है । इसी प्रकार शीघ्रता से कुछ राजस्व प्राप्त बरने के लिए अपवंचन 
की इतनी मात्रा सहन क्वर ली जाती है जितनी नियमित करों में छोड़ी नहीं 
जाएगी । 

यदि किसी आरोपरा को कार्यान्वित करने के लिए इस प्रकार बिगाड़ना 
पड़े तो यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि उसे लगाने का प्रयत्त न 
करना अधिक अच्छा होता । साम्य का जितना दर्जा अन्य करों में स्वीकार्य 
होगा उससे कम का इसमें स्वीकरण वित्तीय प्रशासन के सम्पूर्ण स्तर को 
विकृत कर सकता है। एक आरोपरा। की गड़बड़ का परिणाम वाछित के 


१. मूल्यांकन की इस पद्धति के विषय में ब्रिट्श राजख-प्रापषिकारियों ने (पछे 
पृष्ठ २४४ पर उल्लिखित स्मरण-पत्र में) कहा : “परिणाम को पूजी मूल्यांकन का नाम देना 
भाषा का दुरुपयोग होगा ।?? 
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विपरीत हो सकता है, आथिक व राजनैतिक दोनों दृष्टियों से । और, संग्रह 
में ग्रति विलम्ब का अ्रथ है व्यापारी-वर्ग को निरन्तर अनिश्चितावस्था में 
रखना जिसका उद्यम पर कम से कम उतना ही हानिकारक प्रभाव हो सकता 
है जितना आय-कर का। 

४. ऊ थे आय-करों के विकल्प के रूप में पूँजी कर (009) 7४००७ 
88 &। 23670 ए6 ६0 ्री280 40076 ग्‌७568 ) जहाँ तक आरोपरा 
का मुख्य उद्देश्य उच्च आय-कर से बचना है त कि ऋण के मूल में कमी 
करना (जिस उद्देश्य के साथ यहाँ हमारा सम्बन्ध ही नहीं है) । पहले 
यह विचार करना उचित है «कि निर्धारण की पद्धति बदल कर (कर का 
दर दिया हुआ हो तो) क्‍या उद्यम और उद्दीपक पर झ्ाय-कर का भार कम 
नहीं किया जा सकता ? हमने देखा है कि ब्रिटिश आय-कर में इस सम्बन्ध में, 
सुधार के लिए अवकाश है। सिद्धान्त रूप में आरोपर[ का एक श्रधिक 
उपयुक्त विकल्प होगा पूंजी-मूल्यों पर श्राधारित एक छोटा-सा वाषिक कर । 
यद्यपि यह निस्सन्देह श्राय में से ही दिया जाएगा, यह निश्चित ही आय-कर 
से कम आयन्त्रक होगा और उतना ही राजस्व प्राप्त करेगा क्योंकि इसका 
प्रयास के साथ शिथिल सा हो सम्बन्ध होगा । व्यवहार में इस विकल्प के मार्ग 
में भी बाधा मूल्यांकन की कठिनाई और व्यय ही है । 

पूंजी कर ने शेष कर-संरचना के साम्य के स्तर से यदि नीचा नहीं हो 
जाना है, तो न केवल पजी आरोपण की तरह सारी सम्पत्ति का मृत्यु-शुल्क 
पद्धति से, अनुमातित बाज़ार मूल्यों पर मूल्यांकन करना होगा, बल्कि मूल्यां- 
कनों का समय-समय पर प्रतिवर्ष पुनरीक्षण कर के उन्हें आशिक श्रवस्था के 
समकक्ष रखना होगा। पुनर्मूल्‍्यन का खर्च ही सदा पूँजी-करों के मार्ग की खाई 
रह है, ब्रिटिश स्थानीय दर के जैसे भूमि और भवन के सीधे सादे करों के 
लिए भी | सकल पूंजी के कर के लिए संकार्य की जटिलता अत्यधिक होगी और 
किसी कारण पुनरीक्षणा न किया गया तो असाम्य बहुत अधिक हो जाएगा । 

ब्रिठेत की परिस्थिति में पूँजी अथवा सामान्य सम्पत्ति कर से कर-संरचना 


?. किन्तु देखिए अध्याय १६। 
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में सुधार होने की सम्भावना अधिक नहीं है किन्तु अन्यत्र परिस्थिति भिन्‍न हो 
सकती है। ह्कैंडेनेविया और जमंनी में छोटे व्यवसायों के स्वामियों से, 
विशेषतया फुटआऋर व्यापारियों से कर संग्रह करने के लिए (जहाँ आ्राय-कर 
प्रायः असफल रहता है) धन का बड़ा उययोगी साधन अनुभव किया गया है | 
वहाँ की स्थिति में पहला अच्तर तो (ब्रिटेन की अपेक्षा) छोटे व्यवसायों का 
बहुत अधिक अनपात है, दूसरा निगमन (॥00077907७8४09 ) की प्रणाली का 
कम होना (जिससे राजस्व प्राधिकारियों के लिए शुद्ध आय का निर्णय ग्रम्चिक 
कठिन हो जाता है ।) और ग्रांशिक रझूण में, यह स्थिति पृथक निगम कर 
(००%०/७४४०॥ ॥8:) के परम्परागत प्रयोग के कारण भी है। 
जैसे आरोपरा के बारे में है वैसे ही पूँजी कर के बारे में मी, इसकी बहुत 
संभावना है कि मूल्यांकन समस्या का आसान हल खोजा जाए और फिर 
प्रत्यक्ष व्यवहार में कर विशिष्ट प्रकार की संपत्ति तक, संभवतः सुख्य रूप में 
स्थावर संपदा तक अ्रथवा जहाँ प्रभावी ग्राय-कर विद्यमान है, स्टाक एक्सचेंज 
प्रतिभूतियों तक, सीमित हो जाएगा। अ्रधिकाश वास्तविक संपत्ति कर मूल 
ग्रभिप्राय में पंजी कर थे। जहाँ, कर-रचना में स्थावर संपदा पर एक वाधिक 
कर के लिए स्थान हो,, किसी विशिष्ट प्रकार की संपत्ति पर एक अतिरिवत 
आरोपरणा ऐसे उद्देश्य से लागू करना जो वह पूर्ण न कर सकता हो, व्यर्थ ही 
नहीं, हानिकारक होगा" और भी, पूँजी-कर के कुछ उद्देश्य उससे कहीं प्रधिक 
सरल उपाय से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। वह उपाय हैं संपत्ति से प्राप्त 
होने वाली आय के विरुद्ध विभेद की स्थापना (पअ्रथवा वृद्धि) कर के, और 
यह ग्रुण कुछ आय करों में लाया भी जा चुका है ।* 
कर की क्रम-वद्धि का उच्च दर ग्निवार्य रूप से ऊपर की परिसीमाओं 
में भ्रपवंचन को प्रोत्साहन देता है। जहाँ तक यह अपवंचन “ग्रवैध” है, इसका 


देखिए अध्याय 2५, अनुभाग ५ 
ब्रिटिश आयकर में “अजित आय छूट” (९कएा०ते ्रएणा6 धी0फ़शा०९) 
(देखिए अध्याय १२) का व्यवहार में यह परिणाम होता है । 
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राजस्व प्राधिकारियों की ओर से श्रधिक सतकता के सिवा कोई उपाय नहीं । 
औ,और जहाँ तक यह “वैध” है यद्व वित्त मन्त्रियों का प्रयत्न होना चाहिए कि 
करों की रचना में धीरे-धीरे सुधार कर के सब संभव छिद्र बन्द कर दें । जहाँ 
तक मृत्यु-शुल्कों का सम्बन्ध है, बड़ी कठिनाई है मृत्यु के पूर्व जीवितों में उप- 
हारों के द्वारा संपदाशों के आकार में क्रक ह्वास । अधिकर के मामले में 
सब से बड़ा भय है आय के स्थान पर (कर मुक्त) पूँजी लाभों का प्रतिस्थापन । 
यह कई प्रकार से किया जा सकता है।' किसी छोटी संचालक-नियन्त्रित 
(07००४००-००४४०!९९ ) कम्पनी में, व्यापार में जितने लाभ को उपयोगिता - 
पूृ्वेक लगाया जा सकता है, उससे अधिक रोक रखा जा सकता है ताकि बाद 
में वह पँजी बोनसों के रूप में  बाँठ दिया जाए। अधिक सामान्यतया, बढ़ते 
मूल्यों के दिनों में विशेषतया स्थावर संपदा भ्रथवा स्टॉक एक्सचेंज प्रतिभूतियों 
के (जो चाहे ब्याज दरों में भ्राई हुई एक स्वतन्त्र कमी के प्रतिबिब के अतिरिक्त 
कुछ न हो), नियोजक सम्पत्ति का क्रय-विक्रय, उस वाषिक श्रागम (छाग्रएथों 
72777) के लिए नहीं जो उससे उन्हें प्राप्त होगा, बल्कि उन बहुत बड़े पूंजी 
लाभों के लिए जिन के विषय में वे प्रायः निश्चित मान सकते है, होने लग 
पड़ता है । सिद्धान्त रूप में इस प्रकार के प्रवंचनों की रोकथाम का एक आशा- 
जनक ढंग होगा मृत्यु-शुल्कों को फैला कर सब उपहारों और पंजी के हस्ता- 
न्तरण के लाभों पर लाग्र कर दिया जाए। 

आ्रथिक सिद्धान्त में पूँजी लाभों को करारोपित करने के पक्ष में एक ऊपर 
से जंचने वाली युक्‍्ति है, क्योंकि कई व्यक्रित अधिकांश अवसरों में वे कर झ्राय 
को उस परिभाषा के अन्तर्गत आरा जाते हें कि आय वह राशि है जो स्वामी 

१. मृत्यु के ५ वर्ष के अन्दर दिए गए उपहार अब ब्रिव्शि मृत्यु-करो की संपदा में सम्मि- 
लित किए जाते हैं। अभी भी बचाव का यह प्रबन्ध पर्याप्त मानना कठिन है । 

२. देखिए अध्याय १२, एक प्रसिद्ध छिद्र था “बन्ध घुलाई? (00४0 फछ०४॥778) के 
नाम जानी जाने वाली प्रथा । बन्ध जब मूल्य ऊँचे होते तो बेच दिए जाते क्योंकि ब्याज का 
समय निक्रट होता, ओर करार यह रहता कि वे वापिस खरीद लिये जाएँगे जब कृपन फाइ 
लिया गया होगा, अर्थात्‌ “आगामी लाभांश को छोड़ कर |” 
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की पूंजी सम्बन्धी स्थिति को कोई आधात लगे बिना खर्च की जा सकती है । 
इस श्र्थ में पूंजी लाभ “निब्रेत्य ग्राय” (4888908980]6 4700768) का एक 
भाग हैं “उतने ही जितना सामान्य आय-प्रवाह, और उसी प्रमाण में स्वामी 
के आथिक सामथथ्य में वृद्धि करते हे। संयुत्रत राज्य में जहाँ ्राथिक सामर्थ्यं 
के प्रति, जिसके साथ ही राजनैतिक सामथ्यें का भय जुड़ा होता है, पर्याप्त 
सतकंता है, पूँजी लाभों के कराधान को बहुतेरे लोग वेयक्तिक श्राय कर का 
ग्रपरिहार्य संप्रण मानते है। अन्य देशों ने भी पंजी-लाभ-करों के प्रयोग किए 
है। यह निविवाद है कि एक पजी-लाभ-कर की अनुपस्थिति में ग्राय-कर के 
बहुत ऊँचे दर भी स्फीति के दबाव के समय में अतिरिक्त खर्च को नियन्त्रित 
करने में श्रसमर्थ रह सकते हैं । व 

किन्तु, पूंजी-लाभों पर न्याय्य कर (जो दूसरी ओर हामियों के लिए उसी 
ढंग से सहायता भी दे) की कठिनाइयाँ बहुत दुर्गंम हैं और यह सनन्‍्देहास्पद 
है कि वह कभी भी प्रभावी ढंग से दूर की जा सकती हैं या नहीं। किसी 
पजी लाभ पर कर लगाने का आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त समय तो स्पष्ट रूप 
से वही है जब वह कमाया जाए किन्तु प्रत्यक्ष व्यवहार में लाभों पर कर तभी 
लगता है जब वे प्राप्त किए जाएँ--- जो पर्याप्त काल के पश्चात्‌ भी हो सकता 
है; इस प्रकार कर अपनी संभाव्य संप्रक शक्ति (900०0४ ००0709008803070) 
का काफी अंश ओऔर'अपनी न्याय्यता का कुछ अंश खो देता है। फिर, 
व्यवहार में हानियों के लिए तदनुमार सहायता देना भी साध्य नहीं क्योंकि 
उन्हें फिर कर अपवंचन के लिए साधन के रूप में बहुत सरलतापूर्वक प्रयोग 
किया जा सकता है । 

एक और कठिनाई यह है कि सब पजी लाभ हितकर ग्रथवा प्राप्ति- 
कर्त्ताओं के लिए वांछनीय नहीं होते । कम्पनियों के दिवाले अ्रथवा बोनस 
वितरण--जो बड़े हिस्सेदार के लिए लाभप्रद होते हैं, वयोंकि वह अधिकर 

१. यह मानते हुए कि पूजी लाभ पर कर के दर अन्य आय की अपेक्षा कम हैं, जै- | 
प्रायः होता दै । 
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की ऊपरी परिसीमा से बचना चाहता है, वे ही छोटे हिस्सेदार के लिए हानि- 
कारक हो सकते हें क्योंकि उसका हित स्थायी आय में होता है भ्रौर वह ग्रकस्मात्‌ 
स्वयं को एक अ्रवांछित “लाभ के परिणामस्वरूप उच्च अ्रधिकर परिसीमा 
में धकेल दिया गया अनुभव करता है। इस कठिताई का सब से बेंढब 'पक्ष' 
सामान्‍्यतया बढ़ते हुए मूल्यों अथवा घटते हुए ब्याज दरों के काल में सामने 
आता है जब कि संपत्ति का प्रायः कोई भी हस्तान्तरणा, सुद्रा के रूप में कुछ 
लाभ प्राप्त किए बिना नहीं हो सकता, यद्यपि वास्तविक श्रथों में आ्राय के श्रन्य 
आश्िक प्रकारों जेसे मजदूरी, के परिवत्तंत की अपेक्षा वह हानि का ही 
प्रतीक हो । ह 

इन सब कठिनाइयों को देखते हुए, शासनों ने प्राय: पूँजी-लाभों को सामान्य 
आय-प्रवाहु के बिलकुल बराबर मान लेने में संकोच अनुभव किया है। पँजी 
लाभ कर का दर अ्धिकर की ऊपरी परिसीमाश्रों से पर्याप्त नीचे रखा गया 
है और इस प्रकार अधिकर-अपवंचन (87785 ७ए७»००) के लिए मानो 
निमन्त्रण दिया गया है । हानि के लिए सहायता 'बहुधा नाममात्र ही होती है । 
जहाँ परिसम्पत्‌ को ग्रल्प काल के लिए ही हाथ में रखा गया है वहाँ कर का 
दर बहुत भ्रधिक रख कर कभी-कभी अ्रवाँछित और योजनाबद्ध लाभों में विभेद 
करने का प्रयत्न किया जाता है किन्तु इनमें से कोई यु्वित भी क्षरिएक से बढ़कर 
नहीं है । हु 

ग्रत: यह प्रश् कम से कम' विवादास्पद है कि क्या एक पूंजी-लाभ-कर 
बढ़ जाने से कर-रचना को लाभ होगा या नहीं । यहाँ भी परिस्थितियों पर 
बहुत कुछ निर्भर है : श्र्थ-व्यवस्था में धन का राजनैतिक व श्राथिक महत्त्व 
एक ओर, ग्रौर राजस्व प्राधिकारियों की प्रवीणता दूसरी ओर । किसी भी 
अवस्था में, यह तो स्पष्ट है कि पूँजी-लाभ-कर के सैद्धान्तिक लाभ प्रत्यक्ष 
व्यवहार में बहुत अपूर्ण रूप में ही प्राप्त किए जा सकते हैं | ब्रिटेन में किसी 
संचालक-नियन्त्रित कम्पनी में लाभ के अनुचित रूप से रोक रखने की कठिनाई 
का अधिकांश, ग्रन्तर्देशीय राजस्व को अतिरिक्त आरक्षितों पर अ्रधिकर के दरों 
से कर लगाने का अधिकार दे कर दूर कर दिया गया है। यह कर मालिकों के 


पूँजी-आ्ररोपण और पँजी-कर २५७ 


पृथक हितों के असुसार लगता है, वेसे ही जैसे मानो लाभ बाँट दिया गया हो । 
पूंजी लाभ कर का स्पष्टतया सबसे प्रबल पक्ष स्फीति के दबाव को रोकने के 
लिए एक साधन के रूप में हैं, किन्तु यहाँ भी असाम्य श्र कठिनाई का भारी 
भय बना रहता है । बहुत सी, शायद श्रधिकांश ऐसी स्थितियों में जहाँ मृल्यों 
में तीत्र वृद्धि अथवा व्याज दरों में तीत्र कमी आए (जैसा द्वितीय महायुद्ध के 
तुरन्त बाद इंगलेण्ड में हुआ) तथा जिसमे व्यापक और ध्यान खींचने वाले पँजी 
लाभ प्रकट हों, तो वे राजकोबीय व्यवस्था के बाहिर दोषपूर्ण अर्थनीति का 
लक्षण होते हैं भर सम्भवतः अधिक उपयुक्त उपायों के द्वारा उनका उपचार 
हो सकता है | , 

क्रमवद्धमान करों के अपवंचन को रोकने के लिए अ्रतिरिक्त उपायों की 
आवश्यकता कितनी महत्त्वपूर्ण है, इसका अनुमान केवल राजस्व प्राधिकारी 
लगा सकते हैँ । फिर भी, यह अनुभव कर लेना उपयुवत ही है कि निपुणता की 
जो उच्च कोटि प्राप्त कर ली गई है उसके बाद भी प्रत्यक्ष करों की ब्रिटिश 
व्यवस्था सवंथा निर्दोष कदापि नहीं है । 
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((967 ॥98568 शत एशाश'थों 9/6९५) 


१. उपरिव्ययों पर कर (7७5७७ ०॥ 0ए०१४९७१४ )--जब हम कर- 
विश्लेषण की पद्धति की चर्चा कर रहे थे तब हमने देखा था कि कुछ ऐसे कर 
होते हैं जो यद्यपि धन के विद्विष्ट प्रकार से व्यय अथवा उपभोग पर लगाए 
जाते हैं, किन्तु अर्थे-व्यवस्था में. इतना व्यापक महत्त्व रखते हैं कि राष्ट्रीय आय 
के परिमाण को निश्चित करने वाले कारकों पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं । 
इस प्रकार के करों के लिए उस आशिक विश्लेषण के अतिरिक्त जो व्यय करों 
के लिए साधारणतया उपयुक्त होता है, एक सामान्य विश्लेषण भी ग्रावश्यक् 
होता है । 

ऐसे “सामान्य” व्यय करों के सम्भव प्रकार हँ---एक ओर वे जो किसी 
आवश्यक घरेलू उपरिव्यय पर बाकायदा निर्धारित होते हैं (जैसे, घरों और भूमि 
पर लगा कर), अथवा सामान्य उपभोग पर [ जैसे अ्रप्रवरणशील (#00- 
80९०४४०) बिक्री कर ]; दूसरी श्रोर हैँ बधाविधि उत्पादन पर निर्धारित 
होने वाले, या तो सामान्य औद्योगिक तथा वारिज्यिक उपरिव्ययों पर (जैसे 
कारखानों और व्यापार स्थानों पर लगा कर) श्रथवा चालू व्ययों पर (तथा- 
कथित सकल आय-कर, समस्त विक्रय-राशि कर और वेतन कर) । 

हमारे ध्यात में यह आा चुका है' कि यदि वह उच्च प्रति पौण्ड दर पर 
निर्धारित हो तो ब्रिटिश स्थानीय दर निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और 
इस प्रकार श्र्थ-व्यवस्था में नियोजन की सामान्य गति को प्रभावित करेगा । 
किसी स्थावर सम्पदा कर का भी निर्माण पर ऐसा ही परिणाम होने की 
सम्भावना है, सिवाय उस कर के जो किसी स्थान के उपयोग की माँग बढ़ जाने 
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से उसके मूल्य में हुई वृद्धि मात्र पर लगाया गया हो ।' यह ऐसा श्रपवाद है जो 
वसे हुए देशों के लिए तो पाठ्य पुस्तकों के सिद्धान्तों के बाहिर प्रत्यक्ष जगत्‌ 
में कहीं नहीं होता । 

यहाँ हमें नियोजन की गति पर, स्थावर सम्पदा करों में होने वाले परि- 
ब॒त॑नों के प्रभाव के विश्लेषण को दोहराने की ग्रावश्यकता नहीं है । हम देख 
चुके हैं कि गृह सम्पत्ति के कर के विषय में, कर बृद्धि के विपरीत प्रभाव गृह- 
प्रबन्ध साहाय्यों के द्वारा बहुत कुछ घोए जा सकते है| ग्रीद्योगिक व वाशि- 
ज्यिक भवनों के बारे में यह नीति उतनी सुगमता से कार्यान्वित नहीं की जा 
सकती, किन्तु लगभग वैसे ही परिणाम, विशिप्ट़ नए निर्माण के लिए लगने 
वाले आरक्षितों में जो अवितरित लाभ डाले जाते है उन पर उपयुक्त “रिबेट' 
(7००88) देकर प्राप्त किए जा सकते हैं । ब्रिदेन में, जहाँ तक श्रौद्योगिक 
भवनों का सम्बन्ध है, उच्च स्थानीय दरों के यदि कोई निरोधक प्रभाव थे तो 
वे १९२९ के स्थानीय शासन अधिनियम के श्रन्तर्गत दरों के दायित्व में की 
गई ७४ प्रतिशत कमी से अवश्यमेव दूर हो गए होंगे । 

वारिज्यिक और कार्यालय-भवनों के सम्बन्ध में इस प्रकार की कोई 
सहायता नहीं दी गई है। १६३० की दश्ाब्दी में तब तक जो भवन निवासार्थ 
प्रयुकत होते थे उनके कार्यालयों और गोदामों में परिवतित हो जाने का जो बड़ा 
व्यापक खूपान्तर हुआ, उसमें प्रति पौण्ड उच्च दरों का, नए निर्मारिण को रोकने 
में जो प्रभाव पडा उसकी भाँकी; आकर्षक है। प्रकटत: यही था वह परिवर्तन 
जिसने वण्टनात्मक व्यापारों (त8879प्रथ्नए७ ७७068) के लिए बहुत थोड़े नए 
नियोजन के साथ बहुत बड़े विस्तार की वित्त-व्यवस्था सम्भव बना दी थी ; 

सामान्यतया, किसी भवन के उद्दिष्ट में इस प्रकार का परिवतेत्र ऐसा 
बदल नहीं है जिसका प्रोत्साहन समाज के लिए उचित हो । अतिरिक्त निवासों 
की आवश्यकता पर्याप्त काल तक तीत्र रहने की सम्भावना है, और यदि नगरों 
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के केन्द्र में ग्रथवा अन्तरस्थ उपनगरों में स्थित भवनों को बाँट कर आधुनिक 
गृह-व्यवस्था के स्तरों के अनुसार बनाया जा सके तो वह कई दृष्टियों से बाहरी 
उपनगरों के विस्तार की अपेक्षा श्रेयस्कर होगा । दूसरी ओर रहने के घर विरले 
ही कारबार के उपयोग के लिए सुविधाजनक होते हैं । निर्माण पर स्थानीय 
दरों के इस प्रभाव को, फर्मों को उपयुक्त आय-कर “रिबेट के द्वारा कार्यालय 
व गोदामों के नए निर्माण के लिए प्रेरित कर के श्रथवा निवास के मकानों के 
बंटवारे तथा आधुनिकीकरण के लिए सहायता देकर, निष्फल किया जा 
सकता है । 

२. सामाजिक बीमा अंशदानों का भार (प्रफ० 7हरल्ंव७80० ० 80०ं&) 
पाहप्रा'॥06 (!०४४०प०४०४४ ) ब्रिटेन में चालू व्यय पर सब से महत्त्वपूर्ण 
कर सामाजिक बीमा योजना के रूप में है । ब्रिठेन की अवस्थाञ्रों का विचार 
करते हुए मालिकों और कमंचारियों के अंशदानों में विभेद करता जरूरी है। 
यद्यपि हमने यह निर्णय किया है कि कर्मचारियों का अंशदान कर ही समझा 
जाना चाहिए क्योंकि वह अनिवार्य है (और इसलिए कमाई पर लगा हुआ 
प्रति व्यक्ति कर है), तो भी इस का प्रभाव तुल्य भरकार व आय-वितरण वाले 
आ्राय-कर के जैसा नहीं हो सकता । यह सम्भव ही नहीं निश्चितप्राय है कि 
राजकीय बीमा योजना न हो तो भी, तुलनीय दरों पर उन्हीं उद्देश्यों के लिए 
ग्रधिकांश कर्मचारी स्वयमेव अपना बीमा करवा लेंगे। अतः पारिवारिक व्यय 
वितरण में श्रनिवार्य योजना के होने से बहुत थोड़ा अन्तर आता है। 


कर्मचारियों के अंशदान के जिस मात्रा में सामान्य कर-प्रभाव हैं, उस मात्रा 
में जब तक योजना “२५० पौण्ड से नीचे” के वर्ग तक सीमित थी, वे प्रभाव 
जिस प्रकार के आय-कर से ब्रिटेन में लोग परिचित हें उसके नहीं बल्कि व्यय 
कर के थे; अर्थात्‌ कर का भार बचत की बजाय प्रायः उपभोग पर था। यह 
प्रभाव इसलिए गहनतर हो गया कि अंशदान बराबर होने के कारण आ्ञाय के 
विरुद्ध प्रतिगामी होते हैं; उन अनिपुण कारीगरों पर जो कम बचाते हैं, अधिक 
वेतन प्राप्त करने वाले इस योजना के सदस्पों की अपेक्षा अधिक भारी रहते 
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हैं। जब (१९४८ में) बीमा योजना फैला कर सारे समाज पर लागू कर दी 
गई तब मार स्वाभाविकतया झ्राय-कर के भार के अधिक सदृश हो गया । 

आर्थिक दृष्टि से, स्वाभियों के अंशदान का भार अधिक रोचक है । मालिक 
के लिए सामाजिक बीमा के लिए उसका अ्रशदान उसके वेतन देयक (फछ७2० 
श॥) में वृद्धि के बराबर है; यह वृद्धि वह अपने बिक्नी मूल्यों में जोड़ लेता है 
जिससे सम्पूर्ण अ4-व्यवस्था में क्र के कारण मूल्य लगभग गनुपात में बढ़ जाते 
हैँ । उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि स्वामी और कर्मचारी प्रत्येक का अंशदान 
४ शिलिंग है, तो हम इत शोधनों को इस तरह भी देख सकते है कि वेतनों में 
४ शिलिग की एक सावंत्रिक वृद्धि हुई है और ,साथ ही कर्मचारियों पर ८ 
शिलिंग का प्रभार लगा है। किन्तु क्‍योंकि घन आ्राय-हस्तान्तरणों के द्वारा 
बेंटता है, सब की आय मूल्यों के साथ स्वयमेव बढ़ जाती है । परिणामत: 
प्रंशदानों में वृद्धि से रोजगार (सेवायुवित) और शुद्ध आयों पर शुद्ध प्रभाव 
प्राय: (सुपरिचित कीन्सियत विश्लेषण के अनुसार) शून्य के बराबर होने की 
सम्भावना है क्योंकि इस परिवर्तेन में बचत (89शांए2) अथवा नियोजन 
(॥7768070076 ) की प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाली कोई बात नहीं । 

किन्तु स्वामियों के अंशदान का कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव न होना केवल 
आन्तरिक परिस्थिति की ओर संकेत करता है। सामाजिक बीमा अंशदानों में 
वृद्धि का अल्पकालीन प्रभाव तो यह होता है कि अन्यों की तुलना में ब्रिटिश 
मूल्य बढ़ जाते हैं और इस कारण निर्यात कम हो जाता है; उसी समय अति- 
रिक्त लाभों के कारण कर्मचारियों के बढ़े हुए वेतन श्रायात को प्रोत्साहन दे 
सकते हँ--जिससे शोधन शेष (98[&706 0 98ए706708 ) दोनों ओर से, 
दुर्बल हो सकता है । व्यवस्था जितनी श्रमिक वर्ग की आय तक सीमित रहेगी 
उतना ही आयात का प्रोत्साहन अधिक होने की सम्भावना है क्योंकि ऊँची 
ग्रायों का सम्भवत: अधिक बड़ा अंश घरेलू श्रम की सेवा्नों पर व्यय होता है 
और अ्रधिक खाद्य व श्रन्य आयात पर कम । 


१. देखिए &6४७०४, त७॥००७ रफ्ृ80००ए ० शाएऑ/ी०0एएस्‍७70, 0087०: 
जार, 
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३. प्रमुख लागत पर अन्य कर (00007 85७०४ 00 ?िशं0० (00808 ) --- 
करों का जो दूसरा बड़ा समृह हमने यहाँ विचारार्थ लेना है, उसमें आते हैं 
तथाकथित सकल ' श्राय के कर, समस्त विक्रय-राशि के कर और सामान्य बिक्री 
के कर । १६९३० के संकट में इस प्रकार के कर योर्प और अ्रमरीका दोनों में 
व्यापक रूप से लगाए गए परन्तु ब्रिटेन ने बजटीय तृफान का सामना दूसरे 
उपायों के द्वारा किया किन्तु ब्रिटिश क्रम कर मूलतः करों की उसी श्रेणी का 
है, यद्यपि उसके सामान्‍य प्रभाव खाद्य व अन्य सस्ते पदार्थों के मुक्त रहने के 
कारण बहुत कुछ नरम हो जाते हैं । 

नाम इन करों के कुछ भी रख लीजिए ओर उनके ब्योरे में केसे भी अन्तर 
क्यों न हों, प्रभाव में ये कर मूलतः सद॒श होते हैं । उत्पादक उन्हें व्यय में वद्धि 
मानते हैं और अपने बिक्री मल्यों में जोड़ लेते हैं। उत्पादक और उपभोक्ता क॑ 
बचत (8४"9!०७) की जो हानि शअ्रन्ततोगत्वा होती है वह हर उदाहरण में 
उत्पादक के सामने जो माँग वक्र है उसकी लोच पर निर्भर है, उसी ढंग से 
जिसका हम पहले ही व्यय के आंशिक करों के सम्बन्ध में विश्लेषण कर चुके 
हैं । किन्तु यहाँ हमारा सम्बन्ध उस परिणाम से वहीं हैं बल्कि मूल्यों में सामान्य 
वृद्धि का श्रर्थ-व्यवस्था पर जो प्रभाव होता है उससे और कर के आरोपण के 
परिणामस्वरूप होने वाली वास्तविक आय की कमी से है । 

कर का ब्योरा जो भी हो, वह उपभोग पर कुछनन कुछ रोक तो अवश्य 
लगाता है, श्रोर इस कारण सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में कुछ रोक नियोजन पर भी- 
उदाहरणार्थ, उस रोक की भ्रपेक्षा जो उतना ही राजस्व लाने वाले किसी शुद्ध 
ग्राय-कर के आ्रारोपरा से लगेगी , यह इस कारण है कि भार खर्च करने पर 
है, बचने पर नहीं । उपभोग और नियोजन पर रोक उतनी ही भ्रधिक होगी 


१. अध्याय ६ । 

२. जब तक हम अतिशय रोजगार (0ए०४पो! ७४४)0977०४४) ओर सुगम द्रव्य की 
अवस्था नहीं स्वीकार करते, जिसमें श्रमिक इसे, बल्कि उन पर जो कोई कर भी पड़े उसको 
वेतन बढ़वाने के लिए एक साधन के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं । चर्चा के लिए देखिए आगे 
अध्याय १७। 


#7९ 


सामान्य प्रभाव वाले अन्य कर २६ ३ 


जितनी आशा कर-- या उसका नया दर-- अस्थायी होने की होगी । यदि कर 
बहुत अ्रस्थायी है यह धारणा हो तो सुदूर भविष्य के लिए वियोजन को बढ़ावा 
मिल सकता है जबकि अ्रधिक तात्कालिक अवसर उपेक्षित रह जाते हैं। किसी 
संघराज्य में जब इस प्रकार के कर संघटक राज्यों द्वारा स्वीकार किए जाते 
हैं तो ऊँचे कर वाले राज्यों से बच भिकलने के हेतु से उत्पादव और विपणन 
(70877:6४78) के मार्गों में विक्ृति के श्राने से अतिरिक्त उलभनें और व्यय 
उत्पन्न हो सकते हैं । श्रमरीका में १६३०-३१ के संकट में स्थानीय बजटों को 
सहायता देने के लिए राज्यों के जो बिक्री कर लगे और जैसा हमने देखा तबसे 
बढ़ते ही चले जा रहे हैं, उनमें यह सब कुछ प्रकट हुआा । 

यदि कर बिक्री (अथवा क्रय) कर के रूप में लगता है तो उसका सम्भवत: 
यह अर्थ होता है कि राजस्व उत्पादनीय प्रक्रिया की थोक अ्रथवा फूटकर श्रवस्था 
से संग्रहीत होता है, यह समस्त विक्रय राशि के कर की तुलना में कुछ थोड़ा 
सुधार है । प्रथम तो उत्पादन की जितनी पिछली अ्रवस्था पर कर लगेगा 
उतनी ही कम सम्भावना है कि उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में सदा बढ़ते जाने 
वाले श्राधार पर एक निश्चित प्रतिशतता, अगले क्रेता से कर का व्यय वसूल 
करने के लिए, जोड़ते हुए कर का “स्तृपीकरण” किया जाए (पिरेमिड का 
आ्राकार बनाया जाए) | यदि प्रशासन की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया 
जाएगा तो कुछ वस्तुओं का मूल्य कर की मात्रा से कहीं अ्रधिक बढ़ सकता 
है। द्वितीय यह कि कर यदि केवल वाणिज्य-अ्रवस्था (:७7०॥४०५ंए४ 
8082०) पर निर्धारित होगा तो बड़ी व छोटी फर्मों के मध्य में, एकीकरण 
(706०2780४००) की मात्रा में अन्तर होने के कारण असाम्य के लिए श्रवकाश 
कम होगा, अपेक्षा इसके कि जब कर सामान्य रूप में विक्रम-राशि पर निर्धारित 
हो । इस सबका निष्कर्ष यह है कि किसी विशिष्ट कर के भार का निर्धारण 
करने के प्रयत्न से पूर्व उसके प्रशासी ब्योरे की ओर भी ध्यान देवा आ्रावश्यक है । 


१. किसी एकाधिकार के करारोपण के विश्लेषण से तुलना कीजिए, अध्याय १० 
अनुभाग ४ । 


नह 
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वाशिज्य-अ्रवस्था पर निर्धारित कर को चालू खर्चों पर लगे ग्रन्य सामांन्य 
करों की अपेक्षा यह अतिरिक्त लाभ होता है कि निर्यात के लिए अभिप्रेत 
वस्तुग्रों पर “रिबेट” दी जा सकती है । इस विचार के श्रतिरिक्त, इस प्रकार के 
कर, उदाहरणार्थ सामाजिक बीमा अंशदानों के उलट, आयातों की माँग को 
बढ़ाए बिना--क्योंकि सम्पूर्ण रूप में उपभोग कम हो जाता है, (ग्रृह-निर्मित 
वस्तुओं की घरेलू माँग को घटा कर) निर्यात को प्रोत्साहन देने की प्रवृत्ति 
रखते है | भ्रतः एक सामान्य बिक्री कर एक दुबंल शोधन शेष (98]87706 ०0 
09०५77७7/8 ) को शवित देने में कुछ सहायक हो सकता है । 

जैस! कहा जा चुका है यह सन्देहास्पद है कि ब्रिटिश क्रम कर की अनेक 
प्रकार की विस्तृत छठ होते हुए कहाँ तक उसके महत्त्वपूर्ण सामान्य प्रभाव हो 
सकते है । और यह और भी सन्देहास्पद है कि निर्बाध उपभोग के काल में 
क्या उसका शोधन शेष पर पर्याप्त प्रभाव हो सकता है। यह सब विभिन्‍न 
वस्तुप्रों पर कर के दर क्या हैं, इस पर निर्भर है । भ्रधिकतर परिस्थितियों में 
शोधन शेष के ऊपर उतना ही अ्रच्छा प्रभाव सम्भवतः, वेतन-जीवियों (ज्ल&2० 
९७०४०/8) की आयों पर एक आनुपातिक कर के द्वारा प्राप्त किया जा सकता 
है, जो करदानक्षमता के भी अधिक अनुसार होगा और लगभग निश्चय ही 
बचतों (3प79)ए8९४) की कम हानि करेगा । किन्तु जैसा हम बाद में देखेंगे,' 
क्रय कर के ढग का कर चक्रीय स्थिति (०ए०४०७॥ ०6४०५्न००) में उपभोग 
पर नियन्त्रण के लिए एक सुविधाजनक यन्त्र के रूप में हाथ में रह सकता है 
क्योंकि सब व्यय-करों के सदश इसकी प्रतिक्रिया भी अत्यन्त तेजी से होती है । 


१. देखिए अध्याय १७ | 


ग्रध्याय १५ 


स्थानीय करारोपण का सिद्धान्त 
(म्म४ ॥काए0७ए ए व,ए८श्ओो 745था70०ा) 


१. संघ-राज्य प्रणाली झोर स्थानीय शासन की वित्तीय समस्या 
([॥७ कषगक्रालंत कला ० ऑश्तेकगंडश. ढाते 40०8) (0ए००- 
77070) +स्थानीय वित्त की समसस्‍याएँ और उसका राष्ट्रीय वित्त से नाता 
ऐसा विषय है जिससे संसार के सभी देशों का' सम्बन्ध श्राता है। यूरोप के 
कई देशों में दढ़ स्थानीय शासन का विकास आधुनिक राज्य के निर्माण के 
सब से महत्त्वपूर्ण कालों में उसकी उन्नति का, एक अनिवार्य अंग रहा है । 
इसका प्रारम्भ तब ही हो गया जब अपने कार्यो का प्रबन्ध प्राय: स्वयं ही 
करने वाले महान्‌ नगरों ने संघ प्रणाली के विरुद्ध सांफे संघर्ष में राष्ट्रीय 
शासन के साथ कंधा जोड़ कर खड़े हो जाने में श्रपना सर्वोपरि हित समझा । 
उपनिवेशों श्रीर अमरीका में जो राष्ट्रीय शासन बने उनका जन्म मुख्यतः: उन 
बस्तियों के स्वेच्छापूर्वक एक संघ बनाने के परिणामस्वरूप हुआ जो मूलतः: 
पृथक और स्वतन्त्र थीं, इस कारण उनके संविधान का स्वरूप बहुत कुछ 
संधात्मक था जब कि यूरोप में उसके विपरीत एकात्मक राज्य का स्वरूप 
सब से अधिक प्रचलित हो गया । 

आधुनिक जगत्‌ में इस मौलिक संवेधानिक अन्तर के होने पर भी, 
एकात्मक राज्य और संघ राज्य में केन्द्रीय / स्थानीय वित्त के प्रश्नों में अन्तर 
प्रकार की अपेक्षा मात्रा का ही है। तथापि भिन्‍न-भिन्‍न राष्ट्रों में राजनैतिक 
एकीकरण की मात्रा में भेद के कारण--जो भौतिक अवस्थाओं और सामाजिक 
दृष्टिकोश में भिन्‍नतता तथा राजनेतिक जन्म के अन्तर को प्रतिबिम्बित करता 
है--केन्द्रीय और स्थानीय वित्तीय संस्थाश्रों में पर्याप्त भिन्‍नता झा जाती है । 
स्थूल रूप से, तीन मुख्य राजनैतिक प्रकार, और उनके अनुरूप वित्तीय 
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व्यवस्थाएँ पृथक्‌ की जा सकती हैं । तीनों के उदाहरण चिरकाल से उपलब्ध 
हैं और इनमें (क+ से कम अभी-अ्रभी तक) बदलने अ्रथवा परस्पर मिल जाने 
की कोई विदेष प्रवृत्ति प्रकठ नहीं हुई । 
एक चरम सीमा पर है प्रभावी संघ-राज्य' जिसमें सदस्य-राज्यों के 
अधिकार अत्यन्त विस्तृत होते हँ-- उन्हें वास्तव में अवशिष्ट संवेधानिक 
गअधिवार हों चाहें न हों--ओऔर उन्तके कर-भ्रधिकार भी उसी के अनुसार 
विस्तीर्ण होते हैं। इस अवस्था में राष्ट्रीय और प्रादेशिक शासनों को बहुत 
बार दोहरे कर-ग्रधिकार होते हैं जिसने पर्याप्त स्पर्द्धा और गअव्यवस्था 
उत्पन्त हो सकती है । किन्तु झाज के राजस्व-सम्बन्धी दबाव से स्पष्ट हो 
रहा है कि संघर्ष बराबरी का नहीं है; ञ्राज नहीं तो कल राष्ट्रीय शासन 
को कर-रचना पर अपनी पकड़ कसनी होगी क्‍योंकि वही युद्धकाल में 
प्रतिरक्षा के मूलभूत कत्तंव्य के लिए और सामान्य अ्रवस्था में राष्ट्र के आथिक 
कल्याग[ के लिए उत्तरदायी होता है। ये ऐसी सेवाएँ हें जिनके वित्त-प्रबन्ध 
में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए | 
दूसरी चरम सीमा पर है सुसंघटित एकात्मक राज्य, जिसका अधिनायक- 
वादी होना कदापि ग्रावश्यक नहीं है किन्तु जिसमें फिर भी, स्थानीय शासन 
का अ्रपना स्वतन्त्र जीवन बहुत कम होता है। स्थानीय प्राधिकारी जनता के 
द्वारा निर्वाचित हो सकते हैं और नाम के लिए उन्हें पर्याप्त कर-प्रधिकार 
होना भी सम्भव है। परस्तु व्यवहार में वे केन्द्रीय शासन के प्रतिनिधियों के 
अधीन होते हैं और इसलिए जो राजस्व वे संग्रह करते है उसके अ्भिनन्‍्यास 
के ढंग पर उनका प्रभावी नियन्त्रण नहीं होता । इस व्यवस्था का ही विशिष्ट 
उदाहरण है तथाकथित “नायकीय” पद्धति (/क०७९०४०४ं# 898०७ ) 
जो नेपोलियन ने यूरोप में विस्तार सहित स्थापित की थी और जो आज भी 
कई देशों में (विश्येषतया फ्रांस और इटली में) न्‍्यूनाधिक रूप में सुरक्षित है । 
१. यद्ञपि उसका औपचारिक रूप संघराज्य का है, थू० एस० एस० आर० की राज- 


नेतिक ओर वित्तीय ध्रस्थाएँ संघराज्य की अपेक्षा एक अत्यन्त एकीक्ृत राज्य से अषिक समानता 
रखती हैं । 
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नायकीय पद्धति में, यद्यपि स्थानीय प्राधिकारी लोकतांचिक ढंग से निर्वाचित 
होते है. तो भी उनके हाथ में वास्तविक शक्ति नाम की ही होती है--कुछ 
तो इस कारण कि उनका अ्रधिवेशन बहुत दीघेकालोपरांत ही होता है फिन्तु 
मुख्यत: इस कारण कि उनके निर्गय और बजट नायक की 'वीटो' के श्रधीन 
होते हैं । 
इन दो चरम सीमाश्रों के मध्य में है जिसे हम आंग्ल-स्कैन्डेनेवियाई 
(4720-8098007897890 ) समभोता कह सकते हे । उपममें एकात्सक राज्य 
के चौखठे के अन्दर ही स्थानीय स्वायत्तता (&7४०08०ए४ए ) के लिए अ्रवकाश 
बना लिया जाता हैं जिसका पालन, न्यूनाधिक रूप में निरन्तर अधिवेशन 
में रहने वाली स्थानीय प्रतिनिधि संस्थाएँ करती हैं। सर्वोपरि संवैधानिक 
अधिकार केद्धीय शासन के पास रहते हैं और झवर (छोटे) शासन उस क्षेत्र 
के बाहिर कार्य नहीं कर सकते जिश्नकी उन्हें अनुज्ञा होती है, न ही ऐसे कर 
लगा सकते हैं जिनका उन्हें विशिष्ट श्रधिकार नहीं है। तथाजि केन्द्रीय और 
स्थानीय कार्यो के मध्य की विभेद रेखा प्राय: कड़ी नहीं होती । उदाहरणार्थ 
क्षिठेन में स्थानीय प्राधिकारियों ने, समय-समय पर, संसद के निजी ग्रधिनियमों 
के द्वारा अपने अ्धिका-क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि की है । 
यद्यपि केन्द्रीय / स्थानीय संगठन के ये तीन प्रकार चिरकाल से विद्यमान 
हैं, अन्तर्युद्ध काल में इन सब पर दबाव और आलोचना का बहुत जोर पड़ा । 
श्रौर परिणाम प्रायः सभी स्थानों पर केन्द्रीय शासन के नियन्त्रण में वृद्धि 
के रूप में ही झ्राया । स्पष्ठत: इसका सब से ज्वलंत उदाहरण नाजी जम॑नी 
का संकालन (60०४8०७8॥४ए०४ ) था जो उसके उपग्रहों (४७४९०)॥६०७) में 
कुछ हलके रूप में प्रतिबिबित था, किन्तु संयुक्त राज्य और ब्रिटिश अ्धिराज्यों 
(/000४77078) में दो महायुद्धों के भार ने राष्ट्रीय शासन के प्रभाव में 
असामान्य वृद्धि की है। इसलिए संघराज्य, यदि कानून से नहीं तो भी तथ्य 
में तो, ब्रिटिश ढंग के संगठन के समीप आते गए हैं। साथ ही साथ ब्रिटेन 
में सशक्त केन्द्राभिग (००४७००४७) ) ताकतें कार्यरत रही हैं जिन का प्रभाव 
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१६३६ और १६४५ के मध्य में युद्ध की दृष्टि से आवश्यंक दीखने वाले 
केन्द्रीय और प्रादेशिक नियन्त्रण ने और भी बढ़ां दिया । 

राष्ट्रीय शासनों के इस बढ़ते हुए दबाव के कारण केन्द्रीय स्थानीय 
सम्बन्धों का नए सिरे से परीक्षण आवश्यक हो गया है। यद्षि आंग्ल 
स्कैन्डिनेवियाई समभौते की पीठ पर आज एक ओर सामाजिक सेवाश्रों के 
विकास का और दूसरी ओर राजनैतिक स्थायित्व का प्रभावशाली इतिहास है, 
फिर भी स्थानीय स्वायत्तता (7,008 &ए०0087०09) के जिस आधार पर 
वह आ्राज खड़ा है उसमें गम्भीर शंका प्रकट की जा रही है । 

२. ब्रिटिश स्थानीय प्राधिकारी--दर और अनुदान (779० एऐैज॑शंछक 
],008॥ 4 परशीठतए-- 80९8 ७00 07870॥8)-- जैसा हमने देखा है, 
उन्‍्तीसवीं शताब्दी के आखिरी चतुर्थाश में सामाजिक व्यय का वह विस्तार 
जिसने सामान्य स्थिति में सार्वजनिक व्यय का अधिकतस भाग पचा 
लिया है, निश्चित रूप में प्रारम्भ हो चुका था। वास्तव में इस व्यय का 
कुछ अंश भी केन्द्रीय शासन ने शायद ही किया, १६३० की दशाब्दी 
में स्थानीय प्राधिकारी कुल के दो-तिहाई के प्रशासन के लिए उत्तरदायी थे । 
शेष का अधिकांश स्थानीय निकायों (जैसे सामाजिक बीमा निधियाँ और 
सहायता बोड्डं ) की देखरेख में था किन्तु ये न्यूनाधिक रूप में केन्द्रीय शासन के 
प्रतिनिधि समझे जा सकते हैं। कार्यों के इस बेढब से वितरण का कारण 
अंशतः ऐतिहासिक है और अंशत: वित्तीय । ' नई” सामाजिक सेवाग्रों --शिक्षा, 
सावंजनिक स्वास्थ्य और बाद में गृह-व्यवस्था ने स्वाभाविकतः निर्धन सहायता 
का--जो पूर्वकाल से प्राप्त होने वाली एक मुख्य सेवा थी--स्थानीय उत्तर- 
दायित्व बनने में श्रनुकर॒ण ही किया । 

एक बार राष्ट्रव्यापी आधार पर स्थापित हो जाने के बाद ये सेवाएँ तीत्र- 
गति से बढ़ीं । मुख्य वित्तीय भार प्रारंभ में स्थानीय दर पर पड़ा जो पहले 
ही निर्धन-सहायता के भारी बोर से दबा हुआ था। १८६० की दशाब्दी से 
दरों पर बढ़ते हुए भार के कारण स्थानीय प्राधिकारियों को मिलने वाले 
राजकोषीय अनुदानों का--विशेषतः शिक्षा के लिए, क्रमशः, यद्यपि अनिच्छा 
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से ही विस्तार हञ्ा । परन्तु नीति में कोई वास्तविक परिवर्त्तन वत्तेमान शताब्दी 
की प्रथम दशाब्दी के श्रन्त तक नहीं हुआ !' उस समय वृद्धावस्था-पेन्शनों की, 
तथा स्वास्थ्य और बेकारी बीमा की जो योजनाएँ स्थापित हुईं वे सब केन्द्र 
द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों के प्रबन्ध में ही चलती थीं--स्थानीय प्र।धिकारियों 
के क्षेत्र से पूर्णतया बाहिर । इस नई नीति ने प्रौढ़ों, रोगियों और बेकारों की 
सहायता से न केवल श्रकिचनता का धब्बा उतारा (जिसके साथ १६१८ तक 
राजनैतिक अशबतताएँ भी जुड़ी हुई थीं) बल्कि दरों पर का बोभा भी, 
निर्धन-सहायता के लिए दिए गए अनुदान के काल्पनिक “भय” के बगर ही, 
कम कर दिया । ह 


इस प्रकार सामाजिक सेवाश्रों के प्रशासन अधिकांश स्थानीय प्राधिकारियों 
'काउंटी' नगरों, प्रणासी 'काउंटियों' श्र 'काउंटी' जिलों (00४४४ए 8070ए0९॥४, 
3 तागंयांश80ए68. 00प्राह68 छ0व ए०एप7/0ए 72800 5 ) मंडलों, कुल 
मिलाकर १३०० पृथक निकायों का उत्तरदायित्व ही रहा। स्थानीय वित्त की 
दृष्टि से इसका ध्वनितार्थ यह हैं कि व्यय का अ्रविकाँश सामाजिक सेवाश्रों से 
संबंधित है किन्तु धन का केवल आधा ही स्थानीय करारोपणा से प्राप्त होता 
है । १६९५३ में स्थानीय प्राधिकारी जो ६१ करोड़ ६० लाख पौंड चाल खाते 
में ख्चे कर रहे थे श्लौर ४३ करोड़ ६० लाख पौंड जो उन्होंने दरों से प्राप्त 
किए, इनका अन्तर क्रायः सारा ही, राष्ट्रीय बजट से प्राप्त शनुदानों के द्वारा 
पूरा हुआ । 

वत्तेमान ब्रिटिश स्थानीय वित्त प्रणाली की जड़ें इतिहास में बड़ी दूर से 
आई हुई हैं। बारहवीं शताब्दी में ही स्थानीय समाज एक “दर” के द्वारा 
स्थानीय सुविधाओं और कार्यो--पुलों, बाँधों आदि की व्यवस्था कर रहे थे ।* 
एलिजाबेथ प्रथम के राज्य तक संसद्‌ ने सब 'पैरिशो” (990809७७) को अपने 

१* अनुदान--४१ करोड़ दस लाख पोंड, अन्य स्थानीय आय (सकल )--१८ करोड़ 
६० लाख पाड । 

२, देखिए (७7797, “प्रांइ0079 ० ३,669 ७४88 7 फ्रिष्ठाश्।व,' 
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क्षेत्र में निधेतों की सहायता के लिए एक दर लागू करने पर विवश्ञ कर दिया, 
ग्रौर इस समय तक स्थानीय समाज रास्ट्रीय शासन के लिए अन्य सेवाओं का, 
विशेषतया न्याय-प्रशासन के सम्बन्ध में, प्रबन्ध कर रहे थे। सोलहवीं और 
सत्रहवीं दताब्दियों में केन्द्रीय शासन की वृद्धि के साथ ही साथ स्थानीय समाजों 
की गतिविधियाँ भी विकसित हुई । नगर-शासन का वत्तेमान विकास अठारहवीं 
शताब्दी और उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्व भाग में कुछ नगरों में संसद के 
निजी अ्धिनियमों के द्वारा स्थापित “सुधार कमिश्वरों”' से आरब्मभ हुआ माना 
जा सकता है । 


संसद्‌ ने धीरे-धीरे इस प्रकार स्थातीय प्रयत्नों से यदा-कदा प्राप्त किए 
गए अधिकारों और कत्तंव्यों को राष्ट्रीय विधान के द्वारा सामान्य रूप देने के कार्य 
में हाथ डाला । पहले तो जैसे-जेसे एक नयी सेवा राष्ट्रीय आधार पर स्थापित 
की गई वह तदर्थ (96 ४००) स्थानीय प्राधिकारियों की एक नयी शंखला-जैंसे 
दरिद्र विधि प्रतिपालक (007 98ए 8प%7०१७08 ), राजपथ बोर्ड (फरंट्ठ/ज्७ए 
४०७१४), स्वच्छता मंडल (इढआां87ए तांछै७8) और विद्यालय बोडड 
आदि--द्वारा प्रशासित होती रही । किन्तु, उन्‍नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में 
स्थानीय शासन के कत्तेव्य धीरे-धीरे सामान्य श्रविशेषित (7507-20००७॥2००0 ) 
स्थानीय प्राधिकारियों के हाथ में केन्द्रित] होते गए और देश का मानचित्र इस 
प्रकार बनाया गया कि वह प्रतिनिधि शासी निकायों (+०#7०8७7६७४४ए० 20एश/- 
एांत8 70068) के एक जाल से पूरी तरह ढक गया। यद्यपि पृथक अधिकार 
क्षेत्रों की संख्या श्रब. भी बहुत थी, अधिकारों के इस प्रकार केन्द्रित होने 


हज 


१. जैसे १७४४ में लिवरपूल कमिश्नरों ने गलियो के प्रकाश प्रबन्ध, सफाई, अनुत्रास 
(7परंड७008) की रोकथाम ओर गाड़ियों के खड़े रखने के नियन्त्रण के लिए अधिकार 
प्राप्त किए । 

२. बिलीन होने वाले अन्तिम तदर्थ (30 ॥0०) अधिकारी थे दरिद्र विधि प्रतिपालक 
१६२६ में | 
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(७०0०७०॥४/७४४०07 ० 90878 से स्थानीय प्रशासन बहुत सरल बन गया । 
उसके बाद कार्य के और (वस्तुतः) केन्द्रित हो जाने के कारण अरब अधिकाँश 
वप्रावहारिक उद्देश्यों के लिए 'काउँटी' नगरों और प्रशासी काउँटियों' की 
गतिविधियों का विचार कर लेना पर्याप्त होता है, श्रर्थात्‌ १३०० की अपेक्षा 
केवल १४० निकायों का ही ध्यान करना पड़ता है । 


स्पष्ट है कि लगभग आरंभ से ही किसी स्थानीय निकाय पर दो प्रकार 
के कार्यों का उत्तरदायित्व था - ऐपे जो उपने स्‍स्पय॑ चुने थे और ऐसे जो 
संसद्‌ ने उसके कन्धों पर डाले थे | हाँ, इत दो अकार की गतिविधियों में कोई 
सन्तोषजनक कार्यात्मक भेद नहीं था। उल्यमशील समाजों ने अपने लिए 
जिन सेवाझ्रों की व्यवस्था की वे अन्य स्थानों के!लिए भी उपयुक्त अनुभव की 
गईं और संसद को यह स्वाभाविक इच्छा हुई कि वे उन लोगों को भी उप- 
लब्ध हों जो कम' प्रगतिशील--अ्रथवा कम समुद्ध-ह्षेत्रों में रहते हैं। इस 
प्रकार जो सेवाएँ आरम्भ में स्वेच्छापवंक और यदा-कदा उपलब्ध करवाई 
गईं, उनकी धीरे-धीरे व्यापक और स्थानीय प्राधिकारियों के लिए अनिवार्य बन 
जाने की प्रवृत्ति रही । 
जैसा हमने देखा है स्थानीय दर का सर्वप्रथम उपयोग स्थानीय समाजों 
ते अपने इलाकों को सुधारने के लिए किया परन्तु एलिजाबिथन दरिद्र विधि के 
पूर्व दृष्टान्त के अनुसार जब अतिरिक्त सेवाएँ अनिवार्य हुईं तो संसद ने 
उन्हें भी स्थानीय दर पर डाल दिया। स्पष्टत: एक ही कर से अतिरिक्त 
सेवाओं के वित्त-प्रवन्च की संभावना की एक सीमा थी--ऐसी सीमा जो (जैसा 
हम आगे देखेंगे) दर की अपनी विशेषताशञों के कारण और भी अधिक 
सुनिश्चित हो गई । किस्तु, क्योंकि कोषागार ने शेष सभी करों के ऊपर राष्ट्रीय 


१० आश्चय का विषय है कि कार्य संयुक्त राज्य अनरीका में कभी दस प्रकार केद्धित 
नहीं हुए, वहाँ स्थानीय प्रशालन १७५,००० एथक्‌ प्राधिकारियों के हाथों में है जिनमें से 
कश्यों के अधिकार-क्षेत्र एक दूसरे से डीक तरह पृथक भी नहीं हैं--““0ए७]8एएंएट” हैं । 

२. देखिए दुबंह ज्ामरायके विभेद (07७००प्र8 फैजालीए॑ंतोी तीडगातंणा) व! 
चनो, अध्याय १५ । 
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बजट के अधिकार को निष्ठापूर्वक सुरक्षित रखा, यह अपरिहार्य हो गया कि 
आज नहीं तो कल संसद्‌ अपने साधनों में से स्थानीय वित्त की सहायता करे। 
यह संयोग की ही बात नहीं थी कि पहला राजकोषीय अनुदान (१८२५) 
नैपोलियनीय युद्धों के कारण दरिद्र (विधि के) दर में शत्यन्त वृद्धिः के तुरन्त 
बाद दिया गया । 
सेवाश्ों के सामान्याकरण की संसदीय इच्छा का एक नैसगिक परिणाम 
यह था कि संसद्‌ सेवा के प्रमापों को भी सामान्य करे । इस नीति से केवल 
आसत दर राजस्व की सहायता के लिए ग्नुदान ही जरूरी नहीं होता, बल्कि 
ऐसे क्षेत्रों के लिए जो असाधारण रूप से निर्धत हों अथवा जिनकी विशिष्ट 
ग्रावश्यकताएँ असामान्य रूप" से श्रधिक हों, विशेष उदारतापूर्ण अनुदान 
आवश्यक हो जाता है । एक बार यह नीति स्वीकार कर ली जाए तो अनुदानों 
की प्रवृत्ति न केवल बढ़ने की ओर होती है बल्कि अधिक जटिलता की ओर 
भी । वत्तंमान शताब्दी के प्रारंभिक काल से इस श्रथे में भिन्‍त-भिन्‍न अनुदान 
धीरे-धीरे शिक्षा सेवा में अ्रधिकाधिक महत्त्व वाले बनते गए हैं। वे पहली 
बार सामान्य उद्देश्यों के लिए “ब्लॉक अनुदान” (80०८ 67०70) में दिए गए 
जिसने १६९२६ में, पहले से दिए गए कुछ विशिष्ट अनुदानों का स्थान लिया । 
३. स्थानीय स्वायतता का राजनेतिक महत्तव (१४७ ?०ाप्रं०8 007- 
$0706 ०६ 7,0080 4४४07009 ) --घटनाश्रों के जिस क्रम का हमने अनुशीलन 
किया है, वह राष्ट्रीय शासव और ब्रिटिश स्थानीय प्राधिकारियों के मध्य 
में प्रशासी व वित्तीय उत्तरदायित्व के बाँठवारे की व्याख्या तो कर देता है, 
परत्तु क्या वह एक या दूसरे का ओचित्य भी स्थापित करता है ? स्वाभाविक 
प्रइन यह उठता है कि क्या (यह मानते हुए कि स्थानीय कर आधार का विस्तार 
व्यवहाये नहीं है) यह अधिक ग्रच्छा नहीं होगा कि राष्ट्रीय से स्थानीय राजकोषों 
को धन के हस्तान्तरण के बेढब और सम्भवतः: खतरनाक तन्‍त्र को रह कर 





१. उन्‍्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्य में गोश्त्रन के नियत राजस्व”? का काल भी केवल 
दीखने में ही एक अपवाद है, स्थानीय प्राधिकारियों को जो कर नियत थे उनके दरों पर उनका 
कोई नियन्त्रण नहीं था । 


हा 2७ »५-५#- 
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के, उसकी बजाय, सम्बन्धित सेवाओं को केन्द्रीय नियन्त्रशु में दे दिया जाए ? 
वास्तव में त्रिदेत में यह प्रक्रिया वत्तेमात शताब्दी के प्रारम्भिक काल से चल रही 
है। १६०६ के राजकीय श्रायोग की रिपोर्टो से लेकर चली हुई “दरिद्र विधि 
के भंग” की नीति से न केवल केन्द्र द्वारा तियन्त्रित व वित्त-पोषिद् वृद्धा- 
कस्था पेंशन तथा स्वास्थ्य व बेकारी बीमा आया, बल्कि १६९४० की दशाब्दी 
में प्रक्रि! और भी गति से चली | यह दरिद्र सहायता का स्थान राष्ट्रीय 
साहाय्य द्वारा लेने, और स्थानीय प्राधिकारियों की कई स्वास्थ्य सेवाप्रों के 
१६४८ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में विलय से हुआ । अन्तरयुद्ध काल में प्रभुख 
शासनों की ओर से गोरा शासनों को सहायता' अनुदान अधिकाधिक महत्त्व- 
पूर्ण होते गए, न केवल ब्रिठेन में बल्कि अन्य कई देशों में भी, विशेषतया संयुक्त 
राज्य (अमरीका ) ओर ब्रिटिश अधिराज्यों में, अ्रत: प्रश्त सामान्य रुचि का है । 
स्पष्ट है कि प्रश्न ऐसा है जिसके दो पक्ष हैं--एक ओर राजने तिक और प्रशासी 
तथा दूसरी ओर वित्तीय और झ्ाथिक । यद्यपि हमारी प्रथम रुचि उत्तरोक्‍त 
(8006०) पक्ष में है, किन्तु दोनों का परस्पर सम्बन्ध इतना है कि हम राजं- 
नैतिक पक्ष की भी पूर्णतया उपेक्षा नहीं कर सकते । 

हमने देखा है कि जिम्त समय संसद ने राष्ट्रीय पेंमाने पर सार्वजनिक 
सामाजिक सेवाओं का विकास प्रारम्भ किया, उस समय स्थावीय समाज अपनी 
सुविधा के लिए कुछ शाप्नन-कार्य पहले से ही कर रहे थे। इस प्रकार संसद 
नई सेवाओं का प्रशासन स्थानीय नियन्त्रण में देकर न्यूनतम विरोध का मार्गे 
अपना रही थी, किन्तु उस समय को, एक ओर संचार व परिवहन की 
अवस्था और दूसरी ओर प्रशासा प्रविधि की पुरातन स्थिति के कारण वह 
बहुत कुछ अपरिहाये ही था । 





लक नलनणनड रत सतना न नन पान 





१. देखिए हि, 9. 87006077407, 868 गत ४१७०७ 07६४6 व0 490; 
मिभ्गाहला पते ?&णर्णी, 8090७ बातें ॥,069] ऋऑपृशक्षा7०७ ३7 86 ४ा०ण्शां 
2007009; फिछए०र्क ० 96 फिठ्एश ए०फफांडइशं०णा 69 90चांप्रं०00- 
900णांग्रणंकों 0०७४078 (एंशआकवें)) ४96 हैपशएकओ (7७708 00ए्या- 
8807 की रिपो भी इस सम्बन्ध में विशेष रूप से उदबोषक हैं । 
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किन्तु परम्परा से स्थानीय प्रशासन का ओऔचित्य प्रावेधिक सुविधा-मात्र 
से कहीं गहरा है । जो सेवाएँ नागरिक के व्यवितत्व और परिवार से सम्बन्ध 
रखती हें उनके लिए प्रशासन को स्पष्टतया स्थानीय जानकारी व समझ होनी 
चाहिए । यह सावंजनिक सहायता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रशासन के 
लिए विशेष रूप से वाँछनीय माना गया। शिक्षा और गुह-व्यवस्था जेसी श्रन्य 
सेवाग्नों के लिए, यदि नांगरिकों को उनके पैसे का पूरा मूल्य मिलना है तो 
यह उतना ही आवश्यक है कि सम्बन्धित अधिकारी स्थानीय औद्योगिक और 
तलरूप-अवस्थाश्रों (09०'श०४०० (०४०४४०४७) से परिचित रहें । 

किन्तु स्थानीय प्रशासन का अर्थ अ्रतिवायय रूप से, कार्यकारी अधिकारियों 
पर स्थानीय नियन्त्रण नहीं हैं । आधुनिक संचार (007शएण/०७४००७) और 
प्रशासी यन्त्र (4 6778679४7० ४७०)४४४) के विकास से यह सम्भव हो गया 
है--कम से कम ब्रिटेन जसे छोटे देश में तो अवश्य--कि एक विकेन्द्रित 
राष्ट्रीय प्रशासन वेयक्तिक व स्थानीय आवश्यकताग्ोों की ओर उतना ही ध्यान 
दे सके जितना कोई स्थानीय रूप से नियन्त्रित प्रशासन दे सकता है। अच्तर्यद्ध 
काल में सहायता बोर्ड को सफलता द्वारा यह अन्तिम रूप से सिद्ध हो गया। 
इस अनुभव ने उस तक को कि ब्रिठेन में सामाजिक सेवाओं पर स्थानीय 
नियन्त्रण चाहिए, जड़ से हिला दिया है। सच में, ऐसा सोचने के लिए निगम्य 
पक्ष है कि किसी केन्द्रीय विभाग की स्थानीय शाखाएँ अडंस्वतन्त्र स्थानीय 
प्राधिकारियों की अपेक्षा समान रूप से अच्छी सेवाएँ उपलब्ध कराने में अधिक 
सफल होंगी । 

दूसरी शोर यह युक्ति दी जाती है कि देहात में शहरों के विकास से और 
उसके कारण एक स्थान पर रहते हुए दूसरे स्थान पर कार्य करने की बढ़ती 
हुई आदत से जब किसी सम्बद्ध श्र्थे में “समाज” (00707 एणांध०७ ) संविहित 
स्थानीय प्राधिकारियों के अ्रधीन नहीं रहे । एक ओर तो पड़ोस (घ्रं209०ए7- 
0००१8) श्रव शारीरिक और मानसिक रूप में अ्भिन्‍त नहीं रहे, दूसरी ओर 
स्थानीय प्राधिकारियों के परम्परागत अधिकार-क्षेत्र आधुनिक जीवन के लिए 
बहुत संकीण हो गए हैं । 
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इन धारणागप्रों में पर्याप्त तथ्य है और इसमें आइचर्य नहीं कि इनका 
परिणाम दोहरा हो रहा है--केन्द्रीय कार्यों का वास्तविक विकास और 
स्थानीय प्राधिकारियों के बड़ी “प्रादेशिक” इकाइयों में समूह बनाए जाने 
(27०ए७॥8 ) की माँग । आगे, शुद्ध आथिक आधार पर यह भी स्पष्ट होता 
कि आथिक गतिविधि का एक उच्च स्तर सफलतापूर्वक बनाए रखने के लिए 
दो उपाय हैं । या तो राष्ट्रीय शासन (प्रत्यक्ष अथवा सार्वजनिक निगमों के 
द्वारा) नियोजन के पर्याप्त प्रकार--उदाहरणार्थ गृह-व्यवस्था और राजमार्ग 
हाथ में ले, और या स्थानीय नियोजन के समय-क्रम का व गहनता का नियन्त्रण 
करने के लिए जितने साधन उसके पास अन्तर्युद्ध काल में थे उससे कहीं अधिक 
चाहिएँ । अ्रत: यह अपरिहाय॑ है कि अर्थ॑-व्यवस्था में स्थानीय नियोजन का जो 
स्थान रहा है उस में परिवत्तेत आए । 

श्रतः ब्रिटेन में स्थानीय स्वाधीनता को कई और से भय है। यह भय 
अधिक चिन्ता का विषय इसलिए है कि इसे देश के प्रगतिशील तत्त्वों का--. 
शिक्षणविज्ञों, सामाजिक कार्यकर्त्ताश्रों श॥रौर उन सब लोगों का जो निपुणता 
को बहुत महत्त्व देते हैं, समर्थन प्राप्त है। तथापि स्वायत्त स्थानीय शासन के 
पक्ष में एक मौलिक तक रहता है जिसका महत्त्व निपुणता से कम नहीं है । 
और भी वह तक ऐसा है जिसे इतिहास की धारा कमज़ोर करने की बजाय 
बल दे रही है । मा 

स्थानीय स्वायत्तता के संरक्षण के पक्ष में और इसलिए, परम्परागत 
ब्रिटिश स्थानीय शासन के ढाँचे के पक्ष में विश्वासोत्पादक युक्ति आज लगभग 
पूर्णतया राजनेतिक ही है। अभी के इत्तिहास का यह बलपूर्वक कथन है कि 
स्थानीय उपक्रमण (पउ्रांएं#४००) की शक्ति सफल और स्थायी प्रजातन्त्र की 
पहली शर्ते है। इसका कारण यह है कि सजीव स्थानीय शासन, नागरिक 
और कार्यपालिका के मध्य में सक्रिय सम्बन्ध का पवका प्रबन्ध होता है। 
राजनतिक रचना की जटिलता वास्तव में एक अ्रच्छाई है क्योंकि वह शासकों 
और शासितों के संपर्क को बढ़ाती है। इसके भ्रतिरिक्त संपर्क को नष्ट करने 
के परिणाम की भीषणता १६४० में फ्रांस में दुःखदायक ढंग से प्रकट हुई । 
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उस संपर्क की प्रछाई तक न रहे यह प्राधिकारवादी , (#पमठल॑ं॥७०ं७० ) 
राज्यों का प्रमुख लक्ष्य रहा है । ह 
वास्तव में एक-एक नागरिक में राजन तिक उत्तरदायित्व की भावना ही 
जनतनन्‍्त्र की आत्मा है। यह सत्य है कि लोकर्तांत्रिक गुण कई प्रकार के मेल- 
जोल से बढ़ाएं जा सकते हँं--जो सामाजिक और व्यावसायिक दोनों ढंग का 
हो सकता है (श्रमिक संघों और देनिक कार्यो से सम्बन्धित संस्थाग्रों तक) 
किन्तु स्थानीय समाजों का ऐसी संस्थात्रों के रूप में संगठन जो राजनेतिक 
हों, इस अर्थ में कि अंशतः स्वायत्त हों, राजन तिक उत्तरदायित्व की भावना 
बढ़ाने का विशेष गुण रखता है । स्थानीय स्वायत्तता केवल उन लोगों के लिए 
ही प्रशिक्षण .का स्थान नहीं है जो शासन में भाग लेना चाहते हैं बल्कि कहीं 
एक बड़ क्षेत्र के लिए है । 
स्थानीय स्वायत्तता के पक्ष में राजनैतिक युक्ति इतनी प्रबल है कि निपु- 
णुता की कुछ कमी का भय मोल लेकर भी उसे कुछ पहल देना उचित है। 
किन्तु यह सावधानी से विचार करना ग्रावइ्यक है कि वास्तव में युविति किस 
प्रकार की स्वायत्तता से सम्बन्ध रखती है। मूलतः वह स्थानीय समुदायों की 
स्वाधीनता के लिए है, श्रर्थात्‌ ऐसे समूहों के लिए जिनमें साँफके स्थानीय 
उद्देश्यों और हितों की भावना हो । स्पप्ट है कि ब्रिटेत में ऐसे समृह केवल 
उसी पैमाने पर विद्यमान हैं जिसका प्रशासी रूप झहरी समाजों में ही होता 
है, यद्यपि यह झावश्यक नहीं है कि वह केवल उन 5३ प्रमुख नगरों में ही हो 
जिन्हें ग्राज “काउँटी नगरों” के अधिकार प्राप्त हैं । श्रतः स्थानीय स्वायत्तता 
की राजनैतिक युवित कम से कम इंगलेण्ड में तो मूलतः नगर-शासन की स्वा- 
घीनता की युक्ति है। जित्त क्षेत्रों में प्रशासा सुविधा वाले कोई श्ात्म-चेतन 
(8०।-००७४०००४) समूह विद्यमान नहीं हैं,, वहाँ राष्ट्रीय या प्रादेशिक 
१. संतोषजनक स्थानीय इकाई का आकार जनसंख्या की गहनता ओर प्रकार के अनु- 
सार देश-देश में पर्याप्त मिन्‍न होता है। स्कॉटलेण्ड में इद्ललेणड की अपेक्षा देहाती क्षेत्रों में 
सामाजिक जीवन. अधिक प्रबल मालूम होता है, ओर वहाँ का ओसत (#जञ>०७/) नगर 
(50०एष्टा)) इगलेण्ड के नगर से बहुत छोय है। यह बिल्कुल संभव है कि स्कॉट्लैए्ड में-- 


झ् 
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नियन्त्रण से प्राप्त होने वाली अधिक निपुणाता की भारी संभावना की तुलना 
में स्थानीय स्वाधीनता की युवित दुर्बल होती है । 


४, राष्ट्रीय 'स्टेण्डड! ओर स्थानीय असमानताएँ (]ए७४४००8) 868छते8708 
ब7व ॥,0०9)॥ [०वणथ०8)--अंतः स्थानीय शासन में एक मौलिक दुविधा 
(9]०७४७) हैं--स्वायत्तता के राजनंतिक लाभों को, बड़ी प्रशासी इकाइयों 
की मितव्ययिताओं और सामाजिक सेवाओं के समान स्तरों से होने वाले 
सामाजिक लाभों के साथ तोलना। यह दुविधा और जितनी उलभकनें इस से 
उत्पन्न होती है केवल ब्रिटेन की समस्या नहीं है । यह हर उस देश में उठती 
है श्लौर आश्चर्यजनक सादृश्य सहित उठती है--जो' पूर्ण केन्द्रीकरण कर के 
प्रश्न को जड़ से हीं नहीं उखाड़ देते; बड़े संघराज्यों में यह विशेष रूप से 
्रसाध्य होती है वयोंकि तब यह दोहरे स्तर पर होती है--संघ राज्य के 
ग्रथवा प्रान्त के स्तर पर और नगर के अ्रथवा स्थानीय स्तर पर भी । जो देश 
उच्च रोजगार (720 ००७एॉ०ए७०४४) की एक व्यवस्थित नीति पर चलना 
चाहता है उसमें तो इस समस्या का हल विशेष महत्त्व रखता है 

जो कारण हल को सब से भ्रधिक उलझा देता है वह है स्थानीय धन और 
ग्रावश्यकताओों में विभेद । ब्रिटेव अश्रथवा संयुक्त राज्य जैसे किसी उन्तत और 
सुशिक्षित देश में ऐसा गोचने का कोई कारण नहीं कि एक नगर स्थानीय 
परिषद्‌ के लिए उतवे ग्रोग्य नागरिक नहीं निर्माण कर सकता जितने कोई 
दूसरा कर सकता है (यह स्मरण रखते हुए कि हमारा सम्बन्ध एक न्यूनतम 


न्‍अजमरलननकल«नननन/ 3० क- का तीनिधननन व न नाक लटकन पीगातातके जा. अर 


या क्रांस में ही जो कई दृ्टियों से उसके सह्श दे--छोटे देहाती क्षेत्रों में सतन्त्र प्रशासन 
श्रच्छी प्रकार चल सकेगा । संयुक्त राज्य में ३५,००० से ५०,००० को जनसंख्या की इकाई 
अधिक अच्छी मानी जाती है (देखिए सुक्राउला छातें 26७०ाीं उ० घण०) अंग्रेजी स्पेणटर्ड 
से यह कुछ कम हे । देखिए स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा स्थानीय शासन सीमा आयोग दो स्वृतन्त्र 
अविकारों के लिए सिफारिश दिया गया निम्नतम । 

2. देखिए एक “(076-७७7९७ 07 7?707900098 07 40007877स्‍0॥07 96६- 
ज़6छत 008 जिाफांआह) हा जि20078॥प%607 (०7फ970॥९७ छाते ॥0०॥"0807- 
99768 0 8076 एॉंकंहए8 006 #ल्ते २७४०78,”? की रिपो८, बमिमम, 
अप्रैल, १६४४ । 
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आकार के शहरी समाजों से है); अथवा यह कि समान वित्तीय अवसर होने 
पर सभी स्थानीय प्राधिकारियों को समान प्रशासी (80 ांपरांड०&४०ए७) और 
कार्यकारी (७८००ए४४०) योग्यता उपलब्ध नहीं होगी । योग्यता और रुचियों 
में गौण अन्तर सदा श्रपेक्षित होते हैं और उनसे कुछ बिगड़ता नहीं"'। (उदा- 
हरणार्थ, मानचेस्टर को अपनी शिक्षा नीति में विशेष रुचि है और बमिघम 
को अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य में । यह बधाई का विषय है न कि निरुत्साहित 
करने योग्य, जब तक अन्य सेवाओं की हानि नहीं होती ! ) इस प्रकार के 
गौर अन्तरों का विशिष्ट नागरिकों के हितों के विरुद्ध कोई व्यवस्थित अथवा 
स्थायी भूकाव होने का कोई कारण नहीं । 

किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि वित्तीय. अवसर स्वाभाविक रूप से समान 
नहीं होता । स्थानीय समाणजों में धन की दृष्टि से परस्पर भर्यंकर अन्तर होता 
है। वह अन्तर ठीक कितना विस्तृत है यह निश्चित करना सुगम नहीं है। 
जब समाजों के अन्तःसम्बन्ध हों और कई नागरिकों के पास प्रभावी दोहरी 
स्थानीय नागरिकता हो तो स्थानीय आयों को मापने का कोई पूर्णतया संतोष- 
जनक उपाय नहीं होता । संयुवत राज्य में श्राय-संवितरण (09809प78677९708) 
के आंकड़ों से प्रादेशिक अ्रन्तरों को स्थल रूप से मापा जा सकता है। १६३८- 
४० में प्रति व्यक्ति आय मिविसिपि में १६६ डालर से लेकर न्यूयाक राज्य 
में 5५३ डालर तक गई हुई थी। ब्रिठेन में यदि दरों के लिए मूल्यांकन सारे 
देश में एक समान आधार पर किया जाए तो प्रति व्यक्ति दर योग्य मूल्य 
सापेक्ष सम्पत्ति का एक बहुत उपयुक्त संकेतक बन सकता है किन्तु वत्तंमान 
मुल्यांकन पद्धति के अन्तगेत, जो अन्तर हैं उनके साथ पूरा न्याय नहीं होगा | 
घन और आवश्यकताओं के बीच के विभेद की कुछ कल्पना प्रति व्यक्ति दरों 
की तुलना से की जा सकती है, यह गणना अनुदानों के समकारी प्रभाव 
(०१००/४४ं7४ शीं००४७) के लिए अवकाश रखती है। जैसे १६३८ में बराबर 
प्रति व्यक्ति व्यय के लिए मानचेस्टर में १६ शि० और १७ शि० प्रति पौंड 


रा १. देखिए स्रांका8 (7. &. छाप ए. हू.) छात 0. कै. ५. 7,680", 706 
770णवया 6 एशॉपका0ा ई07 पि4४78. भाग २, अध्याय २, अनुभाग १. 
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दर की आवश्यकता थी जबकि ईस्टबोने में केवल ६ शि० की 

ये स्थल श्राँकड़े समस्या की जठिलता की ओर संकेत भर करते हैं। 
स्थानीय समृद्धि में अ्रन्तर कुछ तो समूचे प्रदेशों के इकट्ठ सम्पन्न अथवा निर्धन 
होने के साथ श्राता है या. तेजियों और मन्दियों के कारण हुई कम अधिक 
हानि के साथ | अंशतः वह विशिष्ट भारों के ह्वास अथवा उत्थान से उत्पन्न 
होता है जो प्रवृत्ति सारे प्रदेश की प्रवृत्ति के अनुकूल होता आवश्यक नहीं है । 
समस्या का एक विशेष कठिन रूप है नगरों के ठीक बीच के बहुत मिर्मित 
क्षेत्रों का अधिक आधुनिक व आराकर्षक उपनगरों की तुलना में कह्वाप । जब 
तगर-सीमाएँ उपनगरों के विकास को शामिल करने के लिए सुविधापूर्वक 
फैलाई नहीं जा सकतीं, तो एक अन्यथा समृद्ध ्वगर का भी वित्तीय दृष्टि से 
उतार प्रारम्भ हो सकता है। इन सब स्थितियों में निर्णायक बात यह है कि 
धन और आवश्यकताओं में प्रतीप (उलटा) सम्बन्ध होता है, इसलिए 
एक दिए हुए स्तर की सेवाओं के लिए धन जुटाने के वास्ते एक निर्2बेन नगर 
में एक समृद्ध नगर की अपेक्षा प्रतिव्यक्ति न केवल अधिक व्यय आवश्यक 
होता है बल्कि, यदि सेवाशओ्रों के लिए वित्त का प्रबन्ध स्थानीय साधनों से 
हा करना हो तो कर का दर भी ग्रानुपातिक से बहुत अभ्रधिक ऊँचा रखना 
होगा । 

श्रत: स्थानीय शासन की दुविधा का हल इतने मात्र से नहीं हो सकता 
कि राष्ट्रीय शासन स्थानीय शासनों को इतना धन दे दे जिससे वे अपने 
कार्य में सन्‍तोषजनक औसत स्तर प्राप्त कर सकें किन्तु इतना नदेजों 
उनके उपक्रमश को समाप्त कर दे (श्र्थात्‌ उन्हें अपने साधनों के सब से 
अधिक उपयोगी इस्तेमाल के लिए कोई उद्दीपषक न देकर) | प्रश्न इससे कहीं 
अधिक जटिल हैं। उसके हन के लिए दो वस्तुओ्रों का मेल आवद्यक है 
एक ध्यानपूर्वक समायोजित भिन्‍नक अनुदान प्रणाली और दूसरी स्थानीय कर 
प्रणाल्री जो अनुदानों का कार्य न्यूनतम कर देती है। 

१. 0४5 ह (वें. हि. छत छा. ॥६.) 8॥9फ5तै0ए08 0६ 4,0008 फक्एशावो- 
0प्रा'6. 


श्८० सार्वजनिक वित्त 


५. अच्छे स्थानीय कर की विशेषता (]प० (फ्रक्ा'॥००णं४४४०४ ० & 
90००१ 7,0८9) 7७-)--अ्रच्छे स्थानीय कर के शुणों के विषय की ओ्रोर राष्ट्रीय 
कर की भ्रपेक्षा बहुत कम ध्यान दिया गया है, किन्तु थोड़ा विचार करने 
से भी यह स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों कदापि सदृश नहीं हैं। यह तो वाछनीय 
है ही कि किसी अन्य कर की तरह स्थानीय कर भी सुविधापूर्ण और सुविश्वित 
हो, एक जैसी अवस्था के व्यक्तियों में न्‍्याय करे ओर संग्रह में मितव्ययी 
हो । (यह अ्रन्तिम विद्येष आवश्यक है क्योंकि जितना निपुण प्रशासन राष्ट्रीय 
शासन को उपलब्ध होता है उसका प्रबन्ध छोटे प्राधिकारियों के सामर्थ्यं 

नहीं होता। ) परल्तु अर्थ-व्यवस्था में स्थानीय वित्त का स्थान कई दृष्टियों 
से केन्द्रीय वित्त से भिन्‍न होता है और इस बात का, किस प्रकार का कर 
चाहिए इस पर भी प्रभाव पड़ता है । 

जैसे राष्ट्रीय व छोटे (5प90०ता08/०७) शासनों के श्रन्तिम कर अधिकारों 
में मौलिक अन्तर अनिवारय है, उसी तरह उसके अनुरूप लगभग उतवता ही 
अनिवाय अन्तर उनकी ऋण शव्ितयों में भी है । राष्ट्रीय शासत कितना ऋण 
ले सकता है इसकी प्रायः कोई सीमा ही नहीं है जब तक बह नागरिकों का 
विश्वास नहीं खो बैठता । दूसरी ओर, छोटे शास्ततों का उधार लेता अनिश्चित 
सीमा तक बढ़ने नहीं दिया जा सकता । यह संभावना की सीमाश्रों के बाहिर 
नहीं है कि जो छोटा शासन असीम ऋण ले सकता है वह राष्ट्रीय शासन 
की नीति की अवज्ञा कर सके और राष्ट्र का विघटन तक कर दे | उससे 
कम नाजुक परिस्थिति में भी यह बहुत ग्रवाँछनीय है कि एक छोटा शासन 
ऐसी अ्रवस्था प्राप्त कर ले जिप्तयें उसके ओऔचित्य से बढ़ जाने का भय हो 
(जो कि ऋण-शक्ति असीम होने पर निस्सन्देह हो सकता है) । एकात्मक 
शासन में स्थानीय को ओर से यह भय सहन नहीं किया जा सकता (परिणाम- 
स्वरूप ब्रिटेन में स्थानीय ऋण पर केन्द्रीय शासन के किसी विभाग का 
सदा पर्याप्त कठोर अंकुश रहा है, तब भी जब ऋण किसी व्यापारी सेवा के 


अनबन... अर... फननमान अनमक-सहननवपकनी ना. टिजरन»» 
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१. देखिए विशेष रूप से अमरीकी गुदयुद्ध में प्रसंधानित राज्यों का व्यवहार । 


स्थानीय करारोपण का सिद्धान्त २८१ 


उपकरणों के लिए धन जुटाने के वास्ते था) । किसी संघ राज्य में भी एक 
सदस्य की अवहेलना के कारण शासन का आधार ही हिल जाए यह संभव है । 
. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रादेशिक शासनों को न्यूनाधिक रूप में 
निजी उद्यम के लिए उपयुक्त “सुस्यित वित्त” (80घ्एव #9%70०8) की पालन 
करता चाहिए (जिसका संयोगवश्ञ ध्वनितार्थ यह है कि यदि सम्पूर्ण सार्वजनिक 
क्षेत्र में आ्राथिक नीति की दृष्टि से घाटा श्रावश्यक है तों उसका उत्तरदायित्व 
राष्ट्रीय शासन को ही निभाना होगा) । इसलिए स्थानीय कर के लिए पहली 
आ्रावश्यकता यह है कि वह छोटे शासनों को श्रपना वित्त सम गति वाला बनाने 
में सहायता दे--श्रर्थात्‌ कर ऐसा हो जिसकी प्राप्ति अ्रच्छे ओर बुरे सब 
दिनों में पर्याप्त स्थिर रहे । इस सिद्धान्त की श्उपेक्षा ने १६३० की मन्‍दी में 
प्रथम श्रेणी के अ्रमरीकी नगरों की रोवाओ्ों को भी विराम अवस्था में पहुँचा 
दिया । 
स्थानीय कर का दूसरा वाँछित गुण यह है कि उसका आधार करारोपण 
करने वाले प्राधिकारी के अधिकार-द्षेत्र में ही स्थित हो, तभी स्थानीय प्राधि- 
कारियों को प्रभावी स्वायत्तता (०७०४४७ &ए ०१००७ ) प्राप्त हो सकती हे, 
क्योंकि तभी उनका अपने बजटों पर प्रभावी नियन्त्रण हो सकता है। (यह 
पाठकों के ध्यान में आएगा कि बर्ंमान परिस्थिति में आय कर यह शर्ते प्री 
नहीं कर पाता ।) किन्तु आधार का स्थानीयकरण (]0८७#8&६07 0०0 9888 ) 
एक नई कठिनाई खड़ी कर देता है। घन और आवश्यकताञों में अन्तर होने 
के कारण इसका वास्तविक भय है कि जो रथानीय प्राधिकारी अपने कर 
के दर को असामान्य रूप से ऊँचा हो जाने देगा वह करदाताओं को अपने क्षेत्र 
से बाहिर भगा देगा । इस प्रकार उन्तका मिकलना सम्बन्धित प्राब्रिकारी 
को संचयी कठिनाइयों में फंसा देगा। उसके उपरि व्यय कठोरतापूर्वक रिथर 
होते हैं, और चालू व्यय में कमी के लिए संभावना अत्यन्त सीमित होती है । 
यह कठिनाई विशेष रूप से उग्र होती है जब स्थानीय अधिकार-क्षेत्र छोटे ह 
क्योंकि छोटे क्षेत्रों में थन औसत करने का अवसर कम होता है और लोगों के 
जाने का अवसर बहुत । इस कठिनाई से दो महत्त्वपूर्ण विचार प्राप्त होते है । 


र्षर सावंजनिक वित्त 


ऐसा स्थानीय कर होना अत्यन्त वाँछनीय है जो धन की स्थानीय अस- 
मानताओं को बढ़ाता न हो । यह ध्यान में श्राएणा कि इससे ब्रिटिश ढंग के 
ग्रय कर स्थानीय उपयोग के लिए उचित सिद्ध होते है। निर्धन प्राधिकारी 
कभी भी अपना निर्वाह न कर सकते यदि उन्हें अ्रपता लगभग संपूर्ण राजस्व 
उन्हीं गिने-चुने साधारणतया धनी व्यक्तितियों से लेना पड़ता जिनकी उनके 
क्षेत्रों में रहने की संभावना होती । आगे, झ्रधिक लोगों के श्रन्यत्र चले जाने के 
भय का ध्वनितार्थ यह है कि आय के सम्बन्ध से एक उच्चतम सीमा है जिसके 
ऊपर मूलतः एक क्षेत्र ओर दूसरे क्षेत्र में कर के सापेक्ष दरों का ही प्रद्न 
रह जाता है, जितना ऊँचा स्थानीय करारोपण का सामान्य स्तर होगा उतने 
ही स्थानीय कर-दायित्व में अधिक अन्तर होंगे। इन दुष्टियों से, ऐसा 
कर जो आनुपातिक हैया थोड़ा बहुत प्रतिगामी भी, वह स्थानीय उद्देश्यों 
के लिए एक क्रमवर्धमान कर से अधिक उपयुक्त है, और वितरणात्मक आधार 
पर उसे अस्वीकार्य नहीं समफना चाहिए जब तक श्रमिक वर्ग की आय के 
विचार से दायित्व औचित्य की सीमा के अन्दर ही हैं ' 
ग्न्‍्त में यदि स्थानीय कर स्थानीय उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जा 
सके तो कम से कम कहना हो तो भी, यह तो मानना पड़ेगा कि अत्यन्त 
सुविधा होगी । मूलतः इसका उद्देश्य स्थानीय स्वायत्तता को पक्‍का करना 
हैं; किन्तु दूसरे कारणों से भी राष्ट्रीय और प्रादेशिक शासकों में दोहरे कर- 
अधिकारों से बचना बहुत वाछनीय है। जब राजस्व की आवश्यकताएँ 
असाधारण हों तो मुख्य शासन प्रादेशिक प्राधिकारियों के हितों का अ्रवश्यमेव 
लंघन कर जाता है । इससे बहुत संघर्षण होता है, और स्थानीय बजढटों में 
गड़बड़ भी । कैनेडा और आस्ट्रेलिया दोनों में १९६३६ और १६४४५ के मध्य 
में इसी कारण बहुत मनोमालिन्य पेदा हुआ । 
जब कर के दरों में अ्न्तर-स्थानीय अन्तर बहुत हों, तो दोहरे (0ए०४- 
॥90778) अधिकार वास्तव में कुछ क्षेत्रों में कर दरों को व्यवहायें सीमा 
से भी अधिक बढ़ा कर राष्ट्रीय शासन की कत्तंव्य-पुत्ति के मार्ग में बाधा 
खड़ी कर सकते हैं (उद्ाहरणार्थ, १०० प्रतिशत से अधिक के आय कर निर्माण 


पक 


स्थानीय करारोपरा का सिद्धान्त श्प 


कर के) । एक ही आय अथवा पदार्थ के दोहरे--बल्कि तेहरे---करारोपरण 
का एक बड़ा कारण करों का स्परद्धात्मक उपभोग (००7४ए०कांभ्नर०७ ९5ए0०ं- 
४8४०0) भी हो सकता है। अन्त में स्पर्डदधात्मक उपयोग की महत्त्वपूर्ण 
वितरणात्मक हानि यह होती है कि यह केन्द्रीय शासन के लिए कर-रचना की 
क्रमवृद्धि के दर को नियमबद्ध करना असंभव बना देता है। 


किसी एकात्मक देश में यह सदेव संभव होना चाहिए कि स्थानीय करों 
को स्थानीय उपयोग के लिए सुरक्षित कर दिया जाए और फिर भी स्थानीय 
प्राधिकारियों का राजस्व पर इतना नियन्त्रण बना रहे कि उसकी स्वायत्तता 
पर आँच न आए | संघ राज्य में कुछ दोहरापन " अपरिहार्य हो सकता है यदि 
प्रादेशिक शासनों ने अपने कानूनी कर्तव्यों की व्यवस्था करनी है, किन्तु उसका 
विस्तृत होना आवश्यक नहीं है । 


' ६. ब्रिटिश स्थानीय दर पर प्रयुक्ति (११४७ 4एए॥0990४79 (६0 ४४० 
छ0090 7,008] 880० )---एक अच्छे स्थानीय कर के ग्रुण विदित होने के 
बाद, हमें इसका परीक्षण करना है कि जो कर स्थानीय कार्यो के लिए सब से 
ग्रधिक काम में लिये जाते हैं वे अपने कत्तेग्य के लिए कहाँ तक उपयुक्त हे, 
विशेष रूप से ब्रिटिश स्थानीय दर और उसका विदेशी प्रतिरूप स्थावर संपत्ति 
पर लगा स्थानीय संपत्ति कर । सिद्धान्त रूप में यह देखा जाएगा कि भूमि 
और भवनों के कर (जी शेष सब स्थानीय करों में सब से अधिक सामान्य 
है) की स्तुति में बहुत कुछ कहा जा सकता हैं। कर आधार असंदिग्ध रूप में 
स्थान सीमित (॥0०७॥2९१) होता है और प्राप्ति प्रायः अत्यन्त स्थिर होती है । 
राजस्व को स्थिरता निश्चय ही आंशिक रूप में इस कारण होती है कि 
मुल्यांकन कड़ाई के साथ संपत्ति में परिवत्त नों के अनुसार समायोजित नहीं होते ; 
किन्तु मूलतः: वहु इस कारण होता है कि स्थावर संपदा बहुत “अतरल"' 
(॥00ण०० ) प्रकार की संपत्ति है, उत्तकी “परिचालन की गति” अन्य प्रकार की 
संपत्ति के सामने कुख्याति की सीमा तक धीमी होती है, इमलिए उसका मूल्य 


श्दोड सावंजनिक वित्त 


बहुत कम अस्थिर होता है।' 

दूसरा, भूमि और भवन भन्य जो वस्तुएँ कर लगाने की दृष्टि से उपलब्ध 
हैं उनकी अपेक्षा उपभोग में बहुत अ्रधिक “महत्त्वपूर्ण ” स्थान रखते हैँ,जिस कारण 
इन से एक निश्चित राजस्व किसी और व्यय कर की बजाय कम प्रति व्यक्ति 
दर से प्राप्त किया जा सकता है ।* अत: छोटे शासन इस साधन के द्वारा बहुत 
स्वतंत्र राजस्व शिखर (ऊपर की सीमा) के साथ टकराने के भय के बिना 
भी प्राप्त कर सकते हैं ।* अन्त में भूमि और भवनों का कर ऐसा है जिस पर 
छापा मारने के प्रलोभन से बचना राष्ट्रीय शासन के लिए सुगम होना चाहिए; 
आपातों (७०४०८४०७०४४) में इसकी स्थिर (और परिणामत. बढ़ाने में कठिन) 
प्राप्ति विशेष उपयोग की नहीं होती; सामान्य ग्वस्था में समान आपात 
वाले कर स्रोतों की कोई कमी नहीं । ब्रिटेन में स्थानीय दर को सदा स्थानीय 
प्राधिकारियों के लिए छोड़ दिया गया है; संयुक्त राज्य में हाल ही में स्थानीय 
संपत्ति कर को नगरों और स्थानीय प्राधिकारियों के पास रहने देने की एक 
बहुत स्पष्ट प्रवृत्ति रही है, अतः दोहरे अधिकार-न्नेत्रों और स्पर्द्धात्मक उपयोग 
की समस्या अ्रव प्राय: संघ राज्य स्तर पर ही रह गई है |" 
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१. प्राप्ति की यह स्थिरता अन्यत्र की अपेक्षा संयुक्त राज्य में बहुत कम अनुभव की 
जाती दिखाई देती है । भूतकाल में अमरीकी स्थानीय संपत्ति कर का राजस्व आर्थिक गतिविधि 
के स्तर के साथ बहुत अधिक बटता-बढ़ता रह्या है । यह मुख्यतः मंदी में (शायद असंतोषजनक 
ऋण सुविधाओं के कारण) संपत्ति के स्वामियों के अशोधनों (१४७िप्रा॥8) के परिणामरवरूप था 
ऐसा दीखता हे। भूमि-विक्री के अपेक्षाकृत बंडे परिमाण ओर इस कारण मूल्य में अधिक 
उतार-चढ़ाव के प्रभाव से भी हो सकता हे । कई दृष्टियों से वह आज भी एक नया देश 
ही हे । 

२. देखिए विश्लेपण, अध्याय १० । 

३. यह हानि भी ब्रियेन की अपेक्षा संयुक्त राज्य में कम पू्णता के साथ अनुभव की 
जाती दिखाई देती दे । कारण शायद अमरीकी कर आधार का सुक्तियों से खोखला हो जाना 
है, देखिए अगला पृष्ठ। कुछ राज्यों में भी संपत्ति कर वे लिए पएक्र नीचा शिखर (ऊपर 
की सीमा) जानबूक कर संविधान में लिख दिया गया | 

४. सन्रहवीं सदी का भूमि कर मूलतः एक आय कर ही था, देखिए अध्याय ८। 

५. देखिए, संयुक्त राज्य की कर-रचना का वितरण, अध्याय ५ व उसके आगे | 
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इन स्पष्ट ग्ुगों के होने पर भी स्थानीय संपत्ति कर की बहुत आलोचना 
और विरोध होना सामान्य अनुभव की वस्तु है, विशेषकर उन देझ्षों में जो 
इस पर पर्याप्त भार डालते हैं । यद्यपि ब्रिटिश स्थानीय दर पर भार अनुचित 
नहीं है, 'वह भी इस भ्रालोचना से मुत्रत नहीं है इसलिए हमें उसके कारण 
और श्ौचित्य की जाँच करनी होगी । 

स्थावर संपत्ति करों के विरुद्ध एक स्पष्ट आपत्ति तो कर योग्य संपत्ति के 
लिए पुराने और अनुपयुक्त मूल्यांकर्ता का उपयोग है, जो व्यवहार में सामान्य- 
तया दिखाई देता है। यह आंशिक रूप गौण शासनों के सीमित वित्तीय 
साधनों के कारण होता है, विशेषतया जहाँ ऋ्रधिकार-द्षेत्र छोटे हों | सिद्धान्त 
रूप में तो कर “घाठे का” (घ्र७०००००छां०७।) नहीं होता, किन्तु आधार 
का ठीक निर्णय कुछ कठिन और महगा होता है । मूल्यांकन निपुणता से होने 
वाला काम है और नए सिरे से सारा पुनर्म॒लयांकन पर्याप्त समय के लिए अच्छा 
मेहगा कर्मचारी वर्ग लगाए बिना नहीं हो सकता । इस कारण मूज्यांकनों में 
लापरवाही से करने ग्रथवा उन्हें स्थगित करने की प्रवृत्ति रहती है जब तक 
कालांतर में ते एक दूसरे से तथा तथ्यों से दूर हट कर बेमेल हो जाते हैं । 

इस कठिनाई का संभवतः सर्वोत्तम उपचार मुल्यांकन (किन्तु स्पप्टतया 
निर्धारण अथवा संग्रह नहीं) का कत्तेंव्य एक केसद्रीय निकाय को सौंप दिया 
जाए जिम्तका व्यय राष्ट्रीय राजकोष पर रहे ।* इससे मूल्यांकन पद्धति में एक- 
रूपता रहेगी श्रौर इस प्रकार कर का साम्य काफ़ी बढ़ेगा। यही नहीं इससे 
स्वयमेव (स्थानीय वित्त के फन्‍्दों के ऊपर से एक ऐसा खर्च हटने से जो 
छोटे ज़िलों में विशेषकर भारी होता है) स्थानीय वित्तीय स्वायत्तता किसी 
प्रकार भी कम किए बिता अन्‍न्तःस्थानीय वित्तीय अवसरों के बराबर होते जाने 
की प्रवृत्ति रहेगी । 

गतकाल-मूल्यांकन (00 ०६ 680७ एथए७४०78 ) स्थानीय संपत्ति कर में 


१. देखिए, यथारूप आपात के प्राक्कलन, अध्याय १६ व उसके आगे । 
२. ब्रिटेन में यह स्थानीय शासन अधिनियम १६४८ के द्वारा हुआ । 
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असाम्य का एक बड़ा कारण तो है, किन्तु एकमात्र कारण नहीं है। संयुक्त 
राज्य में निरकुशता (&90छ7४॥९88 ) संपत्ति और शअमूर्तों (47087270]68 ) 
तक को कर में सम्मिलित करने के (भिन्‍नतायुक्त) प्रयत्नों से उत्पन्न होती 
है। ब्रिटिश स्थानीय दर भी भूतकाल में ऐसे ही कष्टों में से भिकल चुका 
है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस कर को स्थावर संपत्ति तक सीमित रखना 
अच्छा है जिसे अपेक्षाकृत सरल प्रशासी यंत्र द्वारा साम्यपुर्वंक करारोपित 
किया जा सकता है; सच तो यह है कि स्थानीय उद्देश्यों के लिए कर के लिए 
जो लाभ हैं उनमें से इस का क्षेत्र इस प्रकार सीमित होने पर निर्भर 
है। एक इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण कष्ट (जिसका पुनः संयुक्त राज्य में 
दृष्टान्त मिलता है) कर से झुक्तियों का ग्रुगन (ऋणएरंफां०४णा ० 858 
70090॥8 ) है जो कुछ तो वोटों को दृष्टि में रख कर होता है श्र कुछ गुप्त 
साहाय्य. (००००९७॥०१ 8ए०अंतए) (उदाहरणार्थ गृह-स्वामियों को) के रूप 
में । इसका परिणाम होता है, जो मुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं उनके 
विरुद्ध कर के दर का बढ़ जाता और इस प्रकार (अन्तव्यक्तिगत असाम्य के 
अतिरिक्त) जितना राजस्व प्राप्त किया जा सकता है उसका सीमित होता 
तथा साथ ही साथ उसका कम स्थिर रह जाना । 

यद्यपि ब्रिटिश स्थानीय दर मुक्ततियों के जाल में फँसा हुआ नहीं है तो भी 
उसका विभिन्‍न प्रकार की संपत्ति पर वत्तेमान आपात अनावश्यक रूय से 
निरंकुश है। १६२६ से कृषि-भूमि और भवनों को मुक्ति दी गई है जो खुले 
साहाय्य के रूप में देना अधिक श्रच्छा होता; आंशिक रूप से कम दरों वाले 
उद्योग की तुलना में दुकानें और कार्यालय भार से दबे हुए हैं, सम्राट संपत्ति 
(००ण7॥ 7707७४५9 ) और सार्वजनिक उपयोगिताओं के मूल्य आँकने के तरीके 
अभतिश्चित ओर निरंकुश हैं। इन विषमताशों से अधिक चिन्तनीय (क्योंकि 
दर राजस्व का ६० प्रतिशत के लगभग उनसे प्राप्त होता है) स्थिति निवास- 
ग्ृहों के मूल्यांकन से सम्बन्ध रखती है। यद्यपि मूल्याँकन मुक्त बाजार के 
किरायों पर ठीक प्रकार से आधारित थे, जैसा कि कानून की दृष्टि से आवश्यक 
था, क्योंकि नियमित पुनर्मुल्यांकन का कोई प्रबन्ध नहीं था इसलिए प्रथम 
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महायुद्ध के प्रारम्भ होते-होते बड़े-बड़े गम्भीर अ्रन्तर उत्पन्न हो चुके थे जो 
मूल्यांकन की तिथि पर निर्भर थे। इन अन्तरों का तब प्रथम विश्वयुद्ध के 
किराया नियन्त्रण द्वारा जड़ीकरण कर दिया गया। जब (१६२४ में) निय- 
मित पंचेवाषिक पुनर्मल्‍्यांकन का प्रबन्ध किया गया तो स्थिति इस कारगर 
और भी उलभ चुकी थी कि मूल्यांकन करने वाले नए मकानों का मूल्य समान 
झ्राकार के मकानों के नियन्त्रित किरायों को सादृश्य से लगाने की प्रवृत्ति रखते 
थे बजाय उस समय के (और स्पष्टतया पर्याप्त अधिक) किरायों के बाजार-दर 
की खोज करने के । इसके अतिरिक्त क्योंकि समान स्थान (8०००४०शा०१- 
७70०7 ) के स्तर वाले पुराने मकानों की अपेक्षा नए मकानों के छोठे होने की 
प्रवृत्ति थी इसलिए इस आचार ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिस में पुराने 
मकानों की श्रपेक्षा नयों का सामान्यतया अ्धोमूल्यन (एा0०एएककए७४०४ ) 
ही हुआ था । इससे यह सम्भावना भी खड़ी हो गई कि कुछ क्षेत्रों का समूचे रूप 
में ही श्रधोमूल्यन हो जाए यदि भनन्‍्यों की अपेक्षा उनकी सीमाश्रों में छोटे नए 
मकानों की संख्या अधिक हो । यह एक गंभीर विषय था क्योंकि १६२६ से 
प्रति व्यक्ति दरयोग्य मूल्य उन तत्त्वों में सम्मिलित हो गया जिन पर 
स्थानीय राजस्व को दिए जाने वाले सामान्य रांजकोषीय अंशदान की राशि 
ग्राधारित की गई । 

१९३६९ तक शभ्रुम्यन्तर और अन्तःस्थानीय मूल्यांकन की जो विषमताएँ 
जमा हो चुकी थीं उनको ठीक करने का एकमेव उपाय सम्भवतः केन्द्रीय 
प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन ही था । इसलिए जब (स्थानीय शासन अधिनियम 
१६४८ के द्वारा) मूल्यांकन अन्तर्देशीय राजस्व को हस्तांतरित किया गया 
तो सिद्धान्त रूप से यह एक सुधार ही था। किन्तु उस समय तक द्वितीय 
विद्वयुद्ध के संपूर्ण किराया नियन्त्रण ने एक बार फिर सापेक्ष मूल्यों का, 
जिस परस्पर सम्बन्ध में वे श्रकस्मात्‌ पहुँच गए थे, वहीं जड़ीकरण कर दिया 
था। साथ ही उसने श्रनिर्चित काल तक उस दिन को भी स्थगित कर दिया 
था जब (मुक्त बाजार के किराये के) मूल्यांकन के परम्परागत आधार को 
लौठाया जा सकेगा । इस दलदल में से निकाल कर निवास-गृहों के मूल्यांकन 


है 


कर <े 


स्ष्य सार्वजनिक वित्त 


को पुन: सूखी ठोस धरती पर खड़ा करने के लिए कोई भी शासन अब तक 
योजना नहीं बना सका ।' अनुदानों के सम्बन्ध में स्थिति अब और भी गंभीर 
है क्योंकि (जेसा हम देखेंगे) स्थानीय शासन अविनियम १६४८ का समकरण 
अनुदान (०पृणथंड&9०० 879708) समान सूल्याँकन पर और भी अधिक 
निर्भर है। स्थानीय दर के आधार का यह बाटाव स्थिति का एक ऐसा चिन्ता- 
जनक तत्व है जिसे स्मरण रखेगा होगा, फिर मी स्थानीय कर के रूप में दर 
के पक्ष में जो मौलिक युक्तियाँ है उन्हें यह समाप्त कर देता है यह नहीं कहा 
जा सकता । 

विद्यपान स्थानीय स्थावर सम्पत्ति करों की प्रणाली के विरद्ध जो आप- 
त्तियाँ हें उनके अतिरिक्त दो सैद्धान्तिक श्रापत्तियाँ भी. बहुत बार उठाई जाती 
हैं । यह कहा जाता है कि स्थानीय प्राधिकारियों की दृष्टि से राजस्व बेलोच 
और कठोर होता है और करदाताग्रों की दृष्टि से यह श्राय के विरुद्ध प्रतिगांमी 
है। प्रथम बंधन बड़े ओर अधिक सम्पन्त स्थानीय प्राधिकारियों को जिलके 
सामने पड़ोस के विकास की महत्त्वाकाँक्षापर्ण योजनाएं होती हैं, विशेषरूप से 
अनुभव होता है। हमारे विश्लेषण ने प्रकट किया है कि लोच की यह कमी 
अपरिहाय है और वास्तव में कर के शुण का एक भाग है क्योंकि इसी को 
दूसरी शोर से देख कर स्थायित्व कहा जाता है। यदि समृद्ध नगरों को क्रम 
वद्धंमान स्थानीय श्राय-कर का उपयोग करने की श्रनुज्ञा हो तो निविवाद हैं 
कि उन्हें लाभ होगा, किन्तु यदि वे ऐसा करेंगे तो केन्द्रीय शासव और उनके 
अधिक निर्धन पड़ोसियों के लिए कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी । राष्ट्रीय श्र्थ- 
व्यवस्था के संतुलन को गड़बड़ में डाले बिता स्थानीय महत्त्वाकाँक्षात्रों को निरं- 
कुश नहीं छोड़ा जा सकता । 


हमारा विश्लेषण यह भी बताता है एक स्थानीय कर में साधारण प्रति- 
गामिता का होना उसके लिए अवश्यमेव आपत्ति हो, ऐसा नहीं है, कुछ मात्रा 
में वह उसके समकारी गुणों का श्रनिवार्यं सहचर है । सब व्यय करो में कुछ 
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१. देखिए ओपचारिक भार के अनुमान, आगाम * अध्याय में । 
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प्रतिगामिता होती है, दरों की अ्रन्य कई व्यय करों से कम कठोर होती है ।' 
किन्तु प्रतिगामिता केवल तब तक स्वीकार्य होती है जब तक राष्ट्रीय शासन 
शेष कर-रचना के थ्रधिकांश पर नियन्त्रण बनाए रखता है (जिससे क्रम वृद्धि 
का समसस्‍्ते दर (0०ए००-७)] 78४०) समायोजित किया जा सक्रे) और जब 
तक स्थानीय कर के दर साधारण हों । इसका ध्वनितार्थ यह है कि यदि गौण 
शासनों के लिए ऐसे कत्तंव्य ग्रहगा करना संवेधानिक दृष्टि से श्रावश्यक हो 
जो स्थावर संपत्ति कर के साथनों से परे हों तो उन्हें स्थावर संपत्ति कर में 
खतरे की सीमा (672०० 9०70 ) पहुँचने के पू्र ही राजस्व के अन्य साधन 
दिए जाने चाहिएँ । ० 

स्थानीय कर क्षेत्र के उपयुवत्त विस्तारों की पर्याप्त चर्चा करनी हो तो 
हम क्षेत्र में बहुत दूर तिकल जाएंगे | यह मुख्यतः संघ शासन की समस्या है 
श्रौर इसका सर्वोत्तम समाधान स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर है जो बहुत 
भिन्‍न हो सकती हैं। एक नए देश में भूमि मूल्यों पर कर के लिए अवकाश 
हो सकता है। पर्याप्त स्थान-सीमित साधनों वाले अन्य कर हैं प्रमोद कर 
(७०6९ ७३7977603 तैप्र/ए ) मोर्टारिग' कर, विशेषतया यान (ए७!४०७ ) 
लाइसेंस शुल्क | इन सब में यह ग्रुण है कि वे अधिफांश राष्ट्रीय शासनों द्वारा 
विशेष ग़्सुविधा के बिना ही रिक्त करवाए जा सकते हैँ,' वे विशेष प्रतिगामी 
नहीं हैं ओर उनसे दोहरे कराधान अ्रथवा व्यापार तथा उद्योग के मार्ग में 
अन्तःस्थानीय प्रशुल्क का प्रइन खड़ा होना श्रावश्यक नहीं है । 

७. अनुदानों के द्वारा समकररप (700228#007 ७70 प्रष्ठा) (ल्‍&008)--- 
एक सन्तोषजनक स्थ'नीय कर स्थानीय वित्त की दुविधा को सरल तो बहुत 
कर देता है किन्तु उसे पूर्णतया सुलझा कभी नहीं सकता | जब तक स्थानीय 
शासनों के अधिकार और कत्तेग्य जितने राजनैतिक कारणों से वांछनीय हैं, 


विजबजनरे #+ 3५०० 
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१. देखिए ओपचारिक भार के अनुमान, आगामी अध्याय सें । 

२. कुल राजस्व का राष्ट्रीय आय के साथ अनुपात भी सुसंगत है। जहाँ राजस्व की 
आवश्यकता कम होती है एक अनुपाती आय कर के, प्रादेशिक शासनों के ऊपरी तल के लिए 
जो स्पष्ट लाभ हैं वे इतने अधिक होते हैं. कि इसकी हानियों की उपेक्षा की जा सकती है । 
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उससे अधिक सीमित न करने हों,, बराबरी लाने की प्रक्रिया के लिए राज- 
कोषीय अनुदान आवश्यक होंगे । स्थानीय करों के दरों के सामान्य स्तर को 
बहुत ऊँचा होने से रोकने की दृष्टि से भी स्थानीय साधनों को बढ़ाने के लिए 
उनकी आवश्यकता हो सकती है। (इसके भ्रतिरिकत, नई सेवाश्रों के विस्तार 
को प्रोत्साहन देने के लिए भी अनुदान देने का विचार किया जा सकता है। 
यह नीति अपने आप में स्तुत्य होते हुए भी जेसा हम देलेंगे--मुख्य समस्या 
को सुलभाने की कठिनाई बढ़ा देती है ।) अत: किसी भी अनुदान प्रणाली में 
नीति के दो मुख्य प्रइन सुभलाने पड़ते हैँ, एक तो कुल स्थानीय वित्तीय साधनों 
के सम्बन्ध में अनुदानों के समूचें आ्राकार से सम्बन्धित होता है और दूसरा 
भिन्‍न-भिन्‍न परिस्थितियों वाले प्राधिकारियों में श्रन॒ुदानों के बँटवारे से ।' इन 
प्रश्नों की सविस्तर चर्चा तो हमें प्रशासी क्षेत्र के बहुत भीतरी भाग में ले 
जाएगी, किन्तु अधिक सीमित वित्तीय समस्‍या के विश्लेषण को पूर्ण करने 
के लिए प्रत्येक के सम्बन्ध में दो शब्द कहना आवश्यक है । 

बहत भारी अनुदानों में भय यह है कि वे अनुत्तरदायी व्यय को जन्म देते 
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१. साथ हो, स्थानीय प्राधिकारियों के वत्त मान अधिकारों ओर कतेब्यों को भी देव- 
ग्रणीत (88०70587700) नहीं समझना चाहिए। उदाहरणाथ, ब्रिटेन में फायर ब्रिगेड के 
अतिरिक्त जो महायुद्ध में एक राष्ट्रीय सेवा थे, राजमाग सेवाओं के पूणतया स्थानीय नियन्त्रण 
से अ्रधिक हस्तान्तरण के लिए अवकाश है । 

२. यहाँ उस परम्परागत उपाय का भी उल्लेख करना चाहिए जिसके द्वारा ब्रिटेन में 
दोनों समस्याओं को एक साथ सुलमाने का प्रयत्न किया गया--अर्थात्‌, दुवेह (00०/0प७) 
सेवाओं ( मुख्यतः वे जो राष्ट्रीय शासन के द्वारा लागू की गई ) ओर लाभदायक सेवाओं 
(मूलतः पड़ोस-सुधार) में प्रभेद के द्वारा, अथम ने अनुदानों से चलना था ओर द्वितताय ने 
पूर्णतया स्थानीय साधानों के बल पर । इस प्रभेद में प्रारम्भ से ही एक विकार आ गया जब 
केन्द्रीय शासन ने सावेजनिक सहायता के लिए जो स्थानीय व्यय के प्रकारों में सब से अधिक 
ढबेंह और असमकारी था, अनुदान देना अस्वीकार कर दिया। ऐसी स्थिति में जिसमें पड़ोस- 
सुधार अनिवाय किए जा सकें और आय-पुनर्वितरण को राष्ट्रीय नीति के रूप में स्वीकार 
किया जाए, उस प्रभेद में न वह सुतथ्यता ([9"6०ं&07) ही रह जाती है जो कमी थी और 
न नीति के निदेश के रूप में कोई उपयोगिता ही | 


हैः 
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हैँ। यह बात आवश्यकताओं के किसी निरपेक्ष माप पर ग्राधारित एक समकारी 
अनुदान के विषय में उतनी सच नहीं जितनी सेवा विशेष के ज्िए किसी 
विशिष्ट प्रतिशतता अनुदान के बारे में । दूसरे प्रकार के अनुदान स्थासीय बजटों 
को बहुत अधिक विक्ृत कर सवते हैं। अनुत्तरदायी व्यय के भय के प्रति 
केन्द्रीय शासनों को स्वाभाविक प्रतिक्रिया है - जैसे जेसे अनुदान विस्तार को 
प्राप्त होते हैं वैसे ही नियंत्रण बढ़ाने का प्रयत्व करना। क्योंकि यह स्थानीय 
स्वायत्तता को समाप्त करने वाला है इसलिए इसे यथासंभव दूर ही रखना 
चाहिए । इसमें सन्देह नहीं कि यदि राष्ट्रीय शासन (बचन और क्ृति दोनों 
से) स्थानीय प्राविकार व्यर्यांकन और लेखा-पद्धति का स्तर उच्च करने का 
लक्ष्य रखे तो अच्छी प्रकार व्यय करने का श्रधिक अच्छा स्तर बन सकता है । 
इस ढंग से, प्रशासन में रोज रोज़ के हस्तक्षेप में अपरिहाय्य वृद्धि के बिना 
केद्वीय विभागों को अधिक अच्छा प्रभावी नियन्त्रण मिल जाएगा। 

साथ ही साथ यदि शहरी स्थानीय स्वायत्तता को बढाने की नीति पर 
आचरण किया गया (जैसा कि यहाँ राजनैतिक कारणों से सुझाया जा रहा है) 
तो एक समय आाएगा--ज्िटेन में वह बहुत दूर नहीं है-जब कि कुछ काउंटियाँ 
अपनी श्रावश्यकताग्रों का बहुत थोड़ा भाग दरों में से पूरा कर सकेंगी । उस 
स्थिति में राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक नियन्त्रण के अच्तर्गत क्षेत्रों को मिला 
देने से राजन तिक मूल्यू वाली किसी वस्तु को गँवाए बिना कार्यक्षमता बढ़ 
सकेगी, क्‍यों कि अधिकांश क्षेत्रों में क्रिकेट के प्रश्न छोड़ कर बहुत कम काउँटी 
भावना है। 

दूसरे भहायुद्ध तक ब्रिठेन में समान सेवाएँ उपलब्ध करवाने में भिन्नक 
अनुदानों का प्रभाव बहुत कम था | इसका एक बड़ा कारण तो था विशेष 
उद्देश्य के लिए विशिष्ट अनुदानों का विस्तत उपयोग, विशेष रूप से शिक्षा 
के लिए। प्रतिशतता अनुदान असमकारी होते हैं क्यों कि केवल सम्पन्न 
प्राधिकारी ही उनसे पर्याप्त लाभ उठा सकते हैँ । कारण यह अझनुद्दन स्वीकार 
करके वे अपना उत्तरदायित्व भी अ्रपरिहार्य रूप से बढ़ा लेते हैं । परिणाम- 
स्वरूप, जब अनुदान कुछ देर चल चुकते हैं तो समृद्ध और निर्धन क्षेत्रों की 
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सेवाओं के स्तर स्पष्ट रूप से एक दूसरे से दूर होने लगते हैँ ।' यदि, अन्त 
में पर्याप्त भिन्नक सहायता देने का निश्चय किया जाता है तो समकारी 
सेवाग्रों का कार्य अधिक कठित बनाया जा चुका होगा और शासन अधिक धनी 
प्राधिकारियों को पर्याप्त बड़े सकारात्मक अनुदान देने के लिए अपने आप को 
वचनबद्ध पाएगा । 

किन्तु एक सफल भिन्नक अनुदान की मौलिक समस्या है संपत्ति और 
आवश्यकताओं की उत असमानताग्रों को मापने के लिए एक निरपेक्ष ओर 
पक्के आधार का चुनाव जिन्हें अनुदान ने ठीक करना है। ब्रिटेत में इस 
सम्बन्ध में पहला बड़ा प्रयास हुआ था १६२९ का “ब्लॉक अनुदान 
(सामान्य राजकोष अंशदान) । यह, जनसंख्या को, असाधारण निधनता 
ग्रथवा असाधारण आवश्यकताशञ्रों के लिए अ्रवकाश देने वाले इन कारकों 
के अनुसार एक जठिल सुत्र के द्वारा भार दे कर किया जाता था: निम्त 
दर योग्य प्रति व्यक्ति मूल्य, बेकारी की उच्च प्रतिशतता, ५ वर्ष से कम के 
बच्चों की भारी संख्या, और देहात में सड़क के प्रति मील जनसंख्या की 
विरलता । अनुदान एक समय पांच वर्ष के लिए निश्चित किया जाता था 
जिस प्रबन्ध का लाभ था केन्द्रीय और स्थानीय बजठ दोनों के लिए निश्चितता 
परन्तु हानि थी बेलोचपन । समकार के रूप में यह अ्रनुदान बहुत दुबंल यत्त्र 
सिद्ध हुआ : यह अंशत: इस कारण कि अनुदान (और विशेषकर उसका 
समकारी तत्त्व) अन्य अनुदानों (जिन में से कछ तो निश्चित असमकारी थे) 
की तुलना में छोटा था और मनन्‍्दी में सावंजनिक सहायता व्यय की महान 
ग्रसमकारी शवित की तुलना में तो और भी छोटा | अ्रंशत: यह इसलिए भी 
था कि समृद्ध प्राधिकारियों में से कुछ उसके श्रन्तर्गत पर्याप्त बड़े अनुदानों के 
लिए पात्र थे । 

१९४८ में एक बहुत अधिक समकारी अनुदान का प्रतिस्थापन किया गया। 


१. इसका एक खास उदाहरण १९३० की दशाब्दी में वेल्ज्ञ में छयराग सेवा के 
पिछड़े होने में प्रकट हुआ । 
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यह (बच्चों और जनसंख्या की विरलता के लिए नाम मात्र भार लगाने को 
छोड़ कर) क्षेत्र के प्रति व्यक्ति करयोग्य मूल्य और राष्ट्रीय औसत के मध्यके 
प्रन्तर पर तथा क्षेत्र के व्यय द्वारा निश्चित उसकी वास्तविक “आवश्यकताओं” 
पर पूरी तरह आधारित किया जाता था। और भी, यह अनुदान जैसे ही 
स्थानीय व्यय ज्ञात होने लगता है साल के साल समायोजित किया जाता है ।' 
फिर, औसत से कम्म प्रति व्यक्ति दर-योग्य मूल्य वाले क्षेत्रों में ही अनुदान 
उपलब्ध होते हैं । सिद्धांत रूप में तो अनुदान बहुत समकारी होना चाहिए; 
यह निर्धनतम प्राविकारियों को भी प्रायः उतने ही श्रवसर उपलब्ध करवा 
देता है जितने समृद्धतम' प्राधिकारियों को* अपने घन से प्राप्त होते हैं । 
स्पष्टतया इससे प्रति पौण्ड दरों में बराबरी तो' नहीं होगी जब तक निर्धनतर 
प्राधिकारी व्यय में भी संयत नहीं रखे जाते किन्तु इससे, स्थूल रूप में, व्यय 
के अनुपात में प्रति पौण्ड दर प्राप्त हो जाने चाहिएं । 
इस समकरण अनुदान के परिणामस्वरूप और सावंजनिक सहायता के 
केंद्रीय उत्तरदायित्व को हस्तान्तरण के साथ संयुवत रूप में, वास्तव में मौलिक 
सेवाओं के “स्टेंडड ” का पूर्ण समकरण सम्भवतः प्राप्त कर लिया गया है । 
यदि नया अनुदान विस्तार के लिए एक श्रति प्रबल उद्दीपक सिद्ध नहीं हुप्रा 
है (जो कइयों को डर था), तो संभवत: इस कारण कि एक और तो दूसरे 
अनुदानों की तुलना में इसका क्षेत्र भ्रब भी संकीर्ण है और दूसरी झोर, 
विस्तार भ्रब भी निर्धन क्षेत्रों में दरों पर असुविधाजतक दबाव डालता है। 
इस श्रनुदान के सिद्धांतों में सरलता के आधार पर समर्थनीय बहुत कुछ है; 
किन्तु यह दिखाई देगा कि. समता के लिए यह स्टैंडर्ड मूल्यांकनों पर बहुत 
अधिक निर्भर रहता है । जब तक मूल्यांकन की समस्‍या सुलझकाई नहीं जाती 
इसके कार्य में कई विषमताएँ अवश्यमेव जारी रहेंगी । 
ये ममस्थाएं सरल नहीं, और यहाँ तो उनके अस्तित्व की ओर संकेत 
करने मे अधिक कुछ विशेष करता संभव नहीं है किन्तु कम से कम इतना तो 


१. १९५३ में स्योज करने वालों एक्क समिति ने ब्रि-वर्षीय परिवर्ती ओसत के प्रतिस्थापन 
की सिफारिश की। इसके स्वीकार क्विए जाने की बहुत आशा नहीं दिग्वाएँ देती | 


भ्क् 
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आवश्यक ही है क्यों कि इनका भविष्य के लिए बहुत महत्त्व है। केन्द्रीय/स्थानीय 
संबन्धों की दुविधा किसी प्रकार भी टाली नहीं जा सकती; क्योंकि जनतन्‍्त 
का भविष्य और समाज का क्षेत्र दोनों दांव पर हैं । योग्य हल दूंढना अ्रध्यवसाय 
और धैर्य के लिए एक चुनौती है ! ॥ 


अ्रध्याय १६ 
बिटिश कराधान और व्यय का आपात 
(फ्ह पालंतशा९6 ० फैतातशा ॥क्छथाांणा भाएं #फुशाताए'४) 

१. उपरिक आपात और प्रभावी झ्रपात (फछाफाओ िलंतेल्ा0०७ छाते 
6०४४७ 770067०७ ) --जेसा हमने देखा है “आपात (६ ०09०7०७ ) का 
सुलभ शब्द कर-सम्बन्धी समस्याओ्रों पर कई श्रर्थों में लगाया गया है; और 
इससे भ्रम भी कोई कम पैदा नहीं हुम्ना । किन्तु दो अर्थ हैं जो हमारे वत्तेमान 
उदहिष्ट के लिए विशेष रुचि रखते हे, और इनके सम्बन्ध में अम होने का 
कोई कारण नहीं । इनमें हमने उपरिक और प्रभावी ग्रापात के रूप में प्रभेद 
किया है। वत्तमान अ्रध्याय में हमारा मुख्य कार्य प्रथम से सम्बन्ध रखता है 
फिर भी अच्छा होगा यदि आगे चलने के पहिले हम उस प्रभेद के आधार का 
संक्षिप्त स्मरण कर लें । 

कर का उपरिक आपात एक विशिष्ट लेखा अवधि के श्रन्दर वास्तव में 
संग्रहीत राजस्व का विभिन्‍त आय वर्गों में बंटवारा अभिलिखित करता है । 
ग्राय और लाभ करों का उपरिक आपात, झायों के उत्पादकों अथवा सम्पत्ति 
के स्वामियों [ बन्ब-धारियों (907008०१७०8) सहित] के झ्ाय वर्गो से प्रत्यक्ष 
निश्चित हो जाता है » सामाजिक लेखा शब्दावली में निल्बेत्ये (१0890899 ) 
ग्राय - उत्पादकों को आयें, कम आय कर | इसी प्रकार मृत्यु करों का उपरिक 
आपात भी (यदि हम उन्हें श्रनुमात में समाविष्ट करना चाहें) उसी प्रकार 
उस अ्रवधि में दाय पाई जाने वाली संपदाओ्ों का सकल मूल्य ले कर, भूतपूर्व 
स्वामियों के श्राय वर्गों के साथ संपत्तियों को सम्बन्धित कर के, और इस 
आधार पर संग्रहीत राजस्व को बाँट कर प्राप्त किया जा सकता है । 

उपरिक आयात में हमें यह पूछने का कोई सम्बन्ध नहीं आता कि इन 
करों के आथिक परिणाम क्या थे, यदि आय कर भिन्‍न होते तो उत्पादक 


र€ण 
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अधिक परिश्रम करते या कम, यदि उनके शुद्ध लाभांश अधिक होते तो पूजी- 
पति ज्यादा बचत करते या थोड़ी, श्रथवा वृद्ध लोगों ने मृत्यु से पूर्व अपनी 
संपदाप्रों का मूल्य घटाने के लिए कोई पग उठाए तो वे क्‍या थे ये प्रइन 
प्रभावी श्रापात के क्षेत्र के है, उपरिक आपात के नहीं । ह 


इसी प्रकार व्यय करों के विषय में उपरिक आपात का अनुमान लगाने 
का कार्य लेखांकन-अ्रवधि में वास्तव में संग्रहीत राजस्व के आय वितरण को 
निश्चित करने का कार्य है: (उदाहरणार्थ) वर्ष भर में सिगरेट खरीदते 
समय धृम्रपान करने वाले हर व्यक्ति ने कुल मिलाकर कितना कर दिया । 
यहाँ तम्बाकू निर्माता से लेकर भिन्‍न-भिन्‍त अवस्थाओं के द्वारा उपभोवता तक 
कर के “सरकाने” की पुरानी कहपना का सवाल नहीं है पर्योंकि हम कर के 
आशिक परिणामों की जाँच नहीं कर रहे है * (उदाहरणार्थ) यदि सिगरेट 
पीने वाले उपभोग कम कर देते हैँ तो क्या निर्माता अपने लाभ के अंश में कमी 
स्वीकार कर के उसका कुछ भाग स्वयं “मेलने” का निशुचय करते हैं, या 
कि यदि फुटकर व्यापारियों के यहाँ से माल उठे नहीं तो उनकी प्रतिक्रिया 
क्या होगी । यह जांच भी प्रभावी आपात के क्षेत्र की है। यद्यपि यह अत्यन्त 
वाँछनीय है कि प्रभावी श्रापात की आन भविक्र (०एएफ़ंंणं००) जांच की जाए 
और इस दिशा में अब तक वहुत कम प्रयास हुआ्ना है, स्पष्ट है कि प्रभावी 
आपात के अनुमान असंदिः्ध और परिशुद्ध समूही साब्ख्यिवोय प्रावकलनों का 
आधार नहीं वन सकते क्योंकि मूल में वे जिन अ्रभिधारणाग्रों पर विश्लेषण 
आधारित है उन पर निर्भर हुए बिता नहीं रह सकते, और जो पु्वानुमान एक 
स्थाव और समय के लिए उपयुक्त हैं वे दूसरे के लिए पूर्णतया अनुपयुत॒त 
हो सकते हे, जिस कारण से एक काल को दूसरे के साथ श्रथवा एक स्थान की 
दूसरे के साथ तुलनाएँ भ्रामक होती हैं । 

इसके विरुद्ध उपरिक आपात (ई०खक 0ं966०70७) के अनुमान का 
उपाय किसी भी स्थान अथवा समय पर लगा कर असंदिग्ध परिणाम प्राप्त 
किए जा सकते हैं जिनकी परिशुद्धता केवल उस प्रारंभिक सामग्री पर निर्भर 
होगी जिस पर वे आधारित हैं (जैसे उपभोक्ताओं के बजटों के संग्रह) न 
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कि विशिष्ट पूर्वानुमानों के चुनाव पर । इस प्रकार एक एक कर को लेकर उप- 
रिक शभ्रापात अथवा झ्ाय वितरण का निर्णय करने के पश्चात्‌ यदि हम चाहें तो 
संपूर्ण भ्र्थ-व्यवस्था पर कर-रचना के उपरिक आ्रापात को पाने के लिए सभी 
करों के उफरिक आपात को जोड़ सकते हैं । सिद्धान्त रूप में तो हम सार्वजनिक 
व्यय के विषय में भी ऐसा कर सकते हँ--या कम से कम सार्वजनिक व्यय 
के उन भागों के लिए तो कर ही सकते हैं जो ऐसे लाभ उपलब्ध करवाते हैं 
जिन्हें व्यवितयों के मध्य में बांदा जा सकता है (जैसा पुलिस और प्रतिरक्षा 
जैसी सामूहिक्र सेवाश्रों के लिए नहीं किया जा सकता) और इस तरह भिन्‍न- 
भिन्‍न समूहों के वाम नियत किया जा सकता है।' उसके बाद यदि हम 
दोनों लेखामों को आमने सामने रखें तो हमें आय वितरण पर सार्वजनिक वित्त 
का उपरिक जुद्ध प्रभाव विदित हो जाएगा । 


इस पर बल देने का महत्त्व है कि ऐसे किन्‍्हीं भी अनुमानों में बहुत सीमित 
वास्तविक तथ्य होता है । आशथिक निर्णय और नीति के निश्चयों के लिए 
महत्त्वपूण कारक उपरिक आपात नहीं, उसके परिणामस्वरूप होने वाले 
ग्राथिक समायोजन हैं। इनका सफल योग मिलकर प्रभावी आपात बनता है। 
सामान्यतः समायोजन क्रिया कई अ्रवस्थाग्रों में से गुजरती है। जब एक बार 
चुकाया जाता हैं तो पहली बात तो यह होती है कि साथनों पर अधिकार 
निजी क्षेत्र से सार्वजनिक्‌ क्षेत्र को हस्तातरित होता है। इस भुगतान के साथ 
ही, लगभग सभी परिस्थितियों में, आय-वितररण में भी परिवत्तव होगा : 
निजी क्षेत्र के जिस भाग पर कर पड़ता है, अ्रथवा सबसे अधिक पडता ह, 
उसका अन्य भागों की अपेक्षा साधनों पर अधिकार कम हो जाता है । 
अ्रब सार्वजनिक क्षेत्र को जो अतिर्वित साथन प्राप्त हुए हैं वे वस्तुग्रों 
अ्रथवा साधनों के क्रम पर (जो चालू खाते में हो सकता है या नियोजन खाते 
में। लगाए जा सबते हैं या उन्हें विदेश में लगाया जा सकता है। अन्यथा, 
उन्हें प्रन्य सार्वजनिक प्राधिकारियों को हस्तान्तरित किया जा सकता हे या 
वापिस निजी क्षेत्र को, शवयतः: जिनकी जेथों से वे निकले थे उन्हीं को परस्तु 


-4+॥॥ अकबर मेमका ऋे जा 


2. इस पद की चर्चा के लिए आगे इसी अध्याय में देखिए । 
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अधिक सम्भवत:, अन्य लोगों को हस्तान्तरित किया जा सकता है। इससे आय 
वितरण में फिर परिवत्तेन होंगे । 

प्रक्रिग की विभिन्‍न अ्रवस्थाश्रों में जो परिवत्तंवन होंगे वे उत्पादन में भी 
प्रिवत्तेन लाएंगे क्योंकि उनमें मांग के परिवत्तंतव ध्वनित हे; ह्ौर इनके 
कारण आगे नियोजन में परिवत्तेंन होने की संभावना है जब कि आय वितरण 
के परिवर्तन चालू खर्च और बचत के अनुपात में प्रत्यक्ष बदल करेंगे। जिन्हें 
एक ग्रथ-व्यवस्था को गतिविधि के एक उच्च स्तर पर. राष्ट्रीय उत्पादन को 
वर््धमान रखते हुए चलाने का कार्य मिला हुआ हो उन्हें इन प्रक्रियात्रों पर 
दृष्टि रखनी होती है और इनका बल आँकना पड़ता है। हमारा इस ढंग की 
समस्याओ्रों के साथ भाग ३ में सम्बन्ध आएगा; हमारा वत्तेमान कार्य कहीं 
अधिक सीमित है । 

सार्वजनिक वित्त के द्वारा आय वितरण और पुनवितरण के प्रदन ने 
अन्य देशों की अपेक्षा ब्रिटेन में बहुत पहले अत्यधिक रूचि उत्पन्न कर ली थी। 
कर-रचना के आय वितरण से संबंधित प्रथम अनुमान १६०३-४ के वर्ष के 
विषय में थे । वत्तेमान शताव्दी की सारी प्रथम दशाब्दी में सामाजिक व्यय 
के परिणामों के विषय में रुचि बढ़ती गई, यह प्रोफ़ेसर बाझ्नोले की पुस्तक 
“गुण & छएंशं०्त ० 06 7097० ० ंततघ्४0ए (१६११) से प्रकट है । 
१९२० की दह्याब्दी के मध्य में राष्ट्रीय ऋण तथा करारोपण पर (काल्विन) 
समिति ने इन प्राक्कलनों को विस्तृत किया और अ्रद्यावत (घए ६0० 0860७) 
लाया । बाद में अ्रतिरिक्त जानकारी, विशेषतया उपभोक्‍कताग्रों के व्यय के 
सम्बन्ध में उपलब्ध हुई, और इससे आज तक उपरिक आपात के जो अ्रधिक 
से अधिक विस्तृत अनुमान लगाना संभव हो पाया है उनके बनाने में सुविधा 
हुई | पहली बार महत्त्वपूर्ण स्थानीय दर को भी प्राक्कलन में सम्मिलित 


करना संभव हुआ । और पहली बार ही सार्वजनिक व्यय के उपरिक भार के 
ग्रन्वीक्षात्मक अनुमान भी लगाए गए । 

१. देखिए, +ी डिप्ाफब8 कगते ॥.. हि02088, 7096 फ्िफवेशा 9 उनकी 
48500 व. 5798, 396 फिल्तांडाप0प्रशंठ0क छत वंशा0006 ४70०ए३। 
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उस समय से सामाजिक लेखांकन और उस पर आधारित सामान्य अर्थेन 
नीति के निर्धारण की प्रथा ने सम्बद्ध आंकड़ों को बहुत कुछ सुधार दिया है 
विशेषकर प्रारम्भिक [एं४रं७8) आय वितरण के विषय में । अ्रतः कर 
प्रावकलन के आय व पूंजी पक्ष की परिशुद्धता को पर्याप्त मात्रा में सुधारना 
पहले ही भव हो चुका है | चाहे उपभोक्ता व्यय के वितरण से सम्बन्धित 
कुछ नई जानकारी भी उपलब्ध हो गई है, १६३० की दशाब्दी में जिस प्रकार 
की व्यापक सामग्री प्रयुवत होती थी, युद्धोत्तर विश्व के विषय में अभी तक 
उपलब्ध नहीं है । किन्तु १६४८-४६ के वर्ष से सम्बद्ध कराधान और व्यय 
के उपरिक झ्रापाता का एक अनुमान लगाया गया जो आंकड़ों को अद्यावत 
लाने में सहायक है। वह राशन-व्यवस्था और क्रम-वद्धमान कराधान की 
उच्चतम अवस्था में आय पुनवितरण के स्वष्ठप के चित्रण के रूप में ऐतिहा- 
सिक रुचि का तो है ही । (उस वर्ष, सापान्य आय व लाभ करों के अतिरिक्त 
उसके पहले वर्ष की नियोजन आय पर आधारित “विशेष अंशदान” लागू 
किया गया ;) 

२. आय का वितरण (779७ फए#8छंए)्पघ0०त ० [00776 )--प्रायः सभी 
देशों में उत्पादन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप होने वाला आय वितरण एक ही 
स्वरूप धारण करने की प्रवृत्ति रखता है : नागरिकों के विशाल बहुमत की 
प्राय औसत से कम होती है, थोड़ी सी संख्या की आय उससे पर्याप्त अ्रधिक 
होती है। इस वितरण का ब्रिटिश संस्करण १६३८ और १६५३ की तालिका 
७ में संक्षिप्त रूप में दिया गया है। श्रब जब कि श्रन्‍न्य देशों की कुछ गरणनाएँ 
भी उपलब्ध हैं तो प्रकट होता है कि श्रसमानता की जो मात्रा दिखाई देती 
है वह भ्रसाधा रण रूप से अ्रधिक नहीं है, बल्कि इसके विपरीत ही है । संभवत: 
यही सिद्ध हो कि किसी भी दूसरे देश में आयों का प्रारम्भिक वितरण इतना 
समान नहीं है सिवा शायद किसी स्केडिनेवियाई देश के। संयुयत्त राज्य 
प्रमरीका में भी थ्रायों का प्रारम्मिक वितरण अपेक्षतया साम्यपूर्ण है और स्थूल 


१. देखिए, 0. है. एंशाफाछ', 77७ ७० हतंक्प््णा ० [6096 बा 
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दृष्टि से यह सभी श्रौद्योगीकृत देशों के बारे में सच है। यह प्रायः भली प्रकार 
तब दिखाई देता है कि निर्धत और अल्यविकसित देशों में आय वितरण इससे 
कहीं अधिक अ्रसम होने की प्रवृत्ति होती है । सुस्थापित कर और सामाजिक 
सुरक्षा व्यवस्थात्रों वाले विकसित देशों की अपेक्षा उन के पास सार्वजनिक 
वित्त के द्वारा आय के अन्तिम वित्तरग को प्रभावित करने को शक्ति भी कम 
होती है । 

तालिका ७ में १९३८ और १६५३ के मध्य में हुए मुद्रा के मुल्य में 
परिवत्तन के लिए अवकाश छोड़ने का प्रयत्त किया गया है। यह मान लिया 
गया है कि बाद के वर्ष में ५०० पौंड की आय वस्तुओं को उतनी ही बड़ी 
गठरी खरीद सकेगी ज॑सी २५० पौंड की द्राय १६३८ में । यह पूरी तरह 
सच नहीं है किन्तु लगभग सच ज़रूर है और ऐसा मानना सुविधाजनक भी 
हे । वास्तव में, कोरियाई स्फीति के परिणामस्वरूप, मुद्रा का मुल्य १९५३ 
तक इससे कुछ अभ्रधिक ही गिर चुका था, जिस कारण बाद के वर्ष की सब 
आयें तालिका में १९३८ की तुलना में कुछ न कुछ स्फीत हैं। व्यवहार में 
इससे विशेष अन्तर नहीं पड़ता । प्रत्येक समूठ् की रचना से स्पथ्ट मालूम होता 
है कि वास्तव में ५०० पौंड वाले १६४३ के समूह में उसी प्रकार के लोगों 
से हमारा सम्बन्ध आता है जिम प्रकार के लोगों से १६९३८ के २५० पौंड 
वाले समूह में, इत्यादि । मि 

ये परिवर्तत ठीक वही हैं जिनकी सामान्य आशिक शआ्राधार पर अपेक्षा 
करनी चाहिए । उच्चतम समूह की संख्या अपेक्षतयया कम हुई है (और परम 
(#०8076०) अर्थ में भी थोड़ी मात्रा में, विशेष रूप से यदि १६५३ के आयों 
के लिए अतिमूल्यन का हमने अभी-अभी उल्लेख किया है, उसे स्मरण रखें 
तो) । तीसरे समह की संख्या पर्याप्त बढ़ी है और शेष दोनों की थोड़ी-थोड़ी। 
ऊपर की ग्रायों की संख्या में कमी का कारण सममता से देखा जा सकता है 
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मख्य रूप से कम लाभाँशों का वितरण और मृत्यु-करों का संचयी (०प्रशप- 
]8४ए७) प्रभाव । निचले का विस्तार सेवायुक्ति की अभ्रधिक अच्छी स्थिति 
दिखाती है । सब से नीचे के समृह में स्वभाविकत: कई अंशकालिक कर्मचारी 
(?४४ 76 ए०ए-5०७४) हैं और स्त्रियों में रोज़गार (०७9७॥097०॥५) का 
विस्तार उसके फैलाव का एक कारण है । 

तालिका ७. १६३८ और १९५३ में निजी आ्रायों का वितररश 


जज ला चड 
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ग्रतः इस काल में आयों के प्रारंभिक वितरण का एक सामान्य समकरणा 
हुआ है । सावेजनिक वित्त व्यवस्था के बाहिर के अन्य कारकों ने भी क्रप्न 
दशवित के अधिक समकरगा में योगदान दिया है। विशेष रूप से, किराया 
नियन्त्रण निचले आय-वर्गो को अपेक्षा ऊपर वालों को भी अधिक लाभ देता 
है क्यों कि उतका अधिक बड़ा अंश पियन्तव्रित किराये वाले घरों में रहते हैँ । 
तालिका ८ वह अन्तर बताती है जो आय और अधिकर ने श्राय के इस 
प्रारंभिक वितरण में उत्पन्न किया | यह दिखाई देगा कि १६३८ में आय और 
अधिकर में सब से ऊँचे वर्ग ने अपनी आ्ायों का ३० प्रतिशत दे दिया; दूसरे 
वर्ग ने भी ११ प्रतिशत का पर्याप्त बड़। भाग दिया किन्तु निचले दो वर्गों का 
अंशदान बहुत थोड़ा था। १६५३ तक स्थिति में पर्याप्त बदल आा गया था : 
सब से ऊपर का वर्ग, छोटा और पहले से कम सम्पन्न होने के अतिरिक्त, 
श्रब श्रोसत ६६ प्रतिशत देता था (बैयक्तिक स्पष्टतया इससे कहीं अधिक 


* अनधिक्तत अनुमान 
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क्यों कि इस वर्ग में ग्रथिकर की क्रम-वर्धभान परिसीमा आती है); दूसरा 

बर्ग अब २० प्रतिशत देता था, जब कि तीसरा ८ प्रतिशत क्योंकि आय कर 

नीचे की आयों की ओर फेला है । सब से निचले वर्ग में यद्यपि कुल अंशदान 

अब भी कम था किन्तु वह पहले से बहुत विस्तार प्राप्त कर चुका था । 
वास्तविक निर्वत्ये आय सामाजिक सेवाग्रों और तत्समान उपबन्धों के 

द्वारा किए गए द्रव्य के अनुदानों (अथवा आय हस्तान्तरणों) के ऊपर भी 

निर्भर है। १९३८ में बेकारी वेतन और सार्वजनिक सहायता के बहुत महत्त्व 

तालिका ८. आय करों का उपरिक आपात 
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करों के पश्चात्‌ ओसत 
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आय वे (पोड) करों में ली गईं प्रतिशतता 
| 
॥ 
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के कारगा इन हस्तान्तरणों का एक उपेक्षणीय श्रल्पाश न्यूनतम आय वर्ग को 
प्राप्त हुआ । बाद के वर्ष में, बेकारी कम हो जाने स्रे द्रव्य-हस्तान्तरणों का 
सापेक्ष महत्त्व घट गया था क़िन्तु वे अ्रब भी मुख्यतः न्यूवतम आय वर्ग को ही 
प्राप्त हुए। १६४८ के अनुमानों के श्राधार पर ऐसा दिखाई देता है कि 
प्रायः सारी पन्‍्शनें, पारिवारिक भत्तों का ७ प्रतिशत और दौक्षरिक अनदानों 
समेत अन्य हस्तात्तरणों का ८९ प्रतिशत उस वर्ष में “५०० पौंड से नीचे 
वालों को मिला; उनकी निवेत्यं आय में वृद्धि की प्रतिशतता ११ थी जब कि 
अगले वर्ग को केवल १ प्रतिशत का अंशदान मिला। इस की बहुत संभावना 
दिखाई नहीं देती कि १९५३ तक इस सम्बन्ध में विशेष बदल हुआ हो । 
स्पष्ट है कि दूसरा महत्त्वपूर्ण पुनवितरणात्मक कर है मृत्यु शुल्क । निकट 
..._ १. इस पद की अधिक चर्चा के लिए भागे इसी अध्याय में देखिए । 


श्र 





रिननतशट 
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भूतकाल में इस का पुनवितरणात्मक तत्त्व पर्याप्त बढ़ गया है, प्रगति सीधी 
ऊँदी (४४०००) कर दी गई है और मुक्ति-सीमा बढ़ा दी गई है जिससे छोटी 
संपदाशों की एक बड़ी संख्या बाहिर हो गई है। जेसा हम देख चुके हैं मृत्यु 
शुल्क लागू किए जाने वाले पहले कऋ्रमवरद्धमाव कर थे: किन्तु बहुत वर्षो 
तक उनके दर नरम और आय वितरण पर प्रभाव उपेक्षणीय रहा । वे धीरे- 
धीरे ऊँचे उठे, और १६३० में अ्रत्यधिक बढ़ा दिए गए। १६३८ तक महत्तम 
संपदाएँ ५० प्रतिशत देने लग पड़ी थीं, कि.तु २ लाख पौंड की संपदा तब 
भी २५ प्रतिशत का शअ्रपेक्षाकृत चरम कर ही देती थी । वर्तमान दर जो सकल 
संपदा पर ८५० प्रतिशत तक बढ़ते जाते हें केवल १६४९ में लागू किए गए, 
इस कारण आ्रायों पर उनके प्रभाव को अपना वजार्य करने के लिए अभी पर्याप्त 
समय नहीं मिला (इस कारण १६४८ के अनतमान १६४५३ में स्थिति को घटा 
कर बतलाते हैं) । ये एक प्रकार से “लूट के” दर न केवल संपदाओं को 
प्रत्यक्ष तोड़ देते हैं बल्कि परोक्ष ढंग से जीवितों में उपहार के द्वारा और द्रस्टों 
के द्वारा, आयों में अविक समानता लाते हैं । उनसे पँजी के उपभोग और 
बचत न करने की प्रवृत्ति भी पैदा होती है; इससे और अधिक समानता 
उत्तन्न होती है यद्यपि बहुत करके कुछ न कुछ उत्पादिता (7000०) 
के सिर पर। अन्त में स्फीति का मूल्य वृद्धि ने मृयु शुल्कों के भार को पर्याप्त 
बढ़ा दिया है। १६९५३ में जो २ लाख पॉंड की संपदा है उसका १६३८ में 
वास्तविक मूल्य ७५ हजार और १ लाख पौड के मध्य में था। इस आ्राधार 
पर कर का दर ४० प्रतिशत से अ्रत्रिक बढ़ चुका था । 


३. व्यय करों का उपरिक श्रापात (फ७ #ठरणकों उहरलंतेलाए& ० 
00॥99ए 79568 ) व्यय करों का उपरिक श्रापात खोजने का एक ही उपाय 
है: एक दी हई अवधि--प्राय: एक सप्ताह--में लोगों ने विभिन्न करारोपित 
वस्तुप्रों प्रौर सेवाओं की कितनी मात्रा खरीदी यह उनसे पुछना और जब कुछ 
सप्ताहों के नमूने ले लिये जाएँ तो उन्हें वाषिक दरों के रूप में प्रकट करना । 
अन्त में, इस जानकारी के आधार पर विभिन्न करों के द्वारा वर्ष भर में सग्रहीत 
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ज्श्पां 


कूल राजस्व को, भिन्न-भिन्न आय वर्गों में बाँटना होगा । पारिवारिक बजढठ 
पद्धति काठेताइयों से भरी है और परिणाम में अ्रपरिहार्य रूप से बहुत कुछ 
अनुमानाश्रित होते है; उन्हें श्राय करों के शाथ. वितरण सम्बन्धी अनुमानों 
के बराबर नहीं माना जा सकता । हाँ, इससे अनुमान लगाने के प्रयत्नों के 
महत्त्व में कोई कमी नहीं ञ्राती । 
पहली कठिताई यह है कि कर के दो प्रकारों में कर की “इकाई” भिन्‍न 
होती है। “आय कर परिवार नियम के अनुसार श्रकेल व्यक्ति अथवा विवा- 
हित युगल का होता है, यद्यपि ऐसी जानकारी क्रमश: सुधर रही है जिसकी 
सहायता से ग्राश्वित बच्चों को, उनको जो जीवन-स्तर वास्तव में प्राप्त है उसमें 
रखाजा सकता है। इसके विरुद्ध अधिकांश व्यय करों में कर परिवार उन 
लोगों से बनता है जिनका खाद्य, फ़र्तीचर, किराया और सम्भवतः वस्त्रों का 
व्यय साँफा होता है। किन्तु दूसरी ओर मदिरा और तम्बाक्‌ के सर्वेदा-महत्त्व- 
पूर्ण करों की इकाई कड़ाई के साथ व्यवित ही है और यहाँ विशेष रूप से 
पारिवारिक बजट पद्धति पूरी तरह बेकार होती दिखाई देती है । जानकारी 
गृहिशियों से प्राप्त की जाती है; उन्हें परिवार को कुल आ्राय अथवा उसके 
सदस्पों द्वारा मदिरा और तम्बाकू के पृथक उपभोग के बारे में कभी ही विदित 
होता है। यदि कभी सुझ्य धृम्रपात और मसद्ययात करने वालों से सम्पर्क 
स्थापित कर भी लिया जाए तो इसकी आशा कम है कि वे अपनी लत के पूरे 
परिमाण को स्वीकार कर लें। यह अनुभव में आया है कि संग्रहीत राजस्व 
में जो उपभोग ध्वनित होता है उसमें और जितना उपभोग करदाता स्वीकार 
करते हैं उसमें सदेव भारी अन्तर रहता है ! 
कपड़ों और फ़र्तनिशिग श्रादि के समान वस्तुओं की, बीच-बीच में होने 
वाली खरीद के सम्बन्ध में एक और कठिनाई आती है कि वे प्राय: साप्ताहिक 
पद्धति के हिसाब में ठीक-ठीक नहीं आते । १६९३७ में इसका महत्त्व नहीं था 
क्योंकि उनमें से बहुत कम पर कर लगे थे; किन्तु क्रय कर के आगमन से 
स्थिति बदल गई है। आंशिक रूप में इसका कारण यह है कि उन्तके व्यय 
का कहीं अधिक बड़ा भाग इस प्रकार के बीच-बीच में होने वाले क्रयों पर 
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होता है, बजट जांच पद्धति मध्यम वर्ग की परिसीमा में और भी कम अ्रच्छी 
तरह से कार्य कर पाती है । 

ग्रन्त में स्थानीय दर की समस्या है। यह प्रत्येक भ्रन्य ब्रिटिश कर से इस 
बात में पृथक्‌ होता है कि इसका आपात क्षेत्र-क्षेत्र में भिन्‍्त होता है--समकरा 
प्रनूदान (कपुपधयांड&४०0 07070) के आने से पूर्व तो वह वास्तव में बहुत 
भिन्‍त था। एक संघराज्य में स्पष्टतया इस प्रकार के अन्तःस्थानीय भेद कई 
करों में पाये जाते हैं, विशेषकर बिक्री करों में; इस कारण संघ राज्य वाले 
देशों में उपरिक आपात के अ्र्थपूर्ण और समावेशी अनुमान प्राप्त करना 
बहुत कठिन होता है। दर-आपात के पृथक क्षेत्रीय अनुमान बगाने के लिए 
पर्याप्त जानकारी केवल बहुत विरली जाँचों से ही मिलती है । सामानन्‍्यतया 
बजट अ्रध्ययन सकल किरायों (किराये जमा दरों) का एक ही अंक प्रस्तुत करते 
है जो इस कार्य के लिए व्यथं ही होता है | संयोगपूर्ण परिस्थितिश्रों--दो जाँचों 
के एक साथ हो जाने--के कारण १६३७ के बिषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त 
हो गई किन्तु कई वर्षो तक शायद वह फिर उपलब्ध न हो। यह खेद का 
विषय तो है ही, दर श्रापात के अधिक समकरण से, जो एक ओर प्रति पौंड 
दरों के श्रधिक समान होने के कारण और दूसरी ओोर पूर्व के भारी दरों वाले 
क्षेत्रों में आयों के बढ़ जाने के कारण हुआ, और गन्‍्य व्यय करों की तुलना 
में दरों का महत्त्व घट ज़ाने से, दरों के उपरिक आपात के अनुमान का कार्ये 
पहले की अपेक्षा कुछ कम महत्त्व का रह गया है।' 

१६३७ की जाँचों ने आपात का ऐसा पर्याप्त स्पष्ट चित्र प्रकट किया 
जिसके अनुसार व्यय कर सरलतापूर्वक इन तीन वर्गों में बैठ गए : (3) भारी 
बहुमत जो सार्वजनीन उपभोग पर पड़ता था--जिसमें आवश्यक वस्तुओं (चाय, 
चीनी), पेय भर तम्बाकू के और स्थानीय दर थे; (8) ऐसे करों का एक 
समूह जो उससे कम सामान्य उपभोग की वस्तुओं पर पड़ते थे--जिसमें सिल्क 
श्र 'रेयन, कैमरे आदि, 'मोटरिंग! के कर (ईधन और लाइसेंस शुल्क) और 





अकाल... अमन. 


१. इस पद की अधिक जी के लिए आगे देखिए । 
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कम ग्रावश्यक विलास-खाद्य सम्मिलित थे; (॥9) उत्पादन और बिक्री की 
प्रक्रियात्रों के द्वारा उपभोग पर परोक्ष रूप से पड़ने वाले करों से प्राप्त पर्याप्त 
राजस्व जैसे व्यवसाय-भवनों पर स्थानीय दर और लारियों, बसों तथा 'डिलिवरी' 
गाड़ियों (6९॥ए७'ए ए७78) पर के 'मोर्टरिग कर | ह 

१६३७ में पहले समूह में, ९० प्रतिशत से अधिक राजस्व (युद्ध-पूर्व के) 
“५०० पौंड से नीचे वालों” से और 5८० प्रतिशत से कुछ अधिक “२५० पौंड 
से नीचे वालों से” आ रहा था । दूसरे समूह में ५०० पोंड से अधिक और कम 
वालों के मध्य में श्रापात अधिक समानतापुर्वक बठा हुआ था---सिल्‍्क और 
रेयन के विषय में तो वह ग्राघा-आ्रधा बँदा मालूम देता है, “मोर्टारिंग” करों 
के विषय में संभव है ७० प्रतिशत तक ५०० पौंड से अ्रधिक वालों से आया 
हो । तीसरे समूह का आपात परिशुद्ध रूप में निश्चित करना संभव नहीं है; 
वैसे वह निस्सन्देह पहले और दूसरे के मध्य में था-- संभवतः पहले के अधिक 
समीप । 

जैसा हमने देखा है, १६४८ के अनुमान पूर्णतया स्वतन्त्र सामग्री पर 
श्राधारित नहीं हैं; तो भी उनसे जो चित्र प्रकट होता है उसकी युद्ध-पृर्व की 
स्थिति के साथ तुलना काफ़ी रोचक है। वे दो बड़े दिग्गज--पेय और तम्बाक्‌ 
के कर अब भी तिम्नतम वर्ग (युद्धोत्तर स्थिति में ५०० पौंड से कम) से ८० 
प्रतिशत राजस्व प्राप्त किया दिखाते हैं । किन्तु यह ह्रमरण रखना सदा आ्राव- 
इयक है कि जनम्ंख्या का 5८० प्रतिशत इस वर्ग में ही आता है। प्रकट है कि 
युद्धपूर्व स्थिति की अपेक्षा, कम' प्रतिशत राजस्व झ्राय श्रेणी के अगले समूह 
से प्राप्त हुआ । इससे शायद मध्यम आय वर्गों के युवकों में धूम्रपान की आ्रादत 
में आई कमी, जिस की पर्याप्त पुष्टि हो चुकी है, दिखाई देती है। १६४८ 
तक खाद्य कर यथामूल्य दरों के स्थान पर प्रति इकाई निर्धारित होने के 
कारण फीके हो गए थे; सच तो यह है कि कइयों का स्थान साहास्यों ने ले 





१. परिणामस्वरूप जब मूल्य बढ़े तो उनका प्रभाव क्रमशः कम होता गया। पेय और 
तम्बाकू के करों का भी यही होता यदि उनके दर बार-बार बढ़ाए न जाते । पॉँचवें अध्याय 
की तालिका देखिए । 
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लिया था । इन के आ्रापात का परीक्षण हमें बाद में करता होगा । नए परण- 
कर (9०%४78 785) और बहुत बढ़ाए गए प्रमोद शुल्क (॥7067#र॥्रण/श8 
. 9), दोनों का भार कुछ कम प्रतिगामी प्रकट हुझ्ना; प्रमोद के लिए राजस्व 
का ५० प्रतिशत १००० पौंड से नीचे वालों से प्राप्त किया गया और ७२ 
प्रतिशत ५०० पौंड से तीचे वालों से; पण के झ्रँकडे क्रमशः ६६ प्रतिशत और 
७७ प्रतिशत थे । 

मोठर गाड़ियों की अलभ्यता और पेट्रोल राशनिंग के बने रहने के कारण 
मोर्टरेग/ करों का १६९४८ का आपात केवल ऐतिहासिक रुचि रखता है । 
इन कारकों का परिणाम यह हुआ कि ऊपर के (१००० पौंड से श्रधिक) आय 
वर्गों से प्राप्ति क। प्रतिशत कम हो कर युद्ध-पूर्व के ७० प्रतिशत के स्थान पर 
केवल १८ प्रतिशत रह गया। क्रय-कर के आ्रापात का विषय पर्याप्त रुचि 
रखता है क्‍योंकि युद्ध के पूव.ं उसका कोई उदाहरण नहीं था। राजस्व का 
प्रधिकांश भाग तीन खोतों से प्राप्त हुआ्ना है : वस्त्र, उपभोग की टिकाऊ वस्तुएँ 
प्रौर विविध चित्र-विचित्र पदार्थ जिनमें श्रृंगार के प्रसाधन भी है, जिन पर 
कर के कुछ ऊंचे दर लगे हुए थे। इनमें से क्रिसी का भी आपात अधिक प्रति- 
गामी नहीं था, एक श्लोर तो उपयोज्य-वस्तुग्नरों (पध्रा09 80०03) के कर- 
मुक्त रहने के कारण श्रौर दूसरी ओर कर के यथामूल्य दरों के कारण । 
समूचे कर का औसत झापात प्रकट करता है कि ५३ प्रतिशत १००० पौंड 
से ऊपर वालों से प्राप्त होता था और ३८ प्रतिशत ५०० पौंड से ऊपर वालों 
में । भ्रत: इस प्रकार व्यय करों की प्रतिगामिता कम करने की ओर जो सार्थक 
प्रगति हुई वह धृम्रपान पर लगे, बहुत प्रतिगामी भार वाले करों में हुई भारी 
वृद्धि के कारण प्रतिगामिता में जो बढ़ती हुई उससे श्रौसतन कम थी । किन्तु 
जसा हम आगे देखेंगे यहाँ एक महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण (4०७)0७&४0०४७ ) करना 
ग्रावश्यक है । 
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१. अनुमान किया जा सकता है कि १९५३ में लागू कम प्रतिगामी “डी” योजना के 
प्रतिस्थापन भी देखिए । क्रय कर की प्रतिगामिता को, १९४४८ की उपयोगिता योजना के क्ा५ 
की तुलना में ओर भी कम कर दिया होगा । 
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१९३७ के ग्रधिक विश्वसनीय आंकड़ों को ही फिर से लें। स्थिति यह 
थी कि जहाँ आयकरों और मृत्यु शुल्कों का राजस्व €० प्रतिशत से अधिक 
५०० पौंड से ऊपर वालों से आता था (युद्ध-पूर्व स्थिति में), व्यय करों का 
राजस्व ६० प्रतिशत ५०० पॉौंड से नीचे वालों से आता था। शअ्रतः दो 
प्रकार के करों का आय वितरणा स्वंथा भिन्‍न था : आय व पूंजी करों का 
प्रापात निरन्तर क्रमवर््धमाव था, और स्थूल रूप में व्यय करों का भार 
लगभग उतनी ही निरन्तरता सहित प्रतिगामी था। दोनों को मिला कर देखा 
जाए तो कर-रचना पौंड की बहुत थोड़ी आय पर १७ प्रतिशत से लेकर एक 
लाख पौंड की आय पर €० ज्तिशत से अ्रधिक तक क्रमवद्धमान आपात 
दिखाती थी । यह चित्र ३ में प्रदर्शित है। आय कर वक्र तरंगित होने का 
कारण छोटी परिसीमाश्रों में आनुपातिकता ही है जो घटाए हुए और स्टैडड्डं 
दर “पट्टों” के परिणामस्वरूप होती है। 

ऐसा दीखता है कि व्यय कर वक्र का निचला सिरा थोड़ा प्रतिगामी था, 
संभवतः इस करण कि निम्ततम आय वर्ग में व्यय की विविधता अधिक 
संकुचित थी, कई तरुण और अकेले व्यक्ति ऐसे थे जिनकी आय इस वर्ग में 
ग्राती थी |. इस बिन्दु से, वक्त लगभग अनुपाती मार्ग ही रखता था जब तक वह 
लगभग ५०० पौंड तक नहीं पहुँच जाता था, जिसके पश्चात्‌ वह तेजी से गिरना 
प्रारम्भ कर देता था। इस अपेक्षाकृत श्रानुपातिकता के कई कारण संभव हैं । 
प्रथम, युद्धपृर्व स्थिति में कुछ सामान्य वस्तुओं का (जैसे चाय, और मिठाई में 
काम ग्राने वाली के अभ्रतिरिक्त, चीनी) उपभोग बढ़ती श्रायः के साथ. लगभग 
५०० पौंड तक समानान्तर बढ़ता गया मालूम होता है, जहाँ पहुँच कर वह 
स्थिर हो गया, जिस कारण आय की प्रतिशतता के रूप में कर तेज़ी से गिर 
गया । १६३७ की अपेक्षाकृत स्वतन्त्र बाज़ार स्थिति में अधिक महत्त्वपूर्ण-- 
क्योंकि उससे राजस्व पर्याप्त श्रधिक है, ग्रह-स्थान पर व्यय की और परिणाम- 
स्वरूप उसके साथ दर-भुगतान की भी, आय के साथ प्राय: नियमित ढंग से 


नी किीण: 


१. देखिए अध्याय १० | 
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ही बढ़ने की प्रवृत्ति रही । जैसे-जैसे श्राय बढ़ती है और निस्सन्देह जैसे-जैसे 
परिवार का आकार बढ़ता है लोगों की अधिक बड़े घरों में बदलने की प्रवृत्ति 
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चित्र २---आपय के प्रतिशत रूप में कराधान, इ ग्लेण्ड, १६३७ 


होती है जिससे दरों का स्थान आय की प्रतिशतता के रूप में जितना ऊँचा 
पहले था उतना ही (या उससे कुछ ग्रधिक भी) रह जाता है । १६३७ की 
सामग्री में कुछ संकेत था कि दर भार की आनुपातिक परिसीमाएँ आय-श्रेणी 
के अधिक ऊपर तक दोहराई जाती रहीं । 

जिन आंकड़ों पर वक्र आधारित हें वे सारी श्रर्थ-व्यवस्था की औसतें हैं । 
श्रधिकतर करों में प्रत्येक आय-वर्ग के अन्दर औसत उपभोग से विचलन अधिक 
बड़े नहीं होते | किन्तु मदिरा और तम्बाकू के उपभोग के बारे में ऐसा नहीं 
है। परिणाम यह होता है कि तम्बाक्‌ न पीने वाले अथवा शराब न पीने 
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वाले परिवारों में व्यय करों की जितनी प्रतिगामिता औसत में दिखाई देती 
है उससे बहुत कुछ कम होती है ।' 

स्थानीय दर के विषय में भी देश के भाग-भाग में औसत आपात से होने 
वाले विचलन बहुत महत्त्व रखते है । १६९३० की दशाब्दी की अवस्था में देश 
बहुत स्पष्ट रूप से तीन दर-प्रदेशों में बैटता था--वेल्ज़ में ऊंचे प्रति पौंड दर, 
लंकाशायर और याकंशायर मिला कर उत्तर में मध्यम प्रति पांड दर और 
मिडलेण्ड्स तथा दक्षिण में न्यून । साप्ताहिक वेतनभोगा आय वर्गों के औसत 
दर १६३७ में पारिवारिक व्यय का, तीन प्रदेशों में क्रमशः ४ प्रतिशत, ३:४५ 
प्रतिशत और २-६ प्रतिशत थे ॥ इस प्रादेशिक प्रभेद के अतिरिक्त, इसे काटता 
हुआ एक और था जो समाज के आकार पर निर्भर था : स्थूल रूप में जितना 
बड़ा नगर उतने ही ऊँचे दर, इस श्रन्तर की, बड़े शहरों में ग्रायों के अधिक 
ऊँचे स्तर के कारण केवल अंशतः ही क्षतिपृत्ति होती है। अ्रतः लंदन में इन 
आय वर्गों पप औसत दर भार उतना ही था जितना वेल्ज़ में; चार सब से 
बड़े शहरों में से तीन में वह और भी अभ्रधिक था । दूसरी चरम सीमा पर देश 
के हर भाग में, देहाती दर भार, खेतों में काम करने वालों की श्राय अपेक्षाकृत 
न्यून होते हुए भी, शहरी दर भार से कम था । किन्तु सामान्यतया, ऊँचे शहरी 
दरों में स्थानीय सेवाओ्नों का भ्रधिक ऊंचा स्तर भी ध्वनित था; भर्थात्‌ यह 
कह सकते हैं कि उपभोक्ता उत्पाद की अधिक मात्रा खरीदते थे, और अधिकांश 
में यह प्राय: उन्हें ठीक ही बैठता था । 


१६३७ की कर-रचना का आय वितरण पहले की गरशनाओों से काफ़ी 
भिन्‍न था । १६०३-४ में सारा वक्र अनुपाती या १,००० पौंड से कुछ प्रति- 
गांमी ही था, १६१३-१४ तक अधिकर के प्रारम्भ से क्रमवृद्धि सिर उठाने 


अल आननन नजन-3+34 १३०+०००+५७-.२५७०»++००ज>लाथत जे लगन +>कननन 


१. इस पद्‌ की खोज पहली बार करने वाले थे 70. 0978009 उ0768, 700७] 
रण 06 दिठजथं 9४8008] 509०9 9, 4927 और देखिए ए. ए. पज्राकड, 
896 मआप७706 ०0 80087 (७ 0ए277776700, पृ० २७५ । 

२. पहले की गणनाओं के वर्णन के लिए देखिए, ए-&., क्रांणर8 ४96 प्प08006 
ण छजंधंडा (0ए7७१77०॥, 920-36, उ० ग्र०, पूृ० २७० । 
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लगी थी किन्तु अधिकतम संकलित आपात आय के १० प्रतिशत से कम ही 
रहा । पहले विश्वयुद्ध के व्यय ने उच्च सीमा को ५० प्रतिशत के कुछ ऊपर 
तक पहुँचा दिया; १६२० की दशाब्दी में वह ४४ प्रतिशत के लगभग रही 
प्रौर ३० की दशाब्दी के पूर्व भाग में मन्‍्दी में बजठ को सस्तुलित करने के एक 
प्रामाणिक किन्तु श्रधिकतर अशद्ध प्रयास के कारण फिर ४० प्रतिशत से 
ग्रधिक हो गई | इसी बीच १६९२० की दशाब्दी में प्रतिगामी ' पूछ” ऊँची 
होती श्रा रही थी और १० प्रतिशत से कुछ अ्रधिक हो गई (यदि दर भी 
सम्मिलित किए जाए तो वह १७ प्रतिशत के आस-पास पहुँच जाती); ५०० 
पौंड के स्तर के पास एक निश्चित “भकाव रह जाता था जहाँ कुल आपात 
घट कर केवल ६ प्रतिशत हो गया था । 

जैसा चित्र ३ से सुगमतायूर्वेक देखा जा सकता है, यह भुकाव आय के 
बढ़ने के साथ व्यय करों का प्रभाव कम होते जाने के कारण था जब कि 
निचली परिसीमाग्रों में श्राय कर अ्रब भी उपेक्षणीय ही था । जहाँ तक यह 
भुकाव एक सांख्यिकीय भ्रम मात्र नहीं था वह झ्राथिक दृष्टि से लाभदायक भी 
हो सकता था, क्योंकि इसमें जनसंख्या के एक ऐसे स्तर पर हलका कर लगता 
था जो उत्तादिता को दृष्टि से विशेष महत्त्व रखता है। परन्तु इसमें कोई 
संदेह नहीं कि चालू गराताशओं में कुकाव के महत्त्व को बहुत बढ़ा कर बताया 
गया, आंशिक रूप में स्थानीय दर के छुट जाने से जिसका इस परिसीमा में 
ग्रधिक अनुपाती आपात था, और आंशिक रूप में, प्रत्येक श्राय वर्ग के श्रन्दर 
धूम्रपान और मद्यपान के करों के आपात का समान वितरण मात लेने के 
कारण । जैना चित्र से दिखाई देगा, आय कर की मुक्ति सीमा के नीचे आा 
जाने श्रोर स्थानीय दर के उस में समाविष्ट हो जाने से भुकाव १६३७ तक, 
जिस किसी भी कारण से हो, लगभग लुप्त हो गया । 

दुर्भाय से १६५४३ की स्थिति के लिए वक्र दोबारा बनाने की दृष्टि 
से हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है--किन्तु उन के स्वरूप के विषय में 
कुछ बातें हम काफ़ी विश्वास के साथ कह सकते हूँ । पहली, द्वितीय महायुद्ध 
के व्यय, प्रतिरक्षा व्यय की निरन्तर आवश्यकता और क्षेम व्यय (क७६७० 
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०579००१ा५ए०) के विस्तार (जो अन्तिम होते हुए भी सब से कम नहीं था) 
के कारण, दोनों बक्र पर्याप्त ऊँचे उठ आए है। युद्धपूर्व के करों का अधिकतम 
ग्रापात जो १७ प्रतिशत था श्रब २४ प्रतिशत के लगभग प्रतीत होगा; १९४८ 
में बैयक्तिक आयों के प्रतिशत के रूप में ग्राय-कर २०,००० पौंड' से अ्रधिक की 
सब आरायों के ७३ प्रतिशत हो गए थे; १६५३ तक, जंसा हमने देखा है वे 
२,००० पौंड से औसतन ६६ प्रतिशत थे । 

दूसरी बात, यह बहुत सम्भव मालूम होता है कि दोनों बक्रों के मेल पर 
जो झूकाव था वह आय-कर के अ्रधिक विस्ती्णं हो जाने के कारण (मुख्यतः 
स्फीति के परिणामस्वरूप) और भ्पेक्षाकृत हलकी प्रतिगामिता वाले क्रय-कर 
की विद्यमानता के कारण अन्तिम रूप से लुप्त हो गया है। स्थानीय कर न 
केवल सापेक्ष महत्त्व में कम हो गया है, बल्कि इसका आपात, समकरण अनु- 
दान के कार्य से और पूर्वकाल के सबसे भ्रधिक दरों वाले क्षेत्रों में रोजगार 
और ग्रायों के बढ़ जाने से, क्षेत्र-क्षेत्र में अधिक समान हो गया है | अब लंदन 
में दर-भ्रापात बल्‍ज से पर्याप्त अधिक हो सकता है। स्थूल दृष्टि से, पेय और 
तम्बाक के करों में वृद्धि, क्रम कर, तथा खाद्य करों और स्थानीय दरों के 
महत्त्व में कमी इन सब का संकलित प्रभाव, परिवार से हट कर आपात के 
अकेले व्यक्ति की श्रोर सरकने में हुआ है। यही प्रवृत्ति बच्चों और भ्रन्य 
आश्षितों के बढ़ी हुई रिबेटों के द्वारा आय-कर में भी कार्य करती रही है; 
स्पष्ट है कि वह दूसरे और बाद के बच्चों के लिए प्रत्यक्ष पारिवारिक “रिबेठों' 
के द्वारा अधिक बलवती हुई है। 

४. विभाज्य व्यय का आपात और आ्राय का पुनवितरण (7७० ॥॥00७॥०० 
रण फशंश्ंण०6 आऑरडए०ांध््राौ.8 भात ६४० (6080"009प४०४ 0 7700776 ) -- 
हमें श्रभी व्यवितओ्रों को दिए गए द्रव्य रूप में अ्रनुदानों (आय-हस्तान्तरण ) के 
अतिरिक्त सार्वजनिक व्यय के आय वितरण का, जिसे हम ने आय करों के 
पहले ही आय-करों के सामने रखा है, विचार करना है। किन्तु पहले हमें एक 
ताकिक कठिनाई देखनी होगी जो कर पक्ष में नहीं श्राती । यदि हम सार्वजनिक 
वित्त के द्वारा आय के पुनवितरण का साफ़ सुथरा सन्तुलन-पनत्र बनाना चाहें 
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तो हमें जैसा हमने कर के पक्ष में किया है, किसी तरह चालू लेखा में हुआ कुल 
सार्वजनिक व्यय विभिन्‍न आय वर्गो में बाँठना होगा । परन्तु जहाँ अधिकांश 
कराधान' वैयक्तिक और पारिवारिक प्रश्न होता है, सावंजनिक व्यय का लग- 
भग श्राधा ऐसे लोगों को उपलब्ध करवाने में होता है जो सभी व्यावहारिक 
दृष्टियों से अविभाज्य (77क्‍एांथ0]०) होते हैँ । भिन्‍न-भिन्‍न आर्थिक 
परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के नाम प्रतिरक्षा, न्याय, पुलिस तथा 
सड़कों के लाभ को, बल्कि प्रशासन के सामान्य व्यय को भी भला कंसे लगाया 
जाए ? स्पष्ट है कि ऐसा करने का कोई युवितयुक्त उपाय नहीं है; कुछ 
लेखकों ने अपने पाठकों के सामने एक से अ्रधिक॑ उपाय रखे हैं किन्तु उनमें से 
किसी एक को बाकियों पर तकानुसार पूव॑ता प्राप्त नहीं है। अधिक श्रच्छा 
यही मालूम देता है कि जो व्यय विभाज्य है, इस अर्थ में कि उसके लाभ 
विशिष्ट वर्गों के प्रति मानें जा सकते हैँ, उसे बाँठ कर समाधान कर लिया 
जाए। फिर भी यहाँ हमारे सामने कर पक्ष की अपेक्षा कहीं ग्रधिक कठिन 
समस्या है, क्योंकि विभाज्य लाभों के “उपभोग” से सम्बन्धित जानकारी, 
करारोपित वस्तुओं के क्रम की जानकारी जितनी अच्छी नहीं होती । 
द्रव्य-अनुदानों के श्रतिरिक्त विभाज्य व्यय दो भिन्‍न रूप लेता है : (3) 
वस्तुओं और सेवाओं का प्रबन्ध, उदाहरणार्थ सार्वजनिक शिक्षः राष्ट्रीय- 
स्वास्थ्य सेवा अथवा स्थ्वानीय प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध किए गए मकानों 
के द्वारा और (४) कुछ वस्तुओश्रों और सेवाश्रों के लागत से कम मूल्य पर 
उपभोग के अधिकार, जैसे साहाय्यित खाद्य । दूसरे प्रकार वालों को “व्यय 
हस्तान्तरण ” माना जा सकता है--उलटे व्यय करों के बिलकुल समान । 
१६३७ की गणनाओं के अनुसार, जब कि आय हस्तान्तरण आवश्यकताओं 
के साथ क्रमवर््धमान थे (ग्राय मान पर नीचे को जाते हुए श्राय का अधिक 
प्रतिशत बनते जाते थे), जहाँ चक निम्नतम आय वर्मो का सम्बन्ध है, यह 
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१, अवितरित लाभों पर लगे करों के सम्बन्ध में कुठिनाः खई होती है, जिन्हें सम्पत्ति 
के खामियों के नाम लगा दिया जाता हे यश्रपि वे निवंत्य आय (वां8.00889]७ ॥700770) 
का भाग नहीं होते ! 
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बात सामाजिक सेवाओं अथवा व्यय हस्तान्तरणों द्वारा प्रदत्त लाभों के 
विषय में ऐसा नहीं है, यद्यपि संपूर्ण झाय परिसीमा में सकल सामाजिक व्यय 
ग्रावश्यकताग्रों के साथ अ्वश्यमेव वद्धमान था । 

तालिका €, १६३७ में तीन निम्तनतम आराय वर्गों में, सुख्य विभाज्य व्ययों 
के आय वितरण को प्रति व्यक्ति शकश्ियों के रूप में प्रकट करती है। यह 
देखने में आएगा क्रि प्रत्येक अ्रवस्था में बहुत निर्धतों की अपेक्षा कम निर्धनों 
को अधिक लाभ रहा | यह सर्वेविदित तथ्य था कि अन्तर्युद्ध काल में 
स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा ग्रृह-निर्माण ने सुख्य रूप से उन्नत वेतनभोगियों 
को लाभ पहुँचाया । १६३७ की स्थिति में सामाजिक व्यय का ५० प्रतिशत 
आ्राय हस्तान्तरणों में हुआ, ४३ प्रतिशत वस्तुओ्रों व सेवाश्रों के प्रबन्ध में और 
केवल ७ प्रतिशत व्यय हस्तान्तरण में । संभव है कि ये अन्तिम (विद्यालयों में 


तालिका ६, विभाज्य व्यय का आपात १९३७-३८ 
(6 ॥#0996808 ०६ फशंआं0)७ #ह७9०7००00०/6 ) 
(व्यक्तियों को अनुदानों के श्रतिरिकत ) 
(0907 क्या 27978 0 9678078 ) 

(पौंड, प्रतिवर्ष, प्रति व्यवित ) 
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६ 
आय वर्ग शिक्षा स्वास्थ्य गृह-व्यवस्था 
कस हु । पल पट कक हि 
१२४ पॉड से कम |. २*३ १२ ०४ 
१२४ पॉड, किन्तु २५० पोंड से कम ३*१ श्र ०७ 
२५० पोंड, किन्तु ए्‌०० पोड से कम ३"७ १३ मिल 


१. अ्रथवा, दूसरे ढंग से कहना हो तो, निम्नतम आय वर्ग के एक परिवार की 
“क्ोसिल घर”! पाने की आशा अगले वर्ग के परिवार की आशा का ६०% : इस बे के 
ऊपर के आधे भाग के लिए नीचे के भाग की अपेक्षा कम आशा थी। देखिए, 37708 उ० 
ग्र०, ओर 7. ॥. 3. 809]99, स०प्रश्ंप ७70ते 006 50806. 
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भोजन, सस्ता दूध आदि) भी आावश्यकताग्रों के साथ वद्धेमान थे, किन्तु 
यदि थे तो श्राय-हस्तान्तरणों की अपेक्षा कम तीक्रता-पूर्वक थे । 

युद्धोत्तर विश्व में विभिन्‍न प्रकार के विभाज्य व्यय का सापेक्ष महत्त्व 
पर्याप्त बदल गया है । पूर्ण रोजगार की अ्र4-व्यवस्था में सहायता और बेकारी- 
लाभ में कमी का ध्वनितार्थ यह है कि ग्राय हस्तान्तरण पहले से कम महत्त्व- 
पूर्ण औौर भ्रावश्यकताओं के साथ कम वर्द्धमान है; दूसरी ओर खाद्य साहाय्यों 
से व्यय हस्तान्तरणों में भारी वृद्धि हो गई है । तालिका १०, १६४८ के लिए, 
तालिका € जेसा ही अनुमान प्रस्तुत करती है। यह देखने में आएगा कि--- 
पग्राश्वयेजनक होते हुए भी-गुह-व्यवस्था ही चार सेवाश्रों में से एकमात्र 
ऐसी सेवा थी जो तीनों आय वर्गों में आ्रावश्यकताशों के साथ क्रम वर्द्धमान 
थी। शिक्षा में, जहाँ २५० से ५०० पौंड के वर्ग को निचले वर्गों की अपेक्षा 
प्रतिव्यक्ति दुग्रना मिला (निस्सन्देह. उनके माध्यमिक शिक्षा सेवाग्रों का 
ग्रधिक लाभ उठाने के कारण ), तीसरे वर्ग ने फिर भी निम्नतम वर्गे से श्रधिक 
लाभ प्राप्त किया । 

स्वास्थ्य सेवा और खाद्य साहाय्य दोनों प्रकट रूप से सारी परिसीमा 
में ग्रावश्यकताञं (7०९१४) के साथ प्रतिगामोी (#०९7०४४४ए९) थीं । पूर्वोक्तत 
के विषय में यह उपलब्ध सेवाओं के बारे में अज्ञान के कारण हो सकता है 
ग्रथवा सलाह लेने में संकोच के कारण; उत्तरोक्‍त के विषय में यह निसस्‍्सन्देह 
सारे राशन को एक साथ लेने में अ्रसमर्थता के कारण था। इससे सामान्य 
खाद्य साहाय्यों की आय पुनवितरण के एक साथन के रूप में अ्रपव्ययिता प्रकट 
होती है; वे श्रपने लाभ जिन्हें उनकी आवश्यकता है उनको और जिन्हें नहीं है 
उनको भी बिना विभेद के देते हैं | दूसरी ओर एक ग्र्थ में खाद्य साहाथ्यों ने 
बहुत निर्धतों को अन्यों से श्रधिक लाभ अ्रवश्य पहुँचाया; क्‍योंकि उनके पारि- 
वारिक बजटों में अधिक सम्पन्न लोगों की श्रपेक्षा खाद्य का स्थान श्रधिक 
होता है; लागत से कम मूल्य पर खाद्य मिलने से आय की जितनी ग्रतिशतता 
मुक्त हुई वह उसी हिंसाब से अधिक थी। १६४८ में सामान्य खाद्य साहाय्य 
(क्षेम खादयों को छोड़ कर) भ्रधिकतम राशि पर थे--३ ६ करोड़ पौंड; १६५३ 
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तक वे कम होकर २० करोड़ पौंड से कुछ कम रह गए । किन्तु स्वास्थ्य सेवा 
का व्यय बढ़ता गया; १६४८ में (जब उसने अपनी गति नहीं प्राप्त की थी) 
तालिका १०, विभाज्य व्यय का आपात, १६४८-४६ 
(४० ॥र्॑ंत०ा०० ० 7शंभ्र009 एड0०४0ा077७) 
(व्यक्तियों को अनुदानों के अ्रतिरिक्त ) 
(0क्रक ७0 078768 ३६० 7?6/8078 ) 





आय वर्ग शिक्षा स्वास्थ्य | गृह-व्यवस्था | खाद्य साहाय्य 
२४५० पोंड से कम भ््र दाभू ३्फ १४*७ 
२५० पॉंड, किन्तु ५०० पोंड से कम | १०७ १३*३ २६ २श'८ 
५०० पोड, किन्तु १००० पॉड से कूम। फ्फाफ८ १४९४५ ऋषणण्‌ श्५्‌"४ 
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उसका व्यय २४ करोड़ पाँंड था; १६५३ तक वह बढ़ कर ५० करोड़ से कुछ 
ही कम रह गया और इस प्रकार विभाज्य लाभों में सब से बड़ी मद थी। 
अतः (द्रव्य हस्तांतरण को छोड़ कर) विभाज्य लाभों के क्षेत्र में अधिकतर 
युद्धपूवं का मानचित्र ही बना रहा, जिसमें बहुत निर्धनों को कम निर्ध॑नों की 
अपेक्षा कम लाभ मिलने की प्रवृत्ति रही । 

ग्रब यदि हम कराधान और सामाजिक व्यय के परिणामों को एकत्र 
लाएँ तो हमें औपचारिक अर्थ में, सार्वजनिक वित्त के द्वारा आय के पुनवितरण 
का अनुमान प्राप्त हो जाता है। १६९४८ के लिए इसका प्रनुमान १६३७ 
के अनुमानों के समान आधार पर लगाया गया है और तालिका ११ में दिया 
गया है। यह दिखाई देगा कि निम्ततम आय वर्ग को उत्पादन थ्रायों (वेयक्तिक 
कारक झायों (9७7807७) 90607 470077०8 ) में पूर्व के वर्ष की अपेक्षा 
बाद के वर्ष में कम शुद्ध वृद्धि हुई, किन्तु बड़ी आ्रायों ने शअ्रपेक्षाकृत पर्याप्त 
अधिक खोया । 


ब्रिटिश कराधान और व्यय का आपात ३१७ 


_लिका ११. &३७-३८ झौर १६४८-४६ से आय का पुनवितरश 
(७० 8०व80700४०7 ० प70006 9 ]987-38 ७70 948--49.) 
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आय थरग । संख्या पुन॒वितरण निवः य(ता8[90899]6) 
५ क्‍ क हि | आय, बेयक्तिक कारक 
(सहस्त्र पोडई)।. | उस लाख में). (प्रति व्यक्ति, पांड).आरायों के प्रतिशत रूप में 
पउह३७ | १६४८ १६३७ 28५ १6३७ ' ६५३ | 2९३१८ | ११५३ 
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। 

इस परिवत्तेन में कार्य करने वाला मुख्य कारक स्पष्टतया सारी संरचना 
में कराधान का बढ़ा हुआ भार था। इसका आंशिक कारण तो युद्ध और 
उसके बाद की स्थिति थी जिसमें निरन्तर चलने वाला प्रतिरक्षा व्यय सम्मिलित 
है, किन्तु मुख्य कारण स्वयं सामाजिक व्यय कार्यक्रम ही था। इस आकार 
का कोई कार्यक्रम हो तो उसकी वित्त-व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में उन वर्गों के 
द्वारा होना अनिवार्य है, जिन्हें उसका लाभ होता है। किन्तु उन वर्गों के 
प्रनदर इसके साथ-साथ एक पार्श्वीय (]90००9)) पुनवितरण निरंतर रूप से 
जारी रहता है--स्वस्थ लोगों से रोगियों को, काम करने की उम्र वालों से 
प्रौढ़ों को और अकेले तथा सन्‍्तानहीन व्यक्तियों से छोटे परिवारों के माता 
पिताग्रों को । ग्रत: आय के द्वारा पुनवितरण के अनुमान हलचल का एक 
प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग छोड़ जाते हैं। तथापि यह अवश्य ध्यान में ग्राएगा कि 
प्रविभाज्य व्यय में भारी वृद्धि के बाद भी, निम्त आ्ायों में हुई वृद्धियों और 
उच्च आयों में आई नन्‍्यूनताश्रों में अन्तर १६३७ की अपेक्षा १६४८ में अधिक 
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था। इस श्र्थ में पुर्नावतरण की गति तीत्र हो गई थी। इस बात पर 
फिर से बल देना आवश्यक है कि इस प्रकार प्राप्त किए गए आय पुनवितरण 
के परिणाम उपरिक हैँ, जो कर देने श्रथवा लाभ प्राप्त करने के समय की 
स्थिति को ही प्रकट करते हैं और उस आ्िक प्रक्रिया के विषय में हमें कुछ 
नहीं बता सकते जिसके द्वारा ये वृत्त गर्थ-व्यवस्था के भीतर रिसते हैं । हाँ, 
जाँच किस दिशा में करनी चाहिए यह बत्ता कर वे प्रभावी झ्रापात की खोज 
का कार्य सरल अ्रवश्य कर देते हैं । 


भाग ३ 


राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में साव॑जनिक वित्त 
(?78,(: पाए 6 ए(॥) व त[9 एश/०0त।ु0०४ ७५). 
700900५४ए) 
अध्याय १७ 


सार्वजनिक वित्त तथा गतिविधि का स्तर 
(श्र फ्ाक्राल० थाते 06 ॥,0७8 ० 3०7५) 


१, साव॑जनिक वित्त और राजकोषीय नीति (?४9॥0 कफंेशा०० 89वें 
[१४०७] ?0॥०ए)--गत अ्रध्याय ने समूचे सार्व॑जनिक वित्त के प्रभावों के एक 
पक्ष के साथ हमारा परिचय करवाया । अ्रव हमें वितरणात्मक विचारों से 
उत्पादनीय परिणामों की ओर जाना होगा । स्पष्ट है कि दोनों अ्रसम्बद्ध नहीं 
हैं क्योंकि उपभोग की रूपरेखा और पर्याप्त मात्रा में नियोजन का प्रमाण 
प्रौर प्रकार भी, बहुत कुछ निवंत्यं आयों के वितरण के द्वारा निश्चित 
"होता है । 

राजकोषीय नीति, सार्वेजनिक वित्त के विभिन्‍न तत्त्व, प्रथमतः अपने-अपने 
कत्तेव्य का पालन करते हुए (जेसे कर का पहला कत्तेव्य राजस्व संग्रह करना 
है) जिस ढंग से, सम्मिलित रूप से एक रचना में बिठा कर आर्थिक नीति के 
उद्देश्यों की पूत्ति के लिए लगाया जा सकता है, उससे सम्बन्ध रखती है । 
उद्देश्यों का वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं : एक ओर रोजगार के उच्च 
स्तर पर स्थायित्व और दूमरी ओर उपलब्ध साधनों से ग्रधिकतम उपज प्राप्त 
करने के लिए उत्पादिता में निरंतर वृद्धि । 

प्रतः राजकोषीय नीति की चर्चा करते हुए हमें सब प्रकार के सावंजनिक 


पक 
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व्ययों और श्रायों का विचार करना होता है : एक शोर चालू वस्तुओं और 
सेवाग्रों, ऋणों, हस्तान्तरणों, अ्रचल पूँजी निर्माण और 'स्टॉक के क्रय पर 
व्यय; दूसरी ओर कर राजस्व और सम्पत्ति से सावंजनिक आय, उधार 
और ऋणा प्रबन्ध । राजकोषीय नीति के लिए इन सब तत्त्वों को परस्पर योग्य 
सम्बन्ध में रखना आवश्यक है । वास्तव में संतुलन राजकोषीय नीति का 
सार है, विशेषकर चालू खर्च और बजट की असली राजस्व मदों का परस्पर 
सम्बन्ध क्योंकि (जैसा हम आगे देखेंगे) यह अर्थव्यवस्था की बचत अथवा 
अपसंचय सें शासन के अंशदान को प्रकट करता है। राष्ट्र के आर्थिक बजट 
को संतुलित करने के लिए इसी प्रमाण का समायोजन करना पडता है। यह 
लेखा चांसलर के बजट से कहीं श्रधिक मौलिक है । 

ग्रब॒ जब कि राजकोषीय नीति शासन के एक सुनिश्चित आर्थिक कर्तव्य 
के रूप में विकसित हो गई है, प्रत्येक देश अपने सावेजनिक वित्त को स्थायित्व 
और वृद्धि के जुड़वाँ उद्देश्यों की खोज के लिए प्रयोग करना चाहता है; किन्तु 
उनका सापेक्ष महत्त्व देश-देश में भिन्‍न-भिन्‍न स्वीकार किया जाता है। एक 
निर्धत और पिछड़ा हुग्ना देश वृद्धि पर अधिक से अधिक बल देगा, विशेषकर 
यदि, जैसा कि होना बिल्कुल संभव है, उसकी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। 
तथापि वह स्थायित्व के विचार की उपेक्षा नहीं कर सकता। विकास की 
प्रक्रिया में स्फीति की ओर एक नेसग्रिक भुकाव रहता है-- नए कार्यों में लगे 
हुओं को अतिरिक्त आय मिलती है जब कि, प्रारम्भ में नई माँग की पृत्ति के 
लिए अतिरिक्त उपभोक्‍कषता वस्तुएँ (00787०४ ७०००४) नहीं होतीं । अतः 
इस प्रकार के देश के लिए, यदि उसने भुगतान शेष की कठिनाइयों बल्कि 
बेलगाम स्फीति (5७79792९206 7780४07 ) के भय से भी बचना हो तो 
बुद्धिमत्ता इसमें होगी कि अपने विकास के साथ कठोर कर लगाए और सार्व- 
जनिक वित्त के दूसरे संकोचीय पग उठाए । 

दूसरी ओर ऐसा देश, जिसके प्राकृतिक साधन पहले ही ऊँचे दरजे तक 
विकास कर चुके हैं, विशेषकर वह जिसकी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ नहीं रही 
है (जिससे, रुचित्नों और प्रविधियों में होने वाले अपरिहार्य परिवर्तन बढ़ती 


सावंजनिक वित्त तथा गतिविधि का स्तर ३२१ 


हुई मांग की लहर में सरलता से समा नहीं सकते) स्थायित्व पर बल देगा, 
श्र्थात्‌ पहुले से विकसित साधनों को पूरी तरह कार्यरत रखने का प्रग्रत्न 
करेगा। साथ ही यदि वह वृद्धि के साधनों की उपेक्षा करेगा--श्रर्थात्‌ नई 
प्रविधियों के सम्बन्ध में अनुसन्धान सहित नए नियोजन के लिए पर्याप्त साधनों 
को नहीं लगाएगा--तो यह भग्न हो सकता है कि बह उस प्रकार के वद्धिरोध 
(88279007 ) में उलक जाए जिसमें १६३० की दणाव्दी में अधिकांश विक- 
सित देश फेंस गए दिखाई देते थे । 

वत्तेमान अध्याय में हमारा मुख्य विषय स्थायित्व प्रश्चिप्टि के लिए राज- 
कोषीय नीति से सम्बद्ध है; अगले में हमें वद्धि के लिए राजकोषीय साधनों 
का संक्षिप्त विचार करना होगा । किन्तु ये दी पक्ष अटूट ढंग से जुड़े हुए हैं । 
विस्तार की एक स्थिर गति, जो उतार-चढ़ाव श्राते है, उनकी उमग्रता को कम 
करने की प्रवृत्ति रखेगी; एक सफल पूर्ण-रोजगार नीति बृद्धि के लिए अनुकूल 
वातावरण बनाएगी । 


सार्वजनिक प्राधिकारियों पर झाथिक स्थायित्व (880॥॥09) का कुछ 
उत्तरदायित्व होना चाहिए, यह विचार इंगलैण्ड में नया कदापि नहीं है यद्यपि 
इसे १९४४ तक ओपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता था। बैक आफ 
इंगलेण्ड के उद्यमशील गवर्नेर उन्‍नीसवीं सदी के प्रारम्भिक काल से यह अनुभव 
करते थे कि बैंक कीभसाख नीति इस बात के होते हुए भी कि बैक का पहला 
कर्तेव्य आन्तरिक की बजाय भअन्तर्राप्ट्रीय स्थायित्व से सम्बन्ध रखता है, सद्द 
के द्वारा हुई तैजियों (876०परॉ७४ए७ 90078) के शिखरों को साख पर रोक 
के द्वारा काट कर, और मंदी की खाइयों को सुलभ द्रव्य नीति के द्वारा भर 
कर, स्थायित्व की दिशा में इतना योगदान दे सकती है जो किसी तरह भी 
उपेक्ष नहीं होगा । वृद्धि को बढ़ाने में सार्वजनिक व्यय जो कार्य कर सकता 
था, उस पर (जसा हमने देखा है) एडम स्मिथ और उन के समकालीन लेखकों 
ने उस समय बल दिया था जब इंगलेण्ड बिकास के मार्ग पर अ्रभी चला ही 
था श्रौर इस कारण जिस समय उसको उन झाथिक व सामाजिक “उपरिकों” 
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(०ए७१०७१४---जैसे सड़कों और विद्यालयों) की अविलम्ब आवश्यकता थी 
जो आज विकासी देशों की मुख्य जरूरत है । 

उनन्‍नीसवीं शताब्दी के बाद के एक भाग में जब ये उपरिक उपलब्ध कर 
दिए गए थे, और बिना अन्य सहायता के निजी उद्यम के द्वारा वृद्धि"होने का 
विश्वास मालूम हो रहा था, उस समय ब्रिटिश नीति का बल बदल कर, वृद्धि 
के मार्ग में से राजकोषीय बाधाग्ओं को दूर करने पर आ गया। विशेषकर, 
बचत को आय कर से मुबत करने के उपायों पर पर्याप्त विचार व चर्चा हुई। 
समय के बीतने के साथ ज्ब ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था की तेजी से बढ़ने की स्थिति 
निकल गई, यह राजकोषीय नीति जो कुछ न कुछ नकारात्मक थी आाथिक 
दृष्टि से अनुपयुक्त हो गई, जबकि दूसरी ओर बढ़ती समृद्धि और साप्ताजिक 
चेतना में वृद्धि ने उसे वितरणात्मक आधार पर अधिकाधिक श्रस्वीकार्य बना 
दिया । 

वत्तमान स्थिति में, आथिक स्थायित्व गश्रथवा संप्रक वित्त की नीति को 
ठीक तरह चलाने के लिए एक पहली शर्तं थी; औद्योगिक उतार-चढ़ावों के 
अन्तर की (मुद्रा सम्बन्धी शक्तियों से पृथक) वास्तविक शक्तियों का पर्पाप्त 
आथिक विश्लेषण । ब्रिटेन में इस विश्लेषण को उपलब्ध कराने के पहले पग, 
प्रथम विश्वयुद्ध के ठीक पहले के वर्षों में (सबसे उल्लेखनीय प्राध्यापक पिगू 
और प्राध्यापक रॉबटेसन' द्वारा) उठाए गए। १६०७ के संकट काल ने सर्वे 
प्रथम इस ओर रुचि उत्पन्त की ऐसा प्रतीत होता है । १६२० की दशक्षाब्दी 
के मुदी्ध न्यून-रोज़गार और १६३० की दशाब्दी की चिरकालिक (6४076) 
वेकारी, जो उस समय के लोगों को १८७०-६० के प्रसिद्ध बुरे वर्षो की मन्दी 
से कम नहीं मालूम देती थी, ने विचार को और अधिक प्रोत्साहन दिया। 
हम संप्रक वित्त के मौलिक सिद्धान्त के लिए १६२० और ३० की दक्षाब्दियों 
के ऋणी है । 





१. शि8०प का बन्‍्थ एक 8०वें ज़छा7००७ (जो 7१७० ॥60फ०थां0ढछ 
० ४४०४४४७४७७ का प्रारूप था) १३९१२ में प्रकाशित हुआ; 0. म्, 7१076"#869 का ॥- 
१08079 म]प्र७प७४४078 १६१४ में । 
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ब्रिठेन के बाहिर, राजकोषीय नीति के विश्लेषण के विषय में सबसे रोचक 
बांत हुई स्वीडन में, जहाँ तरुण अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग (विशेष रूप से 
ई० लिन्डाल और जी मिडंल') जो अपने आचार्य नट विक्सेल की देख-रेख 
में सामान्य अथवा बहत्‌-भ्रा थक (70070-6007070 ) दृष्टिकोण "5 26788 
था, संपूरक वित्त की एक व्यापक और युक्तितयुव्त्त नीति के लिए टटोल रहा 
था। स्वीडन का अ्ंशदान इस विपय में उल्लेखतीय था कि उसने पहले से ही 
तीन बातों पर बल दिया जो बाद के अनुभव में महत्त्वपूर्ण सिद्ध हई हें: (१) 
इसका पवका प्रबन्ध करने के लिए एक यंत्र की स्थापना का महत्व कि भावी 
मन्दियों में सावंजनिक प्राधिकारी झधिक कर (उगाने ओर कम ख़र्च करने की 
विकृत नीति पर फिर ग्राचरण न करें, जैस& उन्होंने भूतकाल में किया और 
ग्रागे भी कर सकते हैं यदि विशेष पग न उठाए जाएँ; (व) श्र्थ-व्यवस्था 
में विकास के प्रोत्साहन और उनके अपने स्थायीकरण के प्रभाव दोनों के 
लिए सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक परिसंपत्‌ू (88७३७) निर्माण करने का महत्त्व 
(॥) राजकोषीय नीति को नए उत्तरदायित्व के लिए उपयुक्त बनाने की द्प्टि 
से सार्वजनिक लेखांकन पद्धति श्रौर बजठ की व्यवस्था को ठीक मेल में ब्रिटाने 
की ग्रावश्यकता । 

उसी बीच ब्रिटेल में उतार-चढ़ावों का आ्रार्थिक्र विश्लेपगा स्थिर भाव से 
प्रगति कर रहा था । नवीन दृष्टिकोण से पहला महत्त्वपूर्णा पण था कीन्स 
का [३७४86 ०7 060 जो १६२० की दश्ाब्दी के व! द के वर्षों में 
लिखा गया। उसने बचत और तियोजन के सम्बन्ध के चक्रीय महत्त्व की 
ओर, विशेषकर निजी और व्यवसायी दोनों प्रकार के प्ंजीपतियों की मन्दी 
के दिनों में सामान्य ढंग से ख़र्चे ग्रथवा नियोजन करने की अपेक्षा अपने नकद 
१. चशवछा। का. >ैकरागा।एड.णीधच्लार गत्ते! 2६२६ में प्रकाशित 
हुआ, ॥एश/09] का ॥0000976. जी७ए७४ 07 या: जी)ए00 (#एल्तींडी। 
में मी) १६३४ में; खोडिश शासन को मो अगर देना चादिए जिसका बेकारी सम्बस्धा राजकीय 
आयोग, १६३० की दशाब्दी के स्वीटन के अध्ययनों का प्रत्यक्ष करण था । 

२. इसके महत्व के लिए देखिए अध्याय २०। 


कक रच 
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द्रव्य को बढ़ाने और इस प्रकार अर्थ-ध्यवस्था में श्रायों के स्तर न बने रहने 
देने की प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया। किन्तु विश्लेषण की इस 
अवस्था में, खचे करने भ्रथवा बचाने की प्रवृत्ति और परिणामस्वरूप आयों का 
स्तर मूलत: ब्याज की दर से सम्बद्ध किया जाता था। इस कारण नीति 
राजकोषीय यन्त्र की अपेक्षा सुद्रा-यंत्र की भ्रोर प्रेरित होती थी । तरलता की 
इच्छा को सुलभ मुद्रा चीति के द्वारा तुष्ट करके यह विश्वारापूर्वक आशा की 
जाती थी कि समृत्थाव (56००ए४०"9) प्राप्त किया जा सकेगा । समकालीन 
स्वीडिय विचारधारा की भी यही विशेषता थी । 

सार्वजनिक व्यय समुत्यान में जो प्रत्यक्ष अ्ंशदान दे सकता है उस का 
पहली बार विशद विवेचन आर० एफ० काहन ने १६३१ के ग्रीष्म में किया।' 
यह विचार कि मन्‍्दी में सार्वजनिक व्यय को बेकारी के उपचार के रूप में 
प्रयोग किया जाए निरिचित ही नया नहीं था, सहायता केन्द्र (!६८॥०६ ए़०ण४) 
विस्मृत अतीत काल से प्रयुक्त होते झा रहे हैं, किन्तु उनके पीछे हेतु मानवीय 
अथवा नेतिक था, न कि आथिक । इस प्रकार के कार्यों के प्रति विक्टोरियन 
दृष्टिकोण जिसे तथाकथित “कोषागार दृष्टिबिन्दु” के रूप में प्रतिष्ठित किया 
गया था, यह था कि सार्वजनिक उपक्रमों का कोई लाभदायक आशिक प्रभाव 
नहीं हो सकता। जो कार्य उस प्रकार होंगे वे या तो आथिक दृष्टि से व्यर्थ 
होंगे, या फिर जो बेसे भी बाद में बनने ही वाले थे उन्हीं को कुछ जल्दी कर 
दिया गया है ऐसा दिखाई देगा। किन्तु नवीन दृष्टिकोण ने दर्शाया कि ऐसे 
कार्यों के ऊपर एक निश्चित अ्रवधि में, जो नई आयें वितरित होंगी वे केवल 
माँग को बनाए रखने में ही सहायक नहीं होंगी बल्कि उनके “गुणक” प्रभाव 
(0067 ९रीं०८०४४) होंगे, जिनका परिमाण नई शआरायों में से आयात की 
गई वस्तुओं पर व्यय के द्वारा श्रथवा बचत के द्वारा, होने वाले च्यवन 
(090:826) की मात्रा पर निर्भर होगा । और भी, यह अनुकल प्रभाव, सम्पूर्ण 





2. +6070फ्रां5 7०प्राग्कों में “पप्घ० ऐेल४ध०ा 0 म्ठतता० ॥7ए6४- 
70676 $0 एश७0७०00770॥07., 
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होने के पश्चात्‌ जब ये कार्य काम में आने लगेंगे, उस समय जो कुछ होगा उस 
पर किसी भांति निर्भर नहीं है । 

२. सुंपूरक वित्त के सिद्धान्त (१४७ ॥फ्ालंफा९8 ण॑ ए०ाफुणाइशक०गएर 
[0७7०० ) सै द्वान्तिक विकास की अगली अवस्था ने तात्तविक रूप में उस 
विश्लेषणात्मक आ्राधार को पूर्ण कर दिया जिस पर वतंमान राजकोषीय नीति 
पग्राधारित होती है। यह १६९३५ के अन्त में कीन्‍्स के ग्रन्थ *एलाकओों 
पु०००ए ० रणए0ए7ए०76 के प्रकाशन से अ्रंकित हुआ । विश्लेषण मौलिक 
रूप में “७७४४७ और ग्रुणक के विश्लेषण का आगे विकारा ही था किन्तु 
पूर्वोक्त से यह इस बात में पर्याप्त महत्त्वपूर्ण भेद रखता है कि यह गतिविधि 
क्रेस्तर का प्रभावी माँग के स्तर के साथ श्ौर बचत का, ब्याज दर की 
ग्रपेक्षा, आय के स्तर के साथ सम्बन्ध जोड़ता है । बल में हुए इस परिबतेन के, 
नीति के लिए, दो घ्वनितार्थ थे। प्रथम काम करने बाले कारक (00७४७ 
७७०७४) सामने आए जो साख वियन्च्ररप की अपेक्षा राजकोषीय नीति 
के द्वारा संभाले जा सकते थे इसका' अर्थ उस तथ्य को अ्स्वीकार करना नहीं 
था कि ब्याज के नीचे दर यदि आरथिक आधार पर सदा उतने निश्चित रूप 
मे नहीं तो वितरणात्मक ग्रौर बजटीय आधार पर तो लाभदायक हो ही 
सकते है । द्वितीय, यह स्पष्ट हो गया कि राजकोपीय नीति का उत्तरदायित्व 
ताव॑जनिक पक्ष के लिए केवल अपनी चित्ता करने वाली नीति (जो “राज- 
कोषीय विक्ृति” (॥8०व फुछएआए ) से बचने में ध्वनित होती प्रतीत होगी ) 
की चारदीवारी तक सीसित न रह कर गप्रर्थ-ब्यवस्था में सारी मुद्रा आयों 
के स्तर का मेल ठीक बिठाने के कार्प तक बढ़ जाता आवश्यक है । 

१६३० की दशाब्दी, कारकां के सामर्थ्य के पूर्ण उपयोग के लिए श्रपर्याप्त 
श्रायों के सृुजत के कारण उत्पन्न न्यून रोजगार को समस्याझ्रों में प्री तरह 
व्यस्त थी । इस स्थिति में सार्वजनिक नीति में बिशेष परिशुद्धता की 
ग्राववयकता नहीं थी। एक बार स्वर्ण अधिमान (00 8छगाक्‍॑४70 ) को 
त्याग देने के पश्चात्‌ व्यवहार में जितना भी बिस्तार लाया जा सकता था 
उससे ग्रन्तर्राष्ट्रीय कठिताइयाँ अथवा पूरलि की न्यूनता उत्पत्न होने की 


है०६ सार्वजनिक वित्त 


संभावना नहीं थी । वारतव में इस अवस्था में “संस्फीति” (7शी&४०४) के 
मार्ग में प्रावेधिक कठिनाइयाँ दुर्गंग थीं और १६३० की दशाब्दी में किसी 
भी देश द्वारा राजकोषीय नीति में विशेष सफलता प्राप्त नहीं की गई। 
हाँ, संप्रक वित्त (००7090789607'ए 7787708 ) के सिद्धांत और साधन दोनों 
को अश्रधिकाधिक समझा और स्वीकार ग्रवश्य किया जा रहा था । 

यह अनुभव किया गया कि मंदी में सुलभ मुद्रा नीति (जो वृद्धि और 
समुत्थान दोनों को सहायता देगी) के अतिरिक्त राजकोषीय नीति भी ऐसी 
होनी चाहिए जिसमें केवल बजट का संतुलन करने के लिए करों के दर बढ़ाने 
के प्रलोभन से बचा जाए और साथ ही व्यय का एक सुनिश्चित कार्यक्रम भी 
हो | उस कार्यक्रम की वित्त-व्यवस्था कराधान से की ही जा सकती है किन्तु 
यह शंकातीत ढंग से सिद्ध हो गया कि उसको ऋण से पूरा करना अधिक 
प्रभावी होगा, क्योंकि करों का अपना संकोचीय असर होगा जिसे दूर करने 
के लिए फिर उपाय करना पड़ेगा । 

किन्तु यह स्थिति सवमान्य किसी भांति नहीं थी। १६४४ के बेकारी सम्बन्धी 
सम्मिलित व्वेत-पत्र (00800 फ़्न॥० 289७7 ०0 77०४७४।०७7४७४॥) ने 
जिसने राजकोषीय नीति के उत्तरदायित्व की अधिकृत स्वीकृति पर मुहर 
लगाई थी यह कहने से ध्यानपृवक अपने आप को रोका कि सामान्य बजट 
के लिए न्यूनता विक्तप्रबन्धन (0७0०0 एंं॥घ०णणंगई्) की आवश्यकता हो 
सकती है यद्यपि वह बेकारी बीमा नीधि के बजट के लिए उसे स्वीकार करने 
को तेयार था। एक और विचारधारा थी जिसको एक विशिष्ट व्यय-कार्यक्रम 
अनावश्यक प्रतीत होता था; करों के दर न बढ़ाने से जो घाटा अपने आप 
उपस्थित हो जाएगा उसे उठने देना पर्याप्त मालूम होता था। किन्तु 
समुत्थान (7९००ए४७:9) के लिए राजकोषीय नीति को सज्जित करने में बजट 
के दोनों पक्षों का लाभ उठाया जाए इसके लिए पर्याप्त कारण नहीं दिखाई 
देता । 


2. देखिए 7९. ॥&]0607 द्वारा [.0व 86ए७७४१४७ के ऊ'पोी। #ाए0एएशाई 
7 8 फ९७७ 500७0ए के $0979०णतींड में दिए गए “माडल”? 
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“पफ९३४8७ से कहीं अधिक “06€म७७) पर ०००ए मंदी की संतान थी; 
ऊपर-ऊपर से देखें तो नीति की दृष्टि से दोनों में मुख्य श्रन्तर था मुद्रा- 
सम्बन्धी नीति की अपेक्षा राजकोपीय नीति पर दिया जाने वाला अधिक 
बल किन्तु वास्तव में एक अधिक फलदायी दृष्टिकोश के लिए द्वार खुल 
गया था जो न केवल सिद्धांत रूप में नीति की ठीक दिशा का निर्णय करना 
मंभव बना देगी अपितु यह भी कि शासन को किस परिमाणश में कार्य करना 
होगा जिससे स्थायी मूल्यों पर पूर्ण रोजगार बना रहे । इसके लिए यंत्र 
था कुल उपलब्ध साधनों का अनुमाव लगा कर उसे सार्वजनिक और निजी 
दोनों क्षेत्रों में उपभोग और नियोजन के लिए इतर पर जितनी मांग का बो पड़ने 
की संभावता है उसके अनुमान के सामने रसना। अनुमान राष्ट्रीय आय की 
लेखा की समेकित पद्धति के अनुसार व्यवस्थित गणानाओं पर आधारित 
चाहिए, इस अर्थ में कि किसी आंकड़े को, तदनुसार अन्यत्र समायोजन की 
ग्रावश्यकता खड़ी हुए बिना, बदलना संभव न हो । 

आमने सामने रखे गए दोनों अनुमानों में जितना भी अन्तर हो, (यदि 
हो तो) वह एक ऐसी “रिवित” (0७७) होती है जिसे सार्वजनिक नीति के 
द्वारा पुरा करना होता है : या तो प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा अथवा ऐसी परोक्ष क्रिया 
द्वारा जो निजी क्षेत्र को उसे स्वयमेव पूरा करने के लिए कारण उपस्थित 
करे। यह विशेष महत्त्वपूर्ण था (यद्यप्रि जब तक, ऊपर उल्लिखित लेख में 
कीन्स ने स्वयं प्रकट नहीं किया तब तक इसकी और ध्यान नहीं गया) कि 
“रिक्ति” किसी भी दिशा में हो सकती है अर्थात्‌ उपलब्ध साथनों की तुलना 
में बहुत अधिक मांग के रूप में भी और बहुत कम मांग के रूप में भी । इस 
प्रकार शासन के प्रयास का ठीक परिमाग निश्चित करने का नवीन उपाय 
स्फायी अथवा अ्रपस्फायी दोनों स्थितियों में सामान्य रूप से लागू हो सकता था। 
जिस साल समूदी दृष्टिकोण (७७९०८००७०४ए० »ए077०७०॥ ) पर पहला 


2. 5९५॥6७ के “डर छांत 8 ठ0ााठ जाते 20000970 420000/॥9) 
|) क कक के 
00706 त0पचापाहषं, ॥90ए2टाए)0० १६३४५ में जिस प्रकार अत्यन्त स्पष्ट व्याख्या 
को गई है | 


३२८ सार्बजनिक वित्त 


ध्वैज्ञानिक (इलं०मत०) संपूरक वित्त आधारित था वह युद्धकाल में तो 
पर्याप्त काम आया, जब अर्थ-व्यवस्थाएँ, विशेषकर ब्रिटिश श्र्थ-व्यवस्था 
राजकोषीय नीति के सहायक खप में प्रत्यक्ष नियन्त्रणों के द्वारा असाधारण 
ढंग से संभाली जा सकती थी। अ्रधिक जटिल स्थितियों में नीति निर्देशन के 
विश्वस्त आधार के रूप में यह बहुत अपरिप्कृत (७प्रत४) और गतिहीन 
(2४७8०) सिद्ध हुआ है। आर्थिक कारकों की गतिविधि के विषय में कुछ 
परिशुद्धता के साथ पूर्वानुमान करने के लिए आवश्यक है कि समूहों को 
अंगरूप क्षेत्रों (0०0779०४०7॥ 8९००78) के बजटों में विभाजित किया जाए : 
स्थल रूप में उपभोक्ता, परिवार, फर्म! सार्वजनिक प्राधिकारी और शेष 
संसार | जितने श्रधिक उपांगों में इन्हें आगे विभाजित किया जा सके, उतना 
ही चक्रों की गति से सारे यन्त्र को चलते हुए देखना और इस प्रकार उसके 
मार्ग का पूर्वानुमान करना सरल हो जाता है । 


पिछले कुछ सालों में विशेषकर १६५२ से ब्रिटेन में, इस प्रकार के 
“सामाजिक लेखांकन” (86०४) 4०००००धंधट8) में, जो काम इसे प्राप्त हो 
गया है, उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आगे चल कर हमें इसकी अधिक चर्चा 
करनी होगी । प्रक्रिया की प्रविधि अ्रभी तक पूरी तरह स्थापित नहीं हुई और 
राजकोषीय नीति से सम्बन्धित आँकड़े प्रतिवर्ष सुधरते जाने को श्राशा हो 
सकती है । किन्तु, आवश्यक क्रान्ति हो चुकी है। व्यवस्थित्न मात्रात्मक अनुमान 
ग्रधिकाधिक अविद्वसनीय भयों का स्थान लेते जा रहे है । एक बार ठीक 
सांख्यिकीय प्रश्न पुछ लिये जाएँ तो श्राज नहीं तो फल उनके सांख्यिकीय उत्तर 
भी उपलब्ध हो ही सकते है, और इस प्रकार आशिक तनन्‍त्र की गतिविधि के 
सदा वर्द्धमान ज्ञान के लिए मार्ग खुल जाता है। सामाजिक लेखांकन पद्धति 
किसी विशिष्ट प्रकार की नीति से सम्बद्ध नहीं; इसके अपने नीति-ध्वनितार्थ 
१- सावेजनिक नियमों को शेष फर्मो से एथक्‌ कर लेना भी सुविधाजनक होता है । 
२. जोकि उस वर्ष प्रकाशित होने वाली वार्षिक “नील पुस्तकों? में से प्रथम द्वार 
संकेतित हुआ । इन पुस्तकों ने तब तक राष्ट्रीय आय तथा व्यय सम्बन्धी श्वेत पन्नों में उपलब्ध 
जानकारी में बहुत वृद्धि कर दीः 
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(एणॉ० 779॥0658#०78) कुछ नहीं हैं । वह तो केवल एक साधन है, जिस 
प्रकार की भी नीति कोई देश चाहे उसको अ्रधिक अच्छी प्रकार कार्यान्वित 
करने का; और वह साधन नि:शवत होता है जब तक नीति पर आचरण के 
उपयुक्त भरे लचीले उपाय भी उपलब्ध न हों । श्रब हमें उन्हीं की ओर ध्याव 
देना होगा । 

३. संप्रक वित्त के साधन : राजस्व पक्ष की शोर से आधात (7%९ 
४6808 0 0 00०7792०088७07"ए9. ऑगगब्राए8 : 0४8९२ 09 (४७ दि०ए९७घ८९ 
90०) --संपूरक वित्त के उपकरणों की चर्चा करते हुई, प्रारम्भ में ही दो 
प्रकारों में भेद कर लेना लाभदायक है। एक तो हैं स्वचालित स्थायिकार 
(॥ए070&0 8080॥2०783) जो सार्वजनिक वित्त की प्रग्गाली में श्ंग के समान 
ग्रभेद्य होते हैं, जिस कारण सामान्य कार्य में ही उनका एक प्रति-चक्रीय (00प7६७ए- 
ए०॥०७)) प्रभाव होता है, और दूसरे वे जिनको नीति सम्बन्धी निर्णय के 
परिणामस्वरूप लागू करना होता है। प्रथम के दो लाभ हैं: वे तापस्थाप 
(8९:४०880) की तरह तत्काल सक्तिय हो जाते है और दूसरा कि वे किसी 
निर्णय की राह नहीं देखते, जिसकी आवश्यकता अपने आप में इस बात की 
स्वीकृति है कि कुछ न कूछ गड़बड़ है और इस कारण जिसवा लोगों के 
विश्वास पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है । इन स्वचालित स्थागिकारों में सब 
से अ्रधिक महत्त्वपूर्ण है रावेजनिक सहायता सहित बेकारी बीमा प्रणाली । 
ग्रच्छे रोज़गार के दिनों में धन नियमित रूप से संग्रहीत होता है और मंदी के 
दिनों में विसजित हो जाता है। एक झौर जो उतनी सरलता से उस रूप में 
पहुचाना नहीं जाता है, अचल परिरापत्‌ (॥%60 888८६8) श्र 'स्टाक्स' का, 
$र के उद्दिष्ट से अवमृल्यत, ऋमश: उपकरण अथवा सब से अधिक काल तक 
रखे गए स्टाक्स वे भूल लायत के अनुसार गिनने की प्रथा। बढ़ते हुए मुल्यों 
के काल में इस प्रथा का परिणाम होता है, शुद्ध लाभ से अधिक कर लगना, 
और जब मूल्य गिरते हैं तो कर-दाथित्व शुद्ध लाभ से कम हाता है 

इन स्वचालित स्थायिकारों में दोप यह है कि जितना वाछ नीति के एक 
मंस्य निर्णय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है उसकी अपेक्षा इन का प्रभाव बहुत 


च्् 


नस 
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क्षीण्प होता है | किन्तु बहुत बार उनके प्रभाव को ऐसे ढंग से पुष्ठ किया जा 
सकता है जिसमें करना विशेष कुछ भी नहीं पड़ता । जैसे अभिवृद्धि के काल में 
सामाजिक बीमा अंशदान के दर बढ़ाए जा सकते है और मंदी के समय घटाए 
जा सकते हैं, अथवा जैसा भ्रनेक वार सुझाया गया है उनके स्थान पर श्रम को 
काम पर लगाने के लिए प्रति व्यवित साहाय्य दिया जा सकता है। १६३४ के 
बेकारी अधिनियम के द्वारा बेकारी बीमा प्रणाली में इस प्रकार की एक प्रति- 
चक्रीय गति सम्मिलित कर दी गई जिसके अनुसार अंशदान और हित के दरों 
के लिए उत्तरदायी परितियत (४६&४४०८००४) समिति को निर्देश दिया गया कि 
केवल पूरे चक्र पर ही अपने बजट को संतुलित करे। जब बीमा निधियों को 
१६४८ में मिला दिया गया दब यह बात निकाल दी गई; यह मानना होगा 
कि पूरे चक्र में बजट संतुलन की कल्पना (जों मूलत: एक स्वीडिश विचार था") 
अधिक व्यवहाये नहीं है क्योंकि उसमें एक इतनी नियमितता मान ली जाती 
है जो बहुत कम चक्र प्रकट करते हे। १६४४ प्रतिवेदन ने भी इस प्रकार 
की एक प्रतिचक्रीय युक्ति के उपयोग का बलपूर्वक समर्थत किया। जितना 
सशवत्त यन्त्र यह १६३० की दशाब्दी में होता, उससे कहीं श्रधिक सशक्त बीमा 
प्रगाली में सारे राष्ट्र के सम्मिलित कर लिये जाने के बाद आज हो सकता है। 

उसी प्रकार की गतिविधि की अवस्था के अनुसार, जिन शर्त्तों पर अव- 
मूल्यन छूट (66७78०७४४०० »]0ज97०6७) दी जाती है. उन्हें बदला जा सकता 
है। प्रारम्भिक (4909!) छूट की स्थापना से, जिसके अनुसार एक परि- 
संपत्‌ के सारे जीवन में समान दर रखने की अपेक्षा उसके जीवन के पहले 
ही वर्ष में लागत के एक बड़े भाग का अपलेखत (क्षा५४६60 ०) किया जा 
सकता है, इसका एक अ्रत्यन्त सरल उपाय है। एक अचल परिसंपत्‌ की कुल 
लागत के एक बड़े भाग का जीघत्र अपलेखन (एक समय तो पहले ब्ष में ही 
४० प्रतिशत की इजाज़त थी), दो तरह से नियोजन को उद्दीप्त करता है, एक 

2. १६३८ के बजटीय सुधार के एक भाग के रूप में । 
२. पहले पहल 2&४५ में, देखिए अध्याय १२। 
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तो परिसंपत्‌ के जीवन-काल में मूल्यों और आशिक भविष्य में परिवत्तेनों 
प्रति भेचता (श्पागरणकआ।09) को घटा कर और दूसरा यदि एक 

के बाद एक कई नियोजन हाथ में लिये जा रहे हों तो कर-दाथित्व को स्थगित 
कर के | इसी युक्ति के कुछ रूपान्तर, नियोजन के अ्रधिक दीर्घकालीन प्रोत्सा- 
हन के लिए भी प्रयुक्त किए जा सकते है । (देखिए ग्रध्याय १८) । दूसरी 
ग्रोर, १९५२ का अनुभव, जब प्रारम्भिक छट अस्थायी रूप से हटा ली गई 
थी और निजी नियोजन पर्याप्त मात्रा में कट गया था, रांकेत करता हैं कि 
यन्त्र मन्दी के स्थायिकार की श्रपेक्षा अभिवृद्धि के स्थायिकार के रूप में और 
भी अधिक उपयोगी है । 

जब हम ऐसे अधिक सशक्त कार्यो की और मड़ते हूँ जिन्हें जानब॒भ कर 
हाथ में लिया जा सकता है, तो यह दिखाई देगा कि एक स्फीति के निराकरण 
के लिए अ्रधिक उपयोगी होगा, दूसरा समुत्थान बढ़ाने के लिए। स्थूल रूप 
में, इसकी अपेक्षा अवश्य रखनी चाहिए कि जितनी करों में रियायत से समु- 
त्यान बढ़ाने में सहायता होगी उससे अधिक अतिरिक्त कर-स्फीति के विरुद्ध 
काम आएँगे । कुछ परिस्थितियों में यह भी संभव है कि अतिरिक्त कर समुत्थान 
को ही बढ़ाएँ । 

स्फीति के निराकरण के साधनों की चर्चा करते हुए पहले परिस्थिति के 
प्रकार का भेद कर लेना वांछनीय हे वयोंकि प्रत्येक परिस्थिति में विशिष्ट कर- 
मुवितयाँ, उनकी पात्रता ओर उनके प्रभाव एक जैसे नहीं होंगे । इसलिए हम 
उनका निम्न वर्गीकरण कर सकते हैं--(३) प्रत्यक्ष युद्ध की अवस्था; (॥) ऐसी 
प्रवस्था जिसमें स्फायी दबाव मुख्यतः लगभग पूर्ण रोज़गार लाने वाले प्रतिरक्षा 
व्यय के असर के कारग्ग हो (शीत युद्ध); भौर (|) एक नई प्रविधि का 
प्राकस्मिक उपयोग श्रथवा औद्योगिक उपकरणा की भारी मात्रा के एक साथ 
पुनःस्थापन की किसी समय बाढ़-सी आ जाना--इस प्रकार के बाह्य कारणों 
से उत्पन्न नियोजन की तेज़ी ; 


ऋकत---... 7४ '>अताररप्लॉमफताकाक 


छूटां के हटाए जाने की घोपणा वा आवात-प्रभाव नियोजन बढ़ाने का हुआ, श्र 
यह अख्वाभाविक भी नहीं था । 
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नियोजन का इस प्रकार गुँफन भूतकाल में एक सामान्य अनुभव रहा है 
और ऐसा मानने का कोई कारण नहीं कि भविष्य में फिर नहीं होगा । यह 
कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि विभिन्‍न युक्तितयों के सापेक्ष गुणों के सम्बन्ध 
में कोई पक्की राय बनने के पहले अ्रभी बहुत अधिक अनुभव और प्रानुभविक 
गवेषणा की आवश्यकता है । यहाँ हम इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते कि 
आधात की अत्यन्त स्पष्ट दिशाओं की ओर संकेत मात्र कर दें। यह स्मरण 
रखना ज़रूरी है कि स्थायित्व को बनाए रखने का सारा भार किसी भी स्थिति 
में केवल राजकोषीय नीति पर पड़ने का कोई कारण नहीं है । युद्धकाल में 
संभावना यह है कि सबसे बोफिलन कार्य प्रत्यक्ष नियन्त्रण (678०8 ०07॥7०७) 
संभाल लेंगे; अन्य परिस्थिति में" साख नियन्त्रण एक महत्त्वपूर्ण चाहे संभवत: 
गौण कार्य निभा सकता है। 


त्यक्ष युद्ध की अवस्था में स्फीति-विरोधी कर नीति की परिभाषा कठिन 
नहीं है। हमतुरन्त कह सकते है कि पूंजी कर, जैसे मत्यु-शुल्क, वास्तव में 
ही बहुत कम उपयोग के होंगे क्योंकि वे चालू साधनों को शासन को हस्तान्त- 
रित करने के लिए कुछ नहीं करते, ओर वर्योकि चालू उपभोग पर उनका 
प्रभाव नहीं या नहीं के समान ही होता है। सच तो यह है कि मृत्यु-शुल्कों 
में वृद्धि विशेषकर अल्पकाल में खचचे को वास्तव में बढ़ा भी सकती है। युद्ध- 
काल में नोवहन (89908) सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण, व्यय करों का 
नियन्त्रण के उपकरणों के रूप में उपयोग सीमित हो जाने की सम्भावना है; 
जो देश आयात किए गए कच्चे माल पर निर्भर रहता है उसके लिए यह 
उत्पादन-शुल्कों के विषय में भी उतना ही सच है जितना सीमा-शुलकों के 
विषय में इसलिए सुख्य भश्रवलंब आय और लाभ करों पर ही रखना पड़ेगा। 
युद्ध काल में वेयवितक आय कर में दीक् वृद्धि होने से उद्दीपक के लिए जो 
सामान्य भय होता है वह युद्ध को समाप्त करने वी प्रवल इच्छा के कारण 
कम हो जाता है। और भी क्रम वरद्धमान वेयक्तिक ग्राय कर के अपने ढाँचे 
में भी एक स्थायिकारक होता है; कीमतों के बढ़ने के साथ प्रभावी मुक्ति 
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सीमा नीचे झा जाती है जब कि वास्तविक श्रर्थ में वृद्धि ((70ह76४४०07 ) 
ग्रधिक उम्र हो जाती है। 

अवितरित लाभों पर मुख्यतः, झ्राय कर के श्न्तगंत ही कर लगाने की 
ब्रिटिश पद्धति में स्टैंड दर में वृद्धि “अवैयक्तिक (7700/8079)) झ्रायों 
प्र भी चोट करेगी । इसके अ्रतिरिवत, लाभ पर अधिक भार डालना भी 
निस्सन्देह वाँछनीय होगा, और भार भी ऐसा जो गतवर्ष के लाभ पर देय आय 
कर से भ्रधिक शीघ्न कार्य करने वाला हो । आधुनिक युद्धों में, ब्रिटेन में और 
प्रन्य तुलनीय देशों में भी इस आवश्यकता को एक अतिरिक्त लाभ-कर लगा 
करपूरा करने की प्रथा रही है; परन्तु हमने ऊपर तके किया है कि यह किसी 
भी परिस्थिति में, आर्थिक आधार पर वास्तव -में आवश्यक नहीं है; जिसके 
दो कारण हैं, एक तो यह कि सीमान्त प्रभावों की उम्रता युद्धकाल में भी 
भयानक रूप में अनुद्दीपक (तझं7००७४४ ४०) होती है, और दूसरा यह कि कर- 
योग्य आधिक्य (०८०९४७) से बचने की इच्छा बढ़ाए हुए ख्चों और व्यवस्था 
की भ्रन्य कुरीतियों को जन्म देती है। और फिर, जिन 'फर्मो' का आधिक्य 
कर योग्य न हो उन पर लगाने के लिए, १६९३६ और १६४४ के मध्य में लगे 
राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अ्रंशदाव के समाव कोई झतिरिक्‍्त कर वैसे भी होना चाहिए। 
नही भविष्य में किसी अतिरिक्त लाभ कर का आश्रय लेने की आवश्यकता 
होनी चाहिए, कम से कम आ्राथिक ग्राधार पर तो, क्योंकि मूल्यों के स्थाथित्व 
हे सुर्य भार अरब प्रत्यक्ष नियन्त्रणों द्वारा उठाया जा सकता है। इसलिए 
ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भावी युद्ध के समय, कूल लाभों पर एक अति- 
रिक्त कर पर्याप्त होगा । यह संभवत: उस पक्ष में एक युक्‍ति है, चाहे बहुत 
प्रबल नहीं, कि सामान्य रचना में एक पृथक लाभ कर बनाए रखा जाए; 
यदि ऐसा हो तो शान्त स्थिति में उसके दर बहुत नरम होने चाहिए । 

पुद्धकाल में, जहाँ एक वस्तु राशन योग्य नहीं है (जैसे तस्बाक्‌ ) अथवा 
जहाँ साम्यपूर्ण राशन व्यवस्था कठिन है (जैसे पेट्रोल) वहां व्यय करों का 
इस्तेमाल सीमित होने के बाद भी दरों में एक तीखी वृद्धि प्रत्यक्ष नियन्त्रणों 

१. देखिए अध्याय १२ । 
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के लिए लाभकारी सहायता हो सकती है । उसके अतिरिक्त एक बहुत छांठने 
वाला क्रय-कर उपभोक्‍ताश्रों की मांग को दुर्लभ वस्तुओं से हटा कर अच्यत्र 
ले जाने में सहायक होगा । किन्तु बहुत बड़े परिमाण में, युद्धकाल में उपभोग 
का नियन्त्रण सामान्यतया राशन और अन्य प्रत्यक्ष निय्रन्त्रणों का ही कार्य 
रहेगा । 

अब हमें जब कभी फिर पुराने ढंग के नियोजन में तेजा (90093) का 
सामना हो तो, सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत बढ़े हुए आकार को देखते हुए जिस 
विकृत ढंग से कार्य न करने का विश्वास होता ब्रावश्यक है, और जो कई 
नए शस्त्र अब उपलब्ध हैं उन्हें, और अन्त में किन्तु सब से कम महत्वपूर्ण नहीं, 
पूर्वानुमान के लिए अधिक सुविधा को देखते हुए, समस्या भी बहुत कठिन नहीं 
होनी चाहिए । वास्तव में अधिक संभावना यह है कि कठिनाइयाँ आशिक 
की बजाय राजनतिक होंगी; जब तक तनिक भी वेकारी है संसद तेजी 
(७०००७) की स्थिति की स्वीकार करने में मिभकेगी। इस मनोवस्था का 
ध्वनितार्थ स्फीति की दिशा में निरंतर झूकाव हो सकता है; किन्तु ठीक यहीं 
पर साख नियन्त्रण का पुनर्जीवन विशेष रूप से उपयोगी कायें कर सकता है; 
ब्याज दरों में परिवत्तेत के लिए संसद्‌ को कुछ करना नहीं होता, और वे 
राजकोषीय परिवत्तेन की अपेक्षा बहुत कम रुकते हुए कार्य करते हैं | जहाँ 
तक शद्ध राजकोषीय पगों का सम्बन्ध है, उनमें से जो कुछ ज्ञीत युद्ध की 
कठोरतर स्थिति के लिए उपयुक्त हों, उन्हें चुन कर लागू कर देना संभवत: 
पर्याप्त होगा इसलिए हमें इस कठिनतर समस्या की ओर सुड़ना चाहिए । 

यद्यपि हमारे हाथ में जो साधन हैं उनकी दृष्टि से हम शान्ति के काल 
में प्रबल स्फायी दबाव के निराकरण के लिए पहले की अपेक्षा आज कहीं 
श्रधिक समर्थ हैं, स्थिति एक श्रर्थ में कम अनुकूल है : कई करों के दर अब 
इतने ऊँचे हैं कि और वृद्धि करने में उलट दिशा में धकक्रा लगने का भय रहता 
है। अब जैसे, यह तक अ्रनेक बार किया जाता है कि नियन्त्रण के पग के रूप 
में क्रम कर में वृद्धि व्यर्थ है क्योंकि उससे मुद्रा-वेतनों में एक दम वृद्धियाँ हो 
जाएंगी । इस युक्ति का तकंसंगत निष्कर्ष निकाला जाए तो हास्थास्पद होगा : 
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करों को बढ़ाना श्रौर कम करना दोनों स्फायी होंगे। इसी प्रकार यह तक 
भी दिया गया है कि श्रमिकों के आयकर में वृद्धि वेतन के श्रधिक ऊँचे दरों 
के द्वारा मूल्यों को श्रधिक ऊंचा कर के उपभोक्‍कताश्रों तक पहुँच जाती है । 
इन परिणामों के प्राप्त होने के लिए साख नीति के सम्बन्ध में बहुत 
विशेष धारणाएँ बना कर चलना आवश्यक है; अत्यन्त सुलभ मुद्रा कर-दायित्व 
में वृद्धि के साथ-साथ, मुद्रा के रूप में मांग को अपने श्राप बढ़ने देगी 
जिससे कोई संकोचीय प्रभाव नहीं होगा। अतः यदि करों का ठीक प्रभाव 
चाहिए तो पहले साख नीति की ओर ध्यान देना होगा । एक और संभावना 
है जो अधिक चिन्ताजनक है क्योंकि उसका निर्धारण और निपटारा दोनों 
प्रधिक कठित हैं; वह यह है कि वेयक्तिक आाथ कर में वृद्धि के अनुद्दीपक 
प्रभाव के कारण, विशेष रूप से साप्ताहिक वेतनभोगी स्तर पर, उत्पादन कम 
हो सकता है । इस अवस्था में, कर रूप में प्रयत्नों के होते हुए भी वस्तुओं 
की न्यूनता के कारण स्फोति जारी रहेगी । इसके भय का परिणाम यह हुआ्ना 
कि १६४४ के बाद से ब्रिटिश वेयक्तिक शआ्राय कर की मुक्ति सीमा को 
अनेक उपायों से लगातार बढ़ाते जाने का सिलसिला चल पड़ा । 
यद्यपि यह सच है कि श्राय कर के अपने ढाँचे में ही एक स्थायिकारी 
प्रभाव होता है, तो भी यह मानना पड़ेगा कि युद्ध की स्थिति को छोड़ कर 
यह आदर्श स्थायिकारक कदापि नहीं है। बचत पर करारोपण करके यह 
उन लोगों को प्रत्यक्ष दंडित करता है जो वस्तुओं की उपलब्ध पूनति में से 
लेने से निज को रोकते हैं, और उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करता जो उसे 
2. यह तक किया जाता है कि यदि आय में पूर्जी लाभ भी सम्मिलित किए जाएँ तो 
कर कहीं अधिक शक्तिशाली स्थायिकारक होता हे। सिद्धान्त रूप से तो श्ससे इन्कार नहीं 
किया जा सकता; किन्तु रफायी मूल्य वृद्धि की अवस्था में ही जब मुद्रा लासों में से आई 
वास्तविक लाभ नहीं होते (कर्द बार तो वास्तविक हानियां ही होती हें) कर को साम्यएत्ंक 
चलाना सब से अधिक कठिन होता है | फिर जो स्थायित्व प्राप्त होता है. बह भी जितना पहली 
वृष्टि में दिखाई दे सकता है उतना होता नहीं, क्योंकि लाभों पर कर तसी लग सकता हे जब 
वेग्राप्त किए जाएँ, न कि तब जब उन्हें कमाया जाए। 
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बढ़ाने की भरसक चेप्टा करते हैं । इन रेखाशों की (विशेष कर पहली) दिशा 
में विचार करते हुए, जैसा हमने देखा है, अर्थशास्त्रियों ने बहुत देर तक 
बचतों को आ्राय कर से मुक्त करने के किसी साधन की खोज की है । विशिष्ट 
प्रकार की बचतों के लिए जो वत्तंमान सहायताएँ हें--जेसे जीवन बीमा और 
गृह-बन्धक ब्याज के लिए, वे ही उन प्रयत्नों के फल हैँ । 

अधिक निकट भूतकाल में यह सुभाया गया हैं कि ठीक हल एक अर्थ- 
व्यय कर (&>5००0१४प्रए७ ४85) होगा | यह अधिक से अ्रधिक व्यापक बिक्री 
कर से भी इस बात में भिन्‍न होगा कि यह वर्ष भर के कुल संचयी अर्थव्यय 
पर क्रम वर्धभान दरों के अनुसार निर्धारित होगा। यदि यह व्यवहाये सिद्ध 
हुआ तो एक शअर्थ में तो यह आयकर से अधिक लचीला होगा, वयोंकि सिद्धान्त 
रूप में तो कितनी वृद्धि (57०287०४४0०७) रखी जा सकती है उसकी कोई 
सीमा नहीं जब कि आय कर का १०० प्रतिशत होने से कुछ न कुछ पहले ही 
अनुपाती बच जाना अ्रपरिहार्य है। वास्तविकता यह है कि, अर्थव्यय कर के 
संकीर्णतर आधार के कारण (सुख्य रूप से बचत की मुक्ति के परिणाम- 
स्वरूप), यदि वत्तेमावन आयकर के राजस्व के लगभग राशि में इससे राजस्व 
प्राप्त करना हो तो दरों को वास्तव में बहुत ही वर््धमान होना पड़ेगा। 
कुल अर्थव्यय के ४०० प्रतिशत तक वृद्धि की भी नौबत आ सकती है । 

एक अर्थव्यय-कर का स्फीति-विरोधी यंत्र के रूपू में लाभ प्राय. इस पर 
निर्भर होगा कि कहाँ तक वह बचत को प्रोत्साहन देता है | जहाँ यह स्पष्ट 
' है कि व्यय न करने में तत्काल एक लाभ मिलने लगेगा, जिस क्षण बचत को 
खर्चे किया गया उसी क्षण वह लाभ लुप्त हो जाएगा; ओर वह यदि एक ही 
वर्ष में खर्चे कर दी गई, तो कर की भारी वृद्धि (970287९8४०॥ ) इस लाभ को 
पूरे से भी अधिक समाप्त कर देगी । यह प्रश्न तो वास्तव में करना ही होगा 
कि क्‍या “करदान क्षमता” (907769 ४० 9०ए) जितनी अच्छी तरह आय से 
मापी जा सकती है उतनी ही ग्रच्छी प्रकार व्यय से भी मापी जा सकती है या 
नहीं; बहुत बार व्यय, विशेषतया अल्पकाल में भारी व्यय (जिस पर कर के 
ऊँचे दर आकर्षित होंगे), श्रसामान्य योग्यता की बजाय असामान्य आवश्यकता 
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को प्रकट करता है, जैसे कि काम-काज बदलने के कारण मकान का अनिवार्य 
क्रय अ्रथवा बीमारी के परिणामस्वरूप अनुपूरक (879ए०ए०मांक०ए ) व्यय । 
यह सच है कि एक सीमित परिमाण में व्यय के कूछ प्रकार जो सामाजिक 
दृष्टि से उचित माने जाएँ या किसी वेयक्षिक कठिनाई के कारण हुए 
दिखाए जाएँ, कर से मुक्त रखे जा सकते हैं । किन्तु, जितनी अधिक छटों की 
परिसीमा होगी उतने ही ऊँचे दर और उनकी उतनी ही अधिक वृद्धि (970- 
8768800 ) शेष व्यय पर रहेगी । 

एक गौश रूप से, सभी व्यय-कर खर्च करने को दंडित करके और बचत 
के विरुद्ध कोई विपरीत प्रभाव न रखकर (यानलगभग नहीं के बराबर रख 
कर) अरथव्यय कर का अनुकरण ही करते हैं। इस कारण के निगम्य 
(० ए7०१) आधार अच्छे स्फीति निरोधक होते हैँ, विशेषतया जहाँ कर- 
ग्रस्त वस्तुओं की माँग इतनी बेलोच हो कि प्रतिस्थापन के द्वारा बचने का कोई 
मार्ग न हो । ब्रिटेन की परिस्थिति में अब तक तम्बाकू के कर आदर्श सिद्ध 

ए्‌ 

कोई भी स्फीति-विरोधी राजकोषीय यन्त्र जो केवल उपभोग पर ग्राघात 
करते हैँ, पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो सकते; संभवतः नियोजन में कठौती 
उस से अधिक आवश्यक हो सकती है। इस सम्बन्ध में अवमूल्यन-छटों की 
शर्तों को बदलने का महत्व हम देख चुके हैँ; किन्तु कुछ न कुछ अधिक उग्र 
पग उठाने की भी श्रावश्यकता हो सकती है। कोरियाई तेजी (5००७) में 
स्वीडन के शासन ने नियोजन के ऊपर एक गअर्थव्यय कर लगाने का प्रयोग 
किया जिसमें राजस्व को सम्बन्धित उद्योगों के भावी विकास के लिए सुरक्षित 
रख दिया जाता था। इस प्रकार का कुछ प्रयत्न करना पड़ सकता है। किन्तु 
ठोक यही स्थान है जहाँ साख नियन्त्रण सब से श्रधिक उपयोगी होता है । 
१९५२-५३ के अनुभव ने प्रकट क्रिया कि वस्तुश्रों के स्टॉक रखने का कार्य 
श्रब भी मुद्रा बाजार की अ्रवस्था से बहुत अ्सहिष्णु है । श्रब, जब कि बहुत-सी 
उत्पादन वस्तुएं क्रमावक्रम (४76 एपा'०7७७७) की पद्धति से खरीदी जाती 
है (विशेष रूप से कृषि में), क्रयावक्रय की शर्तें (बन्धकों सहित) को कठोर 
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बना देना, उपभोकताम्रों की टिकाऊ बस्तुओं तक के लिए वेसे ही पग उठाने 
की अपेक्षा अधिक प्रभावी हो सकता हैं । 

मन्दी में प्रभावी मांग को बनाए रखने दो लिए करज-परिव्तेन जो कार्य 
कर सकते हैं, वह जेसा कि हमने देखा है, बहुत समर्थ होने की संभावना नहीं 
है । वेयक्तिक आय करों में ढील अल्पकाल में कहाँ तक अधिक व्यय को जन्म 
देगी यह संदिग्ध है। न ही, क्‍योंकि मांग बेलोच होने की प्रवृत्ति है, तम्बाकू 
और सुषव (७००१०!) करों में ढील का तात्कालिक परिणाम बहुत होने की 
संभावना है। यदि एक सामान्य अ्र्थव्यय-कर लगा हुआ्ना हो तो उसमें ढील 
का परिशाम सदकत हो सकता है; एक वेसा ही किन्तु उससे कम प्रभाव ऋय 
कर के दरों को हल्का करने से प्राप्त किया जा सकता है सिवाय फुटकर 
व्यापारियों को जो कठिनाई होती उम्चके, क्योंकि वे कर के जिन दरों पर 
वस्तुएँ खरीदते उससे कम कर दरों पर बेचते । यह कठिनाई उस समय नहीं 
होती जब कर फुटकर अवस्था की बजाय थोक की अवस्था पर लगाया गया 
हो, और उस समय दूसरी ओर वह भारी प्रशासी लाभ रखना होगा जो 
असंख्य फुटकर व्यापारियों की अ्रपेक्षा थोड़े से फुटकर व्यापारियों से कर को 
संग्रह करने में होता है । किन्तु मन्‍्दी के निराकरण के मुख्य उपकरणों के लिए 
हमें व्यय पक्ष को ओर सुड़ना होगा । 

४. वपय पक्ष की श्रोर से आघात (6६8०८ 0४ धा० #डएशावो- 
४००७ 50०)--थह विशेष रूप से व्यय के पक्ष की ओर ही है कि सार्वजनिक 
क्षेत्र के आ्राधार में भ्रति वृद्धि आथिक गतिविधि का एक उच्च स्तर बनाए 
रखने में सहायक हो । और इससे बढ़ कर, हमें फिर से बेकारी के वेसे जटिल 
रूप का सामना होने का भय नहीं है जैसा ब्रिटिश श्रर्थ-व्यवस्था के सम्मुख 
१६३० की दशाब्दी में उपस्थित हुआ । तो भी बेकारी के विभिन्‍न प्रकारों 
में भेद करता वॉछनीय है क्योंकि भविष्य में सभी के कुछ न कुछ मात्रा में 
पैदा होने की संभावना है। किसी औद्योगिक देश में बेकारी को स्थूल दृष्टि 
से तीन किस्मों में बाँठा जा सकता है : संघर्षन (480०807०) ), चक्रात्मक 
(०४०४०७) ) और चिरकालिक (86०४७ अभ्रथवा दीघेंकालीन ) । 
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संघर्षज बेकारी केवल वही है जो एक परिवत्तेतमय व अ्रपूर्ण पूर्वानुमान 
वाले जगत्‌ में इस कारण अ्रपरिहाये रूप से उत्पन्न होती है कि एक उद्योग 
अथवा फर्म का ह्वास होता है और दूसरे की वृद्धि । जब परिस्थिति अच्छी 
हो तब भी एक ओर से काम छूटने के बाद श्रमिकों को दूसरी जगह नई 
नौकरी मिलने तक कुछ न कछ थोड़ा समय प्रायः लगना आवश्यक ही है । 
वास्तव में बिलकुल यही समस्या थी जिसके लिए काम दिलाऊ दफ्तर 
(७०ए0ए79७॥ ९5०७॥2868) स्थापित किए गए। कई वर्षों तक रूढ़िवाद 
(०००४०'ए७४४४०७ ) और अ्परिचय के कारण उत्का पूरा लाभ उठाना सम्भव 
नहीं हुआ्ना, किन्तु युद्ध और युद्धोत्तर काल की श्रम च्यूनता के अनुभव ने पहले 
के निरोधों को समाप्त कर दिया दिखाई देता है। इस कारण से और पहले 
से भ्रच्छी शिक्षा व अच्छे श्रांकड़ों के कारण से इस बात की संभावना कम ही 
मालूम होती है कि संघर्षज बेकारी अपने आप में ही गम्भीर समस्या बन सके । 
यह झाशा, गत वर्षो में बेकारी का जो अत्यन्त निम्न स्तर प्राप्त कर लिया 
गया है उसके कारण बलवती होती है । 

चिरकालिक बेकारी को बढ़ी हुई संघर्षण बेकारी भावा जा सकता है। 
जहाँ विशाल उद्योग ह्वास को प्राप्त हो रहे हों, जैसे अन्तयुंद्ध काल में वस्त्र 
उद्योग था, तो इतनी भारी संख्या में श्रमिक अनावश्यक हो जाते हैं कि वे 
शीघ्रतापूर्वकं संविलीन नहीं हो सकते । उनकी कार्यविहीनता के महीने 
बढते-बढते जैसे वर्षों का रूप लेने लगते हैं, तो उनका जीवन-स्तर और ओद्यी- 
ग्रिक निपुणता घटने लगती है। दीर्घकाल तक श्रंशकालिक कार्य का भी 
उत्पादिता और नैतिक स्तर पर लगभग उतना ही गंभीर परिणाम होता है । 
प्रतः १९३० की दशाब्दी में बेकारी समस्या का केन्द्र भाग था देश के उन 
क्षेत्रों में संकेन्द्रित “लम्बे बेकार” (]008 ए०००७०७०१) जिनमें संपूर्ण उद्योगों 
के ब्रे दिन आए हुए थे । ये लोग १९१६-२० की युद्धोत्तर तेजी की समाप्ति 
पर काम से बेकार हुए थे, और नए सनन्‍्तोषजनक कामों पर लगने से पहले 





?. देखिए, पिलग्रिम ट्रस्ट के लिए लिखी गई “७7 ५४४४४07 ४०7", 
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३० की दशाब्दी के पहले वर्षो की मन्दी ने इन्हें आ दबाया । अन्तत: समस्या 
का समाधान अधिक आयु के श्रमिकों के काम से हटने और द्वितीय विद्वयुद्ध 
की श्रम-दुलंभता में शेष के पुन: विलयन (8080779४०४) से हुआ । यह भय कि 
संघर्षंज बेकारी लम्बी होकर चिरकालिक रूप ले सकती है ऐसी हर अर्थ- 
व्यवस्था के लिए स्थानिक है जो तेजी से बढ़ नहीं रही, किन्तु यहाँ भी १६३० 
की दाब्दी में जो स्थिति थी उससे अ्रच्छी अवस्था से हमें प्रारम्भ कर सकता 
चाहिए | अ्रव लम्बी बेकारी का कोई बोफा हमारे सिर पर लदा हुआ नहीं 
है; जो शीघ्रता से अपने ही यां समान कार्यों में पुनः नहीं लगा लिये जाते 
उनके लिए प्रशिक्षण और पुनर्वास की कहीं अभ्रधिक अच्छी सुविधाएँ आज 
विद्यमान हैं और उनसे प्राप्त होने बाले लाभ की कहीं अधिक समझ है । 

१९३० की दश्ाब्दी में अद्धं-राजकीय संगठनों के द्वारा इन फर्मो को 
क्षयिष्णु (१6०४ ांणट्ट) क्षेत्रों में कारखाने खोलने की प्रेरणा के बाद भी और 
कुछ स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा नए कारखानों को दर व किराये में 'कन्सेशन' 
दिए जाने के बाद भी बड़ी मात्रा में सत्य यही है कि बेकारों के लिए नया काम 
अधिक समृद्ध क्षेत्रों को निकल जाने के द्वारा ही मिल सका। इससे जो पीछे 
रह गए उनके लिए भारी सामाजिक और आशिक समस्याएं खड़ी हो गई, 
ग्जौर स्थानीय प्राधिकारियों के लिए ग्राथिक समस्याएँ। उन प्राधिकारियों ने 
सामान्य स्थानीय सेवाश्रों की व्यवस्था लगातार घटती हुई दर निधि में से 
करने का प्रयास किया । युद्ध की समाप्ति के बाद से नीति को नया रूप दिया 
गया है । उद्योग अवस्थिति अधिनियम (१६४७) (॥,0०8४ं०४ ०0 वैंततेए४9"ए 
4०) संविहित अ्रधिकार देता है जिसमें उद्योगों को उन प्रदेशों में निर्देशित 
करते का अधिकार भी सम्मिलित है जो, भ्रव “विकास क्षेत्र” कहलाते हैं। अब 
अधिक विस्तृत राजकोषीय “कन्सेशन' उपलब्ध हैं और पहले के क्षयिष्या क्षेत्रों 
में नए कारखाने स्थापित करने में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया गया है। 


अिबललाण 7 








.. नैसे द्वि 896० 47888. 900गर४77०४0०7 2ै880००७४०४७, ओर 
एप्रणत प७ए७४. उनके काये के विवरण के लिए देखिए, 0. . प्राक8 की कींत- 
8708 ० ४86 89099 00ए७७7706४6, उ० ग्र०, अध्याय १३: 
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किन्तु श्रमिकों के पास काये पहुँचाने की नीति के लाभ की भी सीमाएँ हैं । 
अन्य स्थान को जाने और असुविधाजनक स्थानों में कार्य 'चलाने से उत्पादन 
और परिज्नहन में श्रधिक खर्च उठता है; यह एक सामाजिक और निजी हानि 
है और इसे, जब हम' छ्वास के जारी रहने की सामाजिक व झ्रारथिक हानि का 
विचार करते हों तो दूसरे पलड़े में रखना होगा । जब तक ईटों और मसाला 
आदि दुर्लभ वस्तुओं के बँटवारे के द्वारा “निर्देशन” कार्यान्वित किया जा 
सकता है, तब तक फ़र्मों के “स्वेच्छापूवंक अन्यत्र जाने पर भरोसा हो सकता 
है । अब जब कि ऐसी स्थिति नहीं रही है, कोई शासन अपने झ्ाप को विचित्र 
स्थिति में डाल लेगा यदि उसने संविहित अधिकारों का पूरा उपयोग किया 
और फ़र्मों को इधर-उधर भेजने का परिणाम दीवाला निकलने में हुआा । 
किन्तु इस क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता ही सफलता को जन्‍म देती है। 
विकास क्षेत्रों में १६३० की दशाब्दी में जेसी थी उससे आज रहन-सहन की 
हालत भी अच्छी है और स्थानीय मंडी भी बड़ी हो गई है । 

जो श्रमिक बेकार हो गए हैं उनको पुनः स्थान-स्थान पर भेजने की संभा- 
वना अन्ततोगत्वा नए उद्योगों के विस्तार की गति पर और इस कारगणा प्रौद्योगिक 
खोजों की गति और उनकी प्रयुक्ति पर निर्भर है। इसे प्रोत्साहन देने के राज- 
कोषीय उपाय अगले श्रध्याय की चर्चा का विषय हैं | यहाँ किर ऐसा मानने के 
लिए कारण है कि हमारी स्थिति १९३० की दश्ाब्दी में जैसी थी उससे आज 
अच्छी है। किन्तु इस पर बल देने की आवश्यकता है कि जहाँ नई प्रविधियाँ 
महत्त्वपूर्ण हैं, उनका वास्तविक प्रभाव पूर्णतया उनके उत्पादी उपयोग पर निर्भर 
है और यह प्रर्थ-व्यवस्था के सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का साँफा 
उत्तरदायित्व है । 

ग्राधुनिक अर्थ-व्यवस्थाग्रों में, भारी अन्तर से, बेकारी का जो सब से 
महत्त्वपूर्ण प्रकार है वह चक्रीय है। १६९३० की दशाब्दी में सब देशों की बड़ी 
समस्या यही थी। इसका भी कोई भरोसा नहीं कि हमें, शायद ग्रल्पकाल 
सूचना पर, फिर से इस वा सामना नहीं करना पड़ेगा । यह दिला है जिसमें 
राजकोपीय नीति का उत्तरदायित्व सबसे भारी है किन्तु सौभाग्य से इसी 
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क्षेत्र में उसके शस्त्र सबसे अधिक समुचित है । चक्रीय बेकारी के निराकरण 
में सफलता का सार है गति; यह ग्त्यन्त आवश्यक है कि प्रभावी माँग में 
विशेष शिथिलता के आने और उसके कारण ग्रुगक (ऋरषणोश्नए०७४) को 
उलट दिल्ला में अपने कुत्सित प्रभाव करने के लिए समय निलने के पहले, 
सहायता दी जाए किन्तु नीति को कार्यान्वित करने का भी कठिनतम 
पहल काल निर्णय ही है। न केवल यह पहचानना कठिन हैं कि कब और 
कितनी कारंबाई की आवश्यकता है, अपितु आवश्यकता का निदान हो चुकने 
और समुचित व्यय के चालू कर दिए जाने के पश्चात्‌ भी बहुधा वे कार्य श्रम 
की माँग को बढ़ाने में उपयोगी. अ्ंशदान दें, इस बीच में पर्याप्त समय निकल 
जाता है। १६३० की दशाब्दी में जिन देशों ने सबसे पहले प्रयास प्रारम्भ 
किया और मन्दी को राजकीय व्यय के द्वारा हटाने का अति गम्भीर प्रयत्न 
किया (उदाहरणाये स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया) वे भी अपने कार्यो को उपयोगी 
अवस्था में तब ला सके जब मनन्‍्दी की चरम स्थिति बीते बहुत समय हो 
चुका था । 
सार्वजनिक कार्यों की गति बढ़ाने में बाधाएँ और विलम्ब तीन दशाओ्रों में 
हो सकते हैं : पहला श्रायोजन और नील मुद्रणों (9]9० ए9एं78) में समय लगता 
है. दूसरा आवश्यक प्रस विदाश्ं को पूर्ण होने में काफ़ी समय लग सकता है, विशेष- 
तया यदि वे भूमि क्रय से सम्बद्ध हों, और अन्त में, अधिकतर परियोजताम्ं में 
साधनों की माँग क्रमश: ही बढ़ती है, इस कारण महीनों अथवा वर्षो के बाद 
ही श्रम और सामग्री की माँग अपने शिखर पर पहुँचती है।' इन प्रक्रियाश्रों 
का समय घटाने के लिए कई सुफाव दिए गए हँ--जेसे तेयार श्रायोजित परि- 
योजनाग्रों की अलमारी (8४०४) पूर्व-भ्रायोजन विलंब बचा सकता है, किन्तु 
जब योजनाएँ कुछ समय पहले ही तैयार कर ली गई हों तो भी संभवत: 
उनमें पर्याप्त पुतरीक्षण की झ्रावश्यकता होगी तब कहीं वे कार्यान्वित होने 
के लिए तैयार होंगी । जिन कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकता कम होती 


१० देखिए, छ/0060607, ऊफ़ग्ाक्षाव।. वे कपल, शिपरॉआ८ 
[7ए6७8४77७॥४ 70 40७ ॥7४७06 
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है वे प्रायः दूसरों से जल्दी प्रतिक्रमा दिखाते हैँ; इसलिए कुछ विशेष प्रकार 
के प्रतिरक्षा व्यय संस्फायकों (#०८086078) के रूप में खास उपयोगी है | श्रतः 
सैनिक गणवेशों के निदेशों ने १६४६ की वस्त्र मन्‍दी दूर करने में सहायता की। 

स्पष्ट है कि काव-निर्णेय की इन कठिनाइयों को पुरी तरह हटाने का कोई 
मार्ग नहीं है; किन्तु सम्भवतः ब्रिटेन में श्राज की स्थिति १६३० की दद्याब्दी 
से कुछ अच्छी है। नगर व देहात आयोजन अधिनियमों के अन्तर्गत स्थानीय 
प्राधिकारियों को अपने क्षेत्रों में भूमि उपयोग की बीस वर्षीय योजनाएँ बनानी 
पड़ती हैं; हर पाँच वर्य के बाद इन योजनाञों का पुनरीक्षण करना होता है 
जिससे कि वे अधिक गतकाल (००७७ ०६ 090७) कभी नहीं हो सकतीं । यद्यपि 
प्रत्यक्ष कार्यों के नील मुद्रण और वे योजनाएँ एक ही वस्तु नहीं हैँ तो भी 
इन योजनाश्ों के रहने से समय बचाने का और ग्रनिश्चितता दूर करने का, 
ये दोनों लाभ होने चाहिऐँ। दूसरा स्थानीय प्राधिकारियों के सामने कुछ 
महत्त्वपूर्ण तात्कालिक (एए४०४४) नियोजन होते हैं जिनके लिए बहुत भूमि- 
क्रय की श्रावश्यकता नहीं होती (और किसी भी सूरत में, उन्ही अ्रधिनियमों 
द्वारा यह सुगम कर दिया गया है) । इनमें है : मेडिकल केन्द्र (जनसंख्या के 
प्रति १०,००० के लिए एक) जिनके बिना राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के पूर्ण लाभ 
प्राप्त नहीं किए जा सकते, कई नए और अ्रधिक स्कूल और पृष्ठभमि में 
दरिद्र बस्तियों की सफाई की सदा विद्यमान आवश्यकता । 

वित्त की ओर भी पहले की कई कठिनाइयाँ अब दूर कर दी गई हैं । 


लै 

१९३० की दशाब्दी में एक बड़ी कठिनाई यह थी कि जहाँ नीति की रूपरेखा 
केन्द्र की ओर से निश्चित की जाती थी, विस्तृत झ्रायोजन, उसका कार्यान्वित 
करना और आवश्यक वित्त का बड़ा भाग स्थानीय उत्तरदायित्व था। जहाँ 
तक चालू खाते में व्यय का सम्बन्ध है (जिसमें झ्रायो जत, परिव्ययांकवत और 
निस्सन्देह, स्थान पर वास्तविक व्यय में से भी, कुछ सम्मिलित होगा) स्थिति 
इस तथ्य के कारण पर्याप्त सुगम हो गई है कि औसत से छोटे सब प्राधिका- 
रियों के लिए (१९४८ का) समकरण अनुदान दर-प्रति-पौंड की प्रत्येक वृद्धि 
के साथ ऊपर की ओर समायोजित होता है । 
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एक और कठिनाई थी कि पहले पूँजी व्यय के लिए छोटे और अधिक 
निर्धन प्राधिकारियों को व्यवहार में सार्वजनिक कार्य ऋण बोर्ड (?ए७9॥० 
ए0078 7,0908 80076) से ऋण होने के लिए विवश होना पड़ता था, जो 
कि पहले अपनी शोधक्षमता (80ए०४०ए) के विषय में चिन्ता रखने के कारण 
आरावश्यकतावश कुछ ऊँचे दर लगाता था। 

एक पूर्णतया अ्शुद्ध ढंग से निजी क्षेत्र के विचारों को ले लेने के कारण 
बन्धक-नियोजनों की इच्छा रखने वाले ट्रस्टी ऐसे प्राधिकारियों को अ्रधिक 
हानि भय वाले (४994 ४४४) मानते थे इसलिए पूंजी प्राप्त करने का यह 
सरल उपाय उनके लिए बन्द हो गया । साथ ही स्टॉक एक्सचेंज के ऋणा 
इनके बते के बाहिर थे, यदि वहाँ -नियोजक अधिक समझदारी का रवेया अपना 
लेते तो भी । 

१६९४६ के बाद से सभी प्राधिकारियों को केवल सार्वजनिक कार्य ऋण 
बोर्ड से ऋणा लेना आवेश्यक्र कर दिया गया; अर्थात्‌ छोटे और निधन क्षेत्र 
इस विषय में अब प्रतिकूल स्थिति में नहीं रहे | शौर भी, बोर्ड की नीति भी 
शीघ्र ही पूर्णतया बदली हुई दिखाई देने लगी । अपनी वित्तीय सुस्थिति की 
चिन्ता से मुक्त होने के पश्चात्‌ यह (बोर्ड), शासन द्वारा, स्थानीय प्राधि- 
कारियों को (मुख्यतः गृह-व्यवस्था के लिए) साहास्यित दरों पर ऋणा-द्वव्य 
उपलब्ध कराने के एक यन्त्र के रूप में प्रयुक्त किया गया | जहाँ यह वॉछनीय 
होना आवश्यक नहीं है वहाँ यह स्पष्ट है कि स्थानीय प्राधिकारियों की, परि- 
योजनाञ्रों को हाथ में लेने के लिए सहायता करने का एक ओर साधन अरब 
उपलब्ध है। निकट भूतकाल में स्थानीय प्राधिकारियों का निजी क्षेत्र से अत्यक्ष 
ऋचा लेने का अ्रधिकार उन्हें फिर से मिल गया है यद्यपि जहाँ तक स्टॉक एक्स- 
चेंज को जारी करने का सम्बन्ध है, वे पूजी-निर्गम समिति (09908] ॥88768 
0०णाएा०००) के निर्देशों के अधीन रहते हैं । साथ ही सा्वेजनिक कार्य ऋण 
बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई नई सुविधाएँ वापिस नहीं ली गई | अतः जो परि- 
योजनाएँ राष्ट्रीय नीति की परिसीमा में ञ्रा जाती हैँ, उनके लिए श्रब दीघेकालीन 
वित्त का प्रश्न बाधा नहीं बनना चाहिए । 
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किन्तु स्थानीय प्राधिकारी उठती हुई मन्दी में शी त्र और संगत पग उठाएँ 
इसका महत्व जितना १६३० की दशाब्दी में था उतनां अब नहीं है । अपने 
राष्ट्रीयकृत उद्योगों में और उप्के अन्य नियोजन के विस्तार से केन्द्रीय शासन 
अ्रब नियोजन की ओर संपूरक वित्त में महत्त्वपूर्ण प्रत्यक्ष भाग ले सकता है । 
स्थानीय प्राधिकारियों के समान राजकीय निगमों की भी विकास योजनाएँ 
होनी चाहिएँ; वास्तव में सभी के सामने विद्याल परियोजनाएँ होती हैं और 
सब की सब मन्त्रालयिक निर्देश ([४तांड४७४७) ॥07९०७४०४) के अधीन होती हैं, 
इसलिए उनका समय जहाँ तक ऐसा करना आशिक दृष्टि से वांछनीय है 
निश्चित किया जा सकता है। उनका उधार भी कठोर नियन्त्रण में रहता है । 


किन्तु संपूरक वित्त के दृष्टिकोश से देखते हुए, राजकीय निममों के 
नियोजनों का लाभ संभवतः सीमित ही है । कार्यक्रमों में से कई (जेंसे, उदाहरण 
के लिए, नए विद्युत केन्द्र और कोयले की नई खानें) धीरे-धीरे ही श्रम के 
लिए पर्याप्त मांग वाली स्थिति में पहुँचते हैं और प्रायः उनके पूर्ण होने के लिए 
महीने ही नहीं वर्षों लगते हैँ । और भी उनकी गति को बढ़ाना अथवा कम 
करना, किसी सड़क या गृह अ्रवस्था कार्यक्रम (#0प्रश्मंणश 97०87७7४706 ) की 
गति उस प्रकार बदलने से होने वाली हानि की अपेक्षा बहुत अधिक्र आर्थिक 
हानि के बिना संभव नहीं होता । इसका अर्थ यह नहीं है कि श्रब जो ब्रिटिश 
ग्रथेव्यवस्था का आधे से अधिक पूंजी निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र में केन्द्रीय 
हो गया है उससे संपूरक वित्त के लिए महत्त्वपूर्ण नई संभाव्यताएँ उत्पन्न नहीं 
हो गई हैं । 


किन्तु एक दृष्टि से, जंसी स्थिति १६३० की दशाब्दी में थी उससे संभवत: 
भ्रधिक कंठिव होगी । तब, मुख्यतः व्यापार के असामान्य रूप से अनुकूल 
दरों के कारण, राजकीय व्यय के किसी योग्य विस्तार के परिणामस्वरूप 
भुगतान शेष (98/8706 ० 989५706०/8) की कठिनाइयाँ उत्पन्न होने का कोई 
भय नहीं था । वह स्थिति शायद फिर कभी भी उपस्थित न हो, वास्तव में 
यह कोई बहुत वॉछनीय भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए व्यापार के प्रतिकूल 
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दरों के कारण हमारे ग्राहकों में आई निर्धनता, मन्‍्दी को तीव्र करने वाला 
एक महत्त्वपूर्ण कारण था । 

किन्तु इस श्रेत्र में भी झ्राशा की नई किरणें हैं; एक ओर अन्तर्राष्ट्रीय 
वित्तीय संस्थाओ्रों “मुद्रा कोष” ((०9०४७७ए #'घ००) ' पुन्निर्माण लथा विकास 
सम्बन्धी अन्तर्राप्ट्रीय बैंक” [7ाछ्ता्णानं ठग: 407 ॥4९०0787प०४०॥ 
8700 ॥0०ए९॥/०099७७५$) और उनके अभिकरणों | की सहायता है, दूसरी ओर 
स्टॉक के लिए शासन के पदार्थ-क्रय के कारण विदेशी प्रभावी मांग को बनाए 
रखने की अभ्रधिक संभावना है। किन्तु, भुगतान शेष की अ्रधिक कठिन स्थिति 
के कारण, यह भी स्पष्टतः अधिक आवश्यक है कि मंदी के जड़ जमाने के 
पहले ही संपूरक क्रिया की जाए जिससे आ्रावश्यक कार्य की मात्रा और भुगतान 
शेष पर परिणामस्वरूप पड़ने वाला दबाव, दोनों ही साधारण रहें । 


ख्रध्याय श्८ 


राजकोषोय नीति ओर वृद्धि 
(5८थों ?00॥09 क्षाएे (ह०फक्तपा) 


१. राजकोषीय नीति के लिए अवसर (एफ 099०6फ्मांंप्रं४ ई07 
४८७ ?0०ए०)--पिछले अध्याय में हमारा सुख्य सम्बन्ध संपुरक वित्त के 
साथ था; किन्तु जो पग समुत्यान को प्रोत्साहन देते हैँ, विशेष रूप से नियोजन 
के पक्ष में, वे वृद्धि को भी बढ़ाने की प्रवृत्ति, रखते हैं। नए पूँजी परिसंपत्‌ 
के शीध्र अपलेखन को अपनाना और दी्घ॑कालीन ब्याज दरों का एक सामान्य 
कार्यक्रम के भाग के रूप में, इतने निम्न स्तर पर बनाए रखना जितने की 
स्थायित्व के साथ संगति बठ सकती है, वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण का 
निर्माण करेगा। अतः अब हमें उन पगों का विचार करना है जो वास्तविक 
रूप में (0 7९७) ४७००४) सकल राष्ट्रीय उत्पादन के दीघेकालीन विस्तार 
के लिए विशेषतया तेयार किए गए हैं ! 

साथ ही यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि कई पग जो मुख्यत. 
सामाजिक आधार पर उठाए जाते हैं किन्तु प्रभावी मांग को चक्रीय उतार 
चढ़ाव में, बनाए रखने की ओर भी कुछ दृष्टि होती है--जैसे कि निर्वेत्ये आयों 
का अधिक समान वितरण--वे पूर्ण रोजगार की अवस्था में वृद्धि के लिए 
हानिकारक हो सकते हैं । इसका कारण यह है कि उनकी, बचत के सिर पर, 
उपभोग को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है--प्रत्यक्ष भी, और जो ऊंचे वरद्धमान 
कर उनके साथ आते हैं उन के परिणामस्वरूप भी, दोनों तरह । यह ठीक है कि 
कुछ सीमा तक निजी क्षेत्र में इस बचत विरोधी भुकाव का बजठ-प्राधिकयों 
(७०१९०४ 8&ए905९४) द्वारा सावंजनिक क्षेत्र में “बचत” बढ़ा कर क्षति पूर्ति 
की जा सकती है; परन्तु यदि उनका आगे निजी बचतों पर फिर से परिणाम 
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होने से बचना हो तो उनको ऐसे करों के द्वारा प्राप्त करना होगा जो बहुत 
अधिक क्रम वद्धमान नहीं हैं । श्रतः पूर्ण रोजगार का होना मात्र वृद्धि के लिए 
अनिवार्य रूप से अनुकूल हो ऐसा कदापि नहीं है ! हे 

आध्थिक वृद्धि (870४0) बढ़ाने में राज्य के कार्य पर बल, जो श्राज नीति 
का इतना स्पष्ट और व्यापक ग्रुण बन गया है, थोड़े समय से ही प्रारम्भ हुआ्ना 
है, या शायद यह कहना अधिक ठीक होगा कि अभी उसका पुनर्जीवन हुआ है । 
क्योंकि हमने देखा है कि वह ब्रिठेन में अठारहवीं शताब्दी में भी विद्यमान था । 
विकसित देशों में, विद्येषकर परिचिमी यूरोप में, इस नई रुचि में दो वस्तुग्रों 
का भिश्रण है, १६३० की दक्ञाब्दी के वृद्धिरोध की पुनराबृत्ति का भय 
और उत्तर अमरीकी महाद्वीपमें प्रकट रूप में उत्पादिता की आश्चयंजनक 
वृद्धि के सामने डालर से सम्बन्धित भुगतान शेष के विषय में उत्कण्ठा | यद्यवि 
'संयुक्त राज्य की अर्थ-व्यवस्था में वृद्धि का क्रम श्रभी तो दिजी उद्यम द्वारा 
पर्याप्त श्राइवसित प्रतीत होता है, वास्तव में राज्य की स्थिति में लगभग 
एक क्रान्ति सी हो गई है, जिसके परिणाम को प्रायः समझा नहीं जाता। 
ग्रार० ए० एन० डी० निगम (8. 8. 7९. 72. ए090/काांणा )५ गवेषणा तथा 
विकास ) आदि संघ राज्य की प्रतिनिधि एजैसियों द्वारा आजकल भारी राशियाँ 
मुख्यतः अन्वेषण पर खर्च की जा रही हैं, जिसका पर्याप्त अंश “मौलिक 
होता है, इस श्रर्थ में कि वह विशिष्ट समस्याओ्रों का क्रमाधान खोजने को 
बजाय प्रौद्योगिक प्रक्रियाओं के सामान्य सुधार की दृष्टि से किया जाता है। 
न ही राज्य का कार्यभार अन्वेषण से समाप्त हो जाता है ; शासन द्वारा 
निश्चित निर्देश दिए जाते हैं, उदाहरगार्थ विमानों के प्राप्रपों (97000609०७ ) 
के लिए अन्यथा निजी उद्यम द्वारा उस पैमाने पर उनका निर्माण किया जाना 
संभव न होता । 

उसी प्रकार का कार्य यद्यवि छोटे पैमाने पर, ब्रिटिश शासन के विभाग 
करते है । उनके अतिरिक्त, दोनों देशों में (और दूसरों में भी) आशणविक 
अनुसन्धान (७0०णां० 788७07०॥ ) मुख्य रूप में राजकीय उद्योग द्वारा ही 
विकसित किया जा रहा है, इस बात की चिन्ता न करते हुए कि उसका 
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लक्ष्य जिस प्रकार सेतिक है वेसे ही आथिक भी । शासन की अन्वेषण परि- 
योजनाएँ फर्मो द्वारा और विश्वविद्यालयों में भी हाथ में ली जाती हैं और 
इस प्रकार अ्रन्वेषणकर्ताग्रों को द्रव्य उपलब्ध किया जाता है| विश्वविद्यालय 
विशेष रूप से, अनुसंधान कार्य के लिए अब राजकीय द्रव्य स्वीकार करने 
के लिए पहले की अपेक्षा अ्रधिक तैयार हैं, संभवत: इस कारण कि उन्हें 
विश्वास हो गया है कि अनुदातव के साथ ऐसी शर्ते नहीं जुड़ी रहेंगी जो 
ग्रन्वेषणकर्ताशों के कार्य सें बाधा बनें । यह स्वयं भी इस बात का संकेत है 
कि कार्य का स्वरूप विशिष्ट की अपेक्षा सामान्य है। राजकीय व्यय की इन 
नई दिशाओं से सामान्य आर्थिक विकास को जो ल्राभ होता है उसमें इस तथ्य 
से कोई ग्रन्तर नहीं आता कि प्रारम्भ में उनके पीछे प्रतिरक्षा सम्बन्धी 
आवश्यकता का हेतु था। वास्तविक्रता यह है कि प्रगति वेग संभवत: इस 
कारण से बढ़ जाए कि विधान-मण्डल प्राय: आथिक निपुणता को बढ़ाने के 
लिए दिये गए एक गोल मोल आदेश के साथ गवेषणा व्यय की अपेक्षा प्रति- 
रक्षा व्यय की मांग को श्रधिक सरलता से स्वीकार कर लेते हैं | सावंजनिक 
क्षेत्रकी इस नई गतिविधि के फल, १६४० के बाद से नए पदार्थों ब' 
प्रविधियों की खोज और उपयोग में जो अत्यन्त तीक्न वृद्धि हुई है उस के रूप 
में देखे जा सकते हैं । 

वृद्धि पर, ओर उसुमें राजकीय गतिविधि जो भाग ले सकती है उस पर 
जो नवीन बल है, वह जिन देशों की हम चर्चा करते रहे हैं, उनकी अपेक्षा 
निर्धने और पिछड़े हुए देशों में कहीं अधिक स्पष्ट है। यहाँ यह निम्न के 
मिश्रण से बना है : युद्ध काल में जीवन की अन्य पद्धतियों के साथ बढ़े हुए 
सम्पर्क के कारण पिछड़े होने की एक नई श्रनुभूति, १६४० के बाद से मूल 
उत्पादों के पक्ष में व्यापार के दरों के फूक जाने के कारण वित्तीय दिशा में 
नए अवसरों के प्रति जाग्रति, और कई दुष्टान्तों में ग्रधिक स्वाधीनता और 
विकासार्थ अधिक स्फूर्ति के कारण राजनेतिक पक्ष में नवीन अवसरों का 
ज्ञान | कई उष्ण देशों में भी, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि, विशेषतया 
कृषि की ओर, युद्धपू्व जीवन-स्तर को बनाए रखने की दृष्टि से अपरिहायें हैं 


हैक 
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क्योंकि उष्णदेशीय शऔौषध (र०फ़ांग्श फऋ०्वांभंतघ०) और कीटनाशकों 
(778९000068 ) में सुधार के द्वारा जनसंख्या पर लगी हुई पहले की रोके 
हट गई हैं । 

अधिक पिछड़े हुए देशों के प्रति सम्पन्न देशों के दृष्टिकोण में परिवर्तन 
भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । श्रव. जो कुछ समृद्ध देश करने के लिए तैयार 
हैं, प्रत्यक्ष या नई अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि संस्थाओं के द्वारा, वह १६३० 
की दशाव्दी में पिछड़े हुए देशों की जो उपेक्षा थी उस के पूर्णतया उलट है 
यद्यपि उचद्चीसवीं शताब्दी के कुछ कालों और बीसवीं शताब्दी की प्रथम 
दशाब्दी के विषय में (पैमाने की दृष्टि से) शायद ऐसा नहीं है । इस सहायता 
का हेतु भी श्रंशत: राजनेतिक 'है, इस तथ्य का भी, विकास के जिन प्रकारों 
में सहायता मिलती है या विकासी देशों को जो लाभ होता है उसके साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है । 

किन्तु इस तथ्य के कारण कि पर्याप्त सहायता मिल सकती है, विकासी 
देशों की राजकोषीय नीति पर बहुत प्रभाव पड़ता है क्योंकि उनमें से प्रायः 
किसी के पास भी उनके विद्यमान साधनों का पूरा लाभ उठाने के लिए 
पर्याप्त आारक्षित (768०7ए७७) नहीं हैं । एक ओर वे अपने सार्वजनिक वित्त 
(और विद्येष कर के अपने कर) इस प्रकार बिठाना चाहते हे कि बाहर से 
पूँजी को आकर्षित कर सके परन्तु दूसरी श्रोर उसका स्वरूप ऐसा होना 
चाहिए कि उनके अपने राष्ट्रीय, अपने पुराने तरीकों को छोड़ कर उत्पादन 
के नए और बहुधा विचित्र ढंग स्वीकार करने के लिए प्रेरित किए जा 
सके । राजकोषीय नीति के लिए उतना ही झ्रावश्यक यह भी है कि वह इस 
बात का प्रबन्ध करे कि (विकास के कारण) बढ़ती हुई श्रायों वाले अपना 
आधिक्य (8ए7ए०४) पूरा का पूरा अपना जीवन-स्तर ऊंचा करने में ही न 


कि 


लगा दें और अपनी “पेटियों को इतना कस कर रखें कि विकास का क्रम 
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गतिवात हो सके। विकासशील देशों की विशेष समस्याश्रों का विस्तृत 
परीक्षण करने के लिए हमारे पास स्थान नहीं है; किन्तु उनके सामने जो 
कठिनाइयाँ होती हैं उनमें से बहुत-सी सामान्य अनुभव की हैं । 

राजकोषीय नीति वृद्धि में चार भिन्‍न-भिन्‍न दिशाओं से सहायता दे सकती 
है । प्रथम, वह कार्य है जो सार्वजनिक व्यय कर सकता है, प्रत्यक्ष अथवा निजी 
उद्यम के नाम पर । द्वितीय, राजस्व समायोजनों का चुनाव है जो व्यय के लिए 
द्रव्य उपलब्ध कराने के वास्ते और उस प्रक्रिया में जो (जैसा हमने देखा है) 
स्वाभाविक रूप से स्फायी है, स्थायित्व बनाएं रखने के लिए भी, करना 
ग्रावश्यक है । तृतीय, राजकोषीय नीति के क्षेत्र के अन्तर्गत वे प्रश्न आते हैं 
जो पूजी निर्माण के लिए आवदयक उधार द्रव्य उपलब्ध कराने से और इसमें 
उत्पन्त हुए ऋण की व्यवस्था से सम्बन्ध रखते हैं । अन्त में, यदि उपलब्ध 
सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना हो तो कई महत्त्वपूर्ण संगठनात्मक 
और आ्रायोजन की समस्याएँ हल करनी होंगी । ये समस्याएँ प्रशासन और 
राजकोषीय नीति के सीमाप्रदेश की हैं और इस कारण कभ से कम आंशिक 
रूप में हमारे क्षेत्र के बाहिर हैं; किन्तु कूछ पहल [| विशेष रूप से बजट के 
संगठन और अन्तःशासकीय वित्तीय सम्बन्धों. (+0-8०शशफफा९तपक्ो 
म7870 ७ 7०७४०7७ | से सम्बद्ध) राजकोषीय नीति से घनिष्ठतापूर्वक 
जुड़े हुए हैं । वर्तमान &अ्रध्याय में हम राजकोबीय नीति के इन पहलुझों में 
से पहले दो के साथ सम्बन्धित हें; शेष श्रध्यायों में हम संक्षेप में बाकियों 
का विचार करेंगे । 

२. वृद्धि के लिए सार्वजनिक व्यय (?प्ण० ऑडएथतं0ए6  ई07 
670७0 )--स्थूल रूप में देखें तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन के विस्तार में 
सार्वजतिक व्यय दो प्रकार सहायक हो सकता है । एक तो राज्य, आथिक 
अथवा सामाजिक प्रकार के “उपरिकों” के रूप में मूलभूत आथिक आधार 
को उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है जिसके बिना विद्यमान साधन पूरी 
तरह प्राप्य नहीं हो सकते अथवा उनका योग्यतम उपयोग नहों किया जा 
सकता । दूसरा, सार्वजनिक व्यय प्रत्यक्ष ढंग से आथिक उत्पादिता बढ़ा सकता 
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हे--नए उद्योगों की स्थापना में और कृषि के श्रधिक अश्रच्छे उपायों को शुरू 
करने में सहायता देकर ओर स्वयं उत्पादन और व्यापार अपने हाथ में लेकर, 
विशेषतया उस प्रकार का जेसा अब तक इस देश में नहीं लिया गया । इस 
श्रेणी में शासत और उसकी प्रतिनिधि संस्थाग्रों द्वारा किया गया अनुसन्धान 
काय्यें आएगा जो श्रर्थ-व्यवस्था की विशेष स्थानीय स्थिति की दृष्टि से चालू 
किया गया हो। विक्रास पर हुम्रा सार्वजनिक व्यय सब प्रकार के देशों में 
सामान्य रूप से लाग होता है । 

यचपि आधारभूत आथिक उपरिक, जैसे परिवहन व्यवस्था, ब्रिटेन जैसे 
विकसित देशों में देर से स्थापित हो चुके हैँ, किन्तु इतने से ही कहानी समाप्त 
नहीं हो जाती; प्रौद्योगिक परिवर्तत के कारण समय-समय पर पुनरायोजन 
की आवश्यकता पड़ती है । जसे, ब्रिटिश सड़क व्यवस्था न केवल सयुकतराज्य 
बल्कि पश्चिमी यूरोप के कुछ कम समृद्ध देशों की अपेक्षा भी बहुत पिछड़ 
गई है, क्‍यों कि १६९४० के बाद पिछली कमी पूरी करने के लिए कोई विशेष 
प्रयत्न नहीं किया गया, सीधी सड़कों की एक ऐसी आधूनिक व्यवस्था का 
निर्माण तो दूर रहा--जिसे सड़क यातायात्त में वृद्धि ने आवश्यक सिद्ध 
कर दिया है । न ही अ्रभी तक यातायात्त व्यवस्था की आवश्यक कड़ियां--जै से 
कि सेवन ब्रिज (86एश2५ 30086 ) >-जोड़ने के लिए कोई प्रभावी पग 
उठाया गया है । रेलों के भी उम्र पुनस्संगठन की आवश्यकता है, तब कहीं वे 
अपने कार्य के लिए, जो कुछ कम होने के बाद भी महत्त्वपूर्ण है, निपुण हो 
सकेंगी । सड़क व्यवस्था एक ऐसा विषय है जिसमें (जेसा हम पहले तक कर 
चुके हैं) विकास के लिए पू्वताएँ (एल०छं४्ं९8) तय करना कठिन नहीं 
होना चाहिए (सड़क के वैकल्पिक ठुकड़ों पर प्रति इकाई बचा हुत्रा समय 
इकाइयों की संख्या के साथ ग्रुणा करके) । न ही कोई बड़ी आर्थिक समस्या 
खड़ी होनी चाहिए, यदि नए बने राजसार्गों के लिए दाम लेने की समझदारी 
की योजना (जो अब अ्रधिकांश देशों में प्रयुक्त होती है) लागू कर दी जाए । 
यह अंशतः:. बजटीय प्रशइन है जिस पर हमें बाद में फिर लौटना होगा । 

अ्रधिकांश अल्प-विकसित देशों में अ्रपर्याप्त परिवहन व्यवस्थाएँ--सड़क 
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ग्रौर रेल दोनों की वृद्धि--के मार्ग में एक भारी कठिनाई होती है, एक और 
सामान्य अनुभव में श्राने वाली कठिनाई है, बन्दरगाहों की सुविधा (907६ 
509०४) की शअ्रपर्याप्तता जिसके कारण आयातों के ञ्राने और निर्यातों के 
जाने में विलम्ब होता है । ये रुकावट (90:0०8००६४) न केवल विदेशी आय 
को घटाने की प्रवृत्ति रखती हैं, अपितु आन्तरिक मूल्यों के स्थायित्व की रक्षा 
करना भी अधिक कठिन बना देती हैं। एक वास्तव में अ्रविकसित और प्राय: 
साफ न किए (!&2०४ एछ४०००७०९०१) देश में प्रशस्त हल (0790 80प- 
#ंण)) क्या होगा जिसमें सड़क, रेल, जल श्लौर वायु परिवहन का भी ठीक 
संतुलन हो, यह निश्चय करना सुगम नहीं है / सापेक्ष व्यय और लाभ की 
किसी सरल गरशाना से काम नहीं चलेगा और भभाग के प्रदार, वर्षा की मात्रा 
और उसका वितरण, उपलब्ध रथ्याश्म आदि सब विषयों में विशिष्ट स्थानीय 
परिस्थिति का ध्यान करना श्रावश्यक होगा । दूसरी ओर कई स्पष्ट सुधार 
प्रायः उपलब्ध होते हैं और उनके सीमित क्षेत्र के भीतर बिना मुख्य निर्णयों के 
क्रम में विलम्ब किए निरपेक्ष पू्वताएँ स्थापित करना संभव होना चाहिए | यदि 
झ्ौद्योगिक और कृषि सम्बन्धी सुधारों का जेसे-जैसे वे प्राप्त हों, पूरा लाभ 
उठाना हो तो जिस वरतु की सब से अधिक आवश्यकता है, वह है बड़े पैमाने 
प्र किसी विकास के पहले झ्राथिक उपरिकों (07०77९७०8) के मूल महत्त्व 


के विषय में ग्रधिक ज्ञान । 
ग्रल्प-विकसित देशों में ग्राथिक उपरिकों के विस्तार की शआ्रावश्यकर्ता के 


समानान्तर आवश्यकता है सामाजिक उपरिकों (80०ं»] ०ए४७०४०९७०४, ) की 
ग्रधिक उपलब्धि की, विशेषतया शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में 
किन्तु यहाँ एक श्रर्थ में वित्तीय समस्या अभ्रधिक सरल है। पहला कारण 
तो यह है कि इस प्रकार के विकासों की वांछनीयता का ज्ञान पर्याप्त है, 
ग्रधिक स्थानीय माँग का श्रर्थ खर्चा भेलने की अ्रधिक स्थानीय तेयारी होना 
चाहिए (और प्राय: होता है), जिससे राजस्व के अधिक स्रोत हाथ लगते हैं । 
अधिकतर यह भी है कि आर्थिक उपरिकों की श्रपेक्षा संस्थापनाग्रों के लिए 
कम भारी पूजी-उपकरण आवश्यक होता हैं (यह सामान्य अस्पतालों के विषय 
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में सच नहीं हैँं)। अतः सामाजिक उपरिकों के क्षेत्र की वित्तीय समस्याएँ 
मुख्यतः: नियन्त्रण की और पूव्व॑ताओं के ऐसे बँटवारे की है जो राष्ट्रीय उत्पादन 
को सब से अधिक बढ़ाएँ । सामाजिक उपरिक प्राय: शक्तिशाली स्थानीय निहित 
हितों (०४५९१ 00९7९४५७) को जन्म देते है जिन के वोट बहुत बार महत्त्व- 
पूर्ण होते हैं। उनके साधन अधिक सीमित होने के कारण निधन देशों के लिए 
यह विशेष महत्त्व रखता है कि वे “ विवत अन्त” (०9७0 ०४०७०) वाले व्यय-- 
जैसे निजी अ्भिक रणों को ऐसी सेवाग्रों के लिए ठेके देना जिनके विकास को वे 
संभाल न सकते हों--उससे बचें । जैसा हमने देखा, सम्पन्त श्रौर विकसित देशों 
के लिए यह अत्यन्त सुगम है .कि सामाजिक सेवाओं में ग्राथिक समभदारी की 
मर्यादा का अतिक्रमण कर जाएँ और उसमें बहुजन के हित का थोड़ों के विद्येष 
लाभ के लिए बलिदान कर दें, अल्प-विकसित देशों में यह भय और भी अ्रधिक 
होता है | 
किन्तु सभी प्रकार के उपरिकों के सम्बन्ध में मृलभूत वित्तीय कठिनाई 
यह है कि उनका राजकोषीय सम्भाव्य में प्रत्यक्ष अंशदान उपेक्षणीय होता है 
जबकि उनके परोक्ष लाभप्रद प्रभाव सुदीर्घ काल में राष्ट्रीय उत्पादन में 
विस्तार के द्वारा धीरे-धीरे प्राप्त होने की ही संभावना होती है। अल्पकाल में 
सामाजिक उपरिकों की व्यवस्था कई वार सचमुच, जितनी कठिनाइयाँ दूर 
करती है, उससे अधिक पैदा कर देती है--उदाहरणार्थ, नई आथिक रचना 
मुक्त हुए श्रम को आत्मसात्‌ करने के लिए सिद्ध हो इसके पूर्व ही विद्यमान 
[माजिक ढाँचे के विसर्जेत की गति को वह बढ़ा सकती है। सतकेता और 
जागरूकता के लिए जो युक्‍क्ति है उसको यह तथ्य पुष्ट करता है; साधनों के 
बैकल्पिक उपयोग के रूप में जो लागत है उसको निरन्तर तोलते रहना 
जरूरी है । 
आथिक उपरिक और वास्तविक आर्थिक विकास बहुधा एक दूसरे में 
संविलीन (77०:४०) हो जाते है । उत्तरोक्त की कसौटी यह है कि कार्य अपना 
खर्च देते हैं--इस अर्थ में कि राजस्व पर वे कोई शुद्ध भार नहीं डालते, न 
चाबू खर्चे के लिए और न उनको उपलब्ध कराने के लिए जो ऋण लिया 
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गया उसकी सेवा के लिए । इसके अतिरिक्त जब वे पूरी तरह चल रहे हों 
तो उनसे अधिक विकास के लिए बचत का कुछ आधिक्य प्राप्त होने की आशा 
होनी चाहिए जिससे गतिशील क्रम (0७7४० ए970००४४) जारी रहे ; 

्राथिक उपरिकों श्रोर आथिक विकास के सीमा प्रदेश पर है, उद्योग 
और क्रषि में उपपादिता के सुधार के लिए आधारभूत सुविधाओं --विशेषतया 
विद्युत्‌ शवित, बाढ़ नियन्त्रण, नालियों ((87792०), सिंचाई तथा धरती की 
सुरक्षा और पुष्टि के अन्य उपायों--की व्यवस्था। ये सेवाएँ वास्तविक विकास 
ही हैं, किन्तु उपरिकों के समात वे अपना पूरा लाभ दीर्घ॑कालोपरा!न्त ही देती 
हैं; यह बड़े कार्यों के विषय में श्नौर भी भ्रधिक “सच है जिनके निर्माण में ही 
कुछ वर्ष लग जाते हैं । अतः ऐसे कार्यों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए; 
सामान्यतः साधनों की उत्पादिता में स्थायी वृद्धि करने की सर्वोत्तम आशा 
इन्हीं में है। जैसे ये बड़े कार्य हैं, वैसे ही कई और छोटे कार्य भी उपलब्ध 
होंगे जो श्रल्पकाल में.उत्पादिता को अधिक तेज़ी से बढ़ाएँगे किन्तु दीघ॑काल 
में कम प्रभाविता से । बहुत बार इन्हें बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है क्योंकि इन 
के लिए “पेटियाँ कम कसनी पड़ती” हैं (अ्पत्ती आवश्यकताश्रों को कम रोकना 
पड़ता है) । इससे तब तक कोई हानि नहीं हो सकती जब तक वे विकास के 
एक सुनिश्चित कार्यक्रम में बिठाई गई हों । किन्तु यदि छोटे कार्य बिना 
क्रम के बढ़ाए जाएँ तो >साधनों का पूरा लाभ प्राप्त हुए बिना धन का 
ग्रपव्यय हो जाने की संभावना है | 

विकासार्थ सावेजनिक व्यय के क्षेत्र में (विशेषतया पिछड़े हुए देशों में) 
मौलिक समस्याएँ दो हैं : () उसके शुद्ध उत्पादन के मूल्य के अतिरिक्त, 
(नियमित कार्य का स्वभाव और प्रौद्योगिक निपुणता के रूप में) उसके उपो- 
त्पादनों (9७ए-97०4४०७) के लिए कहाँ तक उद्योगीकरण को प्रोत्साहन 
देना चाहिए, और (३) निजी उद्यम को सहायता देने की बजाय कहाँ तक 
राज्य को औद्योगिक व कृषि-सम्बन्धी परियोजनाश्रों में प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व 
स्वीकार करना चाहिए। इन प्रइनों में सामान्य नीति के विषय भी उलमके हुए 
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हैं जो हमारे क्षेत्र के बाहिर हैं परन्तु मूल में उनका निर्णय श्राथिक और राज- 
कोषीय आ्राधार पर ही होता है । 

यह निरन्तर ध्यान में रहना चाहिए कि जो उद्योग साहाय्य के बिना 
अपनी लागत पूरी नहीं कर सकता वह राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाने की बजाय 
कम करता है; उसको एक प्रकार की सामाजिक सेवा मानना अधिक उपयुक्त 
होगा जिसे परिणामस्वरूप आर्थिक की अपेक्षा सामाजिक कार्यक्रम में समाविष्ट 
कर के राजस्व पर एक अतिरिक्त प्रभार के रूप में गिनता चाहिए। और 
फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उद्योग जिस सम्भाव्य मंडी की (किसी 
उचित आ्रायोजन अ्रवधि में) खेवा कर सकता है वह एक संयन्त्र (9870) के 
प्राथिक दृष्टि से योग्य काये करने के लिए भी बहुत छोटी हो। जब एक 
विस्तुत सम्भाव्य मंडी उपलब्ध हो किन्तु स्थानीय प्रावेधिक ज्ञान की कमी हो 
प्रौर विदेशी पूँजी श्राकषित करना कठिन हो तो राज्य द्वारा संचालन अथवा 
भागग्रहण (987४०७७४००) का पक्ष प्रबल होता है क्योंकि उस प्रकार 
प्रौद्योगिक मन्‍्त्रणा और प्रशिक्षण की उपलब्धि अधिक हो सकती है । 

विकास के लिए सार्वजनिक व्यय का सब से कम विवादास्पद क्षेत्र है 
उद्योग की स्थापना के लिए और क्षि की उत्पादिता बढ़ाने के लिए प्रोद्योगिक 
स्थिति को सुधारना । इस शीर्षक के अन्तगंत हम ये वस्तुएँ भी सम्मिलित कर 
सकते हैं -उचित शर्तों पर और प्रारम्भ करने वाली फर्मों को जैसे चाहिए उतनी 
मात्रा में पूंजी द्रव्य का प्रबन्ध जानकारी, उपयुक्त स्थान और भूमि प्राप्त करने 
में कानूनी सहायता इत्यादि का प्रबन्ध जिससे विशेष स्थानीय जोखिम कम से 
कम रह जाएँ, जलवायु और श्रम-नेपुण्य को स्थानीय श्थिति की दृष्टि से 
उपयुवत संयंत्र के समायोजन के विषय में प्रौद्योगिक खोज करना। इनमें से 
किसी के भी राजस्व पर भारी शुद्ध बोफ डालने का कोई कारण नहीं है 
क्योंकि अधिकांश उदाहररणों में कालान्तर में वे लाभान्वित लोगों से वसूल 
किए जा सकते हैं । 

विकसित देशों का अनुभव (जिसमें ब्रिठेत भी अपवाद नहीं है) बताता है 
कि इस प्रकार की सेवाएँ सावेजनिक प्राधिकारियों द्वारा शासन के विभागों की 
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न्यूताधिक प्रत्यक्ष देख-रेख में बहुत आऔचित्यपूर्वेक चलाई जा सकती हैं । इसके 
उदाहरण हैं वित्त निगम (9787908 ०००7०:७४०४४) जो छोटी फ़र्मों के वास्ते 
द्रव्य का प्रबन्ध पक्का करने के लिए १६३० की दशाब्दी में स्थापित हुए और 
महायुद्ध की समाप्ति पर पुष्ट किए गए । इस प्रकार की सहायता पिछड़े हुए 
देशों में श्र भी श्रावर्यक रूप में आवश्यक है और वास्तव में कई तो पहले ही 
दे भी रहे हैं । उसी प्रकार “व्यापार संपदाएँ” जो ब्रिटेन में पहले निजी उद्यम 
द्वारा स्थापित हुईं (जैसे स्‍लव और ट्रफ़डे पार्क में) और बाद में विकास क्षेत्रों 
में सावंजनिक निगमों के द्वारा, वे उद्यमी को स्थान और कारखाना किराये 
के आधार १र देकर और सावंजनिक उपयोगिताओं का प्रबन्ध कर के मानो 
ग्राधा रास्ता आगे बढ़ कर मिलती हैं । श्रल्पविकसित देशों में एक उद्यत उद्यमी 
(ज्तहु था॥एएश्ए/शाल्परा ) और पर्याप्त उत्पादन अवस्थाओं ( 80060 प७॥6 
[7000०४०) ०००१०४४०४8) के मध्य में जो बाधाएँ होती हैं वे और भी अधिक 
दुरूह हैं और भूधारणाधिकार की वन-जांति-पद्धतियों (#9७॥ 8ए8४७॥१७ 
के समान कारणों से अधिक जटिल बन सकती हैं। इस प्रकार की कठिनाइयों 
को दूर करने के लिए व्यापारी संपदाएँ विशेष रूप से उपयुक्त प्रतीत होती हैं। 


फिर, विकसित देशों में भी यह अनुभव किया गया है कि एक प्रकार की 
भौतिक स्थिति के लिए बनाया गया (96आं87०१ ) उपकरण दूसरी स्थिति में 
लगभग बेकार ही होता! है । जैम्े, महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य से ब्रिटेन में 
उत्सुकतापू्वंक किया गया कोयला खनन संयंत्र (०08! फ्रांग्राए8 778०07907ए ) 
ब्रिटिश भूतत्त्वीय स्थिति में बहुत कुछ बेकार (प्रशप्४&४०॥०) निकला । अनिपुरण 
श्रम वाले उष्ण जलवायुझों में इसी ग्रनुभव की पुनरावत्ति होना निश्चितप्राय है । 
इस दिशा में जो कार्य क्ृषि के क्षेत्र में होता चाहिए, उदाहरणाथर्थ, मिट्टी निदान 
(80 098700०श98), उपयुक्त उपयोग, बीज और पशुश्रों का चुनाव और ग्रभि- 
जनन (976९0778) और क्षि-संयंत्र के समायोजन का काम वह और भी 

१. (७०00) एएकए606७ 00 फं०%706 70 वैंछवैंप४09 द्वारा 
निदान किए गए “अन्तर” को भरने के लिए । 
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महत्त्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी विकास में खाद्य उत्पादन का स्थान प्रथम होना 
आवश्यक है । 

३. राजस्व पक्ष का अंशदान (70० 007४श०प्च॑०0 रण ४४० ि०एशाए० 
80०)--ब॒ृद्धि को सफलतापूर्वक बढ़ाने में सावंजनिक वित्त के राजस्व पक्ष का 
उत्तरदायित्व भारी है। शासन-पुरस्कृत विकास के कारण कराधान की जो 
अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न होती है वह संभवत: किसी भी स्थिति में कुछ 
न कुछ नए भार के बिना नहीं निभाई जा सकती । विकसित देशों में, जेसा 
हमने देखा है, कर दर पहले ही इतने ऊँचे हैँ कि श्र बढ़ाने में यह डर रहता 
है कि प्रभाव वांछित से कहीं उलट ही न पड़े, उदाहरणार्थ उद्दीपक घटा कर 
या (यदि साख नीति सतर्क न हो तो) स्फायी मूल्य वृद्धि को प्रोत्साहित कर 
के । अल्पविकसित देश में करदाताशं और कर संग्राहकों की अ्नुभवहीनता 
और अशिक्षा के कारण और व्यापार संगठन के प्रविकसित प्रकारों से उत्पन्न 
कठिनाइयों के कारण संभावना यह है कि कर-रचना करों के बहुत कम दरों 
पर ही थकान (89४४) के चिह्न प्रकट करना प्रारम्भ कर देगी । वास्तव 
में एक पिछड़े हुए देश की यह विशेषता है कि जो धन उपलब्ध होता है उस 
प्र कर लगाने में भी एक घनी देश की शअ्पेक्षा ऐसा राज्य कहीं कम सफल 
होता है । 

विकास के क्रम में राजस्व का कार्य दोहरा है--एक ओर तो जिन उपायों 
का हमने अभी विश्लेषण किया है उनके द्वारा राजकीय व्यय के आवश्यक 
अंशदान के लिए उसे जरूरी द्रव्य ढूंढना होगा; साथ ही उसे अर्थ-व्यवस्था 
पर इतना संयम चाहिए कि स्फायी दबाव एक हलकी और नियन्त्रण में रह 
सकने वाली मर्यादा से अ्रधिक न बढ़े। इन प्रारंभिक उद्देश्यों के श्रतिरिक्त 
राजस्व स्वयं भी विकास के क्रम को उद्दीप्त करने में सहायक हो सकता है। 
यद्यपि, जिस सीमा तक वह ऐसा कर सकता है उसे प्राय: बहुत बढ़ा कर कहा 
जाता है, तो भी स्पष्ट है कि करों को इस प्रकार स्थापित करना चाहिए कि 
जोखिम और शभनुद्दीपक न्यूनतम ही रहें, विशेषतया अभिलाषी उद्यमियों 
(॥70004708 ००४००7००४०००४) के लिए । इन तीन उद्दिष्टों से करों का 
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ग्रनिवारयंत: एक ही चुनाव प्राप्त हो ऐसा कदापि नहीं है। स्थायित्व के लिए जो 
दमन (००780) आवश्यक है वह उद्यम को निरुत्साहिंत कर सकता है; 
उद्योगीक रण को प्रोत्साहन देने की अति उत्सुकता । ०ए७7"892९४१888 ) के 
कारण राजस्व का एक अनुचित बलिदान हो सकता है । 

राजस्व की मुख्य समस्या उपर्युवत उद्दिष्टों में से पहले दो से सम्बद्ध है। 
यह तके किया जा सकता है और कई बार किया भी गया है कि थोड़ी मात्रा 
में स्फीति वास्तव में विकास के पह्टियों में तेल ही देती है। उसके द्वारा 
निदिचित आय प्राप्त करने वालों से हस्तान्तरित होकर साधन शासन को 
मिलते हैं, राजस्व बढ़ने की तरंग में होता है श्नौर मन्द्र गति से ऊपर उठते हुए 
मूल्य उद्यम को प्रोत्साहित करते हैं । यह क्रम श्रधिक सरल और कम कष्टपूर्णो 
मालूम होता है बजाय ऊपर की गति को रोकने के लिए पर्याप्त राजस्व 
संग्रह करने के । यह तक आकर्षक तो है किन्तु जो देश विकास के लिए 
वास्तविक आग्रह रखते हैं उनके सिए विश्वसनीय नहीं है । 

पहले तो शासन को साधनों के हस्तान्तरण की प्रक्रिया लगभग वेसी 
प्रभावी नहीं जैसी किसी अधिक विकसित देश में होगी, क्योंकि कर योग्य आय 
वाले लोग बहुत थोडे होते हैं । और जो कुछ भी बचत करने वाले लोग होंगे 
वे अपनी बचत के वास्तविक मूल्य में कमी आते देख कर निरुत्साहित हो सकते 
हैं। जब तक कीमतों की बढ़ने की प्रवृत्ति क। सामता करने की दृष्टि से श्रति- 
रिक्त उपभोक्‍ता पदार्थ (०णाहपरा7०७४ 80008) आयात करने के लिए पर्याप्त 
आरक्षित किसी न किसी तरह से उपलब्ध न हों, शोधघन शेष की कठिनाइयों 
का बड़ा भय रहता है। स्थिति का ठीक निदान करना कठिन है क्योंकि संचार 
के तीव्र साधनों वाले विकसित देश की भपेक्षा यहाँ प्रतिक्रिया धीमी होने की 
प्रवत्ति रहती है, जिस कारण खतरा अनुभव किए जाने के पूर्व ही पर्याप्त 
स्फायी संभाव्य जमा हो सकता है । 

स्फीति को काब्‌ के बाहिर जाने से रोकने के लिए राजस्व का उत्तर- 
दायित्व भी, अधिक विकसित देश की अपेक्षा कहीं भ्रधिक होता है क्योंकि 
नियन्त्रण के अन्य साधन अ्रधिक दुर्बेल हैं। प्रत्यक्ष नियन्त्रण (609०6 ०००४7०8) 
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चलाने में कठिन होते हैँ और कभी कभाद ही न्याय्य होते हैँ। सामान्य रूप 
में, निर्धन देश वित्तीय दृष्टि से किसी अधिक धनी अथवा बड़े पड़ोसी पर 
निर्भर होते हैं और उनके अपने पास वित्तीय संस्थाओं की कोई विकसित 
व्यवस्था नहीं होती । भ्रतः यदि एक रिजव॑ बैंक उपलब्ध भी हो तो उसके पास 
नियन्त्रण का सामथ्यं अधिक होने की सभावना बहुत नहीं है। उस सामर्थ्य 
के लिए दोनों वस्तुएँ चाहिएँ--व्यापारी वर्ग में बैंकिंग का स्वभाव, और देश 
में विस्तृत हितों वाले बैंकों की कम से कम कुछ व्यवस्था । एक अर्थ में तो 
यह सच है कि वित्तीय संस्थाश्रों के श्रभाव का ध्वनितार्थ यह निकलता है कि 
ग्रधिक विकसित देशों में जिस प्रकार की सद्ट से उत्पन्न तेजी (396०परॉ&४ं५० 
७००७) (वस्तुओं के स्टॉक्स और स्टॉक एक्सचेंज प्रतिभूतियों में) के विकास 
की शांत गति में इतनी बार विध्त डाला है वह यहाँ होने की संभावना नहों 
है। किन्तु उसका प्रतिरूप है सट्ट से आई तेजी जिसमें बचतें औद्योगिक 
विकास से और शासन के ऋणों से खसक कर बन्धकों और विलास भवतनों के 
निर्माण में लगती जाती हूँ | आगामी श्रध्याय में हम राजकीय उधार के ऐसे 
उपायों को स्पर्श करेंगे जो इस कठिनाई से बचने के लिए सहायक हो सकते 
हैँ । किन्तु सब से निश्चित उपाय है इसका प्रबन्ध करना कि कर-संरचना उसे 
सहन करे इसलिए हमें ध्यान-पूर्वकें विचार करना होगा कि इस सम्बन्ध में 
विभिन्‍न कर क्या-क्या कर सकते हैं । > 

विकास के वित्त-प्रबन्ध के लिए परम्परा से जो कर चले आा रहे हैं वे 
आयात शुल्क हैं । कुछ गअवस्थाशरों में वे हमारे तीनों उद्दिष्टों में सहायक हो 
सकते हे--अ्रतिरिक्त राजस्व प्रायः अन्य किसी ढंग की श्रपेक्षा सीमा-शुल्कों 
के द्वारा अधिक सुगमतापूर्वक संग्रह हो सकता है; राजस्व श्रर्थ-व्यवस्था के 
ठीक उन्हीं तत्त्वों के जेंबों में से आने की प्रवृत्ति होती है जिनकी आयें सब से 
बढ़ी हुई हों, भौर अन्त में प्रशुल्क भित्ति की छाया में नए उद्योग पनप सकते 
हैं क्योंकि उसके कारण स्थानीय पूँजीपति भी उत्साहित हो सकते हैं और 
बाहरी फर्म भी ग्रपना बाजार बनाए रखने की उत्सुकता से वहाँ अपना उत्पादन 
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स्थापित करने के लिए ग्राक्ृष्ट हो सकती हैं ।' 

किन्तु विकास कार्य में आयात शुल्कों की उपयोगिता बहुधा बहुत बढ़ा कर 
कही जाती है । यह कदापि निश्चित नहीं हैं कि शुल्क वहीं आधात करेंगे 
जहाँ अतिरिक्त आ्रायें है; यदि वे विलास वस्तुओं पर लगे हों तो अर्थ-व्यवस्था 
का प्रभावित भाग नियन्त्रण के प्रबन्ध की दृष्टि से बहुत छोटा हो सकता 
है; यदि वे सार्वजनिक उपभोग की वस्तुओं पर लगाए जाएँ तो उनकी प्रति- 
गामिता असह्य हो सकती है; न्‍्यून आयें अत्यन्त संकीर्ण मात्रा में ही दबाई 
जा सकती हैं! कठिनाई मूलतः सरलतापूर्वक कर-योग्य उपभोग की आदतों 
बाले मध्यम वर्ग के छोटेपन से उत्पन्न होती है ।* फिर, शिशु उद्योगों की यह 
कुख्यात प्रवत्ति होती है कि “पीटर पैन” की तरह सदा शिक्षु ही रहें, और 
उच्च प्रशल्क के द्वारा उन्हें सहायता देने के निर्णय से पूर्वे भ्रच्छा हो यदि शासन 
इस बात की जांच कर ले कि क्‍या सस्ती शक्ति देशीय और कम लागत 
का कच्चा माल अथवा विशाल संभाव्य बाजार (00७79 70&/१:०४७) आदि 
सफलता की स्पष्ट शर्ते प्री हैं था नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो उनके पक्ष में 
एकमात्र युक्ति है नियुणता, प्रशिक्षण और नगरों की वृद्धि की बाह्य मितव्य- 
यिताएँ, जिन्हें वे बढ़ा सकते हे । इनके लिए निर्धन देश भारी कीमत देने का 
सामर्थ्य नहीं रखते । | 

कहने का तात्परय यह नहीं है कि आयात शुल्क विकास में बड़ी सहायता 
बन नहीं सकते । शिशु उद्योगों के बचाव के रूप में वे कम से कम 'गारंटी' 
किए गए एकाधिकारों की पद्धति की तुलना में तो श्रेयस्कर हैं, जो न इतना 
राजस्व उत्पन्त करेगी न निपुणाता की उतनी अच्छी गारंटी' ही देगी जितनी 
एक मध्यम प्रशुल्क । किन्‍्तू बहुत बार आयात शुल्कों को उत्पादन शुल्कों 
के द्वारा समर्थन देना श्रावदयक होगा जो कि उतनी मात्रा में अधिक काम आने 
योग्य श्र उपयोगी होंगे जितनी में उत्पादन शुल्क के लिए उपयुक्त पदार्थ उस 
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१. विकसित देशों में जिसका बहुत प्रचार किया जाता है, व्यापार के दरों पर आयात 
शुल्कों का अनुकूल प्रभाव, उसके अल्पविकसित देशों में महत्त्वपूणं होने की संभावना बहुत 
कम है क्योंकि वे विश्व-मूल्यों को प्रभावित करने का सामथ्य नहीं रखते । 
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स्थान पर निर्मित होंगे । प्रायः स्वेत्र, तम्बाक के शुल्क भारी राजस्व प्राप्त 
कर सकते हैं श्ौर सुषविक मदिरा (४००४०४० 0४०० ) प्रायः विश्वसनीय 
होती है । बहुत वार राजस्व सम्बन्धी स्थिति इस बात का प्रबन्ध कर के 
सुधारी जा सकती है कि सेवाओं के दाम विशेषतया डाक सेवाओं के और 
बन्दरगाह शुल्क, वास्तव में भ्रपता खर्च निकालें, चाहे फिर इस कारण सेवा 
स्तर कुछ कम हो जाएँ। अधिक पुरातन अवस्था में ब्रिटिश स्तर (उदाहरणार्थ 
डाक वितरण के ) कदापि आवश्यक नहीं हैं । 
विकास को बढ़ाने के लिए आयात शुल्कों के उपयोग का एक रूपान्तर है 
निर्यात शल्कों का, सामान्‍्यतया प्रारम्भिक वस्तुओं पर, आ्रारोपण । १६५१-५२ 
की अभिवद्धि में कुछ विकासी देशों ने इसका बहुत लाभ उठाया | विश्व भर 
में तेजी (००6 ४००७७) की अवस्था में न केवल यह स्वाभाविक है कि 
प्रारम्भिक वस्तुओं के उत्पादक देश, भाग्य के वरदानरूप मिले हुए व्यापार के 
अनुकल दरो का पूरा लाम उठाएँ बल्कि विश्व के दृष्टिकोश से यह वास्तव में 
ग्रवश्यक है कि वे ऐसा करें क्योंकि इस प्रकार स्थायित्व को सहायता मिलती 
है--आयातक देशों में भी जो इस प्रकार एक दूसरे के विरुद्ध बोली देने से 
रुकेंगे, और सम्भवतः कुछ सीमा तक निर्यातक देशों में भी । 
किन्तु इस प्रकार के निर्यात शुल्क का राजस्व अ्ल्पजीवी होने की सम्भा- 
बना है; अधिक समय बीतने पर बेलोच माँगों का लाभ उठाने का प्रयत्न 
अनिवायेरूपेण पूत्ति के अन्य साधनों ग्रथवा वैकल्पिक (8प्रौ/8४0०४७ ) वस्त्रों 
का विस्तार कर देता है । इसलिए किसी विरामी सेवा के वित्तप्रबन्ध के लिए 
ऐसे राजस्व का भरोसा नहीं किया जा सकता 
निर्यात कर निर्यातक देश में भी स्थायित्व की सहायता करते हैं विशेषरूप 
से क्योंकि वे अर्थ-व्यवस्था के उन भागों पर ही प्रत्यक्ष आघात करते हे जो 
निर्यात की तेजी (०८६०००४ 9४000) से अधिकतम लाभ उठा रहे होते हैं । 
उसी परिणाम को प्राप्त करने का एक अन्य मार्ग है शासन की एजेंसियों या 
मार्केटिंग बोर्डो के द्वारा, जो निश्चित मूल्यों पर उत्पादकों से खरीद कर सीधा 
विदेशी आयातकों को बेचते हैँ और इस प्रकार उत्पादकों पर उतनी बलात्‌ 


शा 
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संचिति (07००१ ४»एांग्रष्ट ) लाद देते हैं जितनी स्थायित्व की रक्षा के लिए 
जरूरी हो । सिद्धान्त रूप से यह उपाय निर्यात शुल्कों की अपेक्षा श्रेयस्कर है 
क्योंकि क्रुय-मूल्य सरलता से समायोजित किया जा सकता है। इतनी लचक 
प्राप्त करने के लिए श्रायात शुल्क को यथा मूल्य दरों (#तए&|07७70 ए&॥०8 ) 
पर विसृप अनुमाप (आंताण8 8०90०) के अनुसार लागू करना होगा। जहाँ 
तक घरेलू अर्थ-व्यवस्था का सम्बन्ध है, मौलिक समस्या है ऐसा क्रय-मूल्य 
ग्रथवा कर का दर चुनना जो उद्यम को कुँठित किए बिना स्थायित्व की रक्षा 
करे । किन्तु यह मूल्य नियन्त्रण की सामान्य समस्या है और केवल निर्यात 
करों तक सीमित नहीं । यदि निर्यात करों का इस प्रकार सावधानी से उपयोग 
किया जाए तो वे समय-समय पर विकास में बहुत लाभप्रद हो सकते हैँ --एक 
निधि का प्रबन्ध करके जिसमें से कीमतों की बढ़ने की प्रवृत्ति को रोकने के 
लिए अतिरिक्त उपभोवता वस्तुओं के आयात की वित्त-व्यवस्था की जा सकती 
है। पूँजी वस्तुओं के झ्रायात का मूल्य चुकाने का उनका जो प्रत्यक्ष लाभ है, 
बह इसके अतिरिक्त है । 

सीमा शुल्कों के अ्रतिरिकत स्थायित्व के परिरक्षण और स्वयं विकास के 
प्रोत्साहन इन दोनों के लिए दूसरा उपाय निजी श्राय व लाभ करों के द्वारा 
है । जैसा हमने देखा है, निजी आाय-कर ग्रादर्श चक्रीय-स्थायिकारक (069॥ 
०ए००७) 89)20०5७) नहीं हैं क्योंकि जेसे ऊँचे दर श्राज विकसित देशों में प्राय: 
पाए जाते हैं उनसे उद्दीपन पर चिन्ताजनक प्रभाव पड़ सकता है । इस तके का 
बल पुरातन अ्रवस्था (फणाणंध:० ००४वंधं०७७) में जिसमें सामान्यतया कर 
के दर पर्याप्त कम होते हैं और कर पड़ते भी बहुत संकृचित क्षेत्र पर हैं घट 
जाता है। विकासी देशों में श्राय करों पर निस्सन्देह कहीं अ्रधिक भार डाला 
जा सकता है, और उसके ग्रागे, जेसा श्रब विकसित देश उनसे पहले अ्रनुभव 
कर चुके हैं, इसी रास्ते पर चल कर श्रन्ततोगत्वा वे भ्रपती राजस्व-सम्बन्धी 
समस्यात्रों को सुलका सकते हैं। प्रभावी आय करों के विकास के मार्ग में 
मौलिक बाधा सामान्यतः निपुएणर और विश्वसनीय अन्तर्देशीय राजस्व विभाग 
का न होता है। प्रावेधिक सहायता की प्रार्थनाश्रों में इस सेवा के निर्मारण 


३६४ सावंजनिक वित्त 


सम्बन्धी मदद को बहुत अ्रधिक पूर्वेता देनी चाहिए। करदाता को पर्याप्त कर 
देने के लिए तभी ब्रेरित किया जा सकता है जब उसे कर के निर्धारण और 
संग्रह के साम्य में विश्वास हो । 

छोटी फर्म (जो सम्भवतः व्यायार संगठन का प्रमुखतम रूप होगा) के 
लाभ का करारोपण स्वाभाविक रूप से वेयक्तिक आय कर के क्षेत्र में ही 
ग्राएणा और वास्तव में वहाँ अपनी सबसे अधिक कष्टप्रद सिरदर्दों का सामना 
करेगा । किन्तु अधिकांश विकासशील देशों में पर्याप्त आकार की कम्पनियों 
की एक संख्या उसकी सीमा के अन्दर कार्य कर रही होती है जिनके कम से कम 
अंशतः विदेशी स्वामित्व में होने की सम्भावना है। बड़े पैमाने की कम्पनियों 
की स्थापना को प्रोत्साहन देना कई प्रकार से विकास नीति का एक शत्यन्त 
वाँछनीय उद्देश्य है, एक तो इस कारण कि वे राष्ट्रोय उत्पादन को बढ़ाने 
ग्रौर रोजगार के स्तर को ऊँचा करने का सबसे अच्छा अवसर प्रस्तुत करते हैँ 
और दूसरा उन पर कर लगाता असामान्य रूप में सरल होता है । इसी कारण 
से कम्पनी का, विशेषकर विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनी का उच्च लाभ करों 
द्वारा शोषण करने का प्रलोभन होता है। किन्‍्त यदि ऐसा किया जाए तो 
परिणामस्वरूप नए उद्यम-विदेशी और स्थानीय दोनों--की स्थापना 
निरुत्साहित हो सकती है । अ्रतः शासन एक दुविधा में फंसा रहता है कि, 
एक आसान मार्ग से अधिक राजस्व प्राप्त करे जिसमें विदेशी का भाग बहुत 
होता है, या ऐसे पथ के प्रोत्साहन के लिए पग उठाए जो राष्ट्रीय उत्पादन को 
बढ़ाने का सम्भवतः सबसे प्रभावी ढंग हो । 

सच तो यह है कि नीति पर बहुत बार इसका असर हो जाता है कि किस 
प्रकार के उत्पादन का प्रइन समृपस्थित है। खनन कार्य मुख्यतः विदेशी सवा 
मित्व वाले होने की प्रवृत्ति है, और पूंजी तथा प्रवीण श्रम (शद्या०त 
]80007) के लिए उनकी आवश्यकता भारी होने के कारण वे स्थानीय विकास 
के अनुपयुक्त होते हैं; उन पर करारोपण प्रायः भारी रहता है। दूसरी ओर 
जहाँ सामान्य औद्योगिक विकास की कोई आशा हो जिसमें स्थानीय पूँजी को 
भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा सके, यहाँ शासन शोषण की बजाय पक्षपात 


हा 
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करने का प्रयत्न करते हैं यद्यपि औद्योगिक उपक्रमों को दी गई रियायतों के 
कारण राजस्व की पर्याप्त हानि होने का भय हो सकता है। इससे ऐसी 
समस्याएँ श्रा खड़ी होती हैं जो विकवित और पिछड़े हुए दोनों प्रकार के देशों 
में व द्व के श्रम के साथ ममान सम्बन्ध रखती हैं चाहे वे पिछड़े देशों में विशेष 
तीव्र हों । । 
जैसा हमने देखा है, श्रचल उपकरणों के शीघ्र अ्पलेखन (०(एां०६ ज्ञा१६० 
०) के लिए भ्रवकाश देने वाली कर-सम्बन्धी रियायतें विशेषतया जब वे 
पर्याप्त “प्रारंभिक” छूटों के द्वारा समथित हों, समुत्थान में पूँजी निर्माण 
को बढ़ाने के अत्यन्त उपयोगी उपाय सिद्ध हुए हैं। एक पिछड़े हुए देश 
में स्थापित होने के वास्ते प्रयत्नशील 'फ़में>के लिए (श्रम कुशलता और 
ग्रन्य लागतों के विषय में एक ओर और बाजारों के विषय में दूसरी ओर) 
जो अनिश्चितता की विशेष स्थिति होती है उस में यह उपाय इससे भी अधिक 
लाभदायक होता है। प्रश्न यह है कि क्‍या ऐसा उद्दीपक (जिससे अन्ततः 
राजस्व की कोई हाति नहीं होती) पर्याप्त है अथवा उसे ग्रन्य आकष रों 
द्वारा बढ़ाना होगा। उस प्रयत्न की दिशाएँ कई हो सकती हैं। एक घाटे 
को अनिश्चित काल तक आगे ले जाने की (परम्परागत सीमित समय के 
स्थात पर) श्रनुज्ञा हो सकती है। दूसरा अवमूल्यन पद्धतियों में से किसी 
एक या “ऋजु रेखा” (89छ28॥60 ॥76) और या “घटने वाला शेष” 
(#०१प्रभंग8 ०8)४&7००) पद्धति की श्रनुज्ञा फ़में को दी जा सकती है । तीसरा 
ग्रागें ले जाने के समान, हानि को पीछे ले जाने की भी अनुज्ञा हो सकती है । 
चौथा, अवमृल्यन छूटों के उपर एक विशेष “नियोजन छूट” दी जा सकती है । 
ग्रन्तिम एक निश्चित अ्रवध्रि के लिए एक पूर्ण “कर शअ्रवकाश” (पड 
प०79४9) दिया जा सकता है । इन सब उपायों के कई रूपान्तर और कई 
जोड़ कल्पना किए जा सकते हैं । 
ऋजु रेखा पद्धति में मूल लागत की एक निश्चित प्रतिशतता हर वष काट ली जाती 
है जब तक फ़म॑ उपकरण की पूरी लागत प्राप्त न कर ले; “घटने वाला शेष?? पद्धति में प्रति- 


शतता हर वर्ष लिखित लागत पर न कि उपकरण की पूरी मूल लागत पर लगाई जाती है । 
), जैसा १६५४ के ब्रिटिश बजट में में डाला गया । 


३६६ सार्वजनिक वित्त 


उद्यमियों के लिए जो ये प्रलोभन हैं उनके सम्बन्ध में निर्णय करते हुए 
प्रारम्भ में ही एक प्रभेद करना होगा--उनमें जिनसे राजस्व का कुछ जुद्ध 
बलिदान होता है और जिनसे नहीं होता । उत्तरोक्त प्रकार के विरुद्ध तो कभी 
कोई आपत्ति नहीं हो सकती । उनका अर्थ तो वृद्धि को बढ़ाने की दृष्टि से 
कर को बंद्धिपूर्वक बिठाने का काये ही है | पूर्वोक्त उतने ही अधिक सन्दिग्ध 
रहते हैं-- जितनी कठिनाई से राजस्व उपलब्ध होता है और रियायतें उन लोगों 
को दे दे कर व्यर्थ फेकी जाती हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता नहीं । अधिकांश 
उदाहरणों में दरों में सामान्य कमी के द्वारा अधिक अ्रच्छा परिणाम प्राप्त 
किया जा सकता है, और उस कमी का राजस्व पर प्रभाव विशेष रियायतों 
के परिणाम का अपेक्षा अधिक सुगमता से प्राककलित किया जा सकता है। 

हामि को आगे ले जाने की भ्रनुज्ञा, जिन उद्योगों में लाभ घटते बढ़ते 
रहते हैं उनके लिए सामान्य रियायत होती है; यदि आगे ले जाना श्रनिश्चित 
काल तक कर दिया जाए (जंसा ब्रिठेन में कुछ वर्षों से है) तो भी राजस्व की 
हाति नहीं या नाममात्र ही होती है | पीछे ले जाना एक अधिक कठिन समस्या 
खड़ी करता है क्‍योंकि इसका भ्रर्थ है जो राजस्व पहले प्राप्त किया जा चुका है 
उसे लौटाना | यदि यह किसी प्रकार उचित हो तो भी यह विकास के उद्दीपक 
की अपेक्षा एक विकसित देश में [जो सुगमतापूर्वंक न्यूनता वित्त प्रबन्ध 
(0०७०४ #7%7०ं४४ ) का सहारा ले सकता है| एक चक्रीय स्थायिकारक 
के रूप में दिखाई देगा । अवमूल्यन की पद्धति का चुनाव राजस्व की कोई 
हानि नहीं करता और जोखिम घटाने वाले कारक के रूप में उसका औचित्य 
भी पूर्ण है; कुछ उद्योगों में या किन्हीं परिस्थितियों में एक तय समय में पूर्ण 
अपलेखन, नए उपकरण की लागत के बड़े भाग के शीघ्र श्रपलेखन ((णंणः 
क0० ०) की अपेक्षा अधिक आकर्षक हो सकता है। विलोमत:, इसका 
उलट भी सच है । 

अवमूल्यन छूट को खिल कर नियोजन छूट बन जाने देना एक भिन्न प्रश्न 
है। यहाँ राजस्व की निश्चित हानि होती है इसलिए परिणामस्वरूप यह 
पूछना पड़ता है कि दूसरी ओर मिलने वाला उद्दीपक कम से कम"उसके बराबर 


राजकोषीय नीति और वृद्धि ३६७ 


लाभ पहुँचाता है या नहीं । यह ध्यान देने की बात है कि नियोजन छूट से 
पूँजी निर्माण को जो मुख्य अ्रतिरिबत उद्दीपषक मिलता है वह उपकरण के 
“कमाई के” जीवन के अन्त में दी अनुभव होता है और यह इतना दूर होने 
की सम्भावना है कि श्रायोजन में कोई महत्त्व का प्रभाव नहीं डाल सकेगा 
इसलिए निर्धन देशों के लिए बृद्धिमत्ता इसी में होगी कि नियोजन छुट पर 
राजस्व को व्यर्थ न खोएँ । 

बाकी रहा एक निश्चित समय के लिए “कर अवकाश ।” जब यह पहले 
पहल दिया जाए उस समय जो मनोवेज्ञानिक प्रभाव पड़ना सम्भव है उसके 
प्रतिरिकत जिस आविष्कर्ता फर्म के लिए इसका विचार किया जाता है उसे 
इससे विशेष उद्दीपक प्राप्त नहीं हो सकता । कारण यह कि उबत फर्म सम्ब- 
न्धित अवधि में--जो प्रायः पाँच वर्ष से अश्रधिक नहीं होती--कोई बड़ा कर 
योग्य लाभ कमा सकेगी इसकी सम्भावना कम ही है। और दूसरी ओर जो 
फर्म बहुत सफल है उसे अदा रण ही कर से मुत्रित मिली रहेगी । किन्तु समस्या 
की जड़ अवकाश काल के बीत जाने के बाद की कर-व्यवस्था में छिपी है । यदि 
तब लाभ पर अवमूल्यय छूटों से युक्त रूढ़ (08007787"ए) कर लगाया जाता 
है (जिस के अनुसार पाँच साल पुराना संयंत्र वास्तव में नया ही स्वीकार किया 
जाता है) तो राजस्व की पर्याप्त हानि हो सकती है । किन्तु यदि ऐसा नहीं 
किया जाता तो कर-अवकाश की बजाय हानि को अनिश्चित काल तक आगे ले 
जाने के साथ अवमल्यन की सीधी रेखा पद्धति की अपेक्षा फर्म घाटे में रह 
सकती है । 

जिन फर्मो का स्वामित्व विदेश में होता है उनके मूल देश में उन पर 
करों के लगाने से स्थिति बहुत अधिक उलभ जाती है। यह इतना विशिष्ट 
(87००७॥४४ ) विषय है कि हम यहाँ इसकी विस्तृत चर्चा नहीं कर सकते; 
यद्यपि यह कारक इतना महत्त्व रखता है कि किसी अविकसित देश में संयंत्र 


ीफिडाकननाणक कैसगन 'लननननननतनल 





अन्‍फनन+-- कमल 


१. यह सच है कि यदि “धटने वाला शेष” पद्धति काम लाई जाए तो दूसरे वर्ष सें 
थोड़ा अधिक उद्दीपक होगा क्योंकि उस वर्ष का अवमृल्यन अभ्यंश (कोट) लिखित लागत की 
बजाय पूरी मूल लागत पर गिना जाएगा । 
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की स्थापना में यही निर्णायक तत्व हो ऐसा सम्भव है । यदि दोनों देशों में 
दोहरे करारोपर[ के विषय में कोई करार नहीं है तो इक दो कर देने के 
बोक्े का फर्म पर बहुत प्रतिरोधक प्रभाव हो सकता है | यदि ऐसा ,समझौता 
हो--जिसके अनुसार फम॑ कम दर वाले देश को पूरा कर दे और शोष ऊँचे 
दर वाले को--तो भी क्थोंकि अल्पविकसित देश का दर कम होने की सम्भा- 
वना है, उसके द्वारा दी गई रियायत व्यर्थ जा सकती है; फर्म को फिर भी 
ग्रपने देश का दर देना पड़ता है और साथ में विदेश में नियोजन का जो अति- 
रिक्त जोखिम है वह भी भेलना पड़ता है । 

किन्तु सब कछ कहने और करने के बाद कर-रियायतें कहाँ तक अपने 
बूते पर विकास को बढ़ाने में वास्तविक रूप से सफल होती हैं यह सन्दिग्ध है। 
ब्रिठेन में १६९३० की दशाब्दी की दर-रियायतों से मन्दी-प्रस्त क्षेत्रों के 
पुनर्वास में लगभग नहीं के बराबर प्रगति हुई; परिवर्तत आया तो वहाँ 
(ईंट, मसालों और इस्पात, इन दुलेभ वस्तुग्रों के प्रलोभन के द्वारा) उच्च 
गतिविधि (]880 ०४४४9) की स्थिति में फर्मों को उन क्षेत्रों को “निर्देशित 
करने से ही श्राया । पिछड़े हुए देशों में विदेशी नियोजकों के लिए अनुकूल 
निर्णय की ओर भूकने वाली वस्तुएँ हें राजनेतिक सुरक्षा-- जिसमें भूधारण 
(५०००००) सुरक्षा भी सम्मिलित है, लाभाँशों और यदि श्रावश्यक हो तो 
पजी के लौटाने (7#०79७४४४५ं०४) के लिए सुविधाएँ अर्थात्‌ विशालतम 
अर्थ में ग्राथिक अवसर (970876००8) । किसी पिछड़े हुए देश का शासन 
विकास को बढ़ाने के लिए किए गए व्यय के द्वारा जो सेवाएं प्रस्तुत कर सकता 
है वे दीघंकाल' में, छोड़े गए करों की अपेक्षा श्रधिक लाभकारी होने की 
सम्भावना है । 


फैसला अनाज #णथ ननीीओनण,. अजिजननओनओन 


(809590797"9) स्थापित करे अथवा शाखा | उस देश की दृष्टि से गौण श्रेयस्कर है क्योंकि 
कर योग्य लाभ का आकलन अधिक सुगम होता है; उसी तके के कारण गृह देश विदेशों में 
बहुत कर के शाखाओं की स्थापना को अधिक पसन्द करेगा । 


कि 


अध्याय १६ 


उधार नीति और ऋण-व्यवस्थापन 
(80070फऋाए ?00९ए भाते 90७0 'शक्राइ्रट्ठआआशा।) 

१. साख नीति के लिए लोक ऋण का महत्त्व (॥7%० शां6ुणा688०७ ० 
606 ?ए०॥० ॥0608 [ए (७७१४ 7?0॥069ए )--जैसा हमने प्रारंभ में देखा, 
ग्राधुनिक अवस्था में स्थायित्वत और विकास की सामान्य आर्थिक नीति को 
कार्यान्वित करने के लिए तीन उपाय उपलब्ध हे : राजकोषीय यन्त्र, मुद्रा 
यन्त्र और प्रत्यक्ष नियन्त्रण की नीति । सिवाय युद्ध और विशेष आपातिक 
((770४०००9 ) स्थितियों के (जो किसी प्राकृतिक दुर्घटना के कारण उत्पन्न 
हो सकती है), भ्रन्तिम उपाय एक स्वतन्त्र समाज में निरुषाय विवशता का 
मार्ग ही समझा जाना चाहिए, जिसमें कम से कम अंशतः शेष अन्त्रों के 
व्यवस्थापन की अपर्याप्तता अथवा दुरुपयोग प्रकट होता है। अन्य दोनों 
उपायों में यह ग्रण है कि वे चुनाव और उद्यम का स्वातंत््य इस प्रकार 

सुरक्षित रखते है जसे प्रत्यक्ष नियन्त्रणों के रहते कठिन है। 
द्वितीय विश्वयद्ध में युद्धरत देशों में प्रत्यक्ष नियन्त्रणों ने अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण कार्य किया, सबसे बढ़कर ब्रिटेन में । उसके साथ ही राजकोषीय यन्त्र 
पृष्ठभूमि में चला गथा (यह स्थिति युद्धकालीन मन्त्रिमण्डल में राजकोष 
महामात्र--चांसलर आफ दि एक्सचेकर को न लेकर मौन रूप से स्वीकार कर 
ली गई) जब कि मुद्रा-यन्त्र लगभग पूर्ण रूप से युद्ध-ऋणा के बजटीय प्रभार 
(8068०%"ए लाए'ष्टु७) को न्यूनतम करने में लगाया गया था और नियन्त्रण 
के उद्देश्य के लिए नहीं प्रयुक्त किया गया । राजकोषीय यन्त्र १६४८ के 
हेतु-प्वंक स्फीति-विरोधी बजट में सामने झ्राया (जो कि, ज॑ंसा हम श्रागामी 
ग्रध्याय में देखेंगे, बजटीय विकास की प्रविधि में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
अवस्था को अ्रंकित करता है) । १६५१ के शरत्काल में ब्रिटेन में सामान्य 
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ग्राथिक नीति के सहायक के रूप में मुद्रा-यन्त्र की एक निर्णायक यद्यपि 
अस्थायी पुनरावृत्ति हुई श्रौर लगभग इसी समय ऐसे भ्रन्य देशों में भी जिनकी 
नीति स्थूलत: समान दिशा को चलती झ्राई थी । किन्तु यह केवल १९५४ 
के शरत्काल में हुआ कि ऐसा प्रकट होने लगा मानो मुद्रा-यन्त्र शायद अपने 
परम्परागत महत्त्व को पुनः लगभग पूरा प्राप्त कर ले । 

मुद्रा व साख नीति अपने रूप में सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र के अन्तर्गत 
नहीं समझी जा सकती, विशेष रूप से उसका वह भाग जो बाह्य स्थायित्व 
को बनाए रखने के लिए प्रत्यक्ष सम्बन्ध में आता है । यह श्राज भी सच है 
यद्यपि उत्तरदायी संस्थाएँ , [ब्रिटेन में बैंक आफ इंगलेण्ड और “विनिमय 
समकारी लेखा' (775008786"॥700०७॥28४00 3०००४०४) ] अब राज्य के 
स्वामित्व में श्नौर कोषागार के निर्देशन के अ्रधीन हैं । तथापि मुद्रा-यन्त्र का 
एक पक्ष सावंजनिक वित्त के इतना समीष है कि उसकी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती, श्रर्थात्‌ वह भाग जो उधार-नीति और लोक-ऋणा के व्यवस्थापन से 
सम्बन्ध रखता है। प्रथम विश्वयुद्ध के विशाल ऋण के निर्माण के बाद 
(जब कि राष्ट्रीय ऋण का मूल धन दस गुना बढ़ गया) सार्वजनिक वित्त 
ग्रौर साख नियन्त्रण में एक अटूठ कड़ी बन गई है। इतने बड़े पैमाने पर 
उधार और ऋणरा-व्यवस्थापन देश की सारी आर्थिक पृष्ठभूमि पर प्रभाव डालता 
है । ऋणा-व्यवस्थापन एक सार्वजनिक उत्तरदायित्व है जिससे मुँह नहीं 
छिपाया जा सकता, क्‍योंकि (ऋण की रचना के कारण) थोड़ी-थोड़ी देर 
के बाद बार-बार वित्त के दोबारा प्रबन्ध (7690%7०7स्‍8) के विशिष्ट 
निर्णयों की आवश्यकता पड़ती है । 


किन्तु यह सार्वजनिक उत्तरदायित्व एक सार्वजनिक अवसर भी है; वास्तव 
में इससे नियन्त्रण का एक महत्त्वपूर्ण नवीन यन्त्र उपलब्ध हो गया है। 
इसका आधार यह है कि प्रथम विश्वयुद्ध के उधार से (ब्रिटेन में; संयुक्त- 
राज्य में यह स्थिति द्वितीय महायुद्ध के समय आई), लोक ऋण वित्तीय 
बाजारों में छाया रहा है । कोषागार हुंडियाँ कर्जे के अन्य किसी भी छोटे 
साधन से इतनी अ्रधिक रही हैँ कि उनके ब्याज दर (अथवा, भ्रधिक परिशुद्ध 
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रूप में कहना हो तो, वहाँ बदा--डिस्काउन्ट ने सुद्रा-बाजार में ब्याज की चाल 
तय की है, जब कि दीर्घकालीन सरकारी ऋण (युद्ध-ऋण आदि) उसी प्रकार 
पूँजी बाजार में छाया रहा । यद्यपि ब्रिटेन में यह ऋत्ति १६२० तक, जब युद्ध 
की ऋणा प्रक्रिया पूर्ण हुई प्राप्त हो चुकी थी, एक दशाब्दी से अधिक बीत 
बकने के बाद हीं सार्वजनिक प्राधिकारी इस उत्तरदायित्व को एक अवसर में 
परिवर्तित कर सके । 

किन्तु १६३० की दशाब्दी के मध्य तवा कोषागार को, ऋणा-व्यवस्थापत 
के द्वारा प्रयुक्त सुद्रा-नीति का विवाचक (७८७॥४८०) अ्नधिक्रत रूप में स्वीकार 
कर लिया गया । १६४६ में अपना विधिवत्‌ रशुष्ट्रीयकरण होने के १० वर्ष 
पहले हीं बैंक आफ इंगलेण्ड अपने श्राप स्वयं को कोषागार के निर्देशन के अधीन 
मानने लग पड़ा । अभ्रतः राष्ट्रीयकररण की किया ने नियन्त्रण यन्त्र के कार्य- 
करण में व्यवहार में श्राइवर्यजनक रूप से कम वृद्धि की । यह ब्रिटिश वित्तीय 
संस्थाओं में बेक के अ्रद्वितीय स्थान द्वारा और विशेषतया व्यवसायी बैंकों 
के साथ इसके निकट भौतिक और बेयक्तिक सम्पर्क के द्वारा पहले ही तय था, 
ग्रौर फिर १६२० की दशाब्दी के पूर्व भाग में कुछ बैंकों के मिल जाने 
(#&702४7080078 ) की महत्त्वपूर्ण क्रिया ने “पांच बड़ों” की प्रभुता को जन्म 
दिया था । कोषागार द्वारा विधिवत्‌ प्रेरित होने के बहुत पहले, उनके क्रिया- 
कलापों में “केन्द्र का संकेत प्रभावी होने लग पड़ा था। फिर भी राष्ट्रीयकरण 
ने नियन्त्रण के यन्त्रों के प्रयोग में प्राधिकरियों के हाथों को निस्सन्देह बल दिया 
है, इसने कयावक्रय की शर्तों (॥7७ एप्राला88०७ ५९7४४) के नियन्त्रण उपाय 
में उनके शस्त्रागार को कुछ बढ़ाया है और बैंकों के पास रखे गए कुछ 
डिपाजिटों के ब्योरे के रहस्योद्घाटन को बढ़ाया है जो नीति को प्रभावी 
बनाने में काफ़ी कारगर हो सकता है । 

वर्तमान श्रध्याय में हमारा कार्य इसकी चर्चा करता है कि किस प्रकार 
इस पीढ़ी में एक बड़े लोक ऋरणा की (एक श्रर्थ में संयोगवश ) विद्यमानता ने 
शासन के हाथ में नियन्त्रण का एक नया साधन पकड़ा दिया है जो एक ओोर 
भ्रधिक परिशुद्ध रूप वाले राजकोपीय यन्त्र के साथ और दूसरी श्रोर परम्परा- 
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गत मद्रा-यन्त्र के साथ एकीकृत किया जा सकता है। नई परिस्थिति कई 
दृष्टियों से मुद्रा-सम्बन्धी पूर्व की उस ब्रिटिश क्रान्ति का एक विचित्र ढंग से 
संस्मरण कराती है जो सत्रहवीं शताब्दी के अन्त में बैंक आफ इंगलेण्ड की 
स्थापना से अंकित हुई और जिसने लुई चौदहवें के विरुद्ध ब्रिटिश भुजबल को 
विजय प्राप्त करवाई । कितनी मात्रा में ऋण-व्यवस्थापन को नियन्त्रण के 
एक सक्रिय साधन के रूप में प्रयोग करने की इच्छा की जाएगी यह अनुमान का 
विषय है; स्थिति पिछले कुछ वर्षो में तेजी से बदलती जा रही है। और भी, 
ऋणा नीति का और उसके साथ कुछ सीमा तक इस यन्त्र को प्रभाविता का 
महत्त्व बहुत उधार लेने' के उस काल के पश्चात्‌ की दशाब्दी में संभवत 
अधिकतम होता है क्योंकि उस समय दोबारा तवित्तप्रबन्ध (7&॥0874ं7र 
की प्रक्रिया अधिकतम अवसर प्रदान करती है। तथापि अधिकांश में, राष्ट्र 
के मुद्रा-सम्बन्धी कार्यो के नियन्त्रण से केन्द्र में जो परिवतेन आया है उसे 
समय वापिस लौटा नहीं सकता । 

२. ऋण की रचना (7७ 89प्र०प्राए७ 07 ४76 70०50) --एक बड़े लोक 
ऋणा के प्रति परम्परागत दृष्टिकोण यह रहा है कि जिस क्षण नए उधार 
की आवश्यकता समाप्त होती है, उसी क्षण से जितना संभव है उतना चुका 
देने के लिए पूर्ण प्रयल्त करना चाहिए। इस दृष्टिकोश का कुछ कारण तो 
निजी ऋण का सादृश्य है, इस विचार से कि “मृत भार” (66७6 छश्ं28) 
ऋरणा एक निजी उपभोग ऋण के समान ही है जिसके बदले में कोई परिसंपत्‌ 
नहीं होंगे । कुछ यह इस भय के कारण भी था--जो आन्तरिक उधार के 
सम्बन्ध में सम्भवतः बहुत कुछ काल्पनिक था--कि एक बड़े ऋणा की विद्य- 
मानता भावी उधार के मार्ग में बाधा उपस्थित कर सकती है और कुछ इस 
भय के कारण जो किसी प्रकार भी काल्पनिक नहीं है--कि द्रव्य रूप में 
व्याज देने का वास्तविक भार असहनीय सीमा तक बढ़ जाएगा यदि कहीं 
मूल्यों में सामान्य कमी (श्रर्थात्‌ मुद्रा के मूल्य में वृद्धि) हो गई । 

आधुनिक स्थिति में राष्ट्रीय ऋण का मूलधन तो उपेक्ष्य आ्िक महत्त्व 
रखता है; महत्त्व वाले कारक है--एक ओर ऋण की आन्‍्तरिक रचना और 


का 
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दूसरी शर ऋण ब्याज का देयक (छा), अथवा अधिक परिशुद्ध रूप में 
कहता हो तो उसे चुकाने के लिए जो अतिरिक्त कर लगाने होंगे । इनका 
हम नीचे परीक्षण करेंगे | किन्तु इसका श्रथं यह निकलता है कि ऋरण के 
मूलधन में कमी करने का अरब कोई आाथिक महत्त्व नहीं रहा । ऋण लौटाने 
(7९9297600) का क्रम लगभग पूर्णतया अ्रपस्फायी होता है, बजट आ्राधिकयों 
का प्रभाव, जिन में से ही यह किया जा सकता है, इतना अ्रधिक होता है कि 
दूसरे प्रकार की प्रतिभूतियाँ खरीदने के लिए जो धन मुक्त हो जाता है उसके 
प्रसारी प्रभाव से कहीं बढ़ जाता है । अत: ऋणा लौटाने की क्रिया को ऐसे 
उपाय के रूप में स्थान प्राप्त होता है जिससे, जब कभी सामान्य गअ्रथ नीति 
के आधार पर आवश्यक हो, एक अतिरिक्त अ्रपस्फायी धक्का लगाया जा 
सकता है । 

परिमाण की दृष्टि से गौर अपवादों को छोड़ कर (श्रौर नोट प्रचलन 
को छोड़ कर जो प्रभाव के विचार से बिना ब्याज का ऋण हैं) आधुनिक 
स्थिति में उसके परिपक्व और प्रतिदेय होने के लिए आवश्यक अवधि के 
अनुसार लोक-ऋरणा तीन श्रेणियों में विभकत किया जा सकता है: श्रल्पयकालीन 
श्रथवा प्लवमान (709072 ), मध्यकालीन और दी्घ॑कालीन । अल्पकालीन 
ऋणा का विशिष्ट उदाहरण है कोषागार-विपत्रों (६7688प79 9]8) का निर्ममन 
जो इस समय लगभग ४५० करोड़ पौड के कुल प्लवमान ऋण में से ३४० 
करोड़ पौड के लगभग है। कोषागार हुंडी का जीवन-काल केवल तीन महीने 
है, किन्तु अल्पकालीन ऋणों की इसी श्रेणी में कोपागार समय-समय पर 
अपने बेंक (बक आफ़ इंगलेण्ड) से अथवा शासन के जित विभागों के पास 
नियोजनाथ अतिरिक्त द्रव्य हो उन से जो श्रग्रिम लेता है वे भी सम्मिलित 
करने चाहिएं। ये उधार ग्रर्थोपाय अग्रिम ( ५४७५४ 870 ०४४४ &0ए87068 ) 
कहलाते है क्योंकि कर राजस्व (जिस पर, यह स्मरण किया जाएगा, अर्थोपाय 
समिति (00907/00०७ ०७ ५७५३ ४70 ९७7७४) में बहस होती है) के 
समान वे चालू ख्च को मेलने के लिए साधन प्रस्तुत करते है । ये अश्रग्निम एक 
स्वतन्त्र वर्ग बनाते हैं क्योंकि वे पूर्णतया आन्‍्तरिक सौदे होते हैं और उनकी 
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बर्ते प्रकट नहीं की जांतीं | भ्रतः वे बाजार स्थिति पर केवल परोक्ष प्रभाव 
डालते है । इतके साथ ही अल्पकालीन ऋण की उसी श्रेणी में ऐसे बन्ध 
(७०४१४) भी सम्मिलित करने की प्रथा चल पड़ी है, जो या तो थोड़े समय के 
लिए जारी किए जाने के कारण या क्‍योंकि उनकी अ्रवधि पूर्ण हो चुकी है इस 
कारण परिपक्वता (779६ए४ ४ ) प्राप्त कर रहे होते है । युद्धोत्तर व्यापार में गे 
बहुलता से रहे है क्योंकि १६३६ और १६४५ के मध्य में उधार का अधिकांश 
३ से ४ अथवा ५ से ७ वर्षो तक का था | तथापि इन दूसरी अल्पकालीन 
प्रतिभूतियों के रहते हुए भी मुद्रा बाजार भ्रब भी कोषागार के विशाल विपत्र 
निर्ममन (9 48506) के प्रभ्ुत्व में है । 

ये अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ सब एक ही श्रेणी में आती है क्योंकि उधार 
दाताओं के समान वर्गो को ही वे जँचती है : उनको जिन्हें कुछ अनुपात में 
तरल ग्रथवा “शीघ्र” परिसंपत्‌ अपने पास रखने पड़ते है जिन्हें वे “लगभग 
मुद्रा” मानते है, अर्थात्‌ ऐसे वर्ग जिनकी तरलता की आ्रावश्यकता आकस्मिक 
और अनपेक्षित हो सकती है । इनमें है व्यवसायी बैंक, विदेशी व राष्ट्रमंडलीय 
शासन (00700०7फछ०७ 7 (00एशपरा०१४), बैंक व मुद्रा बोर्ड और कुछ 
फ़्में । किन्तु बाकियों से बहुत अ्रधिक महत्त्व वाले धारक (१००७४) हैं 
लंदन डिस्काउंट गृह (7.08007 ॥0]800प77॥ 0०8७७) जिन्हें प्राय: “मुद्रा- 
आजार का सामूहिक नाम दिया जाता है, जिसका कार्य है शीघ्र परिसंपत्‌ 
पें व्यापार करता । अ्रतः बद्ठा ग्रहों को भ्रल्पकालीन ब्याज दरों में एक अनुपम 
रुचि होती है । ब्रिटिश व्यवसायी बक भी इस दृष्टि से एक विशेष स्थिति में हैं 
क्योंकि वे जमा (१७००४ ५४) सम्बन्धी दायित्वों का एक लगभग स्थिर (मोटे 
तौर पर ३० प्रतिशत) अनुपात शीघ्र परिसंपत्‌ के रूप में रखने का लक्ष्य 
रखते है । अन्त में, सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ शासकीय संस्थाएँ होती 
है जिनको भी ऐसे अल्पकालीन नियोजनों की जो भश्रर्थोपाय अग्रिमों से कम 
क्षणभंग्र हों, आवश्यकता होती है । इनमें से विशेष महत्त्व वाले हैं (१) 
विनिमय समकारी निधि--जो स्वर्ण और विदेशी विनिमय के बदले में पौंड 
पत्रकों (४४००४४४ 98) का व्यापार करती है (२) राष्ट्रीय ऋण आयुक्त 
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(४४०7०) 42600 (ए०0फऋरशांडशं007/8 ) जो बचत बैंकों के विभाग (??07६- 
000) रखते हैं और (३) राष्ट्रीय बीमा निधि--जिसके पास पूर्ण रोजगार 
के दिनों में नियोजन के लिए विद्ञाल राशि होती है । 

मुद्रा बाजार अतिभूतियों (8९०एंभं०8) से विपरीत पैमाने के दूसरे 
सिरे पर दीघकालीन ऋर है जिसकी अवधि कुछ वर्ष (समको दस या 
अधिक) होती है और कई बार जो शोध्य (7९0०९०४०७४७।७) होता ही नहीं 
या शासन की इच्छा पर ही होता है। इस प्रकार की प्रतिभूति की साँग 
पर्याप्त भिन्न है। दीर्घकालीन ऋण अल्पकालोन से अ्रनिवार्यत: कम तरल 
होता है क्यों कि जब परिपकक्‍्वता तिथि दूर ,भविष्य में होती है तो ब्याज 
दरों के बढ़ने से पूँणी की हानि की संभावना सदा रहती है यदि प्रतिभूतियों 
को अ्रल्पकाल सूचना पर बेचने की नौबत श्रा जाए। इस दीघंकालीन बाजार 
का माँग पक्ष बीमा कम्पनियों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा बनता है, 
जिनमें निर्माण संस्थाएं और व्यवसायी बैंक भी सम्मिलित हैं (एक बार शी क्र 
परिसंपत्‌ की उनकी मांग पूरी हो जाने के बाद, और विशेषकर यदि लोगों 
की उधार की मांग ढीली हो), और “टदृस्टी“--निजी और निगमित (जैसे 
कार्मिक संघ) दोनों द्वारा । फिर, कुछ शासकीय संस्थाएं हैँ जिनकी दीर्घकालीन 
प्रतिभूतियों के लिए कुछ स्थायी माँग रहती है यद्यपि अधिकांश में वे उन्हें 
अपेक्षाकृत थोड़े-थोड़े समय के लिए रखते दिखाई देते हैं । 

मुद्रा बाजार और दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के बाजार के मध्य में 
मध्यम कालीन सरकारी प्रतिभूतियों के लिए जिनके ब्याज दर भी मध्यम 
होते हैं, एक कम स्पष्टांकित माँग होती है। यहाँ माँग पक्ष लगभग पूरा ही 
उन वित्तीय संस्थाओं द्वारा बनता है जिनको उनके विभागों (90700॥0०085) की 
परिपक्वता (7790फए7४७9) में अन्यथा जो अन्तर रहेगा, उसे भर देवा सुविधा- 
जनक भनुभव होता है । किन्तु, युद्धकाल में जब इस मध्यम कालीन ऋण का 
अधिकांश उत्पन्न हुआ, यह व्यक्तिगत नियोजकों को बहुत पसन्द था जो कुछ 
सालों के लिए अपनी युद्ध-आय को बाँध रखने के लिए तैयार थे यदि पर्याप्त 
लाभदायक दर मिलते हों तो । 
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यदि इन सब प्रकार की प्रतिभूतियों के बाज़ार मुक्त हों तो प्रत्येक का 
मुल्य (अथवा प्राप्ति दर) किसी भी समय सापेक्ष पूत्ति और माँग को ठीक-ठीक 
प्रतिबिम्बित करेगा । जब बाज़ार सार्वजनिक प्राधिकारियों के प्रभाव में आते हों 
तो ये “स्वाभाविक मूल्य केवल प्रवृत्तियों के रूप में प्रकट होंगे जिन्हें प्राधिकारी 
बढ़ाने की इच्छा कर सकते हैं या दबाने की या (यद्यपि कुछ कठिनाई के 
साथ) उलटाने तक की । ऐसे काल में जो पर्याप्त शान्‍्त हो, कोषागार हुंडियों 
की कम प्राप्ति से लेकर “दीर्घो” की अ्रधिकतम प्राप्ति तक व्याज दरों की 
प्रायः सुस्पष्ट रचना अथवा श्रेणी रहने की प्रवृत्ति होती है। किन्तु विभिन्‍न 
परिपक्वताश्रों की सापेक्ष स्थितियों का ब्योरा कदापि स्थायी नहीं होता । पूर्ति 
पक्ष में जो कुछ श्रन्तर हो सर्कता है, उस के अतिरिक्त, विभिन्‍न परिपकव- 
ताओं की सापेक्ष माँग निरन्तर घटती बढ़ती रहती है; परिणाम यह होता है 
कि एक प्रतिभूति बार-बार सारी रचना के साथ बेमेल (०५४ ०£ ॥9७०) होती 
रहती है। साधारणतया यह उन वित्तीय संस्थाओं के कार्य के कारण शीघ्र 
ही ठीक हो जाएगा जिनके हित बाज़ार-व्यापी होते है और जो प्राप्ति में 
तनिक भी अन्तर दिखाई देने पर उसका लाभ उठाने में लेशमात्र भी देर नहीं 
करते । प्राधिकारी भी, जब कभी नई प्रतिभूतियाँ जारी करने की आवश्यकता 
होती है, माँग में इन अस्थायी परिवत्तंनों का लाभ उठा सकते है । इस बात 
के लिए खोज करना कि मॉग सब से तीत्र कहाँ है शासकीय उधार की एक 
कला है । 

पूत्ति पक्ष की ओर भी, और प्राधिकारियों के किसी विधायक कार्य के 
अतिरिक्त भी, काल का प्रवाह जैसे-जैसे दीघंकालीन ऋणों को मध्यम, 
मध्यमकालीन को अल्प और अल्पकालीन को परिपक्व बनाता जाता है, वैसे-वैसे 
ऋणा की रचना निरन्तर बदलती जाती है। अतः युद्धकाल के समान उधार 
के लम्बे समय के पश्चात्‌ ऐसा समय श्राता है जब दोबारा वित्त-प्रबन्ध 
(#शी०७&7००8 ) की श्रावश्यकता बार-बार और शीघ्रता से उठती है। काल- 
गति मध्यम व दी्घकालीन ऋणों को अधिक तरल बनाती है, अर्थात्‌ धन के 
अधिक समान और इसलिए अधिक प्रसारी प्रभाव वाले । दोबारा वित्त-प्रबन्ध 
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का क्रम इस प्रवृत्ति को चलाए रखने अथवा पुनः समायोजन करने का अवसर 
देता है--जैसा भी सामान्य अर्थ-नीति के अनुसार श्रावश्यक प्रतीत हो । 

३. नीति के लक्ष्य (7%७ 3॥078 ० ?०॥०४ )--ऋणर के तीब्र प्रसार वाले 
काल में नीति का परम्परागत लक्ष्य इस बात की पक्की व्यवस्था करना था कि 
प्लवमान ऋणा जितना अनिवार्य हो उससे श्रधिक न बढ़े, जिसका कारण था 
यह भय कि इतने “लगभग द्रव्य का निर्माण एक ऐसे स्फायी संभाव्य 
(40900097ए 9०00९४४%७] ) को जन्म देगा जो संभाला नहीं जा सकेगा और 
इसलिए जो शासन के भावी उधार को संकटापन्न बना देगा । प्रथम विश्वयुद्ध 
के उधार पर इस नीति का प्रभाव रहा । किन्तु १६३० की दशाब्दी में साख 
नियन्त्रण में जो प्रवीणता प्राप्त कर ली गई थीं और जो कुछ अतिरिक्त साधन 
(जैसे बैंक उधारों पर नियन्त्रण ) दूसरे महायुद्ध में प्रयुक्त हुए उनके कारण 
इस भय के सम्बन्ध में श्रब विशेष चिन्ता होने का कोई कारण नहीं है, कम 
से काम युद्ध की स्थिति में । परिणामत: १६३२६ और १६४५ के मध्य में 
नीति के दो बिल्कुल भिन्‍न लक्ष्य थे: एक ओर ऋणा सेवा का बजटीय प्रभार 
स्यूनतम करना और दूसरी ओर परिपक्वताओं को ऐसे सुविधाजनक अन्तरों 
पर रखना कि युद्धोपरान्त दोबारा वित्त-प्रबन्ध के कार्य में आसानी रहे । इन 
दोनों लक्ष्यों में नीति अत्यन्त सफल रही; किन्तु उसी में अन्तनिहित यह भी 
था कि प्लवमान ऋणा का सापेक्ष परिमाश भयंकर रूप से बढ़ गया । 

युद्ध के लिए उधार समाप्त हो जाने पर, ऋण-व्यवस्थापन दोबारा 
वित्त-प्रबन्ध की प्रक्रिया बन जाती है; तब कुछ अन्य बातों को भी विचार 
में लेना पड़ता है। एक ओर शासन की राजस्व के प्रवाह में आने वाले अव- 
काशों को भरने के लिए अ्रल्पकालीन उधार की चिरकालिक (यद्यपि बहुत 
घटने बढ़ने वाली) आवश्यकता जो वित्तीय वर्ष के अ्रन्तिम चतुर्थाश में जमा 
हो जाने की प्रवृत्ति रखती है | सामान्य नियन्त्रण के आधार पर जो एक गति 
वांछनीय होगी उसको यह आवश्यकता काट सकती है। दूसरी ओर जबकि 
कोषागार की अपनी कोई ऐसी विशेष आवश्यकता नहीं जिसके लिए दीघं- 
कालीन उधार की जरूरत पड़े, कई सार्वजनिक ग्राधिकारियों को दीघेकालीन 
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वित्त की आवश्यकता पड़ती है : स्थानीय प्राधिकारियों को विशेषतया ग्रह- 
व्यवस्था के लिए, लोक कार्य ऋण बोर्ड (?४७॥४०७ ए०१४ [,0808 80870) 
जो अधिकतर उनका वित्त-प्रबन्ध करता है, और राष्ट्रीयकृत उद्योगों को उनके 
नियोजन कार्यक्रमों के लिए । कभी-कभी ये ञ्रावश्यकताएँ वांछनीय गतिविधियों 
के साथ भी सामान्य आर्थिक नीति के आधार पर टकरा सकती हैं (यह वृहद्‌ 
राष्ट्रीयररणों के काल में विशेष रूप से सत्य था) । इन कार्यों के लिए लिये 
गए ऋण का आर्थिक महत्त्व युद्ध के मृतमार उधार (१680 छल्ट0 9077०एगंप्ठ) 
से पर्याप्त भिन्‍न है किन्तु उधार देने वाली जनता के दृष्टिकोण से एक परम 
(0॥॥६०१2००) प्रतिभूति समान्न परिपकक्‍्वता की दूसरी परम प्रतिभूति के बिल- 
कुल बराबर होती है इसलिए माँग पक्ष में दो प्रकार के दीघंकालीन उधार 
एक-दूसरे के पथ के रोड़े बत सकते है । 

अधिकांश में सामान्य अर्थनीति के अनुसार ऋणा-व्यवस्थापन कार्य के 
संचालन के लिए प्राधिकारियों की स्वतन्त्रता पर जो ये रोकें हैं वे भारी नहीं 
इसलिए परिणामत: ऋण!।-व्यवस्थापन को नियन्त्रण के साधन के रूप में प्रयोग 
करने में उन्हें लगभग पूर्ण स्वतन्त्रता ही है। किन्तु उनके सामने तीन लक्ष्य है, 
जिममें से प्रत्येक अपने पृथक्‌ रूप में योग्य है पर जिनकी परस्पर संगति बिठानी 
पड़ती है। पहली बात तो है ऋणा के बजटीय प्रभार को न्यूनतम करने की 
वांछनीयता; दूसरी यह कि निम्न ब्याज दर पूँजी निर्माण के उच्च दर के 
लिए अनुकूल होते हैं जो कि वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है; और तीसरी, 
संपूरक ((०००००४४४४०:४) वित्त की प्रक्रिया में राजकोषीय नीति के समर्थन 
में मुद्रा यन्त्र को प्रयुक्त करने की वांछनीयता। ये लक्ष्य अनिवार्य रूपेण 
एक ही प्रकार की नीति की ओर संकेत करेंगे ऐसा कदापि नहीं है, श्रतः उन्हें 
सापेक्ष महत्त्व क्या देना चाहिए इसका विचार आवश्यक है। सम्भावित रूप 
से वह विशिष्ट आथिक परिस्थितियों पर निर्भर होगा किन्तु कुछ सामान्य 
विचार भी ध्यान देने योग्य हें । 

जब उधार का एक बड़ा कार्यक्रम सामने हो जैसा कि किसी युद्ध की 
वित्तव्यवस्था के लिए ज़रूरी होगा, उस समय प्रथम महत्त्व की बात यह है 
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कि ब्याज दर यथासंभव कम रख कर ऋण के भावी व्यय को न्यूनतम किया 
जाए । इस प्रकार की नीति के स्फायी प्रभाव होने का भय नहीं होता चाहिए 
क्योंकि एक ओर प्रत्यक्ष नियन्त्रण (उदाहरणार्थ बैंक डिपाज़िटों के) है और 
दूसरी ओर, शासन को उधार देने के अतिरिक्त अपनी आयों को खर्चे करने 
के अवसर ही लोगों के पास बहुत सीमित होते हैं इस कारण । 

इसके विपरीत, जो ऋणा प्राप्त किया जा चुका है उस की परिचर्या 
(8४एंश०ंश() का व्यय न्यूनतम करने का लक्ष्य महत्त्वपूर्ण होते हुए भी 
निर्णायक नहीं है । यदि ऋण! देश के भीतर से ही लिया गया है श्र कराधान 
के अधीन है (ब्याज श्राय व उपरि करों के, मूल धन, मृत्यु शुल्कों और अन्य 
पजी करों के), तो ऋण की परिचर्या के व्यय का पर्याप्त भाग ऋणबारियों 
के धारण के आधार पर उनके कराधान द्वारा पूरा हो जाएगा। वास्तव में 
स्थिति इतनी अ्रच्छी नहीं है क्योंकि जसा मांग पक्ष के विषय में हमारी चर्चा 
से प्रकट है, ऋण का बड़ा भाग संस्थाओं द्वारा धारण किया जाता है जो 
आय कर केवल स्टेंडडं-दर पर देती है । किन्तु यह फिर भी सच है कि आधु- 
निक अवस्था में ऋण का शुद्ध बजटीय प्रभार बहुत अधिक नहीं होता; जिसका 
निष्कर्ष यह है कि मूलधन में पर्याप्त कमी करने से (जैसे पूँजी आरोपण के 
द्वारा) कर दरों में थोड़ी-सी ही कमी करना संभव होगा । ज्ञायद स्टैंडडें-दर 
में कुछ पैन्‍्स से अधिक नहीं। जब कर-दर ऊंचे हों तो इसका महत्त्व 
भी पर्याप्त हो सकता है । किन्तु सामान्यतया ऋण-व्यवस्थापन के कार्यक्रम 
में ऋण के बजटीय प्रभार को न्यूनतम करने के लक्ष्य पर श्र्थ-व्यवस्था में 
स्थायित्व बनाए रखने के लक्ष्य को पूर्वता अवश्य मिलनी चाहिए । 

पूँजी निर्माण की प्रक्रिया पर ब्याज दरों के स्तर के विषय में बहुत वाद- 
विवाद उठ खड़ा हुआ है जिसमें हम यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते । किन्तु इसमें 
सामान्य मतेक्य है कि इसका वास्तविक महत्व अति दीघेकालीन नियोजन, 
जिसमें भूमि और भवनों का सम्बन्ध ग्राता है, तक ही सीमित है, और जैसे-जैसे 
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रैं८० 
जिस परिसंपत्‌ के लिए ऋण लिया जा रहा है उसकी झ्रायु कम होती जाती है, 
वेसे-वेसे वह महत्त्व घटता जाता है। क्योंकि दीघेकालीन नियोजन का उद्दीपक 
वृद्धि के लिए एक महत्त्वपूर्ण कारक है इसलिए यही बात संभवतः इसके लिए 
पर्याप्त कारण है कि व्याज दर इतने कम रहें जितने अ्र्थ-व्यवस्था में स्थायित्व 
रखने के कार्य के साथ ठीक बैठ सकते हैं, किन्तु यह अपने आप नीति का एक 
मुख्य लक्ष्य नहीं बन सकता। दूसरी ओर कुछ यह भी अनुभव है कि बचत 
करने वाले दीघंकालीन दरों के प्रति अ्सहिष्णु होते है जिसके कारण, बचतों के 
प्रोत्साहन की दृष्टि से यह अवांछनीय है कि व्याज दर बहुत नीचे रखे जाएँ । 
यह विशेष रूप से तब होता है ज्ञब पूँजी निर्माण के अधिकांश भाग का वित्त- 
प्रबन्ध देश के भीतर से ही होने की संभावना हो । 

व्यवस्थापन का नियन्त्रण (श्रान्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों) के साधन 
रूप में सम्भवतः सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष, अल्पकालीन दरों के --विशेष- 
तया कोषागार हुँडियों और बेकों के उधारों से सम्बद्ध दरों के -- उतार-चढ़ाव 
में है। परम्परा से, मुद्रा बाजार में स्थायित्व, विपत्रों के मूल्य पर प्राधि- 
कारियों के प्रभाव के द्वारा रखा जाता था, जो या तो नकद धन से [खुले 
बाजार की क्रिया ( (2000 ७776४ (098/8४0708 ) के द्वारा बैंक आफ़ 
इंगलेण्ड में शासन के लेखें पर चंकों से | क्रय विक्रय के द्वारा मुद्रा बाजार को 
उपलब्ध पूर्ति बदल कर प्रत्यक्ष में डाला जाता है या बाजार में एक बार तंगी 
लाई जाने के बाद “डिस्काउण्ट' गृहों को दाण्डिक बेक-दर (960७ 9877 780७) 
पर अपनी तरलता पुनः स्थापित करने के लिए विवश करके अप्रत्यक्ष रूप 
से । बैंकों के उधार देने की शर्तें भी इसी उपाय से (यद्यपि परोक्ष, और सदा 
समाधान कारक ढंग से नहीं) प्रभावित की जा सकती है, उस रूढ़िगत सम्बन्ध 
के द्वारा जो दर और अपने डिपाज़िट तथा उधार की शार्तों के मध्य में बैक 
रखते हैं। दीघेकालीन परम प्रत्याभूति-वरों (2॥-०१8०० 7६४०७) के भी मुद्रा 
बाजार के साथ सहानुभूति में कुछ सीमा तक बदलने की रीति थी। अतः: 
व्याज दरों के सारे समूह के साथ, बेंक दर की वृद्धि की एक सफल मात्रा 
अपस्फायी होगी । किन्तु, यदि प्रारम्भ में मुद्रा बाजार में स्थिति बहुत सुविधा 
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की थी और नए उधार को टालने में स्वयं शासव को कठिनाई थी, तो सफलता 
प्राप्त करने के लिए संकोचीय ( 0०07078०४07%&/79 ) गतिविधि को इतना 
निरन्तर चलना पड़ेगा कि वॉछित संकर्षण प्रभाव (भरं880;०7४08 ०गैं००४) 
डालने से पहले एक बड़े भ्रपस्फायी सम्भाव्य का भय उपस्थित हो जाए । 
१९२० की दशाब्दी के पिछले वर्षो में यह स्थिति बहुत कष्टदायक थी ।' 


४. ऋशण-व्यवस्थापन के द्वारा नियन्त्रण की प्रविधि (१४७ प९छणफांवप० 
० 00707० 76027 700०४ '४०७९०४००४ )--- १६२० की दरशाब्दी में 
साख-नीति की आवश्यकता पूर्णतया प्रसारी (०४७०॥४००७०9) थी । सम्पूरक 
वित्त और पूजी निर्माण की दृष्टि से भी और १६२० की दशाब्दी के पिछले 
वर्षों में मूल्यों के निरन्तर ह्वास के कारण ऋण सेवा के बढ़े हुए व्यय की 
दृष्टि से भी, व्याज दरों के सम्पूर्ण स्तर को घटाना अपरिहार्य था। १६२० 
की दशाब्दी में प्रथम महायुद्ध के भद्दे उधार से उत्पन्त उच्च व्याज दरों के 
कारण फर्मों और सार्वजनिक प्राधिकारियों के वित्त में एक जैसी बाधा आा 
रही थी । वास्तव में १६३० की दशाब्दी में ऋगा-व्यवस्थापत की एक प्रविधि 
बनाई गई (या शायद यह कहना अधिक ठीक होगा कि अन्धेरे में उससे टकरा 
कर उसे पा गए) जो व्याज दरों को कम करने और कम रखने में अत्यन्त सफल 
थी । मूलतः यही प्रविधि थी जो नए प्रत्यक्ष नियन्त्रणों द्वारा विशद और 
समर्थित होकर द्वितीय महायुद्ध में उधार नीति का आधार थी। उधार के 
काल में बजटीय प्रभार को न्यूनतम करने के लक्ष्य की प्राप्ति का यह एक 
उज्ज्वल उदाहरण था । क्योंकि भविष्य में जब कभी मुद्रा-यन्त्र प्रसार के 
लिए आवश्यक होगा तभी यह प्रविधि उपलब्ध होंगी ऐसा दीखता है, इसलिए 
उसका संक्षिप्त विवेचन कर लेना उचित है। 


० ० बस इस तथ्य के कारण कि परिपक्‍वताओं के बेढब प्रवन्ध के परिणामस्वरूप 
मुद्रा बाजार में २०० करोड़ पोड के युद्ध-ऋण की बाढ़ आगई जो साथ ही अल्प बन्ध 
श्रवस्था (93907%-907व 80७2०) में पहुंच गया । ( देखिए ऐं. #. म्ाढं8, ॥76 
ए0०706 ० जिंधश) ७०ए७७४70०0॥॥, उ० ग्र० अध्याय २२.) 
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ऐसा दिखाई देता है कि यह प्रविधि पहले पहल १६३० की दशाब्दी के 
पिछले वर्षो में विकसित हुई जब बाजार की अवस्था दरों को जितना प्राधिकारी 
चाहते थे उससे अधिक ऊँचा धकेलने की प्रवृत्ति रखती थी । ऐसी स्थिति का 
सामना करने का स्पष्ट मार्ग होगा बैंक आफ़ इंगलंण्ड से कोषागार के उधार 
के द्वारा नोट तिगेमन को बढ़ाना | इस उपाय से व्यवसायी बैंक यह देखेंगे कि 
उक्त बैंक में उनके नकद धारण बढ़ गए हैं और वे अधिक कोषागार हुंडियाँ 
या बन्ध भी (जों उनकी तरलता की अवस्था पर निर्भर है) खरीदने के लिए 
प्रेरित होंगी, जिस कारण दर कम हो जाएंगे। मूल में यही नीति थी जिसपर 
आचरण करने से १६३२ में ५अ्रतिशत युद्ध ऋण के बड़े पुज्ज (9]००८) को 
बदल कर ३३ प्रतिशत के आधार पर सफलतापूर्वक लाया जा सका; इसी का 
पालन युद्ध-काल में और पुन्तिर्माण काल के पृव॑भाग में पर्याप्त पैमाने पर 
क्रिया गया । 

किन्तु ऐसी परिस्थिति उत्पत्त हो सकती है जिसमें विनिमयों की स्थिति 
इस प्रकार के सीधे प्रसार की आज्ञा नदे; यह उस अवस्था में था कि 
“विभागीय हस्तक्षेप” की नई प्रविधि लाभदायक सिद्ध हुई | मूल सिद्धान्त यह 
है कि प्राधिकारी एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिभूति की, (विशेषतया कोषागार 
पत्रकों की जिस में साप्ताहिक टैंडर का बहुत परिशुद्धता के साथ पूर्वानुमान 
किया जा सकता है, माँग का अनमान करते हैं और बाजार को उसकी ठीक 
उतनी मात्रा देते हैँ जितनी पृत्ति माँग का उस दर पर संतुलन करेगी जिसको 
लक्ष्य बनाया गया है। प्रविधि की सफलता प्राधिकारियों के वित्त की शेष 
आवश्यकता को आन्तरिक स्रोतों से पूर्ण कर सकने पर निर्भर है, उदाहरणारर्थ, 
राष्ट्रीय ऋण आयुक्‍्तों ()४५७६४०४७। 70600 0077778श०7००8) को जो बचत 
बैंकों के धन की व्यवस्था सम्भालते हैं, नई बचतों का एक प्रवाह प्राप्त हो रहा 
हो जिसे वे नियोजन में लगाने के लिए उत्सक होंगे, यह सम्भव है। जिस 
प्रकार की भी प्रतिभूति पर क्रिया करनी हो उसके लिए वे प्राधिकारियों को 
उपलब्ध कर दिए जाते हैँ। वद्ध मान रोजगार की स्थिति में बीमा निधि को 
भी एक प्रकार की बलातू संचिति (070०4 ४७शां॥8 ) का निरन्तर प्रवाह प्राप्त 
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होगा; शासन के अन्य विभाग भी जिनके पास नियोजनार्थ धन हो, काम में 
लिये जा सकते है । इस प्रकार किए गए नियोजन ऋणा-व्यवस्थापन के हित 
में होते हैं, न कि सम्बन्धित संस्थाओं के जो अपने विभागों (9०7४०४०४) 
में भिन्‍न सन्तुलन को भी पसन्द कर सकते हैं । 

१९३० की दश्ाब्दी के पिछले वर्षों में विभागीय हस्तक्षेप की सहायता 
से कोषागार विपत्र १ प्रतिशत के भी अंश के अभूतपूर्व निम्न स्तर पर दबाए 
रखा गया । इसके परिणाम ऐसे थे जिन्होंने ब्याज दरों की सम्पूर्ण रचना को 
प्रभावित किया क्‍योंकि डिस्काउण्ट ग्रहों और बैंकों दोनों के लिए पर्याप्त कारण 
था कि ( एक बार शीघ्र परिसंयनू--६एछ 07 &89608 ) के लिए उनकी इच्छा पूर्ण 
हो जाने के बाद) बन्धों के अ्रपने धारणों को जो दुर्भाग्य से बहुत कम दरों ने 
घटा दिए थे, बढ़ाएं। “विभागीय हस्तक्षेप (6७०७/४00070 8) 7।श"ए९॥४४०7 ) 
के इस परिणाम के महत्त्वपृ्णं होने की विशेष सम्भावना है जब, १६३० की 
दशाब्दी के समान, निजी ज्षेत्र की, बैंक उधारों के लिए' माँग ढीली हो । 

इस प्रकार की स्थिति में व्याज दरों का, विशेषतया हुँडी-दर का वांछित 
स्तर भ्रधिक साख के निर्माण के बिना ही प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव 
में, हो केवल यह रहा होता है कि निजी क्षेत्र में जो बचत उपलब्ध हो रही है 
वह प्राधिकारियों द्वारा चुनी हुई विशिष्ट दिश्ाश्रों को निर्देशित की जा रही 
है। किन्तु सम्भव है कि यह स्थिति सदा प्राप्त न हो । उस अवस्था में व्याज 
दर केवल साख प्रसार के किसी ढंग द्वारा ही नीचे दबाए जा सकते हैं । किन्तु 
अधिकांश में नियन्त्रण की कठोरता और उपाय की सफलता इस तथ्य में प्रकट 
है कि १९३० की दशाब्दी के पहले वर्षों से लेकर १९५४ तक कोषागार हुँडी 
दर सब व्यावहारिक दृष्टियों से एक “बँधा हुआ” (“7७78६९व | दर था- 
श्र्थात्‌ जबतक दर के निर्णय करने में मूल्य-यन्त्र का उपयोग करने की स्थिति 
को दोबारा पाने का क्रमशः निरचय नहीं किया गया तब तक । यह निर्णय इस- 
लिए किया गया कि माँग के उतार-चढ़ाव जो नीति के लिए मार्मदर्शक हो सकते 
हैं, शीघ्रता से इसमें दिखाई दें । नीति के कार्य (००७7७४०॥०) का एक और 
संकेत यह है कि बन्चे हुए दर के पूरे काल में बाजार में दर और काम सुगमता 
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से नियन्त्रित होने वाले दीघंतर दरों के मध्य का अन्तर असाधारण रूप से 
बड़ा था । 


युद्ध के काल में न केवल विभागीय हस्तक्षेप की दोनों शर्तें विशेष रूप से 
अनुकूल थी, बल्कि अतिरिक्त नियन्त्रण भी उपलब्ध थे। बेंकों के उधार निर्देश 
द्वारा सीमित थे और बैंकों की आवतंक (#००एण्पं78 ) अतिरिक्त तरलता, 
(तथाकथित ) कोषागार डिपाज़िट प्राप्तियों के द्वारा अनिवार्य उधार की बार- 
बार माँग से एक-एक बार छः छः महीने के लिए बाँध दी जाती थी । फिर, 
दीघेकालीन दरों को प्रत्यक्ष प्रभावित करने का एक नवीन साधन विकसित 
किया गया : एक विशिष्ट दलाल (जो “विशेष क्रेता---“876७०७।॥ फिपए७क 
कहलाता था) अनौपचारिक रूप से धारकों से सरकारी ऋण वापिस खरीदने 
के लिए सदा तैयार रहता था, जिस से वे कभी भी अपने आप को असुविधा- 
जनक सीमा तक अतरल नही अनुभव कर सकते थे। इस नीति का परि- 
णाम यह हुआ कि क्योंकि मूलधन की हानि का भय दूर हो गया, दीघेकालीन 
ऋण भी ग्रल्पकालीन के बराबर तरल हो गया, उसकी माँग (उसकी अधिक 
प्राप्ति के कारण ) बढ़ने लगी और दीरघंकालीन दर अल्पकालीन से भी अधिक 
तेज़ी से गिरने लगे । यह मुख्य साधन था जिसके द्वारा ऋण के बजटीय प्रभार 
को न्यूनतम करने का लक्ष्य इतने प्रतिभाशाली ढंग से प्राप्त किया गया। 
इसके अतिरिक्त, “विशेष क्रेता" की सहायता के लिए विभागों के पास जो 
अतिरिक्त द्रव्य था वह केवल अल्पकालीन आवश्यकताओं के प्रबन्ध के लिए 
ही नहीं प्रयुक्त किया गया बल्कि नए निर्गमनों के लिए “अभिगोपक' 
“प्रशते०'फ़ण6०४- के रूप में प्रभावी ढंग से भी [वास्तव में लंदन के वित्तीय 
केन्द्र ((0॥० भाए ) ने सावंजनिक ऋण आयुक्‍तों का उपनाम ही “लोक मृग” 
(५8० 9००४० 8५8४) रख दिया |] यह उपाय था जिस से प्राधिकारी विभिन्न 
ग्रवधियों की परिपक्वताओं की माँग में होने वाले परिवत्तेनों का पूरा लाभ उठा 
सके । और, जैसा हमने देखा ऐसी भिन्‍न-भिन्‍न अवधियों बाली परिपकवताएँ 
साधारणतया विद्यमान अवश्य रहती हैं । 
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ऋणगा व्यवस्थापन के लिए युद्ध स्थिति, पुनर्निर्माण के पहले महीनों में भी 
कम से कम १६४६ के अन्त तक सफलतापूर्वक बनी रही । यद्यपि लड़ाई बन्द 
गेने के तुरन्त बाद ही जनता द्वारा बचत का अनुपात कम होने लग पड़ा था, 
जब तक न्यूनताएँ--उपभोग को वस्तुओं और उत्पादक वस्तुझ्रों दोनों की, तीज 
रहीं, बचत का परिमाण विभागों को तरल रखने के लिए पर्याप्त रहा । यह 
स्थिति चांसलर (डाल्टन ) द्वारा युद्धकालीन उपायों के अधिक गहन होने से 
व्याज दरों को और नीचे दबाने के काम में लाई गई, जब तक कि दीर्घकालीन 
प्रतिभतियों का दर युद्ध काल के ३२ प्रतिशत की तुलना में २३ प्रतिशत पर 
लगभग स्थापित नहीं हो गया । 

किन्तु इस नीति का विरोध बढ़ता गया और भुगतान शेष की कठिनाइयाँ 
बढ़ती गई । १६४७ के पहले कुछ महीनों के बाद दरों में एक तय कमी लाने 
के लिए साख का, सदा बढ़ती हुई मात्रा में सृजन ज़रूरी था जिसे बहुत बड़े 
और सम्भवतः काबू से बाहिर हो जाने वाले झ्राकार का स्फायी सम्भाव्य 
समझा जाने लगा था, इस कारण उससे नियोजकों का, शासन की उस नीति 
को चलाते रहने की योग्यता में विश्वास हिलने में सहायता हुई । अतः एक 
ग्रोर जो शक्तिशाली नियन्त्रण प्राधिकारी अब भी काम में ले सकते थे उनके 
होने पर भी, और दूसरी ओर उच्च पूँजी मूल्यों और न्यून ब्याज दरों के पक्ष 
में जो सामथ्येशाली विहित स्वार्थ बन चुका था उसके पश्चात्‌ भी नीति क्रमशः 
और मौन रूप में, त्याग दी गई । 

यह काल जिसमें मुद्रा-यन्त्र संपुरक वित्त की उपेक्षा करते हुए मुख्यतः 
ब्याज दरो को कम करने के लिए प्रयुक्‍त हुआ, लगभग उसी समय हुआ जब 
१९४७ के गरत्काज में मर स्टेफ़ड क्रिप्स ने थ्री डाल्टन से कार्यभार संभाला 
यद्यपि मुद्रा-सम्बन्धी नीति में परिवत्तन सुब्यक्त नहीं था । “विशेष क्रेता ने 
अपनी गतिविधियों को परिवर्तित पैमाने पर जारी रखा और १९५१ तक मुद्रा- 
यन्त्र को संपूरक वित्त के साथन के रूप में प्रयुक्त करने का कोई विधायक 
प्रयत्न नहीं हुआ । दूसरी ओर, १६४७ के पश्चात्‌ अतिरिक्त साख के जान-बू 
कर किए गए सृजन से व्याज दरों को तीचे नहीं दबाया गया । उसके विपरीत, 
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नए चांसलर ने वित्तोय साधन के द्वारा विस्फीति के सोचे समझे पथ को पकड़ा,' 
ओर युद्धकाल के अतिरिक्‍त प्रथम बार “स्फायी अन्तर” को मापने और उसे 
अपनी बजटीय नीति के द्वारा भरने का प्रयास किया । 

नियन्त्रण के मुद्रा-यन्त्र का राजकोषीय नीति के सहायक के रूप में 
अस्थायी पु्नीवत १६५१ के शरत्काल में हुआ जब बीस वर्षों में पहली बार 
(महायुद्ध के पहले महीनों में एक, थोड़े समय की, सावधानी की व्यवस्था के 
अ्पवाद को छोड़ कर), बैंक दर बढ़ाया गया, और उसी समय बाज़ार की 
ग्रतिरिक्त तरलता को, दीर्घंतरकालीन पूँजी जारी करके, दृढ़तापूर्वक कम कर 
दिया गया । तत्पश्चात्‌ “विशेष क्रेता” को सामान्य उपलब्धि से हटा लिया 
गया और बाज़ार पुत्तियों के ऐसे विशिष्ट कुब्जों (#79॥8) को ठीक करने के 
लिए ही रखा गया, जैसे होना अनिवार्य होता है । जब लोक-खाते में भारी 
संकेन्द्रणः (०0०00०७॥078४०॥ ) और संवितरण (0989 प्रः8०००४(४ ) करने हों 
[उदाहरणार्थ, दुग्ध विपणन बोड्ड (वर ॥॥8०:०४४७४ 80970) के समय 
समय पर (96४००४०) होने वाले संवितरण की तैयारी और भुगतान] । इस 
संकर्षण का प्रभाव, १९४० की दशाब्दी में उत्पन्न श्रतिरिक्त तरलता पर चलने 
वाली कोरियाई माँग के कारण अ्रतिशय फुलाव में झाए हुए वस्तुओों के 
स्टाक्ूस की कमी में तुरन्त दिखाई दिया । 

किन्तु यह क्रमशः (879078)]9) और अस्थायी रूप में (६७०४४४ए०)५) 
ही था कि पुनर्जीवित मुद्रा-यन्त्र ब्रिटेन में प्रयोग में लाया गया । बीस वर्षों में 
यह इतना कुँठित हो चुका था और स्थिति इतनी बदल चुकी थी कि विद्वास- 
पूर्वक कोई नहीं कह सकता था कि अब वह कैसा कार्य करेगा। और भी, 
१६५१ में उपभोग और वस्तुओं के कई, बल्कि अधिकांश नियन्त्रण श्रभी भी 
लागू थे । इस स्थिति में यह सर्वथा असंभव था कि मुद्रा का मूल्य (अल्पकालीन 
ब्याज दर के रूप में), नियन्त्रण के साधन का अथवा प्रवृत्तियों के संकेतक का 
अपना परम्परागत कार्य पूर्णतया फिर से करने लग पड़ता । किन्तु धीरे-धीरे 
जब अपनियन्त्रण (१९००४४०) का क्रम गति में आया, यह संभव भी हो (गया 
और वांछनीय भी कि मुद्रा-यन्त्र के अधिक पूर्ण पुनःस्थापन की ओर बढ़ा जाए, 
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जिसमें बैंक दर नीति का सक्तिय उपयोग भी सम्मिलित है। किन्तु इसे व्यव- 
हार्थ बनाने के लिए, बाज़ार राशनिग के द्वारा कोषागार हुंडी दरों को कृत्रि- 
मता से कम रखने की नीति को त्यागना होगा, जिससे बैंक दर और बाज़ार 
दर के मध्य का २० वर्ष पुराना अन्तर इतना कम किया जा सके कि बैंक दर 
को प्रभावी बनाना संभव हो । 

१९६५४ के अ्रन्त तक, लगभग पूर्णतया नियन्त्रित ब्याजदरों के ऋरमश:ः प्राप्त 
शिखर से उतर कर वह स्थान प्राप्त किया जा चुका था जिस पर सिद्धान्त रूप 
में वे उतनी ही स्वतन्त्रता से बदल सकती थीं जितनी १६२० की दशाब्दी में 
अथवा १६१४ से पहले भी । यह स्वतन्त्रता धनाए रखना कहाँ तक सम्भव 
अथवा वाँछनीय होगा यह भविष्य के गर्भ में है। 

किन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि इस क्रम के पालन में ब्रिटेन कोई अ्रनोखा 
नहीं रहा है, प्रथमत:, ३० की दशाब्दी के पहले सालों की मन्दी से पुनरुद्धार 
को उद्दीप्त करने की आशा में ब्याज दरों को बलपूर्वक दबा देने की शिक्षा 
लेना, द्वितीयतः युद्ध-वित्त के लिए इन उपायों को गहनतर करना, और तृतीयतः 
धीरे-धीरे और पर्याप्त कठिनाई सहित, जो कृत्रिम स्थिति बन चुकी थी उससे 
हाथ पेर छुड़ाना ताकि फिर से एक लोचदार मुद्रा-यन्त्र को प्राप्त कर सकें । 
प्रबन्ध में रखी जा सकने वाली, विकसित मुद्रा-सम्बन्धी संस्थात्रों वाले अधिकांश 
देशों में न केवल क्रम ही बल्कि भिन्‍न-भिन्‍न अवस्थाओ्रों की समयावलि भी 
समान ही रही है; केवल जो प्रत्यक्ष साधन थे, वे बैंकिंग व्यवस्था और मुद्रा 
बाज़ार के स्थानीय संगठन के अनुसार देश-देश में भिन्‍न थे। (उदाहरणार्थ 
संयुक्त राज्य में, अनौपचारिक “विशेष क्रेता” के स्थान पर फैडरल' रिजर्व बैंक 
एक औपचारिक वचन देते थे कि वे शासकीय ऋण निश्चित मूल्यों पर सदा 
वापिस खरीदेंगे । ) 

इस प्रक्रिया के कारण युद्ध-सम्बन्धी उधार के विशाल कार्यक्रम सभी 
जगह आइचर्यंजनक सीमा तक कम बजटीय प्रभार पर चला लिये गए, किन्तु 
फिर से सर्वत्र, अतिरिक्त मुद्रा-सुविधा ने जो सुदी्ध साख सृजन के परिणाम- 
स्वरूप उत्पन्न हुई थी, कोरियाई अभिवृद्धि (७99०४) के लिए जलती आग में 
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ईंधन का काम किया। सभी देशों को असाधारण रूप से कम हुए दीर्घकालीन 
दरों से पीछे हटकर ऐसी स्थिति में पहुँचने में पर्याप्त कठिनाई आई जिसमें 
सभी दर फिर से लोचदार बन जाएँ और यह भी मूल धन की अप्रबन्ध्य हानि 
न होने देते हुए । सब मिला कर, १६५४ तक समस्या लगभग पूरी तरह 
सुलभाई जा चुकी थी, परन्तु स्वतन्त्रता की ओर संक्रमण (७०४7»9 ०7 ) को 
सरल बनाने के लिए कुछ और स्फीति के रूप में कीमत चुका कर । 


यद्यपि यंत्र का एक बड़ा भाग अ्रब ध्वस्त (087787॥60 ) किया 

जा चुका है, १६३० और १६४० की दशाब्दियों में ऋण-व्यवस्थापन के द्वारा 
ब्याज दर नियन्त्रण के जो उपाय विकसित हुए वे नियन्त्रण के मुद्रा यन्त्रों की 
प्रभाविता में एक अत्यन्त उपयोगी स्थायी वृद्धि बन गए प्रतीत होते है, जिनसे 
उसमें बैंक दर और खुले बाजार की क्रिया (09७7 )ै&%०४ 09०7७४०78) 
के सरल युग में जितनी सम्भव थी उससे कहीं अधिक लोचआ गई है। 
ग्रधिक परिशुद्ध राजकोषीय यन्त्र का विकास हो जाने से, जैसा उन्नीसवी 
शताब्दी के इंगलैण्ड में हुआ उस प्रकार साख नियन्त्रण के अ्रब॒ एक मुख्य 
यन्त्र के रूप में कभी भी प्रयुक्त होने की संभावना नहीं है । किन्तु यह अवश्य 
प्नुभव करना चाहिए कि सुतथ्यता की कमी के बाद भी उसमें कुछ नैसगिक 
गुण है जो राजकोषीय नीति में नहीं पाए जाते । यह “उसके बाह्य परिस्थिति 
प्र जो संभव प्रभाव हैं, जिनसे हमारा यहाँ सम्बन्ध नहीं है, उनके श्रतिरिक्‍त है। 


प्रथम, साख-नीति लगभग निरन्तर कार्य कर सकती है और यदि वॉछित 
हो तो छोटे और थीमे प्गों से भी, जब कि राजकोषीय यन्त्र के बारे में यह 
_ भय सदा रहता है कि जिस लोच के लिए यत्न किया जा रहा है वह व्यय के 
प्रभावी नियन्त्रण को खो कर प्राप्त होगी । द्वितीय, बाजार दरों में हलचल 
आशिक प्रक्रिया के एक भाग पर, जो इस विशिष्ट मूल्य के प्रति विशेष रूप 
से असहिष्णु है क्योंकि वह स्टॉक धारण का एक महत्त्वपूर्ण कारक है, 
तत्काल और प्रत्यक्ष चोट करता है। यह उन्नीसवीं शताब्दी में भली-भांति 
समझा जाता था और १९५१-५२ में पुनः सिद्ध हुआ । अर्थ-व्यवस्था के 
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इस क्षेत्र पर कोई संभव राजकोषीय परिवर्तन इतना प्रभावी हो इस की 
संभावना दिखाई नहीं देती । 

किन्तु वास्तव में मुद्रा-यन्त्र का प्रभावी उपयोग केवल उच्चत देझों को 
उपलब्ध है जहाँ बैंकिंग स्वभाव व्यापक और सुस्थापित है और जहाँ. स्वायत्त 
वित्तीय संस्थाएँ विद्यमान हैं । यह होने पर इसका पूरा लाभ वही देश उठा 
सकते है जो वित्तीय दृष्टि से अपने बड़े पड़ोसियों पर निर्भर नहीं हैं । (यह 
निर्भरता आकार और आश्थिक रचना का प्रश्न है; इसका राजनेतिक निर्भरता 
से कोई आवश्यक सम्बन्ध नहीं है। ) इसलिए विकास के मार्ग पर जो देश 
इस समय चले ही है उनमें से अधिकतर आज मद्रा-यन्त्र का विशेष उपयोग 
करने में समर्थ नहीं है; उनमें से कई तो कभी भी नहीं कर सकगे। भारत 
इस सामान्यकरण का एक स्पष्ट अ्रपवाद है १ 

किन्तु, बैंकिंग स्वभाव के विकास के साथ-साथ और जैसे-जसे विनिमय 
अर्थ-व्यवस्था की प्रगति के साथ अमौद्विक क्षेत्र. (8०-७०४७४०७ 
8०००/७) पीछे हटते जाते है इस प्रकार के देशों के लिए स्थानीय साख 
नियन्त्रण का कुछ उपयोग संभव होना चाहिए। जैसा अधिराज्यों (और 
विशेष रूप से कनाडा) का अ्रनुभव प्रकट करता है, इससे एक स्वतन्त्र रिजर्व 
बैंक की स्थपना की आवश्यकता सिद्ध नहीं होती | इससे अधिक आवश्यक 
शर्ते हैं : एक, व्यापारी बैंकों की विद्यमानता जो कुछ मात्रा में स्वतन्त्र स्थानीय 
नीति का पालन करेंगे (जिससे स्थानीय बैंक द्रव्य का लचीलापन निर्िचत 
हो जाएगा), और दूसरी संभवत: मुद्रा की पूत्ति की कुछ लचक। स्थानीय 
जनता को सरकारी प्रतिभूतियों के निर्ग मनों से भी महत्त्वपूर्ण सहायता मिल 
सकती है। 

विकास के क्रम के लिए पूँजी की भारी राशि की आवश्यकता होती है 
और जहाँ उसका अधिकांश भाग संभवतः बाहिर से प्राप्त करना अनिवार्य 
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१. तुलना कीजिए न्यूजीलैण्ड की आस्ट्रेलिया और ब्रिटेन पर दोहरी निमरता से जो 
(.6.#, 8फदं) ने ॥प्र#पकराग0ाड 0 8 ॥)०७०७१०१७॥॥ ॥00०ा में प्रदर्शित 


कर है 
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होगा, वहाँ विकासशील देश का आथिक, राजकोषीय (और मुद्रा सम्बन्धी) भी 
बहुत बड़ा हित इसमें है कि जितनी मात्रा में संभव हो उसे घर में ही प्राप्त 
करें। इससे ऋण की सेवा (8००शंथंग्र& ४8० १००७४) के लिए बाहरी हस्तान्तरण 
की आवश्यकता नहीं होगी और साथ ही यह अतिरिक्त श्रायों के लिए जो 
अन्यथा उपयोग में प्रवेश करने की प्रवृत्ति रखतीं, एक द्वार प्राप्त करवा देता 
है । यह वॉछनीय है कि नागरिक ज॑से-जेसे निर्धनता की स्थिति से ऊपर 
उठते हैं, वे बचाने की आदत डालें और शासन को ऋगणा देने के भी आदी 
हो जाएं। यदि अतिरिक्त आयें बचा ली जाती है किन्तु शासन को उधार 
देने की अपेक्षा बैंकों में जमा करवा दी जाती हैं तो भी यह लाभप्रद है क्योंकि 
साधन उपभोग की ओर आक्ृष्ट नहीं होंगे और इसकी बहुत संभावना है कि 
बैंक स्थानीय तोर पर शासन को ऋण दें (जब तक उन्हें उसकी सच्चाई 
में विश्वास है) बजाय इसके कि विश्व के मुद्रा-केन्द्रों में से किसी को श्रर्थात्‌ 
विदेश में अपना द्रव्य भेजें । 


किन्तु कुछ ऐसे भी बचत करने वाले हो सकते हैं जो श्रपनी बचत को केवल 
“गाड़' कर रख छोड़ें । शासन को इन की और अन्य संभावित बचाने वालों 
की बचतों को अपने कोप में खींच लेने के लिए हर संभव उपाय काम में लाना 
चाहिए, छोटी बचतों को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त साधनों के द्वारा 
श्रौर बड़ी बचतों को पकड़ने के लिए आकर्षक उपायों के द्वारा । महायुद्ध के दिनों 
में युद्धरत देशों ने जनता को शासकीय प्रतिभूतियाँ “बेचने”, विशेषतया बचत 
सर्टिफिकेट बेचने के विषय में जो डाक के टिकटों के द्वारा क्रमशः क्रय किए 
जा सकते थे, बहुत कुछ सीखा । इस क्षेत्र में भारत का अनुभव यह बताता है 
कि जहाँ बचत के लिए अवकाश बहुत थोड़ा भी हो, द्रव्य की पर्याप्त संभाव्य 
मात्रा इस प्रकार से जमा की जा सकती है, विशेषतया यदि कारखानों, खानों, 
कायलियों, और संभवत: सम्पदाओं, बागानों में (स्वेच्छा पूर्वक) श्रमिकों, कार्य- 
कर्त्ताश्ों के बचत वर्ग (8७४7788 87०००४8) संगठित किए जा सकें । 

बन्धों की खरीद के द्वारा बड़ी राशियों के लगाने के सम्बन्ध में, बहुत से. 
देशों में यदि शासन काफी आकर्षक पृत्ति प्रस्तुत कर सके तो पर्याप्त संभाव्य 
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बाज़ार अनुभव होता है | क्या कुछ प्रस्तुत करना होगा, यह प्राय: इस पर 
निर्भर होगा कि बचतों के श्रन्य अवसरों की जैसे स्थावर संपदा बंधकों की 
ग्राकर्षकता को राजकोषीय व अन्य नियन्त्रणों द्वारा कहाँ तक कम किया 
जा चुका+ है । श्रतः राजकोषीय और मुद्रा नीति को अपेक्षाकृत अल्पविकसित 
परिस्थितियों में भी एक दूसरे के समर्थन के लिए उपयुक्त किया जा सकता 
है । शासन के लिए यह लाभदायक हो सकता है कि लोगों में शासन को ऋण 
देने का स्वभाव बनाने के लिए पर्याप्त आ्राकर्षक छतततें प्रस्तुत करे । 

इस प्रकार की नीति की सफलता के लिए सब से पहले दो वस्तुएँ आ्राव- 
इयक है । प्रथम, स्थानीय बन्ध-निर्गमनों की, बैंकों, वकीलों, स्थानीय पत्रों 
अथवा जो कुछ अन्य साधन उपलब्ध हों उनके, द्वारा अच्छी तरह प्रसिद्धि की 
जाए। इस दिशा में भी विकासशील देश उन्नत देशों से बहुत कुछ सीख 
सकते है । द्वितीय, और कहीं भ्रधिक मौलिक बात यह कि स्थानीय संपत्ति के 
स्वामी न केवल शासन में राजनैतिक विश्वास भ्रनुभव करें बल्कि विकास के 
लिए उत्साह भी रखते हों और शासन के उसको सफल करने के सामथ्य पर 
भी उन्हें भरोसा हो । इस प्रकार की धारणा को बढ़ाने के लिए कई युक्तियाँ 
उपलब्ध हैं, जेसे विशिष्ट ऋण विशिष्ट परियोजना के साथ ठाँक देना (जिस 
प्रकार ब्रिटिश युद्ध ऋण आन्दोलन (4ल॑र०४) युद्धपोतों, “अग्निवर्षियों” 
(89768 ) के क्रय आदि के साथ नाम के लिए जोड़ दिए गए थे) । इसमें, 
विकास के कई अन्य पक्षों के समान, सफलता की कुंजी सार्वजनिक प्राधि- 
कारियों की निरन्तर जागरूकता में है । 


श्रध्याय २० 


बजट-नीति के यन्त्र के रूप सें 
(फ्र९ शाहए्रथ 685 शा गराइतताशा। 0 20॥९४) 


१, बजट और आयोजन (7%० 808०४ थ्यूत॑ 7?87778)-- पिछले 
वर्षों में, सामान्य लोगों की चर्चाओों में, शायद ही किसी शब्द के सम्बन्ध में 
इतनी ले दे हुई है जितनी “भ्रायोजन” शब्द के विपय में । इसमें भाँति-भाँति 
के पाप कर्म, उपाय और कपोलकत्पनाएँ भी स्थान पा गई हैं। इस अवस्था में 
इसके उपयोग से यथासंभव बचना ही उचित मालूम देता है। किन्तु आगे की 
चर्चा में स्पष्टता रहेगी यदि हम प्रारम्भ में उन मुख्य अर्थों में संक्षिप्त विभेद 
कर लें जो श्रायोजन के लिए लगाए गए है ताकि वे पृथक्‌ किए जा सकें जो 
राजकोषीय नीति से सम्बन्ध रखते है । 

आयोजन शब्द का सरलतम प्रयोग भूमि उपयोग के सम्बन्ध में होता है, 
अर्थात्‌ “नगर व देहात भ्रायोजन अधिनियमों (7097 80वें (एप्प 
एा्ंए& 8०७) के अर्थ में भौतिक श्रायोजन । यह इस शब्द का पूर्णतया 
उचित और महत्त्वपूर्ण प्रयोग है किन्तु इसका राजकोषीय महत्त्व कुछ नहीं है 
या लगभग कुछ नहीं है, इस कारण इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं | तत्पश्चात्‌ 
आती है समेकित, व्यापक अवधि-योजना जो सर्वप्रथम रूसी पञ्चवर्षीय योज- 
नाओ्रों द्वारा प्रसिद्ध हुईं। यह भी मूलतः भौतिक अर्थ में ही आयोजन है। यह 
विशिष्ट आर्थिक व राजनैतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साधनों के 
अभिन्‍यास ()89 ००४) से सम्बन्ध रखता है, किन्तु योजनाओं की अति व्या- 
पकता के कारण, प्रत्यक्ष स्रोत बँटवारे के ढंग से सर्वश: बढ़ना संभव है, जो कि 

राजकोषीय हस्तक्षेप के लगभग बिना ही होता है । 
ब्रिटेन और कुछ अन्य देशों की नियन्त्रित व निर्देशित युद्धकालीन श्रर्थ- 
व्यवस्था का आयोजन, आयोजन के व्यापक प्रकार के साथ कुछ समानता 
रखता है; वह मुख्यतया राजनैतिक लक्ष्य के लाभ के लिए साधनों के अ्भिन्‍यास 
३२३९२ 
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से भी सम्बद्ध है यद्यपि साथ ही साथ वह (विशेष रूप से ब्रिटेन में) कुछ सा- 
माजिक उहिष्टों को भी, (जैसे अधिक अच्छे पोषण और निवेत्य (689088/06 ) 
ग्रायों की अधिक समानता को एक उपोत्पादन के रूप में आगे बढ़ाने के 
लिए*काम में लाया गया । किन्तु युद्धकालीन आयोजन किसी अर्थ में भी दीर्घ- 
कालीन नहीं था। प्रतिरक्षा की आपातिक आवश्यकताओं ने यह अनिवार्य 
कर दिया कि उत्पादन लोचदार (॥-590) हो जिस के कारण आयोजन 
क्रिया में एक बड़ा अस्थायी तत्त्व ध्वनित था | बहुत अधिक मौलिक बात यह 
है कि एक स्वतन्त्र समाज में कार्य करने वाली निर्देशित अर्थव्यवस्था का आयो- 
जन जो तब भी मूलत: एक निजी उद्यम संगठन थी, श्रपरिहाय रूप से एक 
प्राधिकारवादी (&०४०0४॥७०४००७) देश की व्यापक योजना से भिन्‍न था । 
यद्यपि यह आवश्यक था कि नीति समूचे राष्ट्रीय लेखा के सन्तुलन के लिए 
प्रयत्न करे, वास्तविक निर्देशन युद्ध-प्रयास और उसके लिए सहायक सेवाग्रों 
तक सीमित था । 

युद्धकाल की निर्देशित अर्थ-व्यवस्था में से ब्रिटेन में और पश्चिमी यूरोप के 
कुछ अन्य देशों में (सब से बढ़ कर नावें और नीदरलेण्ड्स में), पुनर्निर्मारण 
काल की अद्धे-नियंत्रित (किन्तु निर्देशित नहीं) अर्थ-व्यवस्था ने जन्म लिया। 
पहले इसकी आयोजित अथ-व्यवस्था के रूप में कल्पना की गई और युद्ध-काल 
में प्रयुकत हुए उपायों को अधिक स्थायी उपयोग के लिए विकसित करने के 
लिए सतत प्रयत्न किए गए । किन्तु यह इस आयोजन का अर्थ कुछ नया ही 
था । यद्यपि विशिष्ट क्षेत्रों में प्रत्यक्ष नियन्त्रण और बँटवारे रखे गए, साधनों 
का व्यापक भौतिक बँटवारा छोड़ दिया गया । लगातार चलने वाली दुलंभताओं 
ने उनका जारी रहना कम से“कम कुछ देर के लिए तो अनिवार्य कर दिया । 
ब्रिटेन में कल्याणकारी राज्य की स्थापना से सम्बद्ध नीति के विशिष्ट उद्देश्यों 
को पाने के लिए जान-बूक कर नियन्त्रशों का प्रयोग किया गया । हे 

अन्य देश, विशेष रूप से संयुक्त राज्य और कनेडा, जिनकी अर्थ-व्यवस्थाएँ 
भी, महायुद्ध के चलते बहुत कुछ नियन्त्रित और निर्देशित हो गई थीं, उसके 
समाप्त होने पर भ्रधिक शी घत्रतापुर्वक मुक्त उद्यम ( 88 67४०70४86) को लोट 


३९४ सार्वजनिक वित्त 


आए | (उन्हें बसे भी, युद्ध की क्षति और दुर्लभताञ्रों ने बहुत कम बाधा 
डाली । ) किन्तु एक महत्त्वपूर्ण अर्थ में आयोजन की प्रविधि छोड़ी नहीं गई क्योंकि 
उन्होंने युद्ध-अर्थ-व्यवस्था के संतुलन के लिए खड़े किए गए राष्ट्रीय लेखांकन के 
विशद सांख्यिकीय यन्त्र का उपयोग जारी रखा, और दो कार्यों के लिए उसे 
काम में लेते रहे--पूर्ण रोज़गार की दृष्टि से उचित दिशा में निजी क्षेत्र को 
ले जाने के लिए और सावंजनिक क्षेत्र को ऐसा रूप देने के लिए कि संपूर्ण अर्थ- 
व्यवस्था की कोई ढिलाई हो तो उसे दूर कर सके और कड़ाई हो तो उसकी 
क्षतिपूर्ति कर सके । यह दिशा है जिसमें ब्रिटेन गत वर्षो में गतिशील रहा है। 
नियन्त्रण और आवण्टन (४॥॥0०७४४०४७) क्रमश: त्यागे गए है, अंशत: नीति के 
रूप में और अंशतः दुर्लभता के स्थान पर धीरे-धीरे अपेक्षाकृत बहुलता के 
आने से । 


यह पूछा जा सकता है कि एक मृलत: निजी उद्यम अर्थ-व्यवस्था के इस 
प्रकार चालन को आयोजन मानना चाहिए अथवा नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र कितना 
भी बड़ा क्‍यों न हों (और जैसा हमने देखा है ब्रिटेन में सावंजनिक नियोजन 
इस समय निजी नियोजन से कुछ अधिक है) । तथापि, नाम कुछ भी दिया 
जाए, एक सामान्य भ्रर्थ-नीति की तेयारी और अभिपुत्ति, इस प्रकार के आथिक 
संगठन और बीते युगों की अ्संगठित अर्थ-व्यवस्थाञ्रों के मध्य में एक बड़ी खाई 
स्थापित कर देती है । इसमें वे देश भी अ्रपवाद नहीं है जिन्होंने १६३० की 
दशाव्दी में, खेदपूर्ण सीमा तक अपर्याप्त यन्त्रों के साथ प्रति-चक्तीय (00ए५६७- 
०9०॥०४) ) नीति कार्यान्वित करने का प्रयास किया । संयुक्त राज्य में, १६४० 
के बाद संघ-राज्य क्षेत्र की वृद्धि, और एक ओर सामाजिक व्यय और अन्वेषण 
के द्वारा तथा दूसरी ओर प्रत्यक्ष करों के द्वारा हुआ, सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में 
उसके प्रभाव का विस्तार चकित से कम नहीं करता । नई परिस्थिति के नीति- 
ध्वनितार्थ अभी तक पूरी तरह समझे भी नहीं जा सके । 


आयोजन का एक और अन्तिम प्रकार है जिसका विभेद वर्गीकरण के 
विषय को छोड़ने से पहले कर देना चाहिए: नियतकालिक (७८०००) 


बजट--नीति के यन्त्र के रूप में रेह्श्‌ 


विकास योजना जिस का एक अथवा अधिक विशिष्ट दिशाश्रों में उत्पादिता 
बढ़ाने की दृष्टि से रूपांकन किया जाता है । फ्रांस में मॉनेट योजना इसी 
प्रकार की थी ओर ब्रिटिश रापष्ट्रीयक्ृत उद्योगों की विकास योजनाएँ ऐसी हीः 
है । विकासशील देशों की पञच (अथवा दश) वर्षीय योजनाओं का प्रकार 
भी यही है यद्यपि सामान्यतया उनकी परिसीमा (7872०) अ्रधिक विस्तीर्ण 
होती है । इन अनुभाग-योजनाग्रों को सावधानतापूर्वक सामान्य अ्र्थ-नीति में 
विठाना होगा यदि उनके कारण भअर्थ-व्यवस्था के सन्तुलन को नष्ट होने से 
बचाना है। जहाँ संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था की तुलना में वे छोटी होंगी (जैसा 
ब्रिटिश राष्ट्रीयकृत उद्योगों के विषय में है) वहाँ नियोजन का सामान्य 
सन्तुलन प्राप्त करने के कार्य का वे एक पक्ष ही बन जाएंगी और नियन्त्रण 
की कोई विशिष्ट समस्याएँ नहीं खड़ी करेंगी । किन्तु जहाँ वे सम्पूर्ण अर्थ- 
व्यवस्था की दृष्टि से अपेक्षकक्षत बड़ी हों वहाँ (जेसा हमने देखा) इस प्रकार 
की योजनाओं के अ्रति प्रसारी प्रभावों का प्रतिकार करने के लिए विशेष 
राजकोषीय प्गों की आवश्यकता होगी । उनके कारण जैसा हम आगे देखेंगे 
सामान्य बजटीय प्रविधि के संशोधन की भी आवश्यकता होती है । 

ब्रिटेन में जो यंत्र युद्ध श्र्थव्यवस्था के आयोजन के लिए खड़ा किया गया 
वह बहुत सरल था, मानों कामचलाऊ हो। उन नियन्त्रणों (जो उस 
परिस्थिति में प्रसन्नतापू्वक स्वीकार कर लिये गए) की मात्रा ही इतनी थी 
कि किसी जटिल आयोजन संघटना की आवश्यकता नहीं थी, यदि उसके 
निर्माण के लिए समय होता भी और फिर जो आवश्यक आंकड़े थे उनका 
बड़ा भाग भी नियन्त्रणों के उपोत्पादन के रूप में प्राप्त हुआ । अतः जो कुछ 
आ्रायोजक जानना चाहते थे वह सुगमता से उपलब्ध था किन्तु नीति की 
दृष्टि से, युद्धधालीन आयोजन का एक पक्ष है जिस पर बल' देता जरूरी है : 
यन्त्र (युद्ध की स्थिति में स्वाभाविकतया) मन्त्रिमंडल के चारों ओर संगठित 
हुआ था और इस कारण कोषागार के बाहिर था। लाडड प्रेसिडेन्ट आफ़ दि 
कोंसिल, केन्द्रीय सांख्यकीय कार्यालय और आथिक अनुभाग के लिए उतर- 
दायी मंत्री बन गया । 


श्र 
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महायुद्ध के दिनों में जिस ढाँचे पर आथिक नीति की रचना की गई वह 
स्पष्ट है कि प्रकट नहीं किया गया किन्तु वह १६४७ में प्रकाशित होने वाले 
आशिक सर्वेक्षण में दी गई आयोजन पद्धति में निकटतापूर्वक ब्रतिबिबित था 
पूर्ण रोजगार--संभव हो तो स्थायी मूल्यों पर--के मुख्य (0ए९फनंतांण्ट्ट 
उदिष्ट के अन्तर्गत, बजटों के कुलक (४०७४४ ) होने थे : (3) मुख्य उद्योगों के 
लिए, जिसमें जनबल और उत्पादन के लक्ष्य सम्मिलित थे, युद्धकाल के विमानों 
अ्रथवा टेकों के लक्ष्यों के समान, (7) मुख्य आथिक कारकों : उपभोग, 
नियोजन, निर्यात व श्रायात, जो राष्ट्रीय आ्राय व व्यय लेखा में समेकित 
थे और जिनके साथ जनबल बजट था, उनके लिए, और (॥9) पुत्ति के 
महत्त्वपूर्ण अवरोधों के सार्थ विशेषतया इस्पात, ईवन तथा शक्ति और 
विदेशी विनिमय की पूत्ति के साथ सम्बद्ध गणनाओं का एक विशेष समूह 
केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय और श्राथिक अनुमान द्वारा जेसे ये बनाए जाने 
है, उनके आधार पर मंत्रीगण तब शासन की नीति के अनुसार अ्रन्तिम निर्णय 
करते हैं । यह ध्यान देने योग्य है कि सारी श्रायोजन प्रक्रिया कुछ अन्य यूरोपीय 
देशों विशेषतया नीदरलेण्ड्स की यन्त्र-रचना के शासन के लिए ग्रान्तरिक थी । 

१९४७ के कष्टों ने अर्थात्‌ वसन्‍त के ईंधन संकट और ग्रीष्म के भुगतान शेष 
संकट ने शीघ्र ही यह प्रकट कर दिया कि एक बार युद्धकालीन नियन्त्रणों का 
केन्द्र भाग (००००), सब से बढ़ कर श्रम का निर्देशन हट जाने के बाद अधिक 
बाकायदा (8077०]! ) आयोजन यंत्र आवश्यक होगा । जब नियोजन को काटना 
(५० ०७०४6 98०८) अपरिहाय हो गया तब उसकी आवश्यकता प्रकट हुई । 
उस समय यह अनुभव में ग्राया कि अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न भागों में नियोजन 
की योजनाओं और प्रगति के बारे में लगभग कुछ भी जानकारी उपलब्ध 
नहीं है । यह भी तत्काल ही स्पष्ट हो गया कि श्रम के निर्देशन अथवा वेतन 
उद्दोपकों (फ़82४० 77०67४7०४) के (जो स्थायित्व के हित में स्वीकार किए 
गए वेतन निश्चलीकरण (७७2० 77९९४७) के साथ विसंगत थे) बिना जनबल 
लक्ष्यों (7887790ए6० ६७/2०४७) अथवा परिणामस्वरूप उत्पादन लक्ष्यों को 
प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है । 
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इस गतिरोध जैसी स्थिति में से आयोजन संगठन के कुछ प्रयोग निकले 
जो साधनों के अधिक बड़े बंटवारे और इस प्रकार नियोजन की सारी परि- 
सीमा थर अधिक अच्छे नियन्त्रण के लिए विशेषरूप से रूपांकित किए गए 
थे। केन्द्रीय आथिक आयोजन सचिवालय, पृत्ति मग्बालय और व्यापार बोर्ड 
के द्वारा, और यदि नवीन द्रव्य की आवश्यकता हो तो, कोषागार के निर्देशों 
के अधीन कार्य करती हुई पूंजी निर्गेमन समिति (0890७) 887०8 (00फातां- 
5066 ) के द्वारा भी परमिट देने वाले अ्भिकरणों की एक उच्चोच्च परंपरा 
(॥०7०/०॥9) उठ खड़ी हुई। इस अवस्था में नया यंत्र अ्रभी कोषागार के 
बाहिर विकसित हो रहा था, और जहाँ तक _ सँभव था कोषागार के विभागों 
पर परम्परागत नियन्त्रण को पुराने ढंग से चलने दे रहा था। यह स्पष्टतया 
ऐसी स्थिति थी जो संतोपजनक ढंग से बनी नहीं रह सकती थी । या तो 
शासकीय नीति का नया पक्ष अश्रधिकाधिक निगलता जाता और कोषागार का 
सावंजनिक क्षेत्र पर नियन्त्रण घटता जाता और या नया यंत्र कोषागार को 
दे कर पुराने यंत्र में मिला देना पड़ता। यह ब्रिटिश परम्परा में संभवतः 
अन्तनिहित था कि दूसरा विकल्प ही अन्त में विजयी हो । 


जब १६४७ के शरत्काल में सर स्टेफ़र्ड क्रिप्स चांसलर बने तो वे आशथिक 
प्रदनों के प्रमुख मन्त्री पहले ही थे; यह स्वभाविक ही था कि वे चांसलर पद' 
के साथ अपना कार्य दोहरा कर देते किन्तु इस आकस्मिक घटना ने शीक्र 
ही प्रन्‍न का निर्णय कर डाला | यद्यपि १९४८ और १९४५३ के मध्य के 
बारंबार परिवर्तत यह दिखाते हे कि प्रक्रिया अभी तक प्रयोगात्मक थी, 
कोपागार अपने आप को उत्तरोत्तर इस प्रकार ढाल रहा था कि श्ासन के 
नए आश्िक दायित्वों को अपने भीतर समा ले । एक ओर गृह वित्त के विस्तार 
ने [एक नियोजन कार्यक्रम समिति ([तए९8600 ?70ट8ता068 (0ाशां- 
४४७) के सहयोग से | इस प्रकार की बजट क्रिया सम्भव बना दी जो आर्थिक 
परिस्थिति और प्रवृत्तियों का ऐसा विचार कर सवाती थी जिस का महायुद्ध 
के पहले कोई दुप्टान्त न था। (वास्तव में, युद्ध के पहले कोई यह भी ठीक 
प्रदार नहीं कह सकता था कि कोपागार के किस अच्चेरे कोने में से असल 
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में बजट निकलता है )। दूसरी ओर विदेशी वित्त के विस्तार ने ऐसे 
संगठन के लिए स्थान बना दिया जिसका विशेष कार्य यह था कि भुगतान 
शेष और उसके पीछे जो आंकड़े हैं उनका ध्यान रखे ! इस विकास-क्रम पर 
१६२३ में आथिक सेक्शन के मन्त्रिमंडल कार्यालय से कोषागार को हस्ता- 
न्तरण के द्वारा मोहर लग गई । सेक्शन के प्रमुख को (जैसा हमने देखा है) 
“शासन का मुख्य आथिक सलाहकार" यह उपाधि दी गई । 

ग्रत: आथिक आंकड़ों की जो आकार और परिशुद्धता में निरन्तर बढ़ 
रहे है--केन्द्रीय व्याख्या अब कोषागार के अन्तर्गत ही होती है। अनुभव के 
फल एक ओर “आ्रा्थिक सर्वेक्षण” (]70000790० $07४७०) और दूसरी ओर 
“राष्ट्रीय आय व व्यय नील पुस्तक (९७४ं०णाक्क िलणाव० & फडफुल्ातीं- 
५ए०० 3]0७ 8००%) की परिवर्तित विषय-वस्तु में देखे जा सकते हैं । देर 
से, सर्वेक्षण अब सुख्यतया कपोल-कल्पनाओं पर आधारित लक्ष्यों के विषय 
में चर्चा नहीं करता; वह समय के आर्थिक इतिहास का एक अभिलेख 
(१०००77८०५) बन गया है किन्तु जिस इतिहास को वह अभिलिखित करता 
है वह कहीं अधिक विस्तृत और परिशुद्ध आंकड़ों पर आधारित होता है। 
इस तथ्य के कारण कि आश्िक सर्वेक्षण बजट के पहले प्रकाशित होता है 
उसमें स्वाभाविक है कि कोई स्पष्ट पूर्वानुमान विस्तृत रूप में नहीं हो सकते ; 
किन्तु ऐसा प्रतीत होगा कि आन्तरिक उपयोग के लिए वह नीति रचना का 
एक वास्तविक आधार बन गया है। नील पुस्तकों में न केकल पुराने श्वेत- 
पत्र में जितनी जानकारी कभी थी, उससे बहुत अधिक मिलती है, किन्तु वह 
संगठित भी ऐसे ढंग से की होती है, जो पूर्वानुमान के लिए बहुत अ्रधिक 
अर्थपूर्ण है। 

राष्ट्रीय आय लेखांकन के द्वारा सामान्य श्रर्थनीति की प्रथम कल्पना जो 
कीन्स ने १६३६ में प्रस्तुत की और जो पुनरनिर्माण काल में मूलतः अपरिवर्तित 
चलती आई वह, जैसा हमने देखा है, एक ओर साधनों की समग्र पृत्तियों और 
दूसरी ओर उनके लिए समग्र माँगों के रूप में थी । इन दो समग्रों को परस्पर 
आमने-सामने रखने पर एक स्फायी (अपस्फायी)गन्तर प्रकट होता जिसे भरना 
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कह 


/६€ 
वीति का प्रथम लक्ष्य था। यह ढंग (8997०8०॥ ) प्रथम प्रयास के रूप में उप- 
योगी होते हुए भी, इतना अधिक गतिहीन (8:&9०) श्ौर समूही था कि 
उससे पूर्वानुमान के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं होता था। एक-एक 
क्षेत्र का जब पृथक्‌ लेकर विभंग किया जाता है (कार्यात्मक दृष्टि से जैसे 
उपभोग और बचत में, और संगठनात्मक दृष्टि से भी--जैसे साधनों के लिए 
माँगों में), तब ही निकटतम भूतकाल की प्रवृत्तियों को इतने समीप से देखना 
संभव होता है कि भावी गति के सम्बन्ध में निर्णय किया जा सके | श्रन्तर- 
क्षेत्र विश्लेषण की तालिकाओं में और विशेषतया नवीन प्रदा / आदा तालिका 
(47700/००४००४ ६७४0]8 ) में भ्रब यही प्रयत्न्‌ु किया जा रहा है। 

इसके साथ ही राशनिंग का श्रन्त और क्रमदा: अधिक मुक्त अर्थ-व्यवस्था 
की पुनःस्थापना, नियन्बरा के मुद्रा यन्त्र के पुनर्नीवन तथा नए आंकड़ों द्वारा 
प्रदत्त अधिक ज्ञान के सहित, केन्द्रीय श्रायोजन यंत्र (छ|करपरं॥8 78०४7७7ए ) 
को सरल बनाने में सहायक हो सकती है। आज के पर्याप्त बहुलता वाले 
संसार में, जिसमें मूल्य-यन्त्र (900७ 776०8&४४873 ) कार्य कर सकता है, कच्चे 

. माल के बंटवारे युक्तियुकत नहीं रहे । दूसरी ओर नवीन स्वतन्त्रता के लिए 
अधिक विशाल दृष्टिकोश और वद्धमान जागरूकता की आवश्यकता है । 
युद्धोत्तर संसार में बारबार जो भुगतान शैष के संकट उपस्थित होते रहे उनके 
कारण अ्रधिकतर ब्रिठेन के वश में नहीं थे; किन्तु यह ध्यान में आए बिता 
नहीं रह सकता कि हमारे आशिक सर्वेक्षण एक विचित्र ढंग से विदेशी परि- 
स्थिति के साथ असम्बद्ध थे । फिर, यह भी भली प्रकार तक किया जा सकता 
है कि १६९५१ का संकट बलात्‌ सुलभ मुद्रा (६075९6 ०४०७७ 7००४०४) के 
युग के बाद की स्थिति द्वारा उग्र बनाया गया; श्रथिक परिस्थिति का यह 

पक्ष नीति के साथ समेकित नहीं किया गया था । हे 


नई परिस्थिति में जो आ्रावश्यक प्रतीत होता है वह सीमित परिसीमा वाली 
विशिष्ट आयोजन समितियाँ नहीं, अपितु कोषागार की छत्नछाया में राष्ट्रीय 
आय व व्यय का निर्णय करने वाले कारकों से सम्बन्धित सभी विभागों और 

' अभिकरणों का घनिष्ठ और निरन्तर सहयोग है । किन्तु इस सब में आगे अर्थ- 
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व्यवस्था में बजट का जो स्थान है उसमें पर्याप्त परिवत्तेन ध्वनित है । ग्रत: अब 
हमें बजट के नए कार्यों के लिए उस को लगाने की समस्यात्रों की ओर 
घमना चाहिए । 5 

२. बजट के कार्य (॥7%७ फऋष्प्रा०४ंणा8 0 ४४० फ्रेप्त/०७ )--बजटद उन 
द्रव्यों का लेखा होता है जिन के लिए विधान-मण्डल उत्तरदायी है । ब्रिटेन में 
जैसा हमने देखा है, उसमें सार्वजनिक व्यय का वह भाग आता है जिसके 
विषय में पूत्ति समिति के द्वारा लोक-सदन का शब्द अन्तिम होता है, और 
प्राककलन समिति तथा लोक लेखा समिति के द्वारा उसकी आलोचना अन्तिम 
होती है । परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र क्रे नए दायित्वों के आने से परम्परागत रोकड़ 
अभिलेखा (०७४४ 7७००१ ) जो आंथिक महत्त्व आवश्यक है उसे प्रकट करने के 
लिए पर्याप्त नहीं रह गया है। एक श्र्थ में यह नई आवश्यकता, नील पुस्तक 
(870० 8००) में प्रस्तुत किए जाने वाले, सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक भागों 
के लेखाशं द्वारा पूरी होती है। ये लेखा उन श्न्यों के सहित जिनका केवल 
आन्तरिक चलन (470०07798| ०४००४।७४०० ) है, शासकीय आयोजकों के लिए 
सन्‍्तोषजनक हो सकते हे; किन्तु संसद और बाहरी जनता की दृष्टि में भ्रब 
भी जिसका महत्त्व है वह बजट ही है, विशेषतया इसलिए कि केवल बजट ही 
किसी परिशुद्ध ढंग से स्पष्टतया, आगे व पीछे दोनों ओर देख सकता है । इस 
लिए अन्तत: यह आ्रावश्यक है कि उसके पुराने कार्यों को-न छोड़ते हुए, बजट 
को ठीक प्रकार समायोजित कर के अपने नए स्थान में बिठाया जाए । 

परम्परा से बजट का मुख्य महत्त्व संसद्‌ को उत्तरदायित्व-नियन्त्रण 
(»000प्रा६०07 ००7७००)) का विश्वास दिलाना था। अपने पृष्ठदर्शी 
(98०:ए०7००-००८४०४ ) पक्ष में इसी ने सर्वप्रथम यह दिखाया कि अनेक 
रावेजनिक सेवाओं के लिए वोट किए गए द्रव्य बंटवारे में उन्हें ही दिए गए, 
श्रौर दूसरा कि नियत द्रव्य या तो उन सेवाओ्नों पर व्यय किए गए या समेकित 
निधि (00780 08६९त #उ0्त) को लौटा दिए गए। अपने अग्रदर्शी पक्ष 
में बजट विभिन्‍न सेवाओञ्रों पर जो व्यय होनी हैं उन आयोजित राशियों का और 
उसके लिए आवश्यक राजस्व का अभिलेख है। सारी प्रक्रिया प्राक्कलनों, 


जलन 
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वित्त अधिनियम (५४७०७ &०0) और अन्तिम रूप में नियन्त्रक महालेखा 
प्रीक्षक ( (/07770#70॥67 छापे #पताी६0-09९70879) ) की रिपोर्ट सहित 
विनियोग अधितियम (&997"०%ए४ं४४०४ 8०6) में संपूर्ण होती थी। लेखा 
ब्योरे (१०७) में भी महत्त्वपूर्ण था जहाँ वह कोषागार नियन्त्रक महालेखा 
परीक्षक तथा लोक लेखा समिति ([ 32798॥0 80९०0प्क॥278 (४077770088 ) 
का कार्य था, और समस्त (8227९8०॥0०) में भी जहाँ वह चांसलर, मन्त्रि- 
मण्डल और सम्पूर्ण सदन की समितियों का कारये था । 

सदस्यों की सुविधा मात्र के लिए, और बिना कानूनी (8&&0ए०४०7७ए ) 
प्राधिकार के, “वित्तीय वक्‍तव्य' ( #फक्ाएं 8080०70९7 ) में व्यय और 
राजस्व के परिणामों तथा प्राक्कलनों को संक्षिप्त रूप में देने की प्रथा चल 
पड़ी, जो पहले समय में किसी को विदित न थी । यह प्रलेख (600070€४४) 
अत्यन्त महत्वपूर्ण होना चाहिए क्योंकि यह पृथक वस्तुओं की अपेक्षा संपूर्ण 
दृश्य को देखने का एक मात्र अवसर है जो वित्तीय वर्ष से प्रत्यक्ष सम्बद्ध है 
और जो प्रभावी ढंग से अग्रदर्शी है। अ्रतः यह श्रति वांछनीय है कि अपने 
परम्परागत कार्य के अतिरिक्त कृह शासन के काम और नीतियों के आ्रथिक 
महत्त्व को जितना निकट से संभव हो प्रकट करे । 

प्रभावी उत्तरदायित्व नियन्त्रण के लिए बजटीय पद्धति की दो सब से 
महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ ये है कि प्रथम, लेखा वास्तव में व्यापक होना चाहिए 
और द्वितीय कि विभागों और समेकित निधि में लेखांकन के अ्रर्थ में वाधिक 
“सफ़ाई (0०७7४ ६ ०६ ४१७ 0७०४४) क्रिया होनी चाहिए । ये दो शर्तें हैँ जिन 
का पक्का प्रबन्ध करने के लिए ब्रिटिश बजटीय प्रविधि विशेष रूप से बनाई 
गई । कोई भी द्रव्य जिनका उत्तरदायित्व संसद पर था न बाहिर छोड़े जा 
सकते थे न “/एजेन्सी” अ्रथवा “असाधारण” बजटों में छिपाए ही जा सकते 
थे। किन्तु जिस धन व्यय का वित्तप्रबन्ध संसद्‌ ऋण में से उपयुक्त समझे 
उसे “रेखा के नीचे” (8000फ ४॥० 7/7०) पृथक्‌ कर दिया जाता है--जेसा 
किसी भी वित्तीय वक्‍तव्य में देखा जा सकता है। वास्तव में, युद्धकालों को 
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छोड़ कर कुछ ही मर्दे जैसे टेलीफ़ोत के विस्तार का व्यय समय-समय पर रेखा 
के तीचे स्थान पाती रहीं ।. 

वाषिकता (3770»॥४ए) की विशेष ध्यानपूर्वक चिन्ता की गई । 
विनियोग एक लेखांकन अवधि के लिए ही होते थे, और कोई द्रव्य जो खर्चे 
होने से बच जाता, विभाग की बाह्य प्राप्तियों (साहाय्यी विनियोजन) 
( 3 070०.9790078 | 2४) के सहित अवधि के श्रन्त में लौटा देना पड़ता 
था । सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आय-कर केवल वर्ष भर के लिए स्वीकार किया 
जाता था। यद्यपि स्वाभाविकतया व्यय और कर-संग्रह निरन्तर चलने वाली 
प्रक्रियाएं थीं, प्रतिवर्ष बजट पारित होने के समय तक के लिए उन्हें नियमित 
करने के लिए विशेष अधिकार लिये जाते थे । ये बचाव के प्रबन्ध और प्रथाएं 
स्थूल रूप में ग्राज भी कायम हैं यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधि के 
विस्तार के साथ-साथ परिणाम कुछ कम परिशुद्ध होता जाता है। प्रत्यक्ष 
व्यवहार में कई विभागों को, विद्येषतया व्यापार अथवा उत्पादन की गतिविधि 
वाले विभागों को, यदि उनका कार्य शञान्त गति से व बेरोकटोक चलना हो 
तो, कार्यवाहक शेष (क०एंटंणट् 98090८८७ ) ॥ रखने की अनुज्ञा अवश्य होनी 
चाहिए । 

बजटीय आचार को निर्मायी (#0778&07ए७) अवस्था में (उन्नीसवीं 
शताब्दी के उत्तराड्ध में) संसद ने बजटीय संगठन की एक और दिशा में भी 
जिसे हम कार्योत्मक (#77०0०४०७)) कह सकते है उपयृक्‍त रुचि प्रकट की । 
यह न केवल व्यय का समस्त रूप दिखाने का प्रयत्न करती है अ्रपितु सेवाम्रों 
के भिन्‍त-भिन्‍न प्रकारों में, उसका विभंजन (97९७४६00७7 ) “भी । लोक सदन 
द्वारा सापेक्ष योगों (7०७७४०७ ४०५७/8) में विदशेषतया प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में, 
बहुत रुचि दिखाई गई। कार्यात्मक वर्गीकरण का यद्यपि बड़े स्थूल रूप 
में, प्रावकलनों की व्यवस्था में ध्यान रखा गया, जो विभागीय श्राधार पर 
क्रमानुसार प्रकाशित किए जाने थे और किए जाते थे । इसमें एक प्रकार 
के कार्य वाले विभागों को एकत्र कर दिया जाता है। जब वित्तीय वक्‍तव्य 
के अन्तिम “सत्तुलन पत्र” में सब प्राककलन एकत्र किए जाते हैं तब यह 
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व्यवस्था बनी रहती है । ओर भी, वित्तीय वक्‍तब्य में अर्थव्यय-तालिकाओं 
की एक माला (४०४७७) होती है जिसमें विभिन्‍न दविशाज्रों में प्रस्तावित व्यय 
का कुछ च्योरे सहित संक्षिप्त वृत्त दिया होता है : अर्थात्‌ स्थानीय प्राधिकारियों 
को अनुदान, सामाजिक सेवाओं के लिए केन्द्रीय अंशदान और कुछ अन्य 
शीर्षक जिनमें उपनिवेशीय, राष्ट्र-मण्डलीय और विदेशी सेवाएँ सम्मिलित है । 


इन तालिका में दी जाने वाली जानकारी पिछले वर्षो में अधिक ज्ञान- 
वर्द्धक और अच्छी प्रकार संगठित होती गई है । किन्तु अब भी यह बताने का 
कोई ढंग नहीं है--विस्तृत प्राक्कलनों से भी, कि किसी विशिष्ट सेवा पर, जो 
अनेक विभागों पर फैली हुई है या दूसरी सेवाश्रों के साथ मिलाकर जिसकी 
व्यवस्था होती है, कितना खर्च होता है । यह सम्भव बनाने के लिए लेखाओं 
के और लेखाँकन पद्धति तक के कहीं अधिक व्यापक पुनव्यवस्थापन की 
आवश्यकता होगी । फिर भी, कार्यात्मक दक्षता की दृष्टि से वे खर्चे ठीक ऐसे 
हैं जो सुलभ पड़ताल और तुलना के योग्य होने चाहिएँ | इस पद की ओर हमें 
बाद में फिर लौटना होगा । 


बजटीय पद्धति के एक और वर्गीकरण का विचार शेष है: आ्राथिक वर्गों 
के अनुसार । १६३० फो दशाब्दी में सम्पूरक वित्त के प्रारम्भ से बजट का 
मुख्य आर्थिक श्रेणियों झें विभाजन, कम से कम जहाँ तक चालू / पूँजी, और 
वस्तुओं व सेवाओं / हस्तान्तरणों का सम्बन्ध है, आवश्यकप्राय हो गया। 
इनके बिना सावेजनिक नीति का घधनव्यय प्रभाव का निर्णय नहीं किया जा 
सकता था । बजट के आर्थिक वर्गीकरग्ग में रुचि दिखाने वाला पहला देश 
स्वीडन था, जिस ने १६३८ में बजटीय रचना का चालू | पूंजी आधार पर 
पर्याप्त व्यापक पुनस्संगठन स्थापित किया । यह अत्यन्त रोचक प्रयोग था यद्यपि . 
बाद की आवश्यकताओं की दृष्टि से यह अपर्याप्त था । 

राष्ट्रीय गेखाँकन के कलेवर के श्रन्दर मात्रात्मकः रूप में सम्प्रक वित्त के 


प्रारम्भ से (ब्रिटेन में कुछ ही वर्ष पश्चात्‌) न केवल स्वीडिश सुधार जैसा 
कुछ वॉछनीय था, बल्कि और ग्रधिक आथिक विभंजन भी आवश्यक थे जिससे 
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चाल बजट के शद्ध आधिक्य का पृथक्करण हो सके, क्योंकि नियन्त्रण की 

प्रणाली मलतः उसी पर आश्वित रहती है। ब्रिटेन में यह अधिक विस्तृत आथिक 
विभंजन का प्रबन्ध करने की व्यवस्था, वित्तीय वक्तव्य के चौखट, के पूरी 
तरह बाहिर ही विकसित हुई, वैसे ही जैसे नीति-सम्बन्धी निर्णयों के लिए 
साँख्यिक्रीय और आशिक आधार उपलब्ध कराने वाले संगठन कोषागार के 
बाहिर विकसित हुए । परिणामस्वरूप चाँसलर का बजट सुधार, और उस 
आशिक वर्गीकरण के साथ विधिवत्‌ ((0770७) ) सम्बन्ध के बिना ही रहा, जो 
केन्द्रीय साँख्यिकीय कार्यालय द्वारा उपलब्ध किया जाता है। आगामी सेक्शन 
में हमें इस अन्तर को भरने * की सम्भावना का विचार करना होगा, जो इस 
प्रकार नीति की नींव के और जिसमें उसकी प्रतिष्ठापना होती हैं उस बजठ- 
लेखा के मध्य में उत्पन्न हो जाता है । 

३. बजट और राष्ट्रीय लेखा (70० ऊरपव8७ ७700 ४6 जै9४००] 
2०००००४४ ) --हमने देखा है कि ब्रिटिश बजट की परम्परागत व्यवस्था और 
सरल रोकड़ लेखाँकन जिस पर वह आ्ाधारित थी, युद्ध उत्तरदायित्व नियन्त्रण 
की दृष्टि से बताया गया था। जहाँ तक साधारण प्रशासी विभागों का सम्बन्ध 
है जिनमें परिसम्पत्‌ को बनाए रखने अथवा बढ़ाने का कोई प्रइन नहीं तथा 
स्वतन्त्र साहाय्यी-विनियोजन (उदाहरण के लिए शुल्क और जुर्माने) उपेक्ष- 
णीय होते हैं, इस पद्धति की अपने कार्य के लिए उपयुक्तता स्तुत्य है। कोषागार 
का इसके लिए अत्यन्त आग्रह कि ऐसा कुछ न किया जाए जो इसके विघटन का 
कारण हो, समझना बहुत सुगम है । किन्तु जिन अधिक उद्देश्यों के साथ अब 
नीति का सम्बन्ध आता है, उनकी दृष्टि से यह पर्याप्त से बहुत कम है । 

जहाँ विभागों को (सेवाओं का प्रशासन करने से पृथक) कार्यों की पूर्ति 

“करनी होती है, एक सीधा रोकड़ अभिलेख वही महत्त्व नहीं रखता । शौर भी 
ऐसे विभागों के लिए यह बहुत वाँछनीय है कि लेखे का ऐसा स्वरूप रहे 
जिससे दक्षता पर और परिशुद्धता पर जाँच रखी जा सके । इस श्रेणी में न 
केवल वास्तविक व्यापारी विभाग आते हैँ जिनके लिए इसकी आवश्यकता 
स्पष्ट है और प्रायः स्वीकार की जाती है, अपितु विविध प्रकार के श्रद्धे अथवा 
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चालू बजट के शुद्ध आधिक्य का पृथककरण हो सके, क्योंकि नियन्त्रण की 
प्रभाली मलतः उसी पर आश्चित रहती है। ब्रिटेन में यह श्रधिक विस्तत आर्थिक 
विभंजन का प्रबन्ध करने की व्यवस्था, वित्तीय वक्तव्य के चोखट, के पूरी 
तरह बाहिर ही विकसित हुई, बसे ही जैसे नीति-सम्बन्धी निर्णयों के लिए 
साँख्यिकीय और शझ्राथिक आधार उपलब्ध कराने वाले संगठन कोषागार के 
बाहिर विकसित हुए। परिणामस्वरूप चाँसलर का बजठ सुधार, और उस 
आशिक वर्गीकरण के साथ विधिवत्‌ (+0709/ ) सम्बन्ध के बिना ही रहा, जो 
केन्द्रीय साँख्यिकीय कार्यालय द्वारा उपलब्ध किया जाता है। झागामी सेक्शन 
में हमें इस अन्तर को भरने “ की सम्भावना का विचार करना होगा, जो इस 
प्रकार नीति की नींव के और जिसमें उसकी प्रतिष्ठापना होती है उस बजठ- 
लेखा के मध्य में उत्पन्न हो जाता है । 

३. बजट और राष्ट्रीय लेखा (77%७ 870608० 804 ४४० ७४०४७] 
4०००४०५४ ) हमने देखा है कि ब्रिटिश बजट की परम्परागत व्यवस्था और 
सरल रोकड़ लेखाँकन जिस पर वह आधारित थी, युद्ध उत्तरदायित्व नियन्त्रण 
की दृष्टि से बनाया गया था। जहाँ तक साधारण 'प्रशासी विभागों का सम्बन्ध 
है जिनमें परिसम्पत्‌ को बनाए रखने ग्रथवा बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं तथा 
स्वतन्त्र साहाय्यी-विनियोजन (उदाहरण के लिए शुल्क और जुर्माने) उपेक्ष- 
णीय होते हैँ, इस पद्धति की अपने कार्य के लिए उपयुक्तगा स्तुत्य है। कोषागार 
का इसके लिए अत्यन्त आग्रह कि ऐसा कुछ न किया जाए जो इसके विघटन का 
कारण हो, समभना बहुत सुगम है । किन्तु जिन अधिक उद्देश्यों के साथ अ्रब 
नीति का सम्बन्ध आता है, उनकी दृष्टि से यह पर्याप्त से बहुत कम है । 

जहाँ विभागों को (सेवाओं का प्रशासन करने से पृथक) कार्यों की पूर्ति 
“करनी होती है, एक सीधा रोकड़ अभिलेख वही महत्त्व नहीं रखता । और भी 
ऐसे विभागों के लिए यह बहुत वाँछनीय है कि लेखे का ऐसा स्वरूप रहे 
जिससे दक्षता पर और परिशुद्धता पर जाँच रखी जा सके । इस श्रेणी में न 
केवल वास्तविक व्यापारी विभाग श्राते हैं जिनके लिए इसकी आवश्यकता 
स्पष्ट है और प्रायः स्वीकार की जाती है, अपितु विविध प्रकार के अद्धं अ्रथवा 
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ग्राभासी व्यापारी (98670०0 ४7७808) विभाग भी, जैसे राजकीय आडंनैंस 
फैक्टरीज़, और डॉकयाड़ ज़्ञ, सड़कों के विकास व कार्यो से सम्बद्ध विभाग । 
द्वितीयत& और अधिक महत्त्वपूर्ण, राजकोषीय नीति के लिए चाहे स्थायित्व 
से सम्बन्धित हो अथवा वृद्धि से, एक लेखाँकन पद्धति की आ्रावश्यकता हांती है 
जो राजस्व और व्यय का एक पूर्णतया आर्थिक वर्गीकरण सम्भव बना दे 
जिससे केन्द्रीय शासन क्षेत्र शेष राष्ट्रीय लेखा के साथ समेकित किया जा 
सके । बजटीय सुधार की समस्या है ऐसी पद्धति की खोज जो उत्तरदायित्व 
नियन्त्रण के अतिरिक्त इन वाद की वस्तुओं को भी, भार दे । 

सर्वप्रथम, विशालतम श्रर्थ में राजकोषीय.नींति के साथ. बजट का मेल 
बिठाने की (2९००778 ) समस्या लें । यहाँ पहली और सबसे मौलिक आवश्यकता 
इस बात की है कि अर्थ-व्यवस्था के अन्य भागों में बचतों की परिभाषाओं से 
संगत (००7४8॥०४४), चालू लेखा में शुद्ध आधिक्य अथवा हानि को स्पष्ट 
और परिशुद्ध रूप में प्रकट किया जाए, क्‍योंकि इसका परिमाण शअर्थ-व्यवस्था 
में बचत अथवा अपसंचय (0988४४47£ ) के प्रति केन्द्रीय शासन के अंशदान 
को, और परिणामतः (विद्यमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार) उसके 
प्रसारी संकोचीय अथवा स्थायिकारी प्रभाव को मापता है । चालू आधिक्य 
(०४7०)४ 8णापुए७) केन्द्रीय शासन के बजट में विशेष महत्त्व रखता है 
क्योंकि अन्ततोगत्वा रॉजस्व और व्यय के विषय में शासन की नीति को 
राष्ट्रीय लेखा में संतुलन॒कारी कारक (9७॥&7०४४ 8०.0") की कार्य करना 
होता है। समस्याओं के इस केन्द्रीय समूह का हमें नीचे कुछ विस्तार से परीक्षण 
करना होगा । उसके पूर्व अ्रभी कुछ गौण समस्याएं भी विचारणीय हैं । 

संपूरक वित्त का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष, वित्तीय वर्ष में उठने वाले झाथिक 
परिस्थितियों के, परिवत्तंन का सामना करने के लिए बजटीय लोच से सम्बन्धब् 
रखता है। यह वाधिकता को काटता है। स्वीडन की बजटीय सुधार योजना 
के इस समस्या को सुलभाने का यह ढंग सोचा कि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में 
वेकल्पिक (90७:09४/४० ) बजट योजनाश्रों को अस्थायी रूप में मतदान द्वारा 
स्वीकार कर लिया जाए, एक विद्यमान परिस्थिति के लिए और एक अवस्था 
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बिगड़ जाने की स्थिति के लिए । किन्तु इस प्रकार की योजना भी एक बजट 
की अपेक्षा कोई कम लोचहीन नहीं होगी । यह स्पष्ट प्रतीत होता है उत्तर- 
दायित्व नियन्त्रण को तोड़े बिता आानम्यता के लिए जो प्रबन्ध सम्भव है वह 
बजट के सामान्य चौखटे के अन्दर ही करना होगा । आनम्यता की दिशा में 
कहाँ तक जाना संभव है यह (विरोधाभास होते हुए भी) वाधिक नियन्त्रण 
की कठारता के साथ उलट दिशा में बदलता है; वह जितना अच्छा होगा 
उतनी ही अधिक स्वत-त्रता इसमें बेखटके ली जा सकेगी, और उतना ही इस 
बात का अधिक विश्वास होगा कि वह स्वतन्त्रता केवल वास्तविक आवश्यकता 
उपस्थित होने पर ही ली जाएगी । 

ब्रिटेन में अ्रभी भ्रभी इस प्रकार की लोच के कुछ छोठे-छोटे सफल उदा- 
हरण हुए है । १९४६ की वस्त्र-मन्दी को रोकने के लिए सैनिक कपड़ों के 
निर्देशों में गतिवृद्धि का उत्लेख किया जा चुका है। प्राक्कलनों के साथ इसी 
प्रकार की स्वतन्त्रता एक से अधिक बार उपनिवेशों में आकस्मिक आपातों 
(७४०'४९४०८०४) में सहायतार्थ ली गई है । इस प्रकार के व्यय का वित्तप्रबन्ध 
प्रथम तो नागरिक आाकस्मिकता निधि ((४णं। 009४ं४०४०४०८९४ ॥'घा0 ) में 
से किया जा सकता है (जो प्राक्कलनों में सामान्य “वोट” प्राप्त होने तक नई 
सेवाओ्रों की प्रारंभिक ग्रवस्थाओ्ं का भी वित्त-प्रबन्ध करती है) । बाद में इस 
प्रकार के आपातिक व्यय को अनुपूरक प्राककलन (58पए.00076"ए फ8४- 
70806 ) के रूय में ग्राना होगा जब उसकी आवश्यकता का पूरी,तरह विचार किया 
जाएगा । राजस्व पक्ष की ओर क्रय रर के दर वर्ष के भिन्‍न-भिन्‍न समय पर 
भी बदले जा सकते हैं। इन अवसरों के रहते भी, जहाँ तक राजकोषीय 
साधनों का सम्बन्ध है मुख्य सहारा स्वचालित स्थायिकारों (७ए०४077%070 
80807]2878 ) का ही लेना पड़ेगा । यह फिर से निरन्तर लोच वाले मुद्रा यन्त्र 
के पूरी उपयोग की आवश्यकता की ओर संकेत करता है । 

कुछ इसी प्रकार की समस्‍या और भी है जो वाधषिकता को काठती है। 
वह आधुनिक ग्रवस्था में ऐसी परियोजनाञ्रों के लिए बजट-प्रबन्ध करने की 
ग्रवश्यकता से उत्पन्त होती है जो अनेक वर्षो तक फैल सकते है । संयुक्त- 
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राज्य में इनसे बहुत कठिनाई पैदा हुई है (उदाहरणार्थ विदेशी सहायता अथवा 
'फार्म--साहाय्य के वित्त के सम्बन्ध में) । यह जरूरी प्रतीत होता है कि 
कार्यक्रर के प्रारम्भ में ही काँग्रेस का संपृर्ण विनियोग पर मतदान ले लिया 
जाए, अतः इस वर्ष में विनियोग व्यय से बहुत अधिक बढ़ जाता है जिससे 
बजट-संतुलन की स्पष्टता अव्यवस्थित हो जाती है, और तब भी इसका कोई 
विश्वास नहीं होता कि बाद के सालों में, काँग्रेस ने सिद्धान्त रूप में जिन 
विनियोगों को स्वीकार कर लिया है उनसे, वह फिर नहीं जाएगी। ऐसा 
लगता है कि ब्रिटिश प्रकार का मन्त्रिमंडलीय शासन इस समस्या को कम 
दुर्गंग बना देता है। एक बार संसद्‌ एक कार्यक्रम को स्वीकार कर ले, सामा- 
न्यतया वह प्रतिवर्ष उस पर अपेक्षित व्यय के प्राक्कलन को स्वीकार करने 
के लिए सन्तुष्ट रहती है । प्रकट है कि इस प्रकार के प्राक्कलनों में परिशुद्धता 
की मात्रा उतनी नहीं रह सकती, इस कारण वे प्रशासी प्राक्कलनों की जो 
रोकें हैं उनके अधीन नहीं रह सकते । 

निरन्तर चलने वाले कार्यक्रम गत वर्षो में संख्या तथा महत्त्व में बहुत बढ़ 
गए हैं, उदाहरणार्थ सड़कों का विकास-कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवाओं में पूँजी 
विकास और टेलीफ़ोन सेवा का विस्तार। प्रतिरक्षा उत्पादन कार्यक्रम में भी कई 
ग्रतिदीषंकालीन वचन बन्धचन (००एाण४एा७708७) ध्वनित होते हे, विशेषतया 
विकास के क्षेत्र में । हथापि जिन सतत कार्यक्रमों के साथ ब्रिटिश शासन का 
सम्बन्ध आता है, वे सम्पूर्ण की दृष्टि से अभी भी साधारण महत्त्व रखते है । 
उपनिवेशों और अन्य विकासी देशों में प्रायः ऐसी बात नहीं है, और ऐसा 
प्रतीत होगा कि बजट संगठन का इस तथ्य को ध्यान मे लेकर समायोजन 
किया जाए, जैसे कि पूर्ण होने तक प्रतिवर्ष सम्बद्ध योजनाओं में हुई प्रगति को, 
मूल तथा पुनरीक्षित प्रावकलनों सहित अभिलिखित कर के । विकास के राज- 
कोषीय ध्वनितार्थों को विधान मंडल अनुभव कर सकें इसके लिए योग्य होगा 
कि प्रत्येक योजना के साथ, सामने उसके पूर्ण संचालन के लिए आवश्यक, 
सहकारी श्रम ओर सामग्री सम्बन्धी आवतेक (#००णाफ्णां) व्यय भी 
दिखाया जाए । 
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जहाँ इन विशिष्ट समस्याओ्रों का समाधान राजकोषीय नीति की वद्धमान 
श्रावश्यकता है, केतद्रीय समस्या अब भी वही है--चालू लेखे के आ्राधिक्य 
हानि को यथासंभव ठीक अभिलिखित करना । इसे पर्याप्त परिशुद्ध बनाने 
के लिए दो बातें ग्रावश्यक हैं : () लेखे में वास्तविक रोकड़ सौदों के साथ 
जो आकस्मिक और लेखावधियों में परिवर्त्य हो सकते हैं, देय और प्राप्य 
राशियाँ भी अभिलिखित रहें; (॥) चालू व पूजी मदों में प्रभावी पृथकता 
हो । उत्तरोक्‍्त में नियोजन के लिए उपलब्ध द्रव्य, नियोजन व्यय, ऋण व 
उधार के सौदे, पूँजी लेखे में हस्तान्तरण और श्रन्य अनावतेंक प्राप्तियाँ और 
भुगतान रहें । ्् 

यह स्वीकार किया जाता है कि इन सब शीफषे॑कों के श्रन्तर्गत परिभाषा 
के कठिन प्रश्न खड़े होते हैं। रोकड़ सौदे निश्चत और परिशुद्ध रोक के नीचे 
आ सकते है, जैसे ही प्राप्प देय (766८ए४७४७।९०/०३४७४०।७ अथवा प्रोद्भूति 
&०००॥०) ) श्राधार माना जाए, व्यक्तिगत राय ( ंघ१870०7४ ) का एक तत्त्व प्रवेश 
कर जाता है और नियन्त्रण में परिशुद्धता की उतनी मात्रा नहीं रह सकती । 
फिर कई मद्दें चालू और पूंजी के सीमान्त पर रहती हैं जिनके वर्गीकरण में 
पुन: व्यक्तिगत राय प्रविष्ट हो जाती है । यह विशेष रूप से व्यय पक्ष में सत्य 
होता है, और उसमें भी असामान्यतया जब अन्तिम व्यय उस विभाग द्वारा 
न होते हुए जिसके लिए विनियोग किया गया है, किसी श्रन्य प्राधिकारी 
अ्रथवा प्रतिनिधि (92०0०9) द्वारा किया जाता है। तो भी, जहाँ यह 
अ्रपरिहार्य है कि वर्गीकरण के कुछ किनारे अस्वच्छ रहें, लेखांकन का एक 
रूप बनाया गया है ओर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है जो 
उक्त विभेदों को प्रायः सन्तोषजनक ढंग से प्रकट करता है। किन्तु इसका 
परीक्षण करने से पहले वर्गीकरण के दो और विषय हूँ जिनका संक्षिप्त उल्लेख 
करना आवश्यक है । 

यदि हमें बजट आधिक्य / हानि के केवल अपरिष्कृत परिमाण (०घते७ 
709७६770706 ) में ही रुचि नहीं बल्कि (जैसा अ्रवद्यमेव होगा) उसके गहनतर 
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ग्राथिक महत्त्व में भी है, तो आवश्यक है कि मद्दे, विशेषतया व्यय पक्ष 
की इस प्रकार पृथक्‌ पृथक्‌ की जाएँ--जो निजी क्षेत्र से वस्तुओं अथवा 
सेवाओं के क्र की ओर इंगित करती है श्रथवा दूसरी तरफ, हस्तान्तरणों की 
श्रोर, और इनमें से वे जो राष्ट्रीय ऋण ब्याज के शोधन में से सामाजिक 
लेखे में हैं । द्वितीयतः, यह कहना संभव होना चाहिए कि व्यय, पहले स्थान 
पर घर में ही आघात करता है या विदेश में । ये दो विभेद--जिनमें से 
पूर्वोक्त का महत्त्व सामान्यतया सर्वाधिक होता है--खर्च, बचत और भुगतान 
शेष पर व्ययों के प्रभाव को मापने के लिए आवश्यक है । 

श्रब हम संक्षिप्त रूप में लेखे के ऐसे रूप्न का परीक्षण कर सकते है जो 
प्रोदभूति के आधार पर बना होने के अतिरिक्त, किसी सार्वजनिक प्राधिकारी 
के बजट के लिए उपयुक्त है और जो इन सब विभेदों का यौग्य ध्यान भी 
रखता है । वास्तव में वह ठीक बसा ही है जैसा सार्वजनिक प्राधिकारियों के 
लेखाशों के लिए नील पुस्तक में केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा प्रयुक्त 
होता है । 

१. राजस्व (आग, चाल) लेखा 


..ग्रागम (700077728 ) बहिर्गामी (0५५2० ४६४8 ) 
१. कर राजस्व १. वस्तुओं तथा सेवाश्रों पर व्यय 
२. संपत्ति (व्यापारिक आधिक्यों सहित) २. चालू अनुदान व साहाय्य 
३. विदेशों से चालू अनुदान ३. विदेशों से चालू अनुदान 


सन्तुलन-मद (39|क४078 7069 ) : चालू आधिक्य/हानि 
२. पूंजी (नियोजन) लेखा 
१. चालू आधिक्य हानि १. सकल स्थिर नियोजन (87७88 
गि560 477९४070७70 ) 
२. पूँजी हस्तान्तरण (बाहिर से मिले २. स्टॉक समायोजन 
उपहारों सहित) 
३. नया उधार ३. पूंजी हस्तान्तरण व उपहार 
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४. प्राधिकारी को ऋणों की वापिसी ४. नया ऋण 
५. प्राधिकारी द्वारा ऋणों की वापिसी 
संतुलन-मद : तरल परिसम्पत्‌ (॥वुणंत 888९४8) में परिवत्तेत , 
इस लेखे के प्रथम भाग में चालू लेखे के सब सौदे श्रा जाते है । इस कारण 
संतुलन सम्बद्ध प्राधिकारी का श्र्थ-व्यवस्था की बचत अथवा अपसंचय में वास्त- 
विक अंशदान दिखाता है; तदनूसार वह नियोजन लेखे में स्टाक्स और स्थिर पूंजी 
के प्रतिस्थापन में ऋण में और तरल साधनों की वृद्धि में निर्वेतेंव (08908/) 
के लिए ले जाया जाता है। पूँजी लेखा के सभी सौदे दूसरे भाग में आते है 
किन्तु यह अनुभव किया जाएगा; क्वि--उपहारों व हस्तान्तरणों को छोड़ कर 
(जो पूँजी लेखा में गौण महत्त्व रखते हेैं)-- लेखा दो भागों में बँट जाता है, 
एक जिसमें वास्तविक नियोजन आता है और दूसरा जिसमें वित्तीय सोदे श्राते 
हैं। लेखा को इस प्रकार विभवत करना बहुत बार लाभदायक होता है; यदि 
“वास्तविक” सौदे पहले रखे जाएँ तो झ्रागे ले जाई जाने वाली सन्तुलन-मद 
“ऋणषणा देने के लिए उपलब्ध द्रव्य” (अथवा उधार लेने के लिए आवश्यक 
द्रव्य) इस रूप में आती है; ओर यदि वित्तीय वक्तव्य पहले रखा जाए तो 
“नियोजन के लिए उपलब्ध द्रव्य” इस रूप में । किसी भी अवस्था में; अन्तिम 
सन्तुलन-मद तरलता में परिवत्तेन को ही प्रकट करतो है, जो राष्ट्रीय शासन 
का प्रश्न हो तो केन्द्रीय वैक में उसके शेष में वृद्धि का रूप लेगी, या यदि 
केन्द्रीय बैंक का लेखा शासन के लेखाओों से समेकित हो तो देश के पास जो 
सोना और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा है उसमें परिवत्तन भ्रंकित करेगी । - 
ऊपर दिए हुए लेखा में जो नियोजन दिया गया है वह सकल है--- 
अवमूल्यन सहित, और अ्रवमूल्यन दिखाने वाली कोई मद नहीं दी गई है। 
इसल्लनिए यह केवल उन विभागों के लिए उपयुक्त है जिनमें वारिज्यिक अव- 
मूल्यन नीति (60छाग्रथंक्षा त७ए0/8०४४०॥ .9०॥०ए) पर आवरण नहीं 
होता और जिनमें परिसम्पत्‌ (यदि हो तो) का प्रतिस्थापन कराधान अथवा 
अन्य बाह्य प्राप्तियों में से किया जाता है। यदि ऐसे वास्तविक परिसम्पत्‌ हों 
भी जिनको बनाए रखने (70%770०॥0870००) की जरूरत है तो यह इस कारण 


सका 


बजट---नीति के यन्त्र के रूप में ४११ 


से उठ सकती है कि (जंसे कार्य-मन्त्रालय फ्धांधांडए'ए ० छ०ट४ में) कोई 
प्राप्तियाँ नहीं है जिनमें से अवमूल्यन का प्रबन्ध हो सके, या इस कारणा से 
कि एक व्यापारी अथवा अद्धं-व्यापारी विभाग का लेखा इस प्रकार रखा जा 
रहा है मानो एक प्रशासी विभाग हो । 

जहाँ परिसम्पत्‌ ऐसे विभागों के अ्रन्तगंत एक गौण वस्तु हो जो बजट में 
पूर्णतया लेखाँकित है, वहाँ चालू बजट में अवमूल्यन का विशिष्ट उपबन्ध 
(77०४ांशं०) ) सम्भवतः ग्रनावश्यक भंभट ही होगा, विशेषतया यदि सामान्य 
अवस्था में व्यापारी व अद्धं-व्यापारी गतिविधियों को वजट के सम्पूर्ण क्षेत्र में 
से बाहिर निकाल लेने की रीति पर आचरर!ः किया जाता है (जैसा नीचे 
स्पष्ट किया गया है) । किन्तु किसी विकासी देश में जब परिसम्पत्‌ का निर्माण 
हो रहा हो, इस मद की सम्पूर्ण की तुलना में बहुत छोटी होने की प्रवृत्ति 
नहीं रहेगी । उस स्थिति में योग्य वित्तीय पद्धति और स्थायित्व दोनों के हित 
में यह होगा कि परिसम्पत्‌ के चालू बनाए रखने (7904४०897008) के साथ 
अवमूल्यन के लिए भी विद्विष्ट उपबन्ध (896०॥0 (7०रंंझ्र००) कराधान में 
से किया जाए । विकास कार्य को स्थायी बनाने के लिए उपयोगी होगा यदि 
नवीन नियोजन के लिए चालू बजट पर एक निश्चित प्रभार (#5९१ ०४४४७) 
लगाया जाए, जो या तो सीधा विकास बजट में या एक स्वृतन्त्र विकास निधि 
में डाला जा सके । 

कभी-कभी यह आपत्ति उठाई जाती है कि जिस' परिसम्पत्‌ का कोई 
निश्चित किया जा सकने वाला बाजार मूल्य न हो उन पर एक वारिज्यिक 
अवमूल्यन नीति (6०7939767००) त९097९०७४७४०४७ 70॥0ए ) नहीं लागू की जा 
सकती । किन्तु यह अतिशयोक्ति मालूम देती है। स्वीडन के बजट में स्थिर 
परिसम्पत्‌ का नियमपूर्वक अ्वमूल्यन किया जाता है, इसके लिए परिसम्पत्‌ 
को उनके अपेक्षित उपयोगी जीवन-काल के अनुसार वर्गों में बाँठ लिया जाता 
है और तदनुसार ठीक अवमूल्यन काल व दर तय किए जाते है। यह तो 
स्पष्टतया उत्तरदायित्व नियन्त्रण के हित में आवश्यक है कि एक बार काल 
तय करके लागू किए जाने के बाद बदले न जाएँ। विधिवत्‌ अवमूल्यन से 
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इसका पर्याप्त विश्वास हो जाता है कि परिसम्पत्‌ बनाए रखने के आवश्यक 
प्रबन्ध के लिए पर्याप्त करारोपश किया जाएगा और कि परिसम्पत्‌ के अपने 
स्तर से गिरते पर नवीकरणु कर दिया जाएगा । * 

जिस बजट लेखा का हमने अभी परीक्षण किया है, वह मूलतः सोदों और 
वचन बन्धनों (+छ788000708 70 00फराशा।९768 ) का एक प्रशासी अभि- 
लेख ही है । जहाँ तक केन्द्रीय शासत का सम्बन्ध है यह सीधा सम्राट के 
वेयक्तिक लेखे में से ही विकसित हुआ है, वैसे ही जैसे प्रारम्भ का वारि- 
ज्यिक लेखा उनके स्वामियों के निजी लेखा से पृथक नहीं किया जा सकता 
था । किन्तु जब व्यवसायी उद्यम का विकासी हुआ तो यह अनुभव किया 
गया कि उस रूप में व्यवसाय की आशथक स्थिति प्रभावी ढंग से श्रभिलिखित 
नहीं होती । परिणामस्वरूप एक थोड़ी श्रधिक जटिल पद्धति बनाई गई है जो 
प्रशासी लेखा से इन बातों में भिन्‍न है कि वह दिखाती है कि (3) व्यापारी 
आय अर्जित कैसे होती है (मूलतः क्रयों और विक्रयों का अन्तर), (॥) वह 
संविदात्मक (००000७००७)) भुगतानों (ब्याज आदि) और करों, पूँजी बनाए 
रखने और शुद्ध लाभ में विभक्त कैसे की जाती है और (क) शुद्ध लाभ 
प्रयुक्त कैसे होते हैं : नियोजन में, (निजी उद्यम का प्रशइन हो तो) स्वामियों 
के पारिश्रमिक में, और रिजर्वों में । एक वर्ष की दूसरे से तुलना करते हुए 
व्यवसाय की पूँजी सम्बन्धी स्थिति में ग्राया परिवत्तंन एक दृष्टि में देखा जा 
सकता है । इस प्रकार का लेखा नीचे संक्षेप में दिया गया है: 

१. चालन (उत्पादन व्यापारो) लेखा 
07०8४08 (?70व०४ंक, 7७702). 4000प्राए/ 

«.. प्राप्तियाँ भुगतान 

१. बिक्री १. भूतियाँ और वेतन 
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१. इस प्रकार का लेखा बनाने के लिए देखिए ठ. 8. ज्रांणर8, 076 85008॥ 
#7७76ए907९४, द्वितीय संस्करण, अध्याय १६ । 


घजट---नतीति के यन्त्र के रूप में ४१३ द 


२ साहाय्य व अन्य हस्तान्तरण २. वस्तुओं व सेवाओं का क्रय 
३. किराया 
४. कर (आय-कर छोड़कर ) 
५. कम स्टाक्स के मूल्य में वृद्धि और 
चालू काम 
६. अवमूल्यन के लिए उपबन्ध 
संतुलन-मद : शुद्ध चालन आधिक्य 
(छ्ेक्ालंणहु 007 : ९४ 09०'७४४ं।हट 5079७) 
२. वितियोग (श्राथ ओर व्यय) लेखा 
0 ए70778४807 (700776 870 * ]759९00॥0 घ्रा'8) #०००पच 
१. शुद्ध चालन आधिक्य १. ब्याज और लाभांश 
२. अवमूल्यन व स्टॉक के समायोजन के २. आय व लाभ कर 
लिए उपबन्ध (970एांआं०॥ ) 
३. प्राप्य ब्याज व लाभांश 
४. श्रन्य देशों में अजित श्राय 
संतुलन-मद : अवमूल्यण और स्टॉक संधारण के लिए विनियोग के पूर्व 
अवितरित आय (55 सकल बचत ) 
३. पूँजी (बचत/नियोजन) लेखा 
(790)09) (86ए|7९/77०8077070 ) 40९०0 पा 
... प्राप्तियां भुगतान 
१. सकल बचत १. स्थिर परिसंपत्‌ का प्रतिस्थापन 
२. पूजी हस्तांतरण (शुद्ध प्राप्तियाँ) २. नवीन आ्ान्तरिक पूंजी निर्माण 
(क) स्थिर (ख) स्टावस में 
वृद्धि और चालू काम 
३. ऋण (शुद्ध परिवर्तन) ३. वित्तीय परिसंपत्‌ का शुद्ध क्रय 
४, कर व ब्याज रिज़र्वों में वृद्धियाँ. ४. विदेश में शुद्ध नियोजन 
संतुलन-मद : रोकड़ में परिवर्तन 
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यह लेखा मूलत : वही है जो नील पुस्तक में सार्वजनिक निगमों के लिए 
प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ यह बात अविलम्ब सूके बिना नहीं रहेगी कि 
यह शासकीय गतिविधि के भ्न्य प्रकारों के लिए भी लगभग उत्तना ही उष्युक्त 
होगा : खाद्य मन्त्रालय व अन्य मन्‍्त्रालयों के व्यापारिक कार्य, डाकधघर, और 
थोड़े समायोजन के साथ राजमार्ग कार्यक्रम तथा कार्य व निर्माण मन्त्रालय * 
उसके आगे यदि यह राजकीय आडनैस फ़ैक्टरियों और सबसे बढ़ कर 
अस्पतालों के लिए भी प्रयुक्त किया जाए तो न केवल यह द्रव्य के संवितरण 
पर एक आज से श्रधिक प्रभावी जाँच होगी बल्कि स्थापनाश्रों की सापेक्ष 
दक्षता के निदान का प्रत्यक्ष मार्ग दिखाएगा। एक कार्य में कोई वारिज्यिक 
लाभ कमाने की अपेक्षा नहीं है, इस तथ्य के कारण, जहाँ वारिएज्यिक पद्धति 


2 इस प्रकार के समायोजन के लिए देखिए ते, 0. म0०८७, +96 ?709]6% 0 
उप्रवे8शक्षाए 60077, पृ० २६ । 

२. इसका अथ हे विगागों से, जिन भवनों का वे प्रयोग करते हैं उनके किराये लेना | 
उचित अवमूल्यन नीति के साथ इससे दो लाभ हो सकते हैं--भवनों [विशेष रूप से अधिगृहीत 
(#6धृपांशं४00) किए गए भवनों] की अभिवारियों (00००००७7७) द्वारा अधिक चिन्ता 
ओर अधिक योग्य संधारण (09/0978706) । 

३. संभवतः कहीं मी सरल रोकड़ खाता इतना अपर्याप्त नहीं है जितना राष्ट्रीय स्वास्थ्य 
सेवा के लिए () मुख्य कार्योलय में स्वास्थ्य मन्त्रालय के सामान्य कार््रे के लिए और सेवा 
पर अधिकारियों की नियुक्ति में कोई विभेद नहीं किया जाता (#) आय व पूंजी लेखा के 
मध्य में असन्तोषजनक वर्गीकरण होने के कारण वास्तविक नियोजन और अपनियोजन क्या 
है इस आधार पर कुल व्यय में आकस्मिक ओर पर्योप्त अन्तर आ सकता हे: 0) साहब्यी 
विनियोजन, उदाहरणाथ निदशों (?/88०००४0798) के लिए ओर अन्य प्रभार (078/7268) 
बहुत बडे होते हैं (जो कि उत्तरदायित्व नियंत्रण को सीमित कर देते हैं), ओर इसके अतिरिक्त 
क्योंकि उनकी राशि का पता पहने यही लग सकता, थोट पर प्रावकलन निशाने से बहुत 
दूर पड सकता है; (7) अस्पताल बाई व्यापारिक व अद्ध व्यापारिक कार्य करते हैं जिनका 
वाणिज्यिक लेखांकन दोना चाहिए : सशुल्क रोगी, कर्मचारी वर्ग की भोजन निवास व्यवस्था 
सब्जियों का उत्पादन व विक्री । इस परिस्थिति में रोकड़ पद्धति त्यागने से उत्तरदायित्व 
नियन्त्रण वतेमान से विगड नहीं सकता; अपितु लगभग निश्चित हे कि वह बहुत सुधर जाएगा 
ज़ब कि लेखा को तो कुछ आर्थिक मद प्राप्त हो ही जाएगा । 


बजट---नीति के यन्त्र के रूप में ्श्प्र 


का लेखांकन संगत हो वहाँ उसकी स्वीकृति में कोई आपत्ति नहीं आती । 
बल्कि ध्वनित साहाय्यों के वास्तविक परिमाण को प्रकट करने का कार्य 
करती है 

जिन सार्वजनिक प्राधिकारियों को सेवाओं के प्रशासन के विपरोत कार्यों 
का पालन करना होता है उन पर भी वारिज्यिक ढंग का लेखांकन लागू 
करना चाहिए यह ॒ व्यक्तिगत राय का विषय है; किन्तु क्योंकि सीमास्थित 
विषयों में रोकड़ झाधार प्रभावी नही हो सकता इसलिए इसे बढ़ाकर उन 
तक लागू कर देने का पक्ष प्रबल है। जब कभी किसी प्राधिकारी को इस 
प्रकार वारिएज्यिक लेखा दिया जाता है; इसके शुद्ध परिणाम वे सब होते 
हैं जो बजट में सम्मिलित होने चाहिएँ; जब तक विस्तृत लेखा सुलभ है 
बजट की व्यापकता में कमी आने का कोई कारण नहीं । 

अब इन विचारों के प्रकाश में बजट के वर्तमान प्रबन्ध की चर्चा की ओर 
लौटना होगा । १६९४८ से १६९५४ तक चांसलर का बजट (जैसा हमने देखा 
है) दो व्यवस्थाशओरं में प्रदशित होता था : “रूढ़”' और “वेकल्पिक”। रूढ़ 
रूप दो भागों में विभाजित होता है “रेखा” के “ऊपर” और “नीचे”; इस 
में ज॑ंसा हमने देखा केवल कानूनी भेद है। रेखा के ऊपर व्यय, प्राक्कलनों 
में विभागों के संगठनात्मक वर्गीकरण से जड़ जाता है; रेखा के नीचे जिन 
ऋणा सम्बन्धी सोदों के लिए केन्द्रीय शासन उत्तरदायी है उत्तकी नाम मात्र 
राशियाँ क्रम से दर्ज की हुई होती हैं। मूलतः: यही लेखा है जो कोषागार 
और लोक लेखा समिति उत्तरदायित्व नियन्त्रण के लिए प्रयुक्त करती है 
और इस में बदल तभी संभव है जब वे भ्रपनी पद्धति को बहुत कुछ बदल दें । 

वैकल्पिक वर्गीकरण आंकड़ों का पुनरविन्यास (फ#९क॥7०002०४०७॥४) मात्र 
था । “समस्त” (“००७ ) योंग वही थे; किन्तु रेखा के ऊपर (जो इस 
व्यवस्था में “राजस्व मर्दे” कहलाते थे) के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आधिक्य 
में अन्तर होता था--कभी-कभी कई लाख पौंड का। यह इसलिए था कि 
वेकल्पिक वर्गीकरण रेखा के ऊपर से सब पूँजी म॒दों को हटाने के लिए 
तुला हुआ था। अब जैसे, प्राप्तियों के पक्ष में प्रकीर्ण (8709) उधारों 
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में पूंजी की वापिसी रेखा के नीचे कर दी गई, और “विविध” (॥8८९॥७- 
76008 ) का बड़ा भाग अनावतेंक (गरठ-/४०पा०९7४) प्राप्तियों से बना 
हुआ ही प्रकट हुआ; व्यय पक्ष एक नवीन और बहुत बार बड़ी मद दर्ज 
(०४४9) दिखाई देती थी : “नागरिक व्यय में पूँजी म्दे।” किन्तु मूलतः 
दोनों लेखे उन्हीं आँकड़ों की खिलवाड़ ही थे । वैकल्पिक वर्गीकरण चालू 
अधिक्य, रूढ़ व्यवस्था की श्रपेक्षा आश्थिक सत्य के अनिवार्यव: बहुत भ्रधिक 
समीप नहीं था। संसद्‌ और जनता के लिए एक ही बजट पर दो 
पूर्णतया भिन्न आधिक्यों का प्रस्तुत किया जाना शअत्यन्त गड़बड़ा देने वाली 
बात थी । फिर, वैकल्पिक वर्गीकरण अरब प्राक्कलनों के साथ कोई जुड़ा 
हुआ नहीं था । अन्ततः: दोनों ध्यवस्थाएं स्पष्टतया रोकड़ खाते ही थे जिससे 
ये नील पुस्तक में सामाजिक लेखांकन के उहेश्य से व्यवस्थित शासकीय 
लेखाओओं के साथ समेकित नहीं किए जा सकते थे । 
यह अनुमान किया जाएगा कि वेकल्पिक वर्गीकरण का न कोई विशेष 
कार्य था न अनुमति (8&7०४०४ ) । प्रत्यक्ष व्यवहार में चांसलरों को अपने 
बजट भाषण एक झोर रूढ़ (००॥ए००४४०४७/ ) वर्गीकरण के इरदंगिर्द बुनने 
पड़ते थे--क्योंकि वह प्रावकलनों से जुड़ा होता था, और दूसरी ओोर राष्ट्रीय 
आय इ्वेत-पत्र के चारों ओर, क्योंकि आथिक सत्य के निकटतम वह था । 
यद्यपि वह एक भिन्न लेखांकन अवधि से सम्बन्ध रखता था। प्रइन उठता है 
कि क्या एक बड़े भूकंप के बिना यह सम्भव नहीं होगा कि दूसरे स्थान पर 
कोई अन्य व्यवस्था लाई जाए जो चांसलर के बजट में एक वास्तविक अ्र्थपर्राता 
(7768778 #प77०88) का संचार करें। तीन विशिष्ट दिशाएं हैं जिनमें 
वैकल्पिक वर्गीकरण में त्रुटि थी । प्रथम, व्यय पक्ष में चालू और पूजी मदों 
में विभेद अपने आप में सन्‍्तोषजनक नहीं था (संभवत: इस कारणा कि वह 
लेखांकन प्रविधि में बहुत विलम्बित अवस्था में लगाया जाता है), और साथ 


१. ए०णणणां॥88 00 006 क070 ०0० ७0ए०७४७४७१४ ह000प7॥08 ((फवें, 
7969) द्वारा “नागरिक व्यय में पूजी मर्दे” इस नाम की मद विशेष रूप से इस आलोचना 
का विषय बनी कि उस में कई मर्दे हैं जो पू जी स्वभाव की हैं या नहीं यह बहुत सन्देद्दारपद दै । 
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ही उसने वह कार्यात्मक वर्गीकरण छोड़ दिया जो रूढ़ रूप ने बनाए रखा है। 
द्वितीय, वस्तुओं, सेवाश्रों और हस्तान्तररों में कोई विभव्जन (97०8):0097 ) 
नहीँ था (यह चालू और पजी लेखाओों दोनों के विषय में बराबर सच है )। 
ग्रन्तिम प्रश्न है रोकड़ लेखांकन का । 
जब सामाजिक लेखांकन शुरू हुआ, विभागों के लेखा स्वाभाविक रूप से 
पूर्णतया रोकड़ आधार और परम्परागत वर्गीकरण के अनुसार ही थे; यह 
भी उन कारणों में से था जिन्होंने सी. एस. थ्रो. के पहले पग इतने कठिन 
कर दिए थे । किन्तु श्रब ऐसी बात नहीं है, अपने कार्य के लिए ही सी. एस. 
ग्रो. को सामाजिक लेखांकन की आवश्युकताएँ लगातार विभागों के सामने 
रखे रहना पड़ता है । वे अ्रब आद्योपान्त (७! ४06 छ७ए ४॥7०पघ४) ) सामा- 
जिक लेखांकन के अर्थ में विचार करना सीख रहे है, केवल अन्तिम अवस्था 
में ही नहीं । अतः समय एक नए वर्गीकरण के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है 
जिसमें वैसा ही विभञुजन हो जंसा समान तालिकाओं का नील पुस्तक में 
है | रोकड़ लेखांकन का प्रश्त अधिक कठिन होगा, किन्‍्तू यहाँ भी बिलकुल 
निराश होने का कोई कारण नहीं । 
वित्तीय वक्‍तव्य लेखाओं और केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के लेखाओं 
में, उन श्रेणिश्रों के अतिरिक्त जिनमें लेखा प्रस्तुत किए जाते है, सब से 
महत्त्वपूर्ण प्रन्तर निम्नलिखित हैं. : व्यय पक्ष में राजकोष (७:०४०वृ०००) 
से दिए गए और वर्ष के अन्त तक विभागों द्वारा वास्तव में किए गए भुगतान 
में अन्तर, और राजस्व पक्ष में, वास्तव में प्राप्त हुए राजस्व और वर्ष के 
कार्य से उपाजित हुए (8००७:७०१) के अनुमान में अन्तर | यह स्वीकार 
किया जाता है कि व्यापारिक कार्य किसी भी अवस्था में प्रशासी लेखाओं 
से पृथवक्‌ रखना ही अच्छा होगा और (जेसा हमने ऊपर तक किया है) 
अरद्ध-व्यापारिक विभागों के लिए भी कई अवस्थाओं में उनका अनुकरण ही 
श्रच्छा है । ऐसे सुधार जो वित्तीय वक्तव्य को इन दृष्टियों से एक नए 
वैकल्पिक वर्गीकरण के समकक्ष ला सकें, कदापि असंभव नहीं हैं । वे सरकारी 
विभागों की गतिविधियों का विशेषतया जो उत्पादन से सम्बन्धित हैं उनका 
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संपूर्य प्रोदभवन (80९7"098/8 ) लेखा बना दें, यह तो नहीं होगा। अभी तक 
सरकारी लेखों में चल रहे कार्य का अनू मान लगाने का प्रत्यक्ष उपाय सी. 
एस. ओ. तक के पास नहीं है| तथापि इस प्रकार का लेखा एक बहुत बड़ा 
सुधार होगा भर चालू लेखा आधिक्य का एक अनुमान उपलब्ध करेगा 
जिसका आर्थिक महत्त्व के रूप में एक ठोस आधार होगा । उसके परचात्‌ 
यदि (सरकारी लेखाशों के स्वरूप सम्बन्धी समिति के अनुरोध के अनुसार) 
हमारे पास राष्ट्रीय आय झौर व्यय का एक त्रैमासिक वक्तव्य हो [चाहे 
कितना ही स्थूल (7०प४्ट2)) क्‍यों न हो |, जो दवेत पत्र लेखाशों को वित्तीय 
वर्ष के समकक्ष ला सके, तो कम्‌ से एक काम-चलाऊ पुल बन जाएगा जिस 
पर पग रख कर कोई बाहरी विशेषज्ञ सावधानी से किन्तु पर्याप्त बिना भय 
के शासन की नीति के आथिक ध्वनितार्थों को जनता के सामने इस प्रकार 
स्पष्ट कर सकेगा जेसा करना आज संभव ही नहीं है । 

ग्राथिक नीति के युक्तियुक्त संचालन के लिए, लगभग दो शताब्दियों 
के काल में बहुत धीमी गति से और परिश्रमपूर्वक एक व्यापक यंत्र बनाया 
गया है। उसके परिणाम किल्‍्हीं अवस्थाओं में कितने भी अपरिशुद्ध क्‍यों न 
रहे हों, इस में सन्देह करने का कोई उचित कारण नहीं है कि उसके बिना 
हमारी स्थिति, जो है उससे कठिततर होती | आज के तीक् श्रन्तर्राष्ट्रीय आ्थिक 
स्पर्दधा से भरे संसार में सामान्य रूप से इस यन्त्र के और «विशेष रूप से 
बजट के श्रमिक परिष्कार (+थीआ०००घ७॥४) के लिए जोर देना अ्रथंशास्त्री 
का कार्य है। केवल इसी प्रकार राजकोषीय नीति स्थायित्व और वृद्धि केलूक 
जुड़वाँ उद्देश्यों को सिद्ध करने के कार्य में अपना पूर्णा सम्भाव्य प्राप्त कर 
सकती है । ह 


